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 के  विपरीत  यह  काम  हुआ  (  *
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 समय  शेष
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 के  इस  विषय  को  उठाने  की  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मसले  पर  अनुमति  नहीं  दी  जा

 वैसे  मैं  सभी  तरह  के  मुद्दे  उठाने  देता

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  जरा  आज  यदि  आप  यहां  किसी

 मुख्यमंत्री  के खिलाफ  आरोप  लगाते  मान  लीजिए  वे  सही  भी

 तो  इसका  तो  फिर  पियरा  खुल  कोई  भी  आकर  किसी  भी

 मुख्यमंत्री  के खिलाफ  बयानबाजी  करेगा  जो  इस  सभा  के  क्षेत्राधिकार

 में  अनुमत्थ  नहीं  यह  कोई  केंद्रीय  विषय  नहीं  मैं  कैसे  इसकी

 अनुमति  दे  सकता

 विजय  कुमार  मलझेत्रा  :  द्वारा

 सारे  (

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  कृपया  दबाव  मत

 श्री  किन्जरपु  येरननायडु  :  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  ने

 अपने  एक  वक्तव्य  में  स्वीकार  किया  है  (

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  यह  गंभीर  आरोप  है

 ..-(

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  रिक्वेस्ट  कर  रहा  हूं  कि  आप  ऐसा  मत

 ]

 श्री  कल  को  आपके  मुख्यमंत्री  पर  भी  आरोप  आ  सकता

 ऐसा  मत  देश  के  हर  मामले  में  का  नाम

 लेने  भर  से  वह  राष्ट्रीय  महत्त्व  का  विषय  नहीं  हो

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  एक»  सेकण्ड  भी  मेरी  अनुमति  नहीं

 श्री  किन्जरपु  येरननायडु  :  लेकिन  उन्होंने  स्वयं  माना

 (

 अध्यक्ष  महोदव  :  रामजीलाल  सुमन  जो  बैठ  जाएं  और  शैलेंद्र

 सिंह  आप  भी  बैठ

 अध्यक्ष  मझोदव  :  कृपया  बैठ  आपने  कोई  नोटिस  नहीं

 दिया

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  यदि  इससे  बन  अधिनियम  का

 उल्लंघन  होता  है  तो  यह  केंद्रीय  विषय

 अध्यक्ष  महोदव  :  आप  खड़े  क्यों  कृपया

 श्री  किन्जरपु  येरननायडु  :  उन्होंने  स्वयं  माना

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  भी  शब्द  कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित

 नहीं  किया

 )
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जानबूझकर  अध्यक्षपीठ  की  मर्यादा  की

 अवहेलना  कर  रहे  मैं  आपको  चेतावनी  दे  रहा  एक  भी

 शब्द  कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहों  हो  रहा  मैं  इस  विषय  को

 उठने  की  अनुमति  नहीं  आपने  ध्यानाकर्षण  पर

 यह  मत  मैं  अनुमति  नहीं  आप  क्यों  यह  सब  कर

 रहे  एक  भी  शब्द  कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  नहीं  हो  रहा

 *

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जान-बूझकर  सभा  में  व्यवधान  उत्पन्न

 कर  रहे

 *

 अध्यश  महोदय  :  बडे  खेद  की  बात  मैं  एक  सेकण्ड  की

 भी  अनुमति  नहीं

 श्री  बुज  किशोर  त्रिपाठी  :  कृपया  इन्हें  में

 यह  मामला  उठाने  (

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  पर  तो  एक  सेकण्ड  की  भी  अनुमति

 नहीं  मैं  आरोपों  से  सहमत  हूं  या  यह  महत्त्व  की  बात

 नहीं  यह  तो  संसद  को  शुचिता  का  प्रश्न

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  सभा  की  कार्यवाही  स्थमित  कर  के  चला

 आप  बाहर  जाकर  आरोप  मुझे  आपत्ति  पर  यहां

 मैं  इसकी  अनुमति  नहीं

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ऐसा  मत  सभा  में  कागज  लहराना

 विशेषाधिकार-भंग  की  श्रेणी  में  आता

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  भी  शब्द  कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित

 नहीं  हो  रहा  कृपया  प्रश्काल  चलने  बड़े  दुर्भाग्य  की

 बात  है  आप  बाहर  जाकर  जो  कुछ  कहना  हो  मुझे  आपत्ति

 नहीं

 *

 श्री  किन्जरपु  येरमनायडु  :  कपया  मुझे  में  बोलने  की

 अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  पर  तो

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  यदि  इससे  वन  संरक्षण  अधिनियम  का  उल्लघंन

 हुआ  है  तो  फिर  यह  एक  केंद्रीय  विषय  (

 श्री  किन्बरपु  येरननायड्ुु  :  कृपया  मुझे  में  दो  मिनट

 का  समय

 अध्यक्ष  महोदव  :  जी  इस  सभा  में  किसी  मुख्यमंत्री  के

 आचरण  पर  चर्चा  नहीं  की  जा

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  आप  सभा  को

 चलने  देना  नहीं  सभा  को  ही  यह  फैसला  करने  दीजिए  कि

 यहां  क्‍या  तीन  सदस्य  मिलकर  एक  ऐसे  मुद्दे  पर  मनमानी  पर

 उतारू  हो  रहे  हैं  जिसकी  यहां  अनुमति  ही  नहीं  हर  पार्टी  का  किसी

 न  किसी  राज्य  में  मुख्यमंत्री

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  को  इतना  सस्ता  नहीं  होने  दे
 मैं  बिल्कुल  अनुमति  नहीं  दे

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  मैं  सभा  को  स्थगित  कर

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  अब  सभा  ही  फैसला  करे  कि

 क्या  करना

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मैं  अनुमति  नहीं  आपको  बार-बार

 कह  चुका

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  यह  मुद्दा  उठाने  की  अनुमति  नहीं

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदव  :  आपने  अध्यक्षपीठ  को  चुनौती
 देने  की  यह  गंदी  आदत  बना  ली  मैं  फिर

 नियम  आप  सभा  के  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  फिर  मैं  आपको  बाहर  जाने  के  लिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  करेंगे

 अध्यक्ष  महोदव  :  आपसे  बाहर  निकल  जाने  को

 मुझे  नियम-पुस्तिका

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  आपको  बाहर  जाना  ही

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  अनुमति  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  आप  एक  पार्टी  के  नेता

 हैं  और  मुझे  आपको  बाहर  निकल  जाने  के  लिए  कहना

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जब  आप  मुझसे  मिलने  आए

 थे  तब  मैंने  आपसे  अनुरोध  किया  आप  ऐसा  नहीं  कर

 अध्यक्ष  महोदय  :  जरा  सात-आठ  मिनट  एक  ऐसे  मुद्दे
 पर  कार्य  हो  गए  जिन्हें  आपको  यहां  उठाने  की  अनुमति  ही  नहीं

 आप  जान-बूझकर  अध्यक्षपीठ  की  अवहेलना  कर  रहे
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अध्यक्ष  के  निर्णय  कोई  महत्ता

 आपको  यह  निर्णय  पसंद  नहीं  तो  आपके  पास  कार्रवाई  करने  के  और

 कई  उपाय

 अध्यश  महोदव  :  जहां  भी  किसी  मुद्दे  को  सभा  में  उठाने  की

 अनुमति  मैंने  अनुमति  दी  उसमें  आपका  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव  भी

 पूर्वाह्न  11.06  बजे

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 अध्यक्ष  मझेदव  :  सुजान  प्रश्न  संख्या  342

 बैंकों  की  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियां

 *342.  सुआन  चक्रवर्ती  :

 श्री  मित्रसेन  यादव  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की

 सकल  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियां  कितनी

 क्या  बैंकों  को  उन  ऋणों  को  वसूली  में  कठिनाइयां  आ

 रही  जिन्हें  गैर-निष्पादनकारी  घोषित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  इस  दिशा  में  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 क्या  बैंक  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियों  के  कारण  हुई  नकदी

 की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  विदेशी  पूंजी  पर  ध्यान  दे  रहे

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 15  2006  मौखिक  उत्तर  8

 वित्त  मंत्री  :  से  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 से  क्षेत्र  के  बैंकों  की  बकाया  सकल  अग्रिम

 राशि  मार्च  2003  में  5.78  लाख  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  मार्च  2006

 में  11.35  लाख  करोड  रुपए  हो  गई  इस  वृद्धि  के  बावजूद  उनकी

 सकल  अनुपयोज्य  आस्तियां  इसी  अवधि  में  54,090  करोड  रुपए

 अग्रिम  का  9.4%)  से  घटकर  42,106  करोड़  रुपए  अग्रिम

 राशि  का  3.7%)  की  यह  कमी  इन  बैंकों  द्वारा  आस्तियों

 का  प्रतिभूतिकरण  एवं  पुनर्गठन  और  प्रतिभूति  हित  प्रवर्तन  अधिनियम

 कंपनी  ऋण  पुनर्गठन  समझौता-निपटान  योजनाओं  के  तहत  की

 गई  ठोस  कार्रवाई  गहन  निगरानी  एवं  तुरन्त  वसूली  कार्रवाई  के  कारण

 ही  संभव  हुई

 और  सकल  अनुपयोज्य  आस्तियों  के  मौजूदा  स्तर

 का  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  नकदी  पर  ज्यादा  प्रभाव  नहीं  पड़ता

 सुआन  चक्रवर्ती  :  यह  जानकर  अच्छा  लगता  है  कि

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  का सकल  अग्रिम  काफी  बढ़  गया  है  और

 गैर-निष्पादनकारी  आस्तियां  घट  रही  किंतु  एक  अनुमान  है  कि  भारतीय

 स्टेट  बैंक  और  इससे  सम्बद्ध  बैंकों  सहित  राष्ट्रीयकृत  बैंक  चूककर्ता

 हैं  और  यह  राशि  2.5  लाख  करोड़  रुपए  के  स्तर  तक  पहुंच  गई

 चूककर्ताओं  की  सूची  समय-समय  पर  प्रकाशन  नहीं  की

 गई  तुलनपत्र  को  स्वीकृति  देकर  विंदो  ड्रेसिंग  की  जा  रही  है  और

 इस  प्रक्रिया  में  एक  प्रश्न  उठता  है  कि  कया  पक्षपात  किया  जाता

 प्रश्न  यही  है  कि  चूककर्ताओं  की  सूची  प्रकाशित  क्यों  नहीं  की  जा

 रही  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  कया  सरकार  कानून  में  संशोधन  करके

 चूककर्ताओं  की  सूची  प्रकाशित  करेगी  अथवा  कया  सरकार  सूची  को

 छिपाना

 श्री  चिदम्बरम  :  हमने  कई  बार  विधिक  स्थिति  को  स्पष्ट

 किया  जब  कोई  मामला  दायर  किया  जाता  है  तब  चूककर्ताओं
 की  सूची  प्रकाशित  की  जाती  जब  तक  मामला  दायर  नहीं  किया

 जाता  तब  तक  चूककर्ताओं  की  सूची  प्रकाशित  नहीं  की  जाती  है  क्योंकि

 वह  चूककर्ता  है  या  नहीं  यह  तभी  निश्चित  किया  जा  सकता  है  जब

 मामला  दायर  किया

 सुजान  चक्रक्ती  :  मंत्री  जी  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  अधूरा
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 दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों

 के  सकल  अग्रिमों  की  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियों  का  अनुपात  घट  रहा

 है  तो  क्‍या  मंत्री  जी  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियों  के  साथ  वास्तविक

 वसूली  और  बटूटे  खाते  डाली  गई  राशि  का  ब्यौरा  दे  सकते  सरकार

 राशि  को  बट्टे  खाते  में  डालने  के  लिए  कौन  से  विशेष  कदम  उठ

 रही

 श्री  चिदम्बरम  :  जी  मुझे  जानकारी  देने  में  प्रसन्‍नता

 मेरे  पास  वर्ष-वार  मैं  पिछलेਂ  वर्ष  2005-06  की

 जानकारी  देता  हूं  उस  वर्ष  वसूली  23,210  करोड़  रुपए  भी  जिसमें

 से  वास्तविक  नगद  बसूली  10,590  करोड  रुपए  उन्नयन  के  कारण

 वसूली  2,787  करोड़  रुपए  समझौते  और  बट्टे  खाते  डालने  के

 द्वारा  बसूली  8,833  करोड  रुपए  यह  कुल  राशि  23,2120  करोड़

 रुपए

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मित्रसेन  यादव-उपस्थित  श्री  श्रीनिवास

 श्री  श्रीनिवास  दादासाहेब  पाटील  :  मुझे  यह  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने
 की  अनुमति  देने  के  लिए

 ब्याज  वसूलने  और  इसे  प्रति  तिमाही  पूंजी  में  जोड़ने  की  नई

 नीति  के  कारण  बहुत  से  बैंकों  को  ब्याज  पूंजी  में  जोड़ना  होता  है

 और  इस  तरह  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियों  को  बढ़ा  हुआ  दर्शाया  जाता

 ब्याज  की  गणना  करते  समय  वार्षिक  गणना  करने  और  इसे

 गैर-निष्पादनकारी  आस्तियों  में  जोड़ने  का  तरीका  नई  नीति  के

 कारण  अनेक  बैंक  गैर-निथ्पादनकारी  आस्तियों  में  वृद्धि  दर्शा  रहे

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  नीति  औद्योगिक  ऋणों  के  विकास

 के  लिए  हानिकारक  है  यदि  तो  क्या  सरकार  इस  नीति  में  परिवर्तन

 करने  पर  विचार  कर  रही

 श्री  चिदम्यरम  :  जी  नहीं  यह  नीति  अंतरराष्ट्रीय  मानदंडों

 के  अनुसार  ब्याज  से  होने  वाली  आय  वह  आय  है  जो  किसी  बैंक

 का  वाजिब  हक  होता  यदि  ब्याज  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता

 है  तो  बैंक  इस  आय  से  वंचित  रह  उस  ब्याज  की

 आय  का  हिसाब-किताब  होना  चाहिए  और  यदि  इसका  समय  पर  भुगतान

 नहीं  किया  जाता  है  तो  यह  बैंक  को  देय  राशि  होती  है  और  इससे

 बैंक  को  हानि*

 श्री  प्रभु  :  बहुत  वर्षों  से  बैंकों  की  गैर-निष्पादनकारी

 आस्तियां  बहुत  बढ़  गई  इन  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियों  की  शीघ्र

 24  1928  मौखिक  उत्तर  10

 वसूली  के  लिए  ही  ऋण  वसूली  न्यायाधिकरण  और  अपीलीय  न्यायाधिकरण

 का  गठन  किया  गया  सरकार-द्वारा  एक-मुश्त  समाधान  योजनाओं

 के  लिए  2002,  2003,  2004  और  2005  के  दौरान  विभिन्‍न  योजनाएं

 बनाई  दुर्भाग्य  से  बैंक  इन  योजनाओं  को  स्वीकार  नहीं  कर  रहे

 हैं  जो  मंत्रालय  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  अधिसूचित  की

 गई  मैं  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वह  बैंकों

 पर  इस  बात  के  लिए  दबाव  डालेंगे  कि  वे  उनके  और  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  के  निर्देशों  का  अनुपालन

 श्री  चिदम्बरम  :  सबसे  पहले  मैं  इस  श्रांति  को

 दूर  करना  चाहता  हूं  कि  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियां  बढ़  रही

 गैर-निष्पादनकारी  आस्तियां  बढ़  नहीं  रही  सकल  गैर-निष्पादनकारी

 आस्तियों  और  निवल  गैर-निष्पादनकारी  आस्तिर्यों  दोनों  की  पूर्ण  संख्या

 और  कुल  अग्रिमों  के  अनुपात  में  गिरावट  आई  इसलिए

 गैर-निष्पादनकारी  आस्तियां  बढ़  नहीं  रही  वल्कि  घट  रही

 महोदय  मैंने  अभी  कहा  है  कि  कार्य  2005-06  में  बैंकों

 ने  समझौते  और  बट्टे  खाते  ट्वारा  8833  करोड़  रुपए  की  वसूली  की

 समझौते  और  बट्टे  खाते  डालने  का  अर्थ  है  उन  मामलों  में  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  के  दिशानिर्देशों  को  लागू  करते  हुए  जिनमें  समझज्गौता  हो

 चुका  है  और  बकाया  का  कुछ  भाग  बट्टे  खाते  में  डाल  दिया  गया

 इस  प्रकार  8833  करोड़  रुपए  की  राशि  समझौते  और  बटटे  खाते

 डालकर  वसूल  की  गई  मुझे  ऐसे  एक  भी  मामले  की  जानकारी

 नहीं  है  जिसमें  बैंक  ने  जानबूझकर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  दिशानिर्देशों

 की  अवहेलना  की  यदि  ऐसा  मामला  मेरे  सामने  लाया  जाता  है

 तो  निश्चय  ही  मैं  बैंक  को  यह  बताने  के  लिए  कहूंगा  कि  उन्होंने

 उस  मामले  में  समझौता  क्यों  नहीं  लागू

 श्री  चनद्रभूषण  सिंह  :  अध्यक्ष  मेरा  प्वाइंटिड  क्वैश्चन

 तैशनलाइज्ड  बैंकों  के ऊपर  सरकार  का  दबाव  रहता  है  कि  नान

 परफार्मिंग  ऐसेट्स  को  कम  इसके  तहत  बैंक  अमूमन  यह  करते

 हैं  कि  जो  उनके  डिफालटर्स  वे  न  उनके  खिलाफ  केस  दायर

 करते  हैं  और  न  ही  उसकी  सूचना  सरकार  को  देते  मैं  मंत्री  जी

 से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप  ऐसी  कोई  व्यवस्था  करना  चाहते

 है  कि  बैंक  सही  समय  में  ठन  डिफालटर्स  की  भी  जानकारी  दे  जो

 नान  परफार्मिंग  ऐसेट्स  के  तहत  आते

 श्री  चिदम्ब॒म  :  हम  किसी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  पर  कोई  कार्य

 करने  के  लिए  दबाव  नहीं  एक  नीति  है  कि  ऋण  मूल्यांकन



 |  प्रश्नों  के

 और  वसूलियों  में  सुधार  होना  इसलिए  हम  सकल  गैर-निष्पादनकारी

 आस्तियों  और  निवल  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियों  की  प्रगति  की  निगरानी

 करते  हैं  और  क्योंकि  हम  गैर-निष्पादनकारी  आस्तिओं  की  प्रगति  की

 निगरानी  करते  हैं  इसलिए  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियों  में  गिरावट  आई

 मैं  नहीं  समझता  कि  इसमें  कुछ  गलत

 जहां  तक  चूककर्ताओं  की  सूची  का  प्रश्न  हैं  तो  मैं  एक  बार

 फिर  यह  बात  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  चूककर्ताओं  के खिलाफ  मामला

 दायर  किया  जाता  है  तो  वह  सूचो  उपलब्ध  रहती  है  और  प्रकाशित

 की  जाती  यह  सूची  सो  आई  बी  एल  को  वेबसाइट  पर  उपलब्ध

 यह  सूची  बैंक-वार  उपलब्ध  जहां  भी  मामला  दायर  किया  जाता

 है  वह्य  चूककर्ताओं  की  सूची  जनता  को  उपलब्ध  कराई  जाती

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  ऋण  वसूली  की  अपनी

 एक  प्रक्रिया  उस  प्रक्रिया  में  जिन  लोगों  को  बट्टे  खाते  में  डाला

 गया  है  उनमें  से  कितने  लोग  आयकरदाता  हैं  और  जो  सरकार  को

 इनकम  टैक्स  रिटर्न  में  आय  देते  हैं  तथा  उन  पर  कितनी  राशि  बकाया

 श्री  चिदम्बरम  :  मेरे  लिए  यह  उत्तर  देना  संभव

 नहीं

 .

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  वे  आयकर  का  पैसा

 रखे  हुए  वे  गरीब  की  भैंस  खुलवा  लेते  हैं  लेकिन  उनसे  नहीं

 अध्यक्ष  मछोदय  :  ठीक

 श्री  गुरूदास  दासगुप्त  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  कहा

 है  कह  पूर्ण  सत्य  नहीं  है  क्‍योंकि  यह  कह  रहे  हैं  कि सकल  और

 निवल  दोनों  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियों  में  गिराबट  आई  ऐसा  कहते

 हुए  उन्होंने  बहुत  से  कानूनों  के  क्रियावयन  का  जिक्र  किया  यह

 चूर्ण  सत्य  नहीं

 अध्यक्ष  महोदव  :  आप  प्रश्न

 15  2006  मौखिक  उतर  12

 श्री  गुरूदास  दासगुष्त  :  माननीय  मंत्री  कह  रहे  हैं  कि  कोई

 गैर-निष्पादनकारी  आस्ति  जब  मामला  दायर  किया  जाता  है  तभी

 गैर-निष्पादनकारी  आस्ति  होती

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  यह  नहीं  उन्होंने  कह्म  कि  विवरण

 उपलब्ध

 श्री  गुरूदास  दासगुप्त  :  मैं  केवल  यह  जानने  का  प्रयास  कर

 रहा  हूं  कि  चूक  और  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियों  के  बीच  क्‍या  अंतर

 मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  बैंकों  को  समझौते  खातों

 के  एकमुश्त  जब  से  खाता  चूककर्ता  का  खाता  बन्द

 है  तब  से  उस  अवधि  का  ब्याज  न  जोड़  पाने  में  बैंकों  की  विफलता

 के  कारण  कितनी  हानि  हुई  और  उन्होंने  कितनी  वसूली  क्‍या

 समझौता  और  कुल  बकाया  के  मुकाबले  में  कितनी  वसूली  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  उनके  पास  कोई  आंकडे  हैं  तो  भी  आपके

 प्रश्न  का  उत्तर  देने  में  उन्हें  पूरा  दिन  लग

 श्री  गुरूदास  दासगुप्त  :  यह  विषय  विशेष  से  संबंधित

 प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  इसमें  बहुत  सारे  विषय

 श्री  गुरूदास  दासगुप्त  :  हमें  बताइये  कि  क्‍या  कानून  लागू  करके

 बैंकों  और  देश  को  हानि  हुई  है  अथवा  देश  को  लाभ  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इतने  प्रश्न  नहीं  पूछ  सकते  आप  एक

 वरिष्ठ  सदस्य  आप  जानते  हैं  कि  केवल  प्रश्न  की  अनुमति  दी

 जाती

 श्री  चिदम्बरम  :  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियों  का  खाता

 एक  ऐसा  खाता  है  जहां  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  दिशानिर्देशों  के  अनुसार
 या  तो  समय  पर  व्याज  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता  है  या  मूल  देय

 का  समय  पर  भुगतान  नहीं  किया  जाता  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के

 दिशानिर्देशों  में  कह्म  गया  है  कि  भुगतान  न  करने  से  खाता  गैर-निष्पादनकारी

 खाता  हो  जाता  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियां  एक  वर्गीकरण

 एक  बार  गैर-निष्पादनकारी  आस्तियों  का  वर्गीकरण  हो  जाता  है

 तो  बैंक  धन  वसूलने  के  लिए  कदम  उठाते  किसी  भी  व्यक्ति

 द्वारा  भुगतान  न  करने  के  अनेक  कारण  होते  बाढ़  आ

 सकती  है  जैसे  सूरत  में  बाढ़  आई  थी  अथवा  सुनामी  आ  सकती

 जैसे  भारत  के  पूर्वी  तट  पर  आया  बैंक  कर्जदार  को
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 राशि  का  भुगतान  करने  के  लिए  प्रेरित  करने  हेतु  कदम  उठते

 यदि  वह  थोड़ा  विलम्ब  से  भुगतान  करता  है  तो  दंड  ब्याज  जोड़  दिया

 जाता  है  अथवा  कभी-कभी  दंड  ब्याज  को  माफ  कर  दिया  जाता

 राशि  वसूलने  के  लिए  हर  प्रयास  किया  जाता  हालांकि  एक  समय

 जब  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  धन  की  वसूली  नहीं  की  जा  सकती

 अथवा  वह  जानबूझकर  चूककर्ता  बना  है  और  राशि  का  भुगतान  करने

 का  अनिच्छुक  है  जबकि  उसके  पास  संसाधन  होते  हैं  तब  मामला  दायर

 किया  जाता  एक  बार  जब  मामला  दायर  कर  दिया  जाता  है  तब

 वह  चूककर्ता  बन  जाता  वह  सूची  ठपलब्ध  इसलिए  गैर-निष्पादनकारी

 आस्तियों  के  खाते  वे  खाते  होते  हैं  जिनके  कारण  मामले  दायर  किए

 जाते  हैं  और  एक  बार  मामला  दायर  हो  जाता  है  तो  वह  चूककर्ता
 बन  जाता

 जहां  तक  राशि  बट्टे  खाते  में  डालने  का  प्रश्न  है  तो  मैंने  संख्या

 बताई  मैं  फिर  संख्या  बता  वर्ष  2005-06  में  समझौतों  द्वारा

 8833  करोड़  रुपए  की  राशि  बट्टे  खाते  डाली  गई  जिसका  अर्थ  है

 कि  आप  आंशिक  राशि  की  वसूली  करेंगे  और  शेष  राशि  को  बट्टे
 खाते  में  कुछ  मामलों  में  छोटी  राशि  पूरी  तरह  बटूटे  खाते

 में  डाल  दी  जाती  उदाहरणार्थ  मैंने  ऐसे  बहुत  से  बैंकों  से  जिनके

 अंतर्गत  जिनमें  10  से  15  वर्षों  से  ऐसे  हजारों  मामले  बकाया

 1  लाख  रुपए  से  कम  की  राशि  बकाया  कहा  है  कि  उन  मामलों

 में  यदि  व्यक्ति  20,000  अथवा  30,000  रुपए  का  भुगतान  करना  चाहते

 हैं  तो  उसे  समझौते  के  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  जाए  और  शेष

 राशि  को  बट्ठे  खाते  में  डाल  वर्ष  2005-06  में  वह  राशि

 8833  करोड़  रुपए

 श्री  रूपयंद  पाल  :  ऐसा  देखा  गया  है  कि  निश्चित  उद्देश्यों  के

 लिए  ली  गई  अग्रिम  राशि  और  ऋण  पूंजी  बाजार  में  सट्टेबाजी  के

 लिए  प्रयोग  की  जा  रहे  बहुत  सी  महत्वपूर्ण  समितियों  ने  यह

 टिप्पणी  की  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  खेद  व्यक्त  किया  है  कि  अभी

 तक  वास्तविक  प्रयोग  की  निगरानी  के  लिए  कोई  प्रभावी  तंत्र  नहीं

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या

 सरकार  ऋणों  और  अग्रिमों  के  वास्तविक  प्रयोग  की  निगरानी  हेतु  एक

 प्रभावी  तंत्र  विकसित  करने  के  बारे  में  गम्भीरता  से  विचार  कर  रही

 श्री  चिदम्बरम  :  वह  प्रभावशाली  तंत्र  है-बैंक/बेंक

 ऋण  प्रदान  करेगा  और  उसी  पर  धन  के  अंतिम  उपयोग  की

 निगरानी  की  जिम्मेदारी  बैंकों  के  निदेशक  मंडल  बोर्ड  को
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 उन  खातों  की  जांच-पड़ताल  करनी  होगी  जिनमें  ऋण  का  समय

 पर  भुगतान  नहीं  हुआ  या  ब्याज  अदा  न  किया  गया  हो  ऋण  राशि

 उपयोग  की  निगरानी  कां  पूरा  उत्तर  दायित्व  निदेशक-मंडल  का

 इस  निरीक्षण  कार्य  हेतु  कोई  अन्य  स्तर  रखे  जाने  का  प्रस्ताव  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  343  -  श्री  हितेन  बर्मम  --  उपस्थित

 श्री  सुब्रत  बोस  -  उपस्थित

 प्रश्न  344  -  श्री  हेमलाल  मुर्मू  -  उपस्थित

 अब  हमें  शुक्रवार  के  दिन  प्रश्नकाल  नहीं  रखना

 प्रश्न  345  -  श्री  हरिकेवल

 विद्युत  उत्पादन

 हओ

 *345.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 श्री  काशीराम  राणा  :

 कया  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रत्येक  राज्य  में  क्षेत्रवार  कितनी

 पनबिजनी  तथा  ताप  विद्युत  परियोजनाएं  चल  रही

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  राज्यवार  प्रत्येक

 क्षेत्र  की  कुल  कितनी  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  थी  और  उनमें  वास्तव

 में  कितना  उत्पादन  हुआ

 उक्त  अवधि  के  दौरान  क्षेत्रवार  तथा  राज्यवार  विद्युत  उत्पादन

 में  कितने  प्रतिशत  की  वृद्धि

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्यवार  विद्युत  उत्पादन  क्षमता

 बढ़ाने  में  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्र  की  कितनी-कितनी  भागीदारी

 और

 ॥7रवीं  पंचवर्षीय  योजना  हेतु  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  स्थापित  की  जाने  वाली  विद्युत  परियोजनाओं

 का  ब्यौरा  क्‍या



 15  प्रश्नों  के

 ]

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  से  (3)  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण  :

 “30  नवंबर  2006  की  स्थिति  के  अनुसार  जल  एवं  ताप

 विद्युत  परियोजनाओं  के  राज्य-वार  एवं  क्षेत्र-वार  ब्यौरे  के

 रूप  में  संलग्न

 और  वर्ष  2003-04,  2004-05  और  2005-06  और

 2006-07  2006)  के  दौरान  कुल  विद्युत  उत्पादन  क्षमता

 15  2006  मौखिक  उत्तर  %

 तथा  उत्पादित  वास्तविक  विद्युत  तथा  प्रत्येक  वर्ष  में  विद्युत  उत्पादन  में

 पिछले  वर्ष/समान  अवधि  की  तुलना  में  प्रतिशत  वृद्धि  के  राज्य-वार

 एवं  क्षेत्र-वार  ब्यौरे  अनुबंध-॥  के  रूप  में  संलग्न

 वर्ष  2004-05:  और  2005-06  और  2006-07

 2006)  के  दौरान  राज्य-वार/क्षेत्र-वार  क्षमता  अभिवृद्धि

 अनुबंध-॥  के  रूप  में  बतायी  गयी

 ॥7रवीं  योजना  (2007-12)  के  दौरान  कुल  मिलाकर  66,400

 से  भी  अधिक  क्षमता  अभिवृद्धि  की  जानी  जिसमें  लगभग

 17,100  लगभग  46,100  थर्मल  तथा  लगभग  3200

 परमाणु  क्षमता  शामिल

 30.11.2006  की  स्थिति  के  अनुसार  हाइड्रो  एवं  ताप  विद्युत  केद्रों  की  क्षेत्र/राज्य-वार  संख्या

 राज्य  जल  विद्युत  स्टेशनों  कौ  संख्या  ताप  विद्युत  स्टेशनों  की  संख्या  कुल

 राज्य  निजी  कुल  केन्द्रीय  राज्य  निजी  कुल  केन्द्रीय  राज्य  निजी

 क्षेत्र  क्षेत्र  क्षेत्र

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 हरियाणा  0  त  0  1  1  5  0  6  1  6  9

 हिमाचल  प्रदेश  ह  16  2  0  1  0 1  3  20  2

 जम्मू  व  कश्मीर  2  10  0  12  0  5  ॥]  5  2  17  0

 पंजाब  0  13  3  16  0  4  0  4  0  17  3

 राजस्थान  ०  8  0  8  3  0  4  1  11  ०

 उत्तर  प्रदेश  त  0  14  7  5  0  12  8  19  0

 उत्तरांचल  2  13  त  16  0  0  0  0  2  15  त

 चंडीगढ़  0  0  0  0  0  +  0  1  0  1  0

 दिल्ली  ०  0  0  0  1  4  ०0  5  त  4  0

 उप-जोड़  8  74  6  88  10  28  ०  38  18. 102  6



 17  प्रश्नों  के

 2  3  5  7  8  9  10  11  12
 eee  ॒हह्॒पफप्फप्फ्फ््ऊख्खपख़््््््््ख  जओन

 गोवा  0  0  0  0  30  0  0  7

 गुजरात  ०  3  3  7  30  2  3  7

 छत्तीसगढ़  0  7  त  2  0  2  2  3  0

 मध्य  प्रदेश  7  9  4  0  6  2  32  6

 महाराष्ट्र  ०  24  27  8  3  0 0  32  6

 दादरा  व  नगर  हवेली  ०0  0  0  0  0  0  0  0  0

 दमन  एवं  दीव  1  0  0  0  0  0  0  0  ०

 उप-जोड़  त  35  40  35  6  ञ  6  70  45

 आंध्र  प्रदेश  0  17  23  5  6  6  2  22  7

 कर्नाटक  0  17  23  2  4  6  0  19  2

 केरल  0  23  23  2  2  17  त  32  2

 तमिलनाडु  ०0  23  23  9  7  11  0  32  7

 लक्षद्टीप  0  0  0  1  0  1  0  1  0

 पांडिचेरी  0  0  0  0  त  4  त  0

 उप-जोड़  0  74  4  ३0  0  53  4  7  26

 बिहार  0  4  4  3  0  4  0  7  0

 झारखंड  0  9  9  2  व  3  0  3  त

 उड़ीसा  0  9  9  19  0  3  2  26  0

 पश्चिम  बंगाल  ०0  7  7  34  8  28  0  26  8

 अंडमान  व  निकोबार  0  0  34  0  34  0  ३4  9

 ट्रीपसमूह

 सिक्किम  त  7  8  2

 0 2 त 9 9 24



 19  प्रश्नों  के  15  2006  मौखिक  उत्तर  2

 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 डीवीसी  0  3  0  3  0  5  0  $  0  8  0

 उप-जोड़  31  1  33  4  66  9  79  5  भा  10

 असम  त  0  2  त  8  2  11  2  9  2

 मणिपुर  1  ।  0  2  0  22  0  22  1  23  0

 मेघालय  त  5  0  6  0  $  0  5  त  10  0

 नागालैंड  1  ३  0  4  ०  5  0  5  त  8  0

 ज़िपुरा  0  2  0  2  9  0  10  त  11  0

 अरुणाचल  प्रदेश  त  7  0  8  0  त  0  1  1  8  0

 मिओरम  0  2  0  2  0  23  0  23  0  25  0

 उप-जोेड  (उ-पू:क्षेत्र)  5  शा  0  26  2  73  2  हट  7  94  2

 योग  15  235  18  268  25  232  42  296  40  467  ५9

 2004-05  से  2006-07  2006)  के  दौरान  राज्य-वार  और  क्षेत्रवार  कुल  विद्युत  उत्पादन

 न्यूक्लीयर  और  और  उत्पादन  में  वृद्धि  का  प्रतिशत

 राज्य  क्षेत्र  30.11.06  2004.05  2005.06  2006.07  '06)
 के  अनुसार

 ््््ग्ण्घ्घध्घ्६स्६ण्६स्ण!ध७७७ए"छएएणएणणएा

 क्षमता  वास्तविक  बल्मेत्ती  वास्तविक  बड़ोत्ती  कस्तविक  बद़ेत्तरी

 उत्पादन  उत्पादन  जत्पादन
 के  तदमुरूप

 अवधि  में

 (%).  (%)  (%)



 Pa)  प्रश्नों  के  24  1928  मौखिक  उत्तर

 त  2  3  4  5  6  7  8  |

 दिल्ली  केन्द्र  720  5463.6  0.6  5380.6  -1.5  3564.24  2.9

 राज्य  994.9  5708.52  10.6  5598.12  -1.9  3507.92  -5.0

 हरियाणा  केन्द्र  430  3161.9  13.2  2952.8  -6.6  1879.18  -5.8

 राज्य  1602.4  7166.79  2.4  9220.85  28.7  7164.38  16.4

 हिमाचल  प्रदेश  केन्द्र  5249  19441  बाज  20328  4.6  15889.25  4.8

 राज्य  396.6  1273.33  ~6.4  1291.84  1.5  1082.18  -2.0

 निजी  386  1462-82  0.6  1504-44  2.8  1452.93  14

 जम्मू  व  कश्मीर  केन्द्र  1170  5650-41  -11.0  6205.37  9.8  4946.16  0.5

 राज्य  481.4  754.83 -18.0  788.37  4.4  769-99  28.1

 पंजाब  केन्द्र  168.2  1050  ~4.5  1269  20.9  503.68

 राज्य  3262.5  17738.46  -4.7  19848.8  11.9  13582.61  -1.5

 राजस्थान  केन्द्र  1153  7362.91  37  7115.08  -3.4  4157.94

 राज्य  2836.8...._  5.6  5.3

 उत्तर  प्रदेश  केद्र  8239...  18408.76  3.0...  19448.38  38625.42  5.3

 राज्य  8239  20873.08  3.0  $5042.41  37  38625.42  10.1

 उत्तराकल  कंन्दर  900  20873.08  -8.6..  797.62  60.6  15407.83  13.5

 राज्य  978  496.69  -8.3  797.62  60.6  2500.08  185.2

 निजी  400  746-53

 छत्तीसगढ़  केन्द्र  400  44  746.53  छत्तीसगढ़

 राण्य  2100  17049  5.0  16001.3  -6.1  6026.57  -5.5

 गोवा  निजी  48  8311.3 5.0  302.75  6026.57  1.2

 गुजरात  केन्द्र  48  335.97  -8.9  9729.34  3-8  6792-25  4.0

 राज्य  69027...  29387.92  -8.9  9729.34  3.5  6792.25  4.0



 23  प्रश्नों  के  15  2006  मौखिकਂ  उत्तर

 ॥|  2  3  4  5  6  ग  8  9

 निजी  1700...  11292-78  12.2  12857.59  13.9  799-4  -7.0

 निजीड  515  1516.46 =  1793  1800.94  18.8  1107.97  -10.6

 मध्य  प्रदेश  केन्द्र  3760  19170.46  18.7  20877.57  89  14299.46  बज

 राज्य  3177.5  16583.55  -0.9  16109.16  -2-9  10506.92  1.1

 निजी  13.5  29.75  23.88  14.2  19.5

 महाराष्ट्र  केन्द्र  1400  2587.06  3.6  3714.63  434  3726.52  60.6

 राज्य  9722.8  51051.38  1-8  50199.59  -1.7  32643.49  -1.0

 निजी  3754  15387.72  4.5  15831.77  0.9  11363.64  7.4  ।

 आंध्र  प्रदेश  राज्य  ३600  25291.93  ड.व  27432.5  8.5  18218.35  5.5

 केच्र  6823-4  3162.57  13.0  30900.32  -0.8  22704.14  136.

 निजी  1640.2  6180.26  14  5585-25  -9.6  3307.68

 कर्नाटक  केन्द्र  440  2926-25  -6-3  2859.58  -२-3  -12.2

 राज्य  440  2926-25  ३2  2859.58  44  1629.99  44.6

 हि  निजी  4958-6  19736.54  32  20612:74  44  16956.05  26.5

 निजी  260  1070.94  532-6  584.27  -45<4.  978.59  20.8

 केरल  केच्र  .350  $16.33  -70-7  1382.95  167.8  440.82  है केरल

 राज्य  2050.3  6370.27  -70.7  7598.36  -42.2  440.82  2.9

 निजी  226.8  6370.27  41.7  7598.36  19.3  $123.23  37.8

 लक्षद्वीप  राज्य  226.8  198.22. -82.1  26.73  149.28  6-7

 पांडिचेरी  राज्य  325  275.69  -0.5  26.73  18.87  0.6

 तमिलनाडु  केन्द्र  2930  275.69  34  256.71  -6.9  184.61  0.6

 राज्य  2930  18223.32  है  ।  26889.66  -0.7  11517.24  है

 निजी  5571.6  26418.17  9.7  26889.66  18  19781.38  है



 25...  प्रश्नों  के  24  1928  मौखिक  उत्तर

 त  2  3  4  5  6  7  8  9

 अंडमान  व  निकोकर  राज्य  45.4  48.44  53.35  54.66  66.2

 दवीपसमूह

 निजी  20  89.87  105.49  श  16

 बिहार  केन्द्र  840  6082.1  18  6572.3  8.1  4126.88  -2.0

 राज्य  584.9  204.01  -49.5  195.86  -4.0  87.23  -324

 झारखंड  केद्र  1756.5  4508.09  72  4789.52  6.2  3570.5%  18.6

 राज्य  1390  2218.54 9-131  2424.59  9.3  2341.61  674

 360  811.43  1890.42  1230.74  23.3

 उड़ीसा  केन्द्र  ३470  1944.4  41.5  24714.86  शा  18045.66  16.2

 राज्य  -
 2281.5  10029.48  12.1  8122.36 -19.0  7525.01  42.0

 0  1094.38  -3-9  913.8  -16.5  586.38  29.1 है|

 सिक्किम  केन्द्र  60  369.64  य्र्त  352.05  -4.8  133.44  -54.3

 राज्य  37  61.21  70.0  33.92  -44.6  23-67  5.2

 पश्चिम  बंगाल  केन्द्र  2850  16039.27  4.8  19233.19  19.9  12279.97  क्त

 राज्य  3561.5  17580.91  6-4  17753.06  1.0  12012.47  2.9

 निजी  1069.2  7238-48  8.2  7826-62  8.1  ५508.89  2.0

 अरुणाचल  ग्रदेश  केन्द्र  405  1641.51  68.7  1411.86  -14.0  855.08  -30.0

 राज्य  10.5  2.  -81.8  0.  -100.0  0.71

 असम  केन्द्र  516  2528.68  11.8  2825-44  वाय  1916.24  -5.9

 राज्य  574.5  755.39  6.8  810.92  74  515.98  -6.1

 निजी  24.5  136.33  9.1  121.28 =  -11.0  7.76.  -13-6

 मणिपुर  केन्द्र  90  629.07  24.8  586.15  -6.8  377.5  -5.2

 राज्य  36  0  0  1.52



 रा  प्रश्नों  के  15  2006  मौखिक  उत्तर
 2

 ||  है  3  4  5  6  7  8  9

 मेघालय  केन्द  50  194.98  -5.3  197.58  13  128.37  -29.3

 राज्य  185.2  615.19  17.2  509.5  -17.2  289.9  -25.4

 मिजोरम  राज्य  22.8  0  0.03  2-23

 नागालैंड  केन्द्र  75  254.16  55.0  183.02  -28.0  162.92  0.5

 राज्य  24  0  0  0

 अिपुरा  केन्द्र  84  571.18  0.9  638-21  वाय  425.58  ३-6

 राज्य  126  5५54.2  72  483.99 -12.7  368.31  6-8

 भुटान  आयात  1764.12  2180.37  36.1

 अखिल  भारतीय  121392.3.  587416.06  5.2...  617510-44  5.1  436299.29  7.3

 में  इंजेक्शन  के  लिए  कंप्टिव  यूनिर्टो  से  प्रतिबद्ध  आपूर्ति

 क्षमता  उपलब्धता  एवं  मांग  पर  निर्भर  करती  है

 टिप्पणी  :  नवीकरण  योग्य  ऊर्जा  स्रोर्तो  से  उत्पादन  शामिल  नहीं

 अनुक्ध-कं

 2004-05  से  2006-07  2006  के  दौरान  ताप  एवं  न्यूक्लीयर  विद्युत  में  क्षमता  अभिवृद्धि

 राज्य  क्षेत्र  क्षमता  अधिवृद्धि

 2004.05  2005.06  2006.07

 06)

 त  2  ३  4  5

 उत्तरी  क्षेत्र

 हरियाणा  राज्य  500

 हिमाचल  प्रदेश  केन्द्रीय

 राज्य  84

 राजस्थान  राज्य



 29  प्रश्नों  के

 उत्तरांचल

 पश्चिम  क्षेत्र

 गुजरात

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 दक्षिणी  क्षेत्र

 आंध्र  प्रदेश

 कर्नाटक

 तमिलनाडु

 पश्चिम  बंगाल

 अंडमान  व  निकोबार  ट्वीपसमूह

 निजी

 केन्द्रीय

 केन्द्रीय

 राज्य

 केन्द्रीय

 केन्द्रीय

 राज्य

 निजी

 राज्य

 केन्द्रीय

 राज्य

 निजी

 निजी

 केन्द्रीय

 केन्द्रीय

 राज्य

 24  1928

 500

 475

 500

 165

 70

 210

 997

 453

 110

 150

 120

 मौखिक  उत्तर

 210

 200

 1280

 137

 30

 14.8
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 सोचा  है  19  तारीख  को  मंत्री  महोदय  वहां  फाउंडेशन  ले  करने  के

 लिए  जा  रहे  शायद  मुझे  भी  आमंत्रण  में  भी  जा  सकता  हूं
 क्योंकि  जहां  जिस  राज्य  में  हाइड्रो  बिजली  का  निर्माण  नहीं  हो  सकता

 वहां  नॉन-कर्वेशनल  से  हम  बिजली  निर्माण  का  काम  कर  सकते

 लेकिन  न्यूक्लिअर  की  कोई  कैपेसिटी  वहां  हो  सकती  है  या  कोई

 व्यवस्था  हो  सकती  वह  भी  हम  जरूर  एग्जामिन  थर्मल  के

 बारे  में  भी  और  कुछ  वहां  हो  सकता  इस  बारे  में  हम  जरूर  देख

 लेंगे  क्योंकि  बिजली  हर  राज्य  को  मिलना  बहुत  जरूरी  माननीय

 सदस्य  ने  कह्म  था  कि  अभी-अभी  मैंने  उत्तर  में  कहा  था  कि  यह

 राज्य  की  समस्या  सेन्टर  खाली  सप्लीमेंट्री  काम  करता

 यह  काम  राज्य  को  ज्यादा  करना  होगा  और  उसमें  हम  सहयोग  जरूर

 जी  ज्योतिरादित्व  माधवराज  सिंधिया  :  अध्यक्ष  बिजली

 एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जो  इस  देश  के  हर  नागरिक  को  प्रभावित  करता

 हमने  कई  बार  संसद  में  कहा  है  कि  हमें  आउटलेट्स  पर  ध्यान

 नहीं  देना  चाहिए  लेकिन  हमें  आउटकम  पर  ध्यान  देना  केन्द्र

 की  ऊर्जा  के  क्षेत्र  की एक  महत्वाकांक्षी  योजना-एपीडीआरपी-(एक्सीलिरेटेड

 पार्ट  वैपन  रिफार्म  इस  योजना  को  गुना  और  शिवपुरी  इन

 दोनों  शहरों  के  लिए  चार  साल  पहले  साढ़े  आठ-नौ  करोड़  रुपये  की

 लागत  से  स्वीकृत  किया  गया  आज  तक  उस  योजना  का  क्रियान्वयन

 पूरी  तरह  से  नहीं  हुआ  वास्तव  में  मध्य  प्रदेश  की  सरकारी  कंपनी

 ने  लिखा  है  कि  उस  प्रोजेक्ट  को  क्लोज  किया  इसलिए  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  आपके  माध्यम  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जहां  आप  राशि

 देते  हैं  और  जहां  की  प्रदेश  सरकार  इस  पर  क्रियान्कयन  नहीं  कर

 पाती  या  धीमी  गति  से  क्रियान्वयन  किया  जाता  है  या  कार्य  जो  बंद

 हो  जाते  उनके  विरूद्ध  आप  कौन  से  ठोस  कदम  उठाना  चाहते

 हैं  क्योंकि  मध्य  प्रदेश  में  बिजली  के  क्षेत्र  स ेकिसान  और  आम  आदमी

 बहुत  बुरी  तरह  से  प्रभावित

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  अध्यक्ष  यह  आउटलेट्स  और

 आउटकम  की  बात  हमारे  माननीय  सदस्य  सिंधिया  जी  ने  कही  है  लेकिन

 मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  एपीडीआरपी  में  गुना  और  शिवपुरी  में  जो

 उनको  पैसा  दे  दिया  उसके  बारे  में  मैं  जरूर  इंक्वायरी

 वहां  का  काम  नहीं  इसके  लिए  मैं  मुख्य  मंत्री  से  भी  बात

 करूंगा  तथा  इसमें  कया  डिफिकल्टी  वह  मैं  खुद  देख

 श्री  खगेन  दास  :  दसवीं  योजनावधि  के  पूर्वोत्तर

 क्षेत्र  में  1018  मेगायाट  के  क्षमता-वर्धन  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  केवल
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 280  मेगावाट  क्षमता  ही  वर्षित  की  गई  है  जिसमें  इस  क्षेत्र  में  विद्युत
 का  भीषण  संकट  त्रिपुरा  में  तीन  परियोजनाएं  विलम्बित

 पलकाना  भोनारचक  परियोजना  तथा  2  मेगावाट  की  बारमुडा
 क्‍या  मैं  माननीय  मंत्रीजी  स ेजान  सकता  हूं  कि  इन  परियोजनाओं

 पर  कार्य  कब  से  चालू  होगा  और  विद्युत  मंत्रालय  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रहा  है  कि  ग्यारहवी  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  इसमें  अधिक  विलम्ब  न

 अध्यक्ष  महोदव  :  क्‍या  ये  केंद्रीय  परियोजनाएं

 जौ  खगेन  दास  :  जी

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  माननोय  सदस्य  और  उनके

 राज्य  के  अन्य  संसद  जानते  हैं  कि  हाल  ही  में  हमारी  पेट्रोलियम  और

 प्राकृतिक  गैस  मंत्री  के  साथ  बैठक  हुई  थी  जिसमें  मैं  और  राज्य  के

 मुख्यमंत्री  भी  उपस्थित  हमने  मोनारचक  परियोजना  पर  एक  निर्णय

 लिया  मैं  आपको  बताना  चाहता  हू ंकि  यद्यपि  इसमें  थोड़ी  कठिनाई

 तथापि  मैंने  व्यक्तिगत  रूप  से  हस्तक्षेप  किया  और  फिर  हमने  इन

 परियोजनाओं  की  इक्विटी  के  प्रतिशत  के  निर्माण  पर  विचार

 मैं  सभा  को  आश्वस्त  करना  चहता  हूं  कि  त्रिपुरा  के  मामले  में  सरकार

 इन  परियोजनाओं  पर  विशेष  ध्यान  देगी  और  संपूर्ण  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में

 हम  इन  परियोजनाओं  की  विशेष  रूप  से  निगरानी  करेंगे  जिसका  परिणाम

 आप  शीकघ्र

 व्यापार  में  भारत  का  स्थान

 हि  आ

 «346.  श्री  निखिल  कुमार  :

 श्री  अधीर  चौधरी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम

 ने  175  देशों  में  से  भारत  को  व्यावसायिक  माहौल  के  विभिन्‍न  मानकों

 के  आधार  पर  ॥34वां  स्थान  दिया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  विश्व  बैंक  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  द्वारा  भारत

 को  खराब  रैंकिंग  देने  से  देश  की  अर्थव्यवस्था  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा

 यदि  ते  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 सरकार  द्वारा  अपनी  रैंकिंग  सुधारने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए

 जित्त  मंत्री  :  से  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 सरकार  बिजनैस  2007  :  हाऊ  टू  में

 दर्शाए  गए  स्थान  से  सहमत  नहीं  रिपोर्ट  के  निष्कर्ष  एक  चयनित

 वर्गीकरण  पर  आधारित  हैं  जिसमें  ऐसे  अनेक  पैरामीटरों  को  छोड़  दिया

 है  जो  व्यवसाय  से  संगत  यह  ऐसे  सर्वेक्षण  पर  आधारित  है  जिसका

 अत्यन्त  सीमित  व्याप्तिक्षेत्र  है  और  इसमें  केवल  एक  शहर  के  कुछ
 उद्योगों  को  शामिल  किया  गया  सरकार  के  नीतिगत  पहलुओं  पर

 ध्यान  नहीं  दिया  गया  और  इसमें  सरकार  तथा  उद्योग  संघों  जैसे

 प्रमुख  पणघारकों  के  साथ  हुआ  परामर्श  शामिल  नहीं  वर्गीकरण  को

 इन  सीमाओं  में  से  कुछ  को  स्वयं  रिपोर्ट  में  भी  स्वीकार  किया  गया

 यह  आश्चर्यजनक  नहीं  है  कि  अध्ययन  के  निष्कर्ष  व्यापक

 रूप  से  स्वीकार्य  इस  दृष्टिकोण  से  कि  विश्व  में  भारत  एक  प्रमुख
 उभरती  हुई  अर्थव्यवस्था  से  मेल  नहीं  सरकार  के  विचारों

 को  अपने  कार्यकारी  निदेशक  के  माध्यम  से  विश्व  बैंक  और  आईएफसी

 के  प्रबंधन  को  बता  दिया  गया

 वित्तीय  वर्ष  2005-06  के  लिए  सकल  घरेलू

 उत्पाद  की  विकास  दर  8.4  प्रतिशत  थी  और  चालू  वित्तीय  वर्ष  के

 पूर्वाद्ध  के  लिए  यह  दर  9.  प्रतिशत

 प्रश्न  नहीं

 व्यवसाय  के  वातावरण  के  विभिन्‍न  पैरामीटरों  में  सुधार  लाना

 एक  अनवरत  प्रक्रिया  ह ैऔर  सरकार  विभिन्‍न  नीतिगत  पहलों  के  माध्यम

 से  इस  पर  लगातार  नजर  रखे  हुए

 श्री  निखिल  कुमार  :  मैंने  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  दिए

 लिखित  उत्तर  का  अवलोकन  किया  यह  सही  है  कि  जैसे  भी  यह

 क्रमसूचो  तय  हुई  है  मैं  उस  प्रक्रिया  से  अवगत  नहीं  परन्तु  उसे

 यह  आभास  होता  है  कि  चूंकि  अब  यह  प्रकाशित  स्वरूप  में

 हमारे  विदेशी  निवेशकों  पर  इसका  अवांछनीय  प्रभाव  पड़  सकता

 इस  विषय  में  हमें  विशेष  सर्तकता  बरतनी  होगी  कि  कहीं  विदेशी

 निवेशक  इससे  हतोत्साहित  न  क्‍या  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  यह
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 अनुरोध  कर  सकता  हूं  कि  वह  हमें  यह  बताने  का  कष्ट  करें  कि

 विदेशी  निवेशकों  ने  कितना  लाभ  कमाया  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा
 कि  क्‍या  फायदा  मिलने  में  देर  क्‍या  इसमें  कोई  कठिनाई

 उन्होंने  लाभार्जज  किस  गति  से  किया

 श्री  चिदम्बरम  ;  इस  प्रश्न  का  विदेशी  निवेशर्को  द्वारा  अर्जित

 लाभ  से  कोई  संबंध  नहीं  मेरे  पास  जानकारी  तो  है  लेकिन  आज

 उसे  बता  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  आपने  ठीक

 श्री  चिदम्बमम  :  यह  एक  संगठन  द्वारा  किए  गए  अध्ययन

 के  बारे  में  है  जिसमें  क्रमसूची  तय  की  गई  आप  इससे  इतने

 विचलित  क्यों  मेरे  पास  ऐसे  अन्य  बहुत  से  अध्ययन  हैं  जिसमें

 भारत  का  स्थान  बहुत  ऊपर  आता  मेरे  पास  ऐसे  अध्ययन  भी  हैं

 जिनके  अनुसार  भारत  निवेशक  प्रयोजन  से  दूसरा  सर्वोत्तम  देश  ऐसे

 अध्ययन  हैं  जो  कहते  हैं  कि  भारत  का  प्रदर्शन  एशिया  में  सर्वश्रेष्ठ

 मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  इस  अध्ययन  से  इतने  विचलित  क्यों

 हम  इस  अध्ययन  को  नहीं

 श्री  निखिल  कुमार  चौधरी  :  हम  माननीय  वित्तमंत्री  जी  की  सलाह

 मानते  हैं  और  इससे  अब  विचलित  नहीं  लेकिन  साथ  ही  हमें

 इस  धारणा  को  भी  खारिज  करना  चाहिए  कि  इस  देश  में  ऐसे  कानून
 और  प्रक्रियाएं  हैं  जिनसे  न्यायालय  से  न्याय  पाने  की  प्रक्रिया  में  देरी

 होती  इससे  विदेशी  निवेशकों  पर  अच्छा  असर  नहीं  हमें

 व्यापार-वार्ता  के  सुचारू  कार्यकरण  के  पथ  की  बाधाएं  हटानी

 ऐसे  कानून  औरैर  कानूनी  प्रक्रियाएं  हटानी  क्या  माननीय  वित्तमंत्री

 इस  पर  कुछ  कहना

 श्री  चिदम्बरम  :  मौटे  तौर  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  व्यक्त

 भावनाओं  से  सम्मति  रखता  देश  में  अभी  भी  ऐसे  कानून  हैं  जो

 जटिल  हैं  और  कई  प्रक्रियाएं  हैं  जो  बहुत  समय  लेती  ऐसा  ही

 एक  कानून  है-अनकदीकरण  संबंधी  ऐसा  हो  एक  अन्य  कानून

 दिवालिएपन  से  संबंधित  इनकी  विधि  मंत्रालय  और  कंपनी  कार्य

 मंत्रालय  द्वारा  समीक्षा  की  जा  रही  वास्तव  जब  27  सितम्बर

 को  यह  अध्ययन  प्रकाशित  हुआ  तो  औद्योगिक  संवर्धन  तथा  नीति  विभाग

 ने  एक  प्रेस-नोट  जारी  किया  जिसमें  इस  अध्ययन  के  विपरीत  ऐसे

 कई  उपाय  जताए  गए  थे  जो  भारत  में  व्यापार  के  माहौल  में  सुधार

 लाने  के  लिए  किए  गए  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  भारत  में  व्यापार



 »  ।  प्रश्नों  के

 का  माहोल  बिलकुल  बढ़िया  मैं  मानता  हूं  कि  इसमें  सुधार  की

 गुंजाइश  लेकिन  मैं  इस  अध्ययन  के  निष्कर्षों  से  सहमत  नहीं

 लेकिन  इन्होंने  जटेल  और  विलम्बकारी  कानूनी  प्रक्रियाओं  के  बारे  में

 जो  वह  सहो  ठीक  बात  कही  मैं  माननीय  कंपनी  कार्य

 मंत्री  तक  आपकी  बात  शपहुंचा

 श्री  अधीर  चौघरी  :  वर्ष  2006  में  विश्व  अर्थव्यवस्था  व्यापार

 की  प्रगति  होती  साथ  हो  मजबूत  अर्थव्यवस्थाओं  के  भीतर  माल-व्यापार

 भी  काफी  2006  के  आरंभ  में  विश्व  भर  में  वस्तुओं  के  मूल्य
 भी  बढ़े  जो  वैश्विक  स्तर  पर  मांगबर्धन  को  दर्शाता  इस  सिलसिले

 मैं  माननीय  मंत्रीजो  से  जानना  चाहूंगा  कि  विश्व  बाजार  में  हमारे

 माल-क्षेत्रक  का  हिस्सा  क्‍या  क्‍या  सेना-क्षेत्र  कमजोर  हो  रहा

 क्या  हम  लैटिन  अमरीका  और  अफ्रीका  के  बाजारों  की  हड़ताल  के

 लिए  कोई  विशेष  पहल  कर  रहे  हैं  जहां  कृषि  गत  आयात-निर्यात  की

 काफी  संभावनाएं

 अध्यक्ष  मझेदय  :  वह  संबंधित  मंत्रालयों  तक  यह  बात  पहुंचा

 श्री  चिदम्बरम  :  मेरे  मित्र  वाणिज्य  मंत्री  इस  प्रश्न  का  उत्तर

 अवश्य  लेकिन  यदि  मुझे  ठीक  से  याद  है  तो  विश्व  व्यापार

 में  हमारी  भागीदारी  एक  प्रतिशत  को  पार  कर  गई  यह  बढ़ोत्तरी
 की  स्थिति  है  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  यह  बद्मेत्ती  आगे  भी  जारी

 मनोज  :  जो  प्रश्न  में  पूछना  चाहता  उसका  अंशिक

 उत्तर  तो  माननीय  वित्त  मंत्री  जो  ने  दिया  क्‍या  सरकार  विश्व

 और  रैंकिंग  स ेअसहमति  रखतो  मैं  माननीय

 मंत्री  जो  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  इस  संबंध  में  अंतर्राष्ट्रीय  रूप  से

 स्वीकृत  कोई  अन्य  अध्ययन  हुआ  यदि  इस  रैंकिंग  में  भारत

 की  क्‍या  स्थिति  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  किस-किस  व्यापार

 में  भारत  की  स्थिति  बेहतर

 श्री  चिदम्बरम  :  अंतर्राष्ट्रीय  रूप  से  स्वीकृत  कोई  अध्ययन

 नहीं  ऐसे  कई  तरह  के  अध्ययन  वर्ष  2006  की

 प्रेस  विज्ञप्ति  में  दक्षिण  एशिया  में  भारत  का  प्रदर्शन  सबसे

 बेहतरीन  माना  गया  ए.टी.-कियर्ने  कान्फिडेंस

 के  आकर्षक  स्थल  के  संदर्भ  से  भारत  चीन

 से  थोड़ा  ही  पीछे

 अंकटाड  वर्ल्ड  इनेवस्ट  जिसके  मुख्य  सारबिंदु  मेरे  पास  हैं-में

 विशेषज्ञों  की  राय  के  अनुसार  भारत  को  चीन  और  अमरीका  के  बाद
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 तीसरे  स्थान  पर  रखा  गया  है  और  निगर्मों  की  राय  के  आधार  पर

 इसे  चीन  के  बाद  दूसरे  स्थान  पर  रखा  गया  विश्व  आर्थिक  मंच

 के  सूचकांकों  में  भारत  को  चीन  तथा  कई  अन्य  दक्षिण  एशियाई  देशों

 से  कई  सोपान  ऊपर  रखा  गया  वस्तुतः  काम्पीटेटिवनेस

 में  भारत  का  स्थान  और  चीन  का  पर  मुझे
 नहीं  लगता  कि  चीन  इससे  विचलित  होगा  और  न  ही  मैं  समझता  हूं
 कि  हमें  इससे  विचलित  होने  की  आवश्यकता

 श्रीमती  जवाप्रदा  :  अध्यक्ष  यह  अवसर  देने  के  लिए

 आप  का  माननीय  वित्त  मंत्री  काफी  समझदार  हैं  और  वे

 हमेशा  आर्थिक  क्रांति  की  बात  करने  को  तैयार  रहते  मैं  जानना

 चाहंगी  कि  क्‍या  हम  विश्व-व्यापार  में  अपनी  सामग्री  भेजने  की  सोच

 रहे

 अनेक  अंतर्राष्ट्रीय  संगठन  भारत  में  बड़े  पैमाने  पर  निवेश

 के  इच्छुक  हैं  लेकिन  उनके  समक्ष  समस्याएं  कई  बड़ी  कंपनियां

 भारत  में  आकर  निवेश  करना  चाहती  तो  हैं  लेकिन  मंजूरी  मिलने  में

 देरी  होने  से  उन्हें  समस्याएं  पेश  आती

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  मुख्य  प्रश्न  से  संबंधित  बात  नहीं

 श्रीमती  जयाप्रदा  :  यह  बहुत  जरूरी  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  तो  कई  जरूरी  बातें

 श्रीमती  जयाप्रदा  :  कृपया  मुझे  बात  पूरी  करने

 भारत  में  व्यापार  शुरू  करने  के  लिए  अभी  तक  कोई  ऐसी

 खिड॒कीਂ  स्वीकृति  प्रणाली  नहीं  है  जहां  से  सारे  काम  पूरे  हो

 यदि  व्यवसाय  शुरू  करने  की  मंजूरी  प्राप्त  करने  में  ही  बरसों  प्रतीक्षा

 करनी  पड़े  तो  फिर  लोग  यहां  क्‍यों  प्रशासनिक  रूप

 से  भी  विलम्ब  होता  मैं  माननीय  मंत्रीजी  से  जानना  चाहूंगी
 कि  क्‍या  ऐसी  कोई  खिड़कीਂ  प्रणाली  शुरू  किए  जाने  का  विचार

 है  जिससे  व्यावसाय-संबंधी  प्रस्तावों  को  शीघ्र  मंजूरी  मिल

 दूसरी  क्‍या  इन  सभी  बातों  की  निगरानी  के  लिए  कोई

 उच्चधिकार  प्राप्त  समिति

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नहीं  लगता  कि  यह  प्रश्न  मुख्य  प्रश्न  से

 किसी  प्रकार  भी  संबंधित  लेकिन  फिर  भी  इसे  मंत्री  जी  पर  छोड़ता

 यदि  वे  तो  उत्तर
 ॥  गा



 ry)  प्रहनों  के  .

 श्री  चिदम्बमम  :  जहां  तक  यह  खिड़कीਂ
 प्रणाली  जैसी  व्यवस्थाओं  की  बात  मेरे  विचार  से  कुछ
 हम  खुद  ही  बना  लेते  विनियामक  एजेंसियों  से  विनियमन-स्वीकृति
 तो  ली  ही  जानी  यदि  आपको  रिजर्व  बैंक  की  स्वीकृति  चाहिए
 तो  रिजर्व  बैंक  जाना  राज्य  सरकार  की  स्वीकृति  चाहिए  तो  उसके

 पास  जाना  यदि  भवनादि  के  लिए  नगर  पालिका  की  अनुमति
 चाहिए  तो  वहां  जाना  इन  सबको  एक  ही  खिड़की  के  तहत

 कैसे  लाया  जा  सकता  महत्त्वपूर्ण  बात  यह  होनी  चाहिए  कि  व्यवसाय

 की  शुरूआत  करने  में  कितनी  देर  इस  अध्ययन  तक  में  यह

 बताया  गया  हैं-और  मैं  यहां  फिर  स्पष्ट  कर  दूं  कि  उस  अध्ययन  से

 मैं  सहमति  नहीं  देशों  तक  में  कोई  व्यवसाय  आरंभ

 करने  में  औसतन  166  दिनों  का  समय  लगता  जबकि  ये  देश  सबसे

 उन्नत  और  धनी  देश  हमारे  क्षेत्र  में  यह  औसत  32.5  दिनों  का

 भारत  में  इस  अध्ययन  के  यह  समय  35  दिन  का

 मुझे  नहीं  लगता  कि  व्यवसाय  शुरू  करने  की  प्रक्रिया  में  16  दिनों  और

 35  दिनों  के  बीच  का  अंतर  बड़ा  भारी  अंतर  हमें  35

 दिनों  को  कम  करके  उसे  20  या  15  दिनों  तक  ले  आने  की  कोशिश

 करनी  जैसा  मैंने  इन्हीं  मामलों  पर  तो  हमें  कार्य

 करना

 बात  तो  यह  है  कि  क्‍या  भारत  में  हमारे  पास  व्यापार  का  उचित

 माहौल  मैं  मानता  हूं  कि  ऐसा  क्‍या  यह  माहौल  और  सुधर

 रहा  मेरे  विचार  से  सुधर  रहा  क्‍या  इसमें  और  अधिक  सुधार
 की  गुंजाइश  मैं  जानता  हूं  कि  गुंजाइश

 अभ्यक्ष  महोदय  :  अब  बात  केवल  यह  रही  कि  क्‍या  आपने

 विश्व  बैंक  और  को  जता  दिया  कि  आप  इससे  सहमति

 नहीं  रखते  ?

 श्री  चिदम्बमम  :  जी  हमने  उन्हें  बता  दिया

 है  कि  हम  इस  रिपोर्ट  से  सहमत  नहीं

 राजीव  गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना

 के

 «347.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :

 श्री  दरोगा  प्रसाद  सरोज  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजीव

 गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना  के  अंतर्गत  अपने  राज्यों  के  कुछ  जिलों
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 को  शामिल  करते  हुए  योजनाएं  तैयार  की  हैं  तथा  उन्हें  केन्द्र  सरकार

 के  अनुमोदन  हेतु  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 उन  योजनाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा  कया  जिन्हें  चालू  वित्तीय

 वर्ष  के  दौरान  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  तथा  इन  पर  कितनी  धनराशि

 खर्च  और

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  के  अंतर्गत  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी

 धनराशि  जारी  की  गई

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  से  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 और  जी  राजीव  गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना

 के  कार्यान्वयन  में  भाग  लेने  वाले  27  राज्यों

 एवं  दिल्‍ली  को  2005  में  आरजीजीवीवाय  चालू  होने

 के  बाद  अब  तक  575  प्रारूप  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट

 तैयार  और  कर  चुके  जिनमें  546  जिलों  को  सम्मिलित  करते

 हुए  28772.31  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  शामिल  राज्यवार  ब्यौरा

 में  प्रस्तुत  किया  गया

 316  जिलों  के  लिए  317  बिस्तृत  परियोजना  रिपोर्टो

 को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  जिसमें  27  राज्यों  में  69534

 अविद्युतीकृत/निर्विद्युतीकृत  गांवों  और  165124  गांवों  का  सघन  विद्युतीकरण
 सम्मिलित  करते  हुए  11514.23  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  शामिल

 इसके  21105  गैर  विद्युतीकृत  गांवों  और  88829  विद्युतीकृत
 गांवों  के  सघन  विद्युतीकरण  हेतु  136  जिलों  की  144  परियोजनाओं  को

 निविदा  देने  तक  के  प्रारंभिक  कार्यों  को  करने  और  निविदा  मूल्यांकल

 के  लिए  सैद्धांतिक  अनुमोदन  प्रदान  कर  दिया  गया  जिसमें  5892

 करोड़  रुपये  का  परिव्यय  शामिल  ग्यारहवीं  योजना  परिव्यय  को

 अनुमोदन  प्रदान  किए  जाने  पर  ही  कार्य  सौंपे  जा  सकते

 राज्य  वार  ब्यौरा  अनुबंध-॥  में  दिया  गया

 क्रियान्वयक  राज्यों  न ेस्वीकृत  आरजीजीवीबाय  परियोजनाओं

 के  तहत  अब  तक  2480.41  करोड़  रुपये  प्राप्त  किए  8.12.2006

 की  स्थिति  के  अनुसार  जारी  निधियां  राज्यवार  अनुबंध-॥॥  में  दी  गई
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 व  फ्श्नों  के  15  2006  मौखिक  उत्तर  48

 आरजीजीवीआई  संबंधी  मॉनीटरिंग  समिति  द्वारा  आरजीजीवीवाई  के  अंतर्गत  सैद्धांतिक  रूप  से

 अनुमोदित  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 14.12.2006

 क्र  राज्य  परियोजनाओं  जिलों  शामिल  शामिल  शामिल  किए  कुल
 की  संख्या  की  किए  गए  किए  गए  विद्युतीकृत  घरों  परियोजना

 संख्या  गैर-विद्युतीकृत  विद्युतीकृत  की  संख्या  लागत  लाख

 गांवों  की  गांवों  की  रुपय  में

 बीपीएल

 त  2  3  4  $  6  7  8  9

 1.  आंध्र  प्रदेश  ए  17  17  )  21623  3166161  2114317  6

 जी  5  5  0  5215  633052  ३85200..._  13362-87

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  ए  2  2  237  321  7230  4377  4330.11

 गी  14  4  1896  1447  69208  ३6433...  53789.57

 3.  असम  ए  7  7  1831  3926  445804  329668  30044.38

 बी  8  8  2416  4873  341596  278036  47563-78

 4...  बिहार  29  29  18959  169  1196385  1008898  +:

 है  ।  9  9  3895  3932  2745435  965397  100855.98

 5.  छत्तीसगढ़  ए  5  5  166  5642  494414  271170...._  23653-45

 6  गुजरात  ए  9  9  0  7347  $80071  412628 =  12922.71

 16  16  0  10587  1015782  $542522...  17694.41

 7.  हरियाणा  ए  6  6  0  1820  205646  92948  7699.57

 जी  12  12  0.  4165  364040  131125  =:

 8.  हिमाचल  प्रदेश  ए  1  1  0  1118  2531  647  2502-36

 बी  3  3  1  4100  11519  3587  7348.98
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 2  3  4  5  6  7  8  9

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  ए  4  4  108  2044  126104  7194...  14592-77

 ञी  6  6  76  3227  152316  57538...  15163-14

 10.  झारखंड  ए्‌  1  11  7563  4226  1256561  777234  106738.49

 बी  7  7  8500  2296  1166549  830501..._  99827.92

 11.  कर्नाटक  ए  26  26  132  28695  2005323  902373  6

 12.  केरल  ए  7  7  0  373  227320  122187 =:  22175.75

 बी  7  7  0  704  230928  84554  9925-28

 13.  मध्य  प्रदेश  ए  16  16  176  17998  1254435  80946.91

 जी  5  5  77  5977  432018  212643  38295.40

 14.  महाराष्ट्र  ए  17  17  0  20661  1394893  1016583  =.

 15.  मणिपुर  ए  3  3  393  41622  26622  9462-64

 बी  त  1  251  334  34645  22566  5780.09

 16.  मेघालय  ए्‌  3  3  193  1631  55688  37869  6171.20

 17  मिजोरम  ए  8  8  137  570  44334  27247...  10244.68

 18.  नागालैंड  ए  3  3  12  373  35601  22908  2569-27

 बी  2  2  20  111  28947  15533  1591.98

 19.  उड़ीसा  ए  4  3  1329  3353  472752  324443  40977.25

 बी  5  5  1920  7579  754050  54602-82

 20.  पंजाब  ए्‌  1  त  0  962  69125  25004  2297.11

 बी  16  16  0  10878  335898  123856 =.  12195.91

 21.  राजस्थान  ए  27  26  1820  16239  1064622  74771...  48092.21

 बी  12  6  1974  16015  1085944  891618  44379.79



 घट  प्रश्नों  के

 है  कि  जो  काम  आपके  राजस्थान  में  अधूरे  रह  गए  मय  गांव

 उन  कामों  के  लिए  आप  एक  निश्चित  तारीख  बता  दें  कि  आप  उन्हें

 कब  तक  पूरा  करा  देंगे  और  क्‍या  राजस्थान  सरकार  ने  और  भी  प्रोजैक्ट

 मंजूरी  के  लिए  भेजे  हैं  और  अगर  भेजे  हैं  तो  उन  पर  भी  आप  दया

 करके  उन्हें  कब  तक  पूरा  करा  यह  मेरा  आपसे  सीधा-सीधा  प्रश्न

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  अध्यक्ष  राजस्थान  के  लिए

 नेवेली  और  न्यूक्लियर  प्लांट  के  लिए  हम  विशेष  ध्यान  ट्रे  रहे  हैं  और

 जो  चर्चाएं  हम  बार-बार  कर  रहे  उनके  पावर  सैक्रेट्री  और  मुख्य
 मंत्री  जी  से  भी  बात  कर  रहे  उन्हें  एक  तो  कोल  ब्लॉक  की

 जरूरत  उसके  लिए  भी  हमने  प्रधानमंत्री  जी  से  बात  की  है  और

 जिस  कोल  ब्लॉक  के  लिए  वे  कह  रहे  उसके  लिए  भी  मैंने  कोल

 मिनिस्टर  से  खुद  बात  की  पावर  जेनरेशन  के  बारे  में  उस  राज्य

 को  जो  भी  सहायता  वह  इम  देने  के  लिए  हमेशा  तैयार

 लेकिन  केपेसिटी  बढ़ाने  का  काम  उन्हें  और  भी  करना  तभी  बिजली

 देने  के  काम  में  वहां  सुविधा  पैदा  हो  जब  ठंड  के  दिन  आते

 हैं  ठो  हम  कहाँ  न  कहीं  से  बिजली  निकाल  जहां  कोल्ड  वेव

 आती  डूस़॒  राज्य  को  बिजली  देने  का  प्रयास  करते  माननीय

 सदस्य  जिस  बारे  में  बात  कर  रहे  मैंने  अभी  दो  दिन  पहले  कोल

 मिनिस्टर  से  बात  की  यह  जरूरी  क्योंकि  इसके

 सिवा  वहां  बिजली  निर्माण  नहीं  माननीय  सदस्य  ने  जो

 मैं  उनके  और  भो  अधिकारियों  को  बुला  जहां  भी  कमी

 उसके  लिए  मैं  पूछ  यह  केवल  एक  राज्य  के  बारे  में  हमारी

 सोच  नहीं  हर  राज्य  के  बारे  में  हम  यह  काम  कर  रहे  यदि

 चीफ  मिनिस्टर  या  बिजली  मंत्री  जो  नहीं  आते  हैं  तो  उनके  राज्यों

 के  सैक़ेट्रीस  को  बुलाकर  कर  रहे  हैं  और  उन्हें  एक्सप्लेन  करके  बता

 रहे  हैं  कि  यह  काम  आपको  करना  हम  अभी  इसमें  थोड़े  से

 स्ट्रीक्ट  मेजर्स  ले  रहे  इसलिए  थोड़ा  सहना  भी  इतना  ही

 हम  एक  तरफ  स्ट्रीक्ट  मेजर्स  ले  रहे  हैं  और  आरईसी  एवं  पीएफसी

 से  उन्हें  हम  लोन  दिलवाने  का  काम-.भी  कर  रहे

 ]

 श्री  अर्जुन  सेठी  :  अध्यक्ष  राजीव  गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 अप्रैल  2005  में  आरम्भ  की  गई  थी  तथा  इसका  लक्ष्य  यह

 था  कि  पूरे  देश  में  2009  तक  सभी  अविद्युतीकृत  ग्रा्मों  का  विद्युतीकरण
 कर  दिया  लेकिन  अभी  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  अब

 तक  लगभग  23,000  ग्रार्मों  का  ही  विद्युतीकरण  किया  गया  जो

 भी  लक्ष्य  लेकिन  मेरा  यह  विचार  है  कि  2009  तक  यह  लक्ष्य

 पूरा  नहीं  हो

 15  2006  मौखिक  उतर  ५6

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न

 श्री  अर्जुन  सेठी  :  अब  यह  लगभग  स्पष्ट  पहले  300  अथवा

 इससे  कम  जनसंख्या  बाले  गांवों  का  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम

 के  तहत  विद्युतीकरण  करने  का  विचार  एनएनपी  में

 राजीव  गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना  भी  शामिल  मैं  मंत्री  महोदय

 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इस  मानदंड  को  कि  सभी

 जिनकी  जनसंख्या  300  को  एमएनपी  अथवा  राजीव  गांधी  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  योजना  के  तहत  विद्युतीकृत  किया  को  पूरा  किया

 क्योंकि  इससे  भ्रम  की  स्थिति  पैदा  होती  मैं  उस  राज्य  में

 उस  जिले  का  रहने  वाला  हूं  जहां  लोग  कहते  हैं  कि  इस  योजना  को

 एमएनपी  में  शामिल  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  अर्जुन  आपने  विशिट  रूप  से  यह  पूछ
 है  कि  क्‍या  यह  योजना  एमएनपी  अथवा  राजीव  गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 योजना  के  अंतर्गत  आती

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  योजनाओं  पर  विचार  करते  समय  ग्रामीण

 विकास  विद्युतीकरण  योजना  आठवीं  योजना  और  नौवीं  योजना  में  शामिल

 परंतु  5  अप्रैल  यह  योजना  राजीव  गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 योजना  के  तहत  लाई  गई  अब  परिभाषा  हो  बदल  गई  है  और

 अब  इसे  केवल  राजीव  गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना  के  तहत  ही

 शामिल  किया  इसमें  सभी  छोटे-छोटे  गावों  को  सम्मिलित  किया

 गया  इसलिए  आंकर्डों  में  वृद्धि  हो  रही  हम  मदद  करने  के

 लिए  सभी  राज्यों  से  संपर्क  स्थापित  कर  रहे  मैं  सभा  को  यह

 बताना  चाहता  हूं  कि  आठवी  योजना  11,000  ग्रार्मों  का  पूरी  तरह

 विद्युतीकरण  किया  गया  था  तथा  नौर्वी  योजना  में  14,000  ग्रार्मों  का

 विद्युतीकरण  किया  गया  परंतु  2005  यदि  आप  ध्यान

 अब  तक  23,000  ग्रार्मो  का  विद्युतीकरण  कार्य  पूरा  किया

 गया  अब  मुझे  यकीन  है  कि  हम  किए  गए  सभी  वायदों  को

 पूरा  कर  वर्ष  2009  तक  संपूर्ण  देय  के  ग्रामों  का  विद्युतीकरण
 कर  दिया  तथा  2012  तक  इस  देश  का  प्रत्येक  घर  विद्युतीकृत

 हो

 श्री  सुनील  खां  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 पश्चिम  बंगाल  में  राजीव  गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना  के  तहत

 कम  परियोजनाएं  क्यों  स्थापित  की  गई  हैं  जबकि  परियोजनाओं  के  लिए

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  अनेक  प्रस्ताव  भेजे  गए

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  ही  अस्पष्ट  मंत्री  कया

 आपके  पास  ऐसी  कोई  सूचना



 57  प्रश्नों  के

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने

 कुछ  सूचना  दी  है  जिसके  बारे  में  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  है  परन्तु
 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने  उन्हें  विशिष्ट  रूप  से  यह  बता

 दिया  है  कि  राजीव  गांधी  ग्रामीण  विद्युतोकरण  योजना  को  उन्हें  बरिष्ठता

 के  आधार  पर  पूरा  करना  मैंने  व्यक्तिगत  रूप  से  मुख्य  मंत्री

 तथा  संबंधित  मंत्री  से  इसके  बारे  में  बात  की  यदि  ये  ऐसा  करने

 में  समर्थ  नहीं  है  तो  हमने  कुछ  गारवों  के  विद्युतीकरण  का  कार्य  एनटीपीसी

 जैसी  कपनियों  को  सौंप  दिया  हाल  ही  मैंने  ऊर्जा  मंत्री  से

 इस  मुद्दे  पर  चर्चा  की  है  और  वे  इस  योजना  को  वरिष्ठता  के  आधार

 पर  लागू  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए

 श्री  राजीव  रंजन  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  आपका

 आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  प्रश्न  पूछने  का  अवसर  प्रदान

 माननीय  मंत्री  जी  ने  बिहार  के  लिए  कुल  43  परियोजनाएं

 प्राप्त  होने  की  सूचना  अपने  उत्तर  में  दी  है  और  एनैक्श्चर-दो  में  जो

 सूचना  दी  गई  है  उसके  मुताबिक  29  योजनाएं  स्वीकृत  की  गई  हैं

 और  नौ  योजनाओं  हेतु  सैद्धान्तिक  स्वीकृति  व्यक्त  की  गई  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जिन  नौ  परियोजनाओं  पर  सैद्धान्तिक

 स्वीकृति  व्यक्त  की  गई  उन्हें  और  शेष  38  बची  हुई  योजनाओं

 पर  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  अध्यक्ष  दसवें  प्लान  में  हमने

 5000  करोड़  रुपया  अभी  तक  खार्च  किया  है  और  अभी  इसमें  पैसा

 इसके  लिए  टोटल  26  हजार  करोड़  का  खर्च  होने  वाला

 लेकिन  ॥7वें  प्लान  में  इसके  लिए  हम  पैसा  दे  रहे  पैसे  के  लिए

 उसमें  कुछ  दिक्कत  नहीं  आने  वाली

 श्री  रामदास  आउवले  :  अध्यक्ष  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  एण्ड

 शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोगों  के  लिए  फ्री  मीटर  देने  की  स्कीम

 लेकिन  आजकल  वह  स्कीम  बन्द  कर  दी  मेरा  मंत्री  महोदय  से

 प्रश्न  इतना  ही  है  कि  स्पेशल  कम्पोर्नेंट  प्लान  और  ट्राइबल  सबप्लान

 के  अंतर्गत  उनको  फ्री  मीटर  देने  के  बारे  में  आप  निर्णय  लेने  वाले

 हैं  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  महाराष्ट्र  में  एनरान  का  प्रोजैक्ट

 ---(

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  ही  प्रश्न  दो  प्रश्न  नहीं  आपका

 प्रश्न  हो  गया  कि  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  को  फ्री  मीटर

 देना  एनरॉन  बाद  में
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 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  अध्यक्ष  शैड्यूल्ड  कास्ट्स

 शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लिए  मीटर  तो  देने  की  बात  नहीं  लेकिन  कनैक्शन

 में  सब  आते  उसमें  फ्रो

 देने  का  अभी  तय  यह  योजना  बाकी  दूसरे  लोगों  के  लिए  भी

 90  परसेंट  फ्री  है  और  10  परसेंट  लोन  इसके  लिए  आप  सब

 लोगों  से  इस  सभागृह  के  द्वारा  मैं  विनती  करता  हूं  कि  राजीव  गांधी

 विद्युतीकरण  के  लिए  हम  सब  लोग  प्रयास  करें  और  जहां  कोई  दिक्कत

 हो  तो  डायरैक्टली  मुझे  हम  इम्मीडिएटली  उसका  सोल्यूशन  कर

 सकते  यही  मैं

 राजेश  मिश्रा  :  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  राजीव  गांधी  विद्युतीकरण  योजना  के  अंतर्गत  प्रारम्भ

 में  यह  तय  किया  गया  था  कि  जिन  गांवों  में  बिजली  नहीं  उन

 गांवों  को  विद्युतीकृत  किया  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  या  देश

 के  विभिन्‍न  प्रदेशों  के  अन्दर  तमाम  ऐसे  गांव  जिन  गांवों  में  ७-6,

 7-7,  8-8  मजरे  हैं  और  हर  मजरे  में  300  से  ज्यादा  की  जनसंख्या

 रहती  एक  गांव  में  6-7  मजरे  माननीय  मंत्री  जी  से  हम  जानना

 चाहते  हैं  कि  क्‍या  उन  गांवों  में  जहां  पर  6-6,  7-7  मजरे  हैं  और

 यदि  वहां  पर  बिजली  नहीं  है  तो  क्या  उन  गांवों  को  भी  इसमें  शामिल

 किया  यदि  शामिल  किया  जायेगा  तो  खासकर  उत्तर  प्रदेश

 में  पैसा  कब  तक  भेज  दिया

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  चाहे  उत्तर  प्रदेश  या  मध्य

 प्रदेश  चाहे  महाराष्ट्र  हर  जगह  यह  नियम  है  कि  300  की

 जहां  पोपुलेशन  उसके  ऊपर  जो  हैमलेट्स  होंगे  या  मजरे

 उनको  इस  योजना  में  लिया  कोई  भी  इसमें  बाकी  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  से  जैसे-जैसे  पैसा  मांगते  हम  देते  लेकिन  एक  ही

 मैं  बिनती  करूगा  कि  हम  सब  लोगों  का  यह  काम  है  कि  हमने  एक

 परसेंट  पैसा  उसमें  रखा  जिसमें  इसमें  जो  स्कीम  के  बारे  में  मालूमात
 करने  के  लिए  और  कुछ  करने  के  लिए  पैसा  रखा  एक  परसेंट

 में  वहां  बोर्ड  लगाया  जाता  है  कि  यह  योजना  राजीव  गांधी  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  में  की  जा  रही  यह  गांव  राजीब  गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 का  इस  तरह  का  हर  गांव  में  बोर्ड  लगा  हुआ  यह  भी  जरा

 सब  सदस्य  देखा  तब  मालूम  हो  जायेगा  कि  उस  गांव  में  राजीव

 गांधी  विद्युतीकरण  में  इलैक्ट्रीफकेशन  हो  गया  है  या

 विद्युत  परियोजना  से  प्रभावित  लोगों  का  पुनर्वास

 *348.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  कया  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  परियोजना  प्रभावित  लोगों  के  पुनर्वास  और

 पुनर्स्थापन  संबंधी  कार्यों  के  कारण  पनबिजली  परियोजनाओं  को  समय

 पर  पूरा  करने  में  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रही

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  द्वारा  परियोजना  प्रभावित  लोगों  के  समुचित

 पुनर्वास  हेतु  कोई  नीति  तैयार  को  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  से  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 व्विरण

 और  जी  परियोजना  प्रभावित  लोगों  की  पुनर्स्थापना
 एवं  पुनर्वास  से  संबंधित  मुद्दे  क ेकारण  कुछेक  जल  विद्युत  परियोजनाओं

 का  कार्यान्वयन  प्रभावित  हुआ  इस  प्रकार  को  परियोजनाओं  का

 ब्यौरा  में  दिया  गया

 और  परियोजना  प्रभावित  परिवारों  के  लिए  पुनर्स्थापना

 एवं  पुनर्वास  एंड  संबंधी  राष्ट्रीय  नीति  2003

 को  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  संसाधन

 द्वारा  2004  में  अधिसूचित  कर  दिया  गया  नीति

 के  उद्देश्य  निम्नवत

 (0...  विस्थापन  को  न्यूनतम  बनाना  और  गैर-विस्थापन  या  न्यूनतम
 विस्थापन  के  विकल्पों  का  पतां
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 (1)  जनजातियों  और  कमजोर  वर्गों  की  विशेष  आवश्यकताओं

 समेत  परियोजना  प्रभावित  परिवारों  की  पुनर्स्थापना  व  पुनर्वास
 की  योजना

 (0)  परियोजना  प्रभावित  परिवारों  को  बेहतर  जीवन  प्रदान

 और

 (४).  पारस्परिक  सहयोग  के  माध्यम  से  जरूरतमंद  निकाय  और

 परियोजना  प्रभावित  परिवारों  के  बीच  सौहार्दपूर्ण  संबंध

 परियोजना  प्रभावित  परिवारों  के  लिए  में  प्रकाशित  कुछेक
 लाभ  संलग्न  अनुबंध-॥  में  दिए  गए

 में  परियोजना  प्रभावित  परिवारों  को  प्रदान  किए
 जाने  काले  पैकेज  और  आधारभूत  मानक  निर्धारित  किए  गए  कुछेक
 राज्य  सरकारों  न ेअपनी  आर  एंड  आर  नीति  बनाई  केंद्रीय  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  उपक्रम  यह  सुनिश्चित  करते  हुए  कि  परियोजना

 ग्रभावित  परिवारों  को  दिए  जाने  वाले  लाभ  किसी  भी  दशा  में

 के  अंतर्गत  उपलब्ध  लाभों  से  कम  न  संबंधित

 राज्य  सरकारों  के  साथ  हस्ताक्षरित  करारों  के  अनुसार  परियोजना  प्रभावित

 परिवारों  को  आर  एंड  आर  लाभ  प्रदान  कर  रहे

 राज्य  सरकारों  और  परियोजना  प्रभावित  परिवारों  की  विशेष

 आवश्यकताओं  के  लिए  केंद्रीय  सार्बजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  सड़क

 स्कूलों  व  कॉलेजों  का  मोबाइल  हैल्थ

 बैन  इत्यादि  अतिरिक्त  लाभ  भी  प्रदान  कर  रहे

 उन  जल  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  जो  परियोजना  प्रभावित  लोगों  की  पुनर्वास  एवं  पृनर्स्थापना  के  कारण

 परियोजना  को  समय  से  पूरा  करने  में  समस्याओं  का  सामना  कर  रही  हैं

 परियोजना/राज्य/एजेंसी

 का  नाम

 वर्तमान  स्थिति

 1  2  3

 1.  सरदार  सरोवर  परियोजना

 (1450  गुजरात
 सरदार  सरोवर  नर्मदा  निगम

 लिमिटेड

 रिवर  बेड  पावर  हाउस  की  प्रत्येक

 200  की  सभी  छह  यूनिर्ये
 और  केनाल  हैड  पावर  हाउस  की

 प्रत्येक  50  की  सभी  पांच

 समस्याएं

 4

 परियोजना  प्रभावित  परिवारों  की  पुनर्वास  व  पुनर्स्थापना  की  समस्याओं

 के  कारण  परियोजना  चालू  करने  में  देरी  हुई  इसके

 नर्मदा  नियंत्रण  प्राधिकरण  की  अनुमति  के  साथ  एंड
 कार्यों  को  पूरा  किए  जाने  के  अनुरूप  बांध  की  ऊंचाई  बढ़ाए
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 2...  इंदिरा  सागर  परियोजना  (1000

 मध्य  प्रदेश  नैशनल

 हछाइड्रो  डेवलपमेंट  कारपोरेशन

 ३.  टिहरी  जल  विद्युत  परियोजना

 (1000  उत्तरांचल

 टिहरी  हाइड्ो  डेवलपमेंट

 कारपोरेशन

 4...  कोटेश्वर  डैम  पावर  प्रोजेक्ट

 (400  उत्तरांचल

 टिहरी  हाइड्रो  डेवलपमेंट

 कारपोरेशन

 5...  तुरियल  जल  विद्युत  परियोजना

 (60  मिजोरम  नार्थ

 इस्टर्न  इलेक्ट्रिक  कारपोरेशन

 3

 यूनिटों  को  चालू  किया  जा  चुका

 चूंकि  बांध  की  ऊंचाई

 डिजाइन  स्तर  तक  नहीं  चहुंच  पाई

 इसलिए  विद्युत  उत्पादन  के  पूर्ण
 लाभों  को  प्राप्त  नहीं  किया  जा  रहा

 सभी  8  यूनिटें  चालू हो  गई  बांध

 की  ऊंचाई  267  मीटर  के  डिजाइन

 लेबल  तक  बढ़ा  दी  गई  तथापि

 जलाशय  स्तर  को  केवल  260  मीटर

 तक  रखा  जा  रहा  परियोजना

 को  बिना  किसी  विलम्ब  के  चालू
 किया  गया

 250  की  दो  यूनिटें  चालू  की

 गई
 -  एक  यूनिट  दिसम्बर  2006  में

 चालू  करने  के  लिए  परीक्षणाधीन

 -  अंतिम  यूनिट  बार्विसग  के  उन्नत

 स्तर  पर  है  तथा  यह  मार्च  2007

 में  चालू  होने  का  अनुमान

 परियोजना  को  पूर्व  में  2005

 में  चालू  किया  जाना  अब  इसे

 2009  में  चालू  करने  की  आशा

 परियोजना  को  2006  में  चालू
 किया  जाना  कार्य  2004

 से  रुका  हुआ

 4

 जाने  संबंधी  उच्चतम  न्यायालय  निर्देशों  के  कारण  पूर्ण  उत्पादन

 लाभ  प्राप्त  नहीं  किए  जा  नर्मदा  नियंत्रण  प्राधिकरण  ने  8

 2006  बांध  की  ऊंचाई  121.92  मीटर  तक  बढ़ाने  के  लिए

 अनुमति  को  दे  दी  वर्ष  2006  की  मानसून  अवधि  से  पहले

 बांध  की  ऊंचाई  119  मीटर  तक  बढ़ा  दी  गई  डिजाइन  के

 अनुसार  परियोजना  का  पूर्ण  जलाशय  स्तर  138  मीटर  है  तथा  बांध

 की  शीर्षस्थ  ऊंचाई  146.5  मीटर

 माननीय  उच्च  न्यायालय  मध्य  प्रदेश  के  आदेश  और

 एंड  कार्य  पूर्ण  न  होने  के  कारण  जलाशय  को  260

 मीटर  तक  रखा  माननीय  उच्च  न्यायालय  के  आदेशों

 सर्वे  आफ  इंडिया  द्वारा  कुछ  प्रभावित  गांवों  का  पुनः  सर्वेक्षण  किया

 जा  रहा  ताकि  पहले  किए  गए  सर्वेक्षण  कार्य  की  पुष्टि  की

 जा

 पीएएफ  द्वारा  विरोध/आंदोलन,  पुराना  टिहरी  शहर  खाली  न
 एंड  से  संबंधित  मामलों  की  जांच  हेतु  विभिन्‍न  समितियों

 का  गठन  पर्यावरण  गंगा  जल  के

 स्थानीय  विरोध  की  वजह  से  एवं  की  बंदी  को

 अनुमति  न  स्पिल-वे  के  दाहिने  किनारे  में  शाफ्ट

 में  अचानक  चट्टानें  की  बंदी  से  रोकने  के  लिए

 कोर्ट  में  दायर  मामले  किए  आदि  कारणों  से  चालू  होने  में

 विलम्ब

 भूमि  अधिग्रहण  में  मुलानी  और  गैरोजिसेरा  नामक

 तीन  गांवों  के  खाली  नहीं  जिसे  2005  से

 2006  तक  पूरा  किया  ठेकेदार  के  खराब  निष्पादन  तथा  राइट

 बैंक  पर  ढलाव  के  बार-बार  बेकार  हो  जाने  के  कारण  आरंभन

 में  विलंब  हुआ

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कानून-व्यवस्था  वन  भूमि  पर

 क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  लगभग  25  करोड  रुपये  के  गैर-कानूनी
 मांग  हेतु  स्थानीय  जिसके  लिए  वन  विभाग  को  क्षतिपूर्ति

 दी  जा  चुकी  प्रत्यावर्तित  वन  भूमि  के  निवल  वर्तमान  मूल्य
 की  अधिक  राशि  तथा  परियोजना  को  व्यावहारिक  बनाने  के  लिए

 वित्तीय  इंजीनिययी  मॉडल  सहित  कई  कारणों  से  कार्य  रुका  हुआ

 __.......  ्तहक्‍इ  प्रउक्‍उक्‍ृक्‍ृठ  छ
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 पुनर्वास  एवं  युत्रःस्थापना  पर  राष्ट्रीय  2003  के  अंतर्गत  परियोजना

 प्रभावित  परिकारों  को  प्राप्त  लाभ  का

 1.  पुनःस्थापना  एंव  पुनर्वास  लाभ  सभी  परियोजना  प्रभावित  परिवारों

 चाहे  वे  गरोबी  रेखा  से  नीचे  के  या  इससे  अलग

 को  प्राप्त

 किसी  भी  पीएएफ  का  घर  या  जिसका  घर  अप्नरिहीत  कर  लिया

 गया  को  अधिग्रहीत  घर  के  क्षेत्र  में  हुई  वास्तविक  हानि

 की  सीमा  तक  मुफ्त  घर  हेतु  जगह  दी  जो  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  150  वर्ग  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  75  बर्ग  से  अधिक

 नहीं

 बीपीएल  समूह  का  प्रत्येक  पीएएफ  गृह  निर्माण  के  लिए

 25000/-  की  एकमुश्त  सहायता  प्राप्त  यह  सहायता

 गैर-बोपीएल  परिवारों  को  नहीं

 प्रभावित  क्षेत्र  में  कृषि  भूमि  के  मालिक  प्रत्येक  परिवार  तथा

 जिनकी  सारी  भूमि  प्राप्त  कर  ली  गई  को  सिंचाई  हुई  भूमि
 के  अधिकतम  एक  हैक्टेयर  या  दो  हैक्टेयर  गैर-सिंचाई  भूमि/ठपयोग
 योग्य  अवशिष्ट  भूमि  जो  जिलों  में  सरकारी  भूमि  की  उपलब्धता

 की  शर्त  पर  के  वास्तविक  हानि  तक  कृषि  योग्य  या

 उपयोग  योग्य  अवशिष्ट  भूमि  आवंटित  की  जा  सकती

 स्टम्प  ड्यूटी  एवं  रजिस्ट्रेशन  हेतु  देय  शुल्क  इच्छुक  निकाय  द्वारा

 वहन  किया

 उक्त  आवंटित  भूमि  सभी  दायित्थों  से  मुक्त  आवंटित

 भूमि  पीएएफ  के  पत्नी  एवं  पति  के  संयुक्त  नाम  पर  हो  सकते

 अधिग्रहीत  भूमि  के  बदले  बंजर/खराब  भूमि  के  आवंटन  के  मामले

 में  प्रत्येक  पीएएफ  भूमि  विकास  के  लिए  10000/-  प्रति

 हैकक्‍्टेयर  के  हिसाब  से  वित्तीय  सहायता  दी  कृषि  भूमि
 आयंटन  के  मामले  में  कृषि  उत्पादन  हेतु  प्रति  पीएएफ  5000/-

 वित्तीय  सहायता  दी

 प्रत्येक  पशु-स्वामी  पीएएफ  को  पशु-शाला  निर्माण  के  लिए

 3000/-  की  वित्तीय  सह्ययता  दी

 15  2006
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 प्रत्येक  पीएएफ  को  पशु  से  संबंद्ध  भवन  सामग्री  के  अंतरित

 करने  के  लिए  परिवहन  लागत  के  रूप  प्रभावित  क्षेत्र  से  पुनःस्थापन
 क्षेत्र  तक  ले  जाने  के  लिए  5000/-  की  एकमुश्त  वित्तीय

 सहायता  दी

 प्रत्येक  ग्रामीण  आर्टिजन/लघु  व्यापारी  तथा  स्व-रोजगार  वाले  व्यक्ति

 को  वर्किंग  शेड/शॉप  के  निर्माण  के  लिए  10,000/-  की

 वित्तीय  सहायता  दी

 प्रभावित  जोन  में  कृषि  भूमि  के  स्वामित्व  वाली  प्रत्येक  पीएएफ

 तथा  जिसकी  संपूर्ण  भूमि  अधिगृहित  कर  ली  गई  को

 की  के  लिए  750  दिन  की  न्यूनतम  कृषि

 दिहाड़ी  के  बराबर  एकमुश्त  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  होगी  यदि

 न  ते  कृषि  भूमि  और  न  ही  पीएएफ  के  एक  सदस्य  को  नियमित

 रोजगार  प्रदान  किया  गया

 प्रभावित  क्षेत्र  में  कृषि  भूमि  के  स्वामित्व  वाला  प्रत्येक  पीएएफ

 और  जिसकी  पूरी  भूमि  अधिगृहित  नहीं  को  गई  है  और

 परिणामस्वरूप  जो  एक  सीमांत  किसान  बन  गया  को  500

 दिन  की  न्यूनतम  कृषि  दिहाडी  के  बराबर  एकमुश्त  वित्तीय  सहायता

 प्राप्त

 प्रभावित  जोन  में  कृषि  भूमि  के  स्वामित्व  वाला  प्रत्येक  पीएएफ

 और  जो  परिणामरूवरूप  एक  छोटा  किसान  बन  गया  को

 375  दिन  की  न्यूनतम  कृषि  दिहाडी  के  बराबर  एकमुश्त  वित्तीय

 सहायता  प्राप्त

 श्रमिक ''  अथवा  श्रमिक ''  की  श्रेणी  से  संबंधित

 प्रत्यके  पीएएफ  को  625  की  न्यूनतम  कृषि  दिहाड़ी  के  बराबर

 एकमुश्त  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 प्रत्येक  विस्थापित  पीएएफ  को  250  दिन  के  एमएडब्ल्यू  तक

 एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  20  दिन  की  न्यूनतम  कृषि  दिहाड़ी
 प्रति  माह  के  बराबर  मासिक  निर्वाह  भत्ता  प्राप्त

 भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम  1894  की  धारा  17  या  किसी  अन्य

 प्रभावी  कानून  के  इसी  प्रकार  के  प्रावधानों  के  आपातकालीन

 स्थिति  में  भूमि  अधिग्रहण  के  मामले  में  प्रत्येक  पीएएफ  को  पुर्नवास

 एवं  पुर्नस्थापन  योजना  के  लंबित  रहते  हुए  अस्थायी  आवास  प्रदान

 किया  इन  परिवारों  को  नीति  के  अंतर्गत  उपरोक्त  पैरा

 में  वर्णित  आर  एंड  आर  लाभ  भी  प्राप्त



 17.

 18.

 19.
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 भूमि  कें  लम्बे  भाग  का  रेलवे  पारेषण

 लाइनों  तथा  पाइप  लाइन  बिछाने  से  संबंधित  परियोजनाओं  के

 मामले  में  जहां  कई  किलोमीटर  तक  विस्तृत  भूमि  का  केबल

 एक  छोटा  सा  भाग  अधिगृहित  किया  जा  रहा  है  वहां  पीएएफ
 को  10000  रुपये  की  अतिरिक्त  राशि  प्रदान  की  जाएगी  और

 उन्हें  कोई  भी  पुर्नस्थापना  एवं  पुर्नवास  लाभ  प्रदान  नहीं  किए

 परियोजना  प्रभावित  परिवारों  को  आर  एंड  आर  लाभों  के  भाग

 के  रूप  में  पुर्नस्थापना  जोन  पर  स्व-रोजगार  परियोजनाएं  आरम्भ

 करने  के  लिए  एनट्रीप्रिन्यूरशिप  के  विकास  हेतु  आवश्यक  प्रशिक्षण

 सुविधाएं  प्रदान  की

 पीएएफ  जो  25  अक्तूबर  1980  से  पूर्व  वन  भूमि  के  स्वामित्व

 में  को  नीति  के  अंतर्गत  उपरोक्त  पैरा  में  दिए  गए  सारे

 आर  एंड  आर  लाभ  प्राप्त

 प्रभावित  क्षेत्र  मे ंआरक्षण  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  अनुसूचित  जाति

 की  श्रेणी  के  पीएएफ  को  पुनर्स्थापन  जोन  पर  आरक्षण  लाभ

 प्राप्त  करने  का  अधिकार

 अनुसूचित  जनजाति  के  परियोजना  प्रभावित  परिवारों  के  लिए  आर  एंड

 आर  लाभ

 1.  अनुसूचित  जनजाति  की  श्रेणी  के  प्रत्येक  परियोजना  प्रभावित  परिवार

 को  भूमि  आवंटन  में  प्राथमिकता  दी

 प्रत्येक  आदिवासी  पी  ए  एफ  को  नीति  के  अंतर्गत  उपरोक्त

 वर्णित  आर  एंड  आर  लाभ  प्राप्त  करने  का  अधिकार

 प्रत्यके  आदिवासी  पीएएफ  को  बन  उत्पाद  के  परम्परागत

 अधिकारों/उपयोग  की  हानि  के  लिए  500  दिन  की  न्यूनतम

 कृषि  दिहाड़ी  के  बराबर  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 आदिवासी  पीएएफ  को  काम्पैक्ट  ब्लाक  के  उनके  प्राकृतिक  आवास

 के  सपीम  दोबारा  से  स्थापित  किया  जाएगा  ताकि  उन्हें  अपनी

 भाषा  संबंधी  तथा  सांस्कृतिक  पहचान  वापस  मिल

 आदिवासी  पीएएफ  को  सामुदायिक  एवं  धार्मिक  समारोहों  के  लिए

 निःशुल्क  भूमि  प्राप्त

 6.  जिला/तालुका  के  बाहर  पुर्नस्थापित  आदिवासी  पीएएफ  को  आर्थिक

 रूप  से  25%  अधिक  आर  एंड  आर  लाभ  प्राप्त

 7.  विषय  पर  प्रचलित  विधियों  एवं  विनियर्मों  के  उल्लंघन  में  अधिगृहित
 आदिवासी  भूमि  को  निरक्‍्त  समझा  जाएगा  तथा  आर  एंड  आर

 लाभ  केवल  वास्तविक  आदिवासी  भूमि  के  स्वामी  को  ही  प्रदान

 किए

 8...  नदी/जलाशय/बांध  में  मछली  पकड़ने  के  अधिकारों  वाले  परियोजना

 प्रभावित  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  आदिवासी  परिवारों  को  जलाशय

 क्षेत्र  मे ंमछली  पकड़ने  के  अधिकार  दिए

 9...  प्रभावित  जोन  में  आरक्षण  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  आदिवासी  पीएएफ
 को  पुर्नस्थापन  जोन  में  आरक्षण  लाभ  प्राप्त  करने  का  अधिकार

 पुनर्स्थापन  जोन  में  प्रदान  की  जाने  वाली  मूलभूत

 इसके  प्रभावित  क्षेत्र  की  जनसंख्या  को  पुनर्स्थापन  क्षेत्र

 में  शिफ्ट  करते  आर  एंड  आर  के  लिए  जहां

 तक  हो  सुनिश्चित  करेगा

 1...  यदि  स्थानांतरित  किए  जाने  वाले  गांव/क्षेत्र  की  संपूर्ण
 जनसंख्या  किसी  विशेष  समुदाय  से  संबंधित  है  तो  इस

 प्रकार  की  जनसंख्या/परिवारों  को  काम्पेक्ट  क्षेत्र  में  एक

 साथ  पुर्नस्थापित  किए  जाए  ताकि  स्थानांतरित  किए  जाने

 वाले  परिवारों  के  बीच  सामाजिक-सांस्कृतिक
 संबंध  बने

 2.  अनुसूचित  जाति  के  पीएएफ  के  पुर्नस्थापन  के  मामले

 यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  उनका  पुर्नस्थापन  गांवों  के

 समीपवर्ती  स्थलों  पर

 3.  पीएएफ  को  समुचित  सरकार  द्वारा  निर्दिष्ट  मानदण्डों  के

 अनुसार  पुर्नस्थापन  स्थल  पर  मूलभूत  आवश्यकताएं  तथा

 ढांचागत  सुविधाएं  प्रदान  की  यह  अपेक्षित  है  कि

 डिस्पेंसरी  का  प्रावधान  तथा  अन्य

 बातों  के  साथ  पुर्नस्थापन  स्थलों  तक  पहुंच  को  पुनःस्थापन
 योजना  में  शामिल  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बसुदेव  कृपया  संक्षेप  में  अपनी

 बात  कहिए  तथा  केवल  एक  सीधा  प्रश्न
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 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  विशेषरूप  से  ऊर्जा

 परियोजना  से  प्रभावित  लोगों  का  समुचित  पुनर्वास  नहीं  किया  गया

 2003  में  पुनर्वास  नीति  की  घोषणा  की  गई  थी  और  दस  वर्ष  के  याद

 (

 अध्यक्ष  मझोेदव  :  समय  बीत  कृपया  अपना  प्रश्न

 श्री  बसुदेव  आक्षर्य  :  पुनर्वास  एवं  विस्थापन

 के  कारण  अनेक  परियोजनाओं  को  छोड़ना  पड़ा  मैं  मंत्री  महोदय

 ये  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  मंत्रालय  परियोजना  प्रभावित

 लोगों  विशेष  रूप  से  जनजाति  के  समुचित  पुनर्वास  तथा  जल

 विद्युत  परियोजनाओं  को  शीघ्र  चालू  करने  के  लिए  कोई  नीति

 अध्यक्ष  मझोेदव  :  समय  नहों  आप  इसका  हां  या

 नर्मे  उत्तर

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  जी  मैं  हां  कहंगा  तो  यह  एक

 आश्वासन  होगा  क्योंकि  मूलरूप  से  उनका  महत्व  यह  है  कि  में  हां

 अध्यक्ष  मझछेदव  :  कपया  कोई  स्पष्टीकरण  न

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  आप  इस  पर  विचार  कर  सकते

 अध्यक्ष  मझेदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  होता

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ]

 द्वारा  वित्तफ्रेषित  परियोजनाएं

 *343.  श्री  हितेन  बर्मम  :

 श्री  सुम्रत  कोस  :

 क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  आवास  तथा  शहरी  विकास  निगम

 द्वारा  वित्तपोषित  राज्य  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या
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 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  की  के  पास  वित्तीय

 सहायता  हेतु  लंबित  परियोजनाओं  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इन  परियोजनाओं  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 हन  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  विकसित  किये  जाने  वाले

 नगरों/उपनगरों  का  व्यौरा  क्‍या  और

 इन  लंबित  परियोजनाओं  को  कब  तक  मंजूरी  दी

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंऋलय  की  राज्य  मंत्री

 :  पिछले  तीन  वर्षों  (2003-04,  2004-05  और  2005-06

 के  दौरान  राज्य  सरकारों/एजेंसियों  को  स्वीकृत  आवास  और  शहरी

 अवस्थापना  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 आवास

 वर्ष  स्वीकृत  ऋण

 2003-04  2084.88

 2004-05  2958.58

 2005-06  779.02

 शहरी  अयवस्थापना

 वर्ष  स्वीकृत  ऋण

 2003-04  9234.31

 2004-05  7848.52

 2005-06  4987.29

 राण्यवार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 से  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-॥  में  दिया  गया

 (2)  आवास  और  नगर  विकास  निगम  ऋण  लेने
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 वाली  राज्य  सरकार  एजेंसियों  द्वारा  कुछ  निर्धारित  शर्तों  को  पूरा  मूल्यांकन  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर  हैं  तथा  हुडको  दिशानिर्देशों  के  अनुसार
 पर  संबंधित  एजेंसियों  को ऋण  सहायता  मुहैया  कराता  सभी  इन्हें  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 पिछले  तीन  वर्षों  के  हुडकों  द्वारा  सार्वजनिक  एजेंसियों  को  स्वीकृत  की  गई  स्कीमों  की  स्थिति

 राज्य  2003-2004  2004-2005  2005-2006

 परियोजना  ऋण  सस्‍्कीमों  परियोजना  ऋण  परियोजना  ऋण

 की  लागत  राशि  की  लागत  राशि  की  लागत  राशि

 त  2  3  4  5  8  7  8  9  10

 आंध्र  प्रदेश  6.  69608.98.  45012.11  5  27195.85  1170.00  5  18484.20  0.00

 अरुणाचल  प्रदेश  6  851.49  763.23  1  215.57  180.00  ०  0.00  0.00

 असम  5  4868.10  3486.00  4  9783.86  7079.00  त  11077.00  5000.00

 बिहार  त  204.80  0.00  140062.50  125000.00  व  60.00  0.00

 छत्तीसगढ़  6  11559.24  5954.00  2  20025.28  10022.73  4  4776.00  3604.00

 गुजरात  9.  120397.47.  12814.75  5  121900.95  10083.06  4  152069-97  35200.00

 हिमाचल  प्रदेश  4  29759.67  29523.12  3  1034.03  651.21  2  606.00  498.00

 झारखंड  त  8000.00  4000.00  त  55600.00  50000.00  2  6922.40  4800.00

 अम्मू  और  कश्मीर  4  857.33  0.00  3  2993-91  1231.85  ०  0.00  0.00

 कर्नाटक  11...  50218.83  33112.19  10  $2008.52  39542.52  2  26189.80  12500.00

 केरल  3  11102.40  6300.00  3  14229.16  9535.00  2  15237.20  3723.72

 महाराष्ट्र  14.  19206.099...  0.00  23  24246.58  0.00  16  9307.95  0.00

 मणिपुर  3  1926.06  1000.00  ।  113.85  0.00  126.00  0.00

 मध्य  प्रदेश  14...  11670.26..  8302.25  16  5714.13  2122.25  4  1500.07  494.50

 मिजोरम  3  638.45  501.00  व  578.15  500.00  2  1167.05  1000.00

 नागालैंड  12...  4394-43...  3002.14  10  4080.25  3300.00  8  3131.52  2515.00
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 2  3  4  5  8  7  8  9  10

 उड़ीसा  10  3272.50  2500.00  7  6127.09  $410.00  0  0.00  0.00

 पांडिचेरी  2  496-70  150.00  2  361.20  0.00  0  0.00  0.00

 राजस्थान  प  5360.85  3000.00  4  15704.50  9864.00  0  0.00  0.00

 तमिलनाडु  5  25167.59  6707.29  10  12047.73  441.35  0  0.00  0.00

 ज़िपुरा  2  484.20  0.00  0  0.00  0.00  त  96.75  0.00

 उत्तर  प्रदेश  13  41259.44.  25220.89  8.  14090.82  6372.00  2  9795.24  8567.00

 उत्तरांचल  6  18865.34_  14823-12  2  687-85  343.92  0  0.00  0.00

 पश्चिम  बंगाल  14  6291.80  2316.00  7  6133.84  2490.00  2  257.00  0.00

 कुल  159.  446462.02  208488.099_ 139  534935.60  295858.69  59...  260784.15  77902.22

 ऋण  सहायता  के  लिए  हुडको  द्वारा  राज्य  सरकार्रो/सरकारी  एजेंसियों  से  प्राप्त  परियोजना  प्रस्ताव

 (8.12.2006  की  स्थिति  के

 राज्य  एजेंसी  परियोजना  का  नाम  परियोजना  ऋण

 लागत  राशि

 त  2  3  4  5

 असम

 हाऊसफेड  हाऊसफेड  के  सामने  की  ओर  4.18  ३.२०

 कार्यालय  भवन

 कुल  4-18  3-20

 मध्य  क्रदेश

 नगर  निगम  ग्वालियर  शहर  में  सड़कों  को  चौड़ा  5.16  4.50

 ग्वालियर  सुदृढ़ीकरण  एवं  सुधार

 नगर
 निगम  देवास  देवास  में  शिप्रा  जलवर्धन  योजना  32.94  23.35

 कुल  38.10  27.85



 73  प्रश्नों  के  24  1928  लिखित  उतर  74

 ॒ूय़्य़य्य्पयपय़्रम-म-+-म-म-ऑञऑ़ऑ्रऑफप्फ्फ़़़़््््््ख्रयख़्ऱ़़़़़खख  ऊख  आफ  ्  सरकारी
 त  2  3  4  5

 रायपुर

 म्यूनिसिपल  जिला  दुर्ग  में  समेकित  ३.40  0.63
 काउंसिल  कुम्हारी  आवास  एवं  स्‍लम  विकास  कार्यक्रम

 स्कीम

 म्यूनिसिपल  डॉगरगढ़  में  समेकित  आवास  एवं  2.58  0.44

 काउंसिल डॉगरगढ़ सस्‍लम विकास कार्यक्रम स्कीम म्यूनिसिपल कुर्द में समेकित आवास एवं सस्‍लम 2.38 0.42 काउंसिल डॉगरगढ़ विकास कार्यक्रम स्कीम कुल 8-36 उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश विद्युत विद्युत पोरेसण के सुधार के निगम लिए स्कीम कुल झारखंड यू डी झारखंड सरकार दुमका में जलापूर्ति स्कीम कुल जम्मू एवं कश्मीर जे के एच बी पुलवाना में भूमि अधिग्रहण स्कीम कुल कुल योग 365.54 क्‍या सरकार इस बात से परिचित है कि कई सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दोषपूर्ण मशीनों के कारण उपंभोक्‍क्ता अक्सर खराब अपनी जमा राशि मशीनों से नहीं निकाल पाते हैं और उन्हें *344. श्री हेमलाल मुर्मू : कया वित्त मंत्री यह बताने की कृपा काफी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा करेंगे कि : यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या
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 क्या  मशीनों  को  ठीक  करने  के  लिए  तकनीकी

 कर्मचारियों  की  कोई  कमी

 (8),  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (3)  मशीनों  के  सुचारू  कार्यकरण  तथा  जमाकर्ताओं

 के  हिर्तों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  प्रभावी

 कदम  उठाए

 वित्त  मंत्री  :  और  सभी  एटीएम

 इंटीग्रेटेड  सर्विसेज  डिजिटल  नेटवर्क  बैकअप  के  साथ

 लीज्ड  लाइनों  के  द्वारा  केन्द्रीय  एटीएम  स्विच  के  साथ  नेटवर्क  से  जुड़े

 एवं  संबद्ध  होते  इससे  उसके  खराब  होने  का  जोखिम  कम  होता

 ग्राहक  कुछ  तकनीकी  जिन्हें  न्यूनतम
 संभव  समय  के  अंदर  दूर  कर  दिया  जाता  की  वजह  से  पैसा  निकालने

 की  स्थिति  में  नहीं  एटीएम  के  कार्यकरण  की  निगरानी  केद्धीय

 स्थान  से  की  जाती  है  और  शाखाओं  को  एटीएम  के  जरिए  ग्राहकों

 को  24x7  सेवा  प्रदान  करना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपयुक्त  हिदायतें

 दी  जाती

 से  एटीएम  उन  विक्रेताओं  से  खरीदे  जाते  जो  वारंटी

 अवधि  की  समाप्ति  के  बाद  वार्षिक  रख-रखाव  का  प्रस्ताव  करते

 बैंकों  ने  जमाकर्ताओं  के  हितों  को  रज्चा  करने  के  लिए  एटीएम  की

 अधिकतम  सक्रियता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सेवा  प्रदाताओं  के  साथ

 सेवा  स्तरीय  करार  किया  बैंकों  ने  एटीएम  की  सक्रियता  बनाए

 रखने  और  यदि  कोई  को  दूर  करने  के  लिए  एटीएम

 प्रबंध  सेवाओं  को  आऊटसो्सिंग  भी  की  आऊटसोर्स  की  गई  एजेंसी

 पूर्णरूपेण  सक्षम  तकनीकी  स्टाफ  की  सहायता  से  एटीएम  की  देखरेख

 करती  बैंकों  ने अपने  एटीएम  नेटवर्क  की  निगरानी  के  लिए  तकनीकी

 कार्मिकों  की  भर्ती  भी  की  बैंकों  न ेतकनीकी  अर्हताप्राप्त  सेवा  प्रदाताओं

 के  माध्यम  से  एटीएम  मशीनों  का  सहज  एवं  निर्बाध  कार्यकरण  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाए  जिसके  द्वारा  ग्राहकों

 को  संतोषजनक  सेवा  प्रदान  कर  रहे

 ]

 समुद्री-जल  से  विद्युत  उत्पादन

 *349.  श्री  कडिगा  रामरृष्णा  :  क्या  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  महासागर  प्रौद्योगिकी  संस्थान  समुद्री-जल  से

 विद्युत  उत्पादन  करने  पर  कार्य  कर  रहा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  लागत  प्रभावी  विश्लेषण  किया

 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (2)  क्या  सरकार  देश  में  इसके  लिए  पायलट  परियोजनाएं  स्थापित

 करने  की  योजना  बना  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तक  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :

 प्रश्न  नहीं

 और  इस  अधिक  पूंजी  निम्न  स्तर  के

 विद्युत  उत्पादन  और  अन्य  तकनीकी  कारणों  की  वजह  से  ओटेक  तथा

 तरंग  ऊर्जा  से  बिजली  उत्पादन  करना  वाणिज्यिक  पैमाने  पर  लागत  प्रभावी

 नहीं  पाया  मया

 (2)

 प्रश्न  नहीं

 बैंकों  में  इलेक्ट्रानिक  चैनलों  का  उपयोग

 *350.  श्री  रघुवीर  सिंह  कौशल  :

 श्री  उदव  सिंह  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बत़ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अंतर्राष्ट्रीय  क्रेडिट  कार्ड  के  क्लोनिंग

 द्वारा  धोखाधड़ी  में  शामिल  संगठित  गिरोहों  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  बैंकवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  ने  आंकडे  चुराने  में  उपयोग  में  लाई  जा  रही

 तकनीक  का  पता  लगा  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 (3)  क्या  अदायगी  के  लिए  बढ़ते  इलेक्ट्रानिक  चैनलों  के  ठपयोग

 ने  बैंकों  के  सम्मुख  नई  सुरक्षा  समस्या  खड़ी  कर  दी

 यदि  तो  क्‍या  इन  अपराधों  को  नियंत्रण  में  लाने

 के  लिए  इस  संबंध  में  कोई  तकनीक  क्किसित  की  गई
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्री  :  और  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  के  धोखाधड़ी  निगरानी  प्रकोष्ठ  को  वाणिज्य

 बैंकों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  पता  लगाई  गई  सभी

 जालसाजी  से  संबंधित  रिफोर्ट  प्राप्त  होती  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  ठनके  पास  अंतर्राष्ट्रीय  क्रेडिट  कार्डों  के  क्लोनिंग

 द्वारा  धोखाधडी  करने  वाले  संगठित  गिरोहों  के  संबंध  में  कोई  जानकारी

 नहीं

 और  क्लोनिंग  अर्थात्‌  क्रेडिट  कार्डों  का  स्किमिंग  और

 नकली  कार्ड  तैयार  करना  एक  तकनीक  है  जिसे  आंकड़े  चुराने  और

 जाली  कार्ड  बनाने  में  प्रयोग  किया  जा  रहा  स्किमिंग  शब्द  को

 असली  क्रेडिट  कार्ड  के  चुम्बकीय  पट्टी  आंकड़े  को  नकली  प्लास्टिक

 कार्ड  की  चुम्बकीय  पट्टी  पर  अंतरित  करने  के  रूप  में  परिभाषित  किया

 जाता  बैंकों  ने  बेईमान  तत्वों  द्वारा  गैर  कानूनी  उपयोग  के  क्रेडिट

 कार्डों  के  स्किमिंग  की  कुछ  घटनाओं  की  सूचना  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 को  दी

 से  बैंको  को  इलेक्ट्रानिक  प्रणाली  से  भुगतान  से  उत्पन्न

 होने  वाले  जोखिम  को  कम  करने  के  लिए  उपयुक्त  प्रणाली  को  लागू

 करने  की  आवश्यकता  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  दिनांक  26.6.2006

 को  बैंकों  के  लिए  एक  परिपत्र  जारी  किया  है  जिसमें  उन्हें  कहा  गया

 है  कि  धोखाधडियों  से  जुड़ी  स्किमिंग  को  रोकने  के  लिए  निवारक

 उपाय  इन  उपायों  अन्य  बातों  के  ये  शामिल

 -  ग्राहकों  को  अपनी  एटीएम  व्यक्तिगत  पहचान  संख्या

 की  सुरक्षा  करनी  लेन-देन  विवरणों  की  सत्यता

 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इनकी  आवर्धिक  जांच

 करनी  एटीएम/क्रेडिट  कार्ड  के  गुम  होने  अथवा

 चुरा  लिए  जाने  पर  बैंक  को  तत्काल  सूचना  देनी

 -  बैंकों  को  एटीएम  मशीनों  की  नियमित  जांच  करनी  चाहिए
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 तथा  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  बैंक  अधिकारियों

 की  उपस्थिति  में  ही  मशीनों  में  नकदी  डाली  उन्हें

 एटीएम  से  जुडी  हुई  वस्तुओं  में  किसी  प्रकार  की  छेड्छड़
 की  पहचान  करने  के  लिए  आकस्मिक  जांच  करनी

 एटीएम  का  दुरुपयोग  होने  पर  ग्राहक  की  शिकायत  की

 पुष्टि  के लिए  इसकी  तत्काल  जांच  करनी  एटीएम

 विक्रेताओं  द्वारा  दी  जाने  वाली  स्किमिंक  रोधी  जैसी

 अत्याधुनिक  सुरक्षा  विशेषताओं  का  मूल्यांकन  करना  चाहिए

 तथा  प्रत्याशित  जोखिमों  के  आधार  पर  महत्वपूर्ण  विशेषताओं

 को  लागू  करना

 ट्यूबबैल  चलाने  क॑  लिए  सौर  कर्जा

 351.  श्री  संतोष  गंगकार  :  क्‍या  नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ट्यूबबैल  चलाने  के  लिए  डीजल  पर  निर्भरता

 को  कम  करने  हेतु  सौर  ऊर्जा  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  उद्देश्य  के  लिए  कितनी  राजसहायता  प्रदान

 की  जा  रही

 नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  विलास

 :  से  नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय

 द्वारा  ट्यूबबैल  चलाने  सहित  सामुदायिक  पेयजल  कृषि  और  संबंधित

 उपयोगों  जैसे  अनुप्रयोगों  हेतु  सौर  प्रकाशवोल्टीय  जल  पंपन  प्रणालियों

 की  संस्थापना  पर  एक  योजना  का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  सौर

 प्रकाशवोल्टीय  जल  पंपन  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  राज्य  नोडल  एजेंसियों

 और  भारतीय  अक्षय  ऊर्जा  विकास  संस्था  के  मध्यम  से  किया

 जा  रहा  इस  योजना  के  अंतर्गत  200  वाट  से  3000  वाट  तक

 की  प्रकाशवोल्टीय  ऐरे  क्षमता  वाली  सौर  प्रकाशवोल्टीय  जल  पंपन  प्रणालियां

 स्थापित  की  जा  सकती  इस  मंत्रालय  द्वारा  सौर  प्रकाशेवोल्टीय  जल

 पंपन  प्रणालियों  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  प्रकाशवोल्टीय  ऐरे  क्षमता  के

 प्रति  वाट  30  की  सब्सिडी  उपलब्ध  कराई  जाती  है  जो  प्रति  प्रणाली

 अधिकतम  50,000  के  अध्यधीन  इस  योजना  के  अंतर्गत

 30  2006  तक  देश  के  विभिन्न  भागों  में  कुल  7068  सौर

 प्रकाशवोल्टीय  जल  पंपन  प्रणालियां  स्थापित  की  गई
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 निगमित  ऋण  बाजार  के  लिए  मानदंड

 *352.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  निगमित  ऋण  बाजार  के  लिए  मानदंडों

 को  अंतिम  रूप  दे  दिया

 यंदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इसके  लिए  वर्तमान  कानूनों  और  नियमों  में  संशोधन

 किया  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में

 कार्रवाई  करने/कार्रवाई  करने  पर  विचार  करने  के  लिए  क्‍या  समय-सीमा

 वित्त  मंत्री  :  से  सरकार  ने

 कारपोरेट  बांड  बाजार  के  विकास  में  कर  और

 बाजार  अभिकल्पन  संबंधी  मुद्दें  की  जांच  करने  के  लिए  कारपोरेट  बांडों

 एवं  प्रतिभूतिकरण  संबंधी  उच्च  स्तरीय  विशेषज्ञ  समिति

 का  गठन  किया  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  2005  में  सरकार

 को  प्रस्तुत  वर्ष  2006-07  के  बजट  में  यह  घोषित  किया  गया

 कि  सरकार  ने  रिपोर्ट  की  अनुशंसाओं  को  स्वीकार  कर  लिया  है  और

 कारपोरेट  बांडों  के  लिए  एकीकृत  एक्सचेंज-व्यापारित  बाजार

 का  सृजन  करने  के  निमित्त  कदम  उठाए  समिति  की  अनुशंसाओं
 के  क्रियान्वयन  के  लिए  विभिन्न  संविधियों  में  परिवर्तन  किया  जाना  अपेक्षित

 पाटील  समिति  की  अनुशंसाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए

 पहले  से  ही  किए  गए  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल

 6)  केन्द्रीय  मंत्रिमंडल  ने  प्रतिभूत  लिखतों  को  की

 परिधि  में  शामिल  करने  के  लिए  प्रतिभूति  संविदा

 195  में  संशोधर्नों  को  मंजूरी  दे  दी

 (1)...  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनियम  बोर्ड  ने  12

 2006  को  एक  परिपत्र  जारी  किया  जिसमें  इस  निर्णय

 की  सूचना  दी  गई  है  कि  आम्बे  स्टॉक  एक्सचेंज  लिमिटेड

 पहली  2007  से  कारपोरेट  बांड  संबंधी  एक  सूचना
 मंच  की  स्थापना  और  उसका  अनुरक्षण  जैसाकि
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 कारपोरेट  बांड  बाजार  के  प्रथम  चरण  के  विकास  में  पाटील

 समिति  द्वारा  परिकल्पना  की  गई

 (॥)  सेबी  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  रिपोर्ट  की  अनुशंसाओं
 के  क्रियान्वयन  के  लिए  योजनाएं  बनाने  के  निमित्त  आंतरिक

 कार्य  दलों  का  गठन  किया  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर  दी

 (४).  राजस्व  विभाग  के  स्टाम्प  और  पंजीकरण  संबंधी  राज्य  सचियों

 की  स्थायी  समिति  ने  ऋण  लिखों  पर  स्टाम्प  शुल्क  संबंधी

 अनुशंसा  की  जांच  शुरू  कर  दी

 इंदिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत

 मकानों  का  निर्माण

 *353.  श्री  जोयाकिम  बखला  :

 श्री  पोन्नुस्थामी  :

 क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंदिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत  वर्ष  2005-06  के  दौरान

 अ.जा./अ.ज.जा.  और  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  लिए  राज्यवार  कितने  आवासों

 का  निर्माण  किया

 क्या  आवासीय  हशकाहयों  के  दूर  स्थित  होने  के  कारण  बने

 हुए  कुछ  आवासों  का  लाभार्थियों  ट्वारा  कब्जा  नहीं  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  उपचारात्मक  ठपाय  किए

 जा  रहे

 ग्रामीण  विकास  मंत्री  रजुवंश  प्रसाद  :  देश

 में  वर्ष  2005-06  के  दौरान  इंदिश  आवास  योजना  के  अंतर्गत

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  एवं  अन्य  कमजोर  वर्गों  के लिए

 बनाए  गए  मकानों  की  राज्य-वार  संख्या  को  दर्शाने  कला  विवरण  संलग्न

 और  इस  मंत्रालय  को  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  दी

 गई

 इंदिरा  आवास  योजना  के  दिशानिर्देशों  में  यह  निर्धारित  है

 कि  आवासीय  इकाइरया  गांव  की  मुख्य  बसावट  में  वैयक्तिक
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 भूखंड  पर  बनाई  जानी  इन  मकानों  का  निर्णय  बसावट  के  आपूर्ति  इत्यादि  जैसी  बुनियादी  सुविधाओं  एवं  अन्य  आम  सुविधाओं  के

 समूह  में  भी  किया  जा  सकता  है  ताकि  आंतरिक  विकास  में  मदद  मिल

 क्विरण

 देश  में  वर्ष  2005-06  के  दौरान  इंदिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  एवं  अन्य  कमजोर  वर्गों  के

 लिए  बनाए  गए  मकानों  की  राज्य-वार  संख्या  को  दशाने  बाला  विवरण

 क्र
 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  निम्न  के  लिए  निर्मित  मकानों  की  संख्या

 का  ताम

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  अन्य  कुल  3+4+5)

 त  2  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  56536  19239  567%  132521

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0  5327  0  5327

 3.  असम  23324  36722  44307  104353

 4...  बिहार  178659  8043  144949  331651

 5...  छत्तीसगढ़  5162  12568  8848  26578

 6...  गोवा  10  50  555  615

 7...  गुजरात  13302  28469  23831  65602

 8...  हरियाणा  6090  0  ३653  9743

 9...  हिमाचल  प्रदेश  1523  224  1284  3031

 10.  जम्मू  एवं  कश्मीर  ०  ०  8231  8231

 1.  झारखंड  18619  33805  22979  75403

 12.  कर्नाटक  24621  9158  23165  56944

 13.  केरल  18817  1981  15615  36413

 14.  मध्य  प्रदेश  17727  22522  19171  59420

 1S.  महाराष्ट्र  31793  25880  ३6601  94274

 16...  मणिपुर  60  4429  473  4962

 17.  मेघालय  222  6305  151  6678
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 त  2  3  4  5  6

 18.  मिजेरम  0  2182  0  2182

 19.  नागालैंड  0  7949  |  7949

 20...  उड़ीसा  32083  21770  33217  87070

 2.  पंजाब  6730  ०  1138  7868

 22...  राजस्थान  17609  7733  13129  38471

 23.  सिक्किम
 ‘

 230  388  678  1296

 24...  तमिलनाडु  39032  1384  26018  66434

 25.  जत्िपुस  2392  5183  4327  11902

 26.  उत्तर  प्रदेश  112072  452  73017  185541

 27...  उत्तरांचल  6931  1875  12916  21722

 28...  पश्चिम  बंगाल  47277  14852  37130  99259

 29.  अंडमान  एवं  निकोबार  ट्वीपसमूह  0  0  90  90

 30.  दादरा  व  नगर  हवेली  0  101  0  101

 31.  दमन  व  दीव  0  5  1  6

 3३2...  लक्षद्वीप  0  48  0  48

 33.  पांडिचेरी  76  ०  162  238

 कुल  660897  278644  612382  1551923

 अनुसंघान  तथा  विकास  परियोजनाएं

 *354.  श्री  फ्रांसिस  जार्ज  :  क्या  विज्ञन  और  प्रौद्ोगिकी  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  लिए  उद्योग  के  क्षेत्र  में

 और  विकास  संबंधी  अन्य  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  अनुसंघान  और  विकास

 परियोजनाएं  शुरू  की

 यदि  तो  ऐसी  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  भारत  में  अनुसंधान  और  विकास  परियोजनाओं  पर

 होने  वाला  व्यय  चीन  सहित  अन्य  उन्नत  देशों  की  तुलना  में  कम

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 गए

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  और  परमाणु

 दूरसंचार  आदि  विभार्गों  द्वारा  आंतरिक  रूप  से  चलाई
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 जा  रही  अनुसंधान  परियोजनाओं  के  अतिरिक्त  सरकार  उद्योग  तथा

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  अन्य  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  सहित  विभिनन  क्षेत्रों
 में  अनुसंधान  कार्यों  को  प्रायोजित  करती  रही  विभिन्‍न  सरकारी  विभागों

 द्वारा  प्रायोजित  अनुसंधान  तथा  विकास  परियोजनाओं  को  आफ

 एक्स्ट्राम्यूरल  आर  एंड  डी  प्रोजेक्ट्स  2004-2005'”  नामक  प्रकाशन  में

 संकलित  किया  गया  इस  निदेशिका  के  अनुसार  देश
 के  विभिन्‍न  सरकारी  विभागों  द्वारा  570.50  करोड़  की  लागत  की

 2749  अनुसंधान  तथा  विकास  परियोजनाओं  को  सहायता  प्रदान  की

 इनमें  से  64.76  करोड़  की  लागत  पर  222  अनुसंधान  तथा  विकास

 परियोजनाओं  और  153.54  करोड़  की  लागत  पर  549  अनुसंधान
 एवं  विकास  परियोजनाओं  को  कृषि  विज्ञान  और  इंजीनियरी  एवं
 प्रौद्योगिकी  में  सहायता  प्रदान  की

 और  अन्य  देशों  के  साथ  अनुसंधान  तथा  विकास

 परियोजनाओं  पर  व्यय  की  कोई  तुलना  संसाधनों  की  अनुसंधान
 तथा  विकास  के  लिए  अवसंरचना  और  वेतन  विभिन्‍नताओं  को  देखते

 हुए  सही  नहीं  वैज्ञानिक  अनुसंधान  की  अंतर्राष्ट्रीय  तुलना

 अनुसंधान  तथा  विकास  पर  व्यय  से  संबंधित  सकल  घरेलू  उत्पाद

 डी  की  प्रतिशतता  के  रूप  में  की  जाती  वर्तमान  में  जी  डी

 पी  की  प्रतिशतता  के  रूप  में  अनुसंधान  तथा  विकास  पर  भारत  का

 व्यय  0.80  है  जबकि  यह  व्यय  अमेरिका  में  2.67,  युनाइटेड  किंगडम

 में  1.88,  जापान  में  3.11,  जर्मनी  में  2.64  और  चीन  में

 1.23

 देश  में  अनुसंधान  तथा  विकास  क्रियाकलापों  को  बढ़ावा  देने  के

 उद्देश्य  से  सरकार  ने  वैज्ञानिक  विभागों/एजेंसियों  के  लिए  विज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी  योजना  परिव्यय  को  १9वीं  योजना  में  12,022  करोड़  से

 बढ़ाकर  १0वीं  योजना  में  25,243  करोड़  कर  दिया  है  और

 योजना  में  इसे  और  आगे  बढ़ाने  की  योजना  इसके  सरकार

 द्वारा  कई  उपायों  के  माध्यम  से  संस्थानों  और  उद्योग  दोनों  में  अनुसंधान
 तथा  विकास  पर  निवेश  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  कई  पहलें  की  गई

 इन  उपायों  में  वैज्ञानिक  अनुसंधान  के  लिए  आवंटन  में  विज्ञान

 शिक्षण  एवं  अनुसंधान  हेतु  नए  संस्थानों  की  शैक्षिक  एवं  राष्ट्रीय
 संस्थाओं  में  उभर  रहे  तथा  अग्रणी  क्षेत्रों  में  उत्कृष्टता  के  केन्द्रों  और

 सुविधाओं  का  विश्वविद्यालयों  में  अनुसंधान  तथा  विकास  के  लिए
 अवसंरचना  का  सार्वजनिक-निजी  अनुसंधान  तथा  विकास

 भागीदारी  का  औद्योगिक  अनुसंधान  तथा  विकास  परियोजनाओं

 के  लिए  अनुसंधान  तथा  विकास  व्यय  पर  आयकर  से

 प्रायोजित  अनुसंधान  के  लिए  भारित  कर  सरकार  द्वारा  वित्तपोषित

 अनुसंधान  तथा  विकास  परियोजनाओं  में  प्रयोग  के  लिए  आयातित  वस्तुओं
 पर  सीमा  शुल्क  में  करावकाश  और  उत्कृष्ट  अनुसंधान  तथा  विकास

 के  लिए  राष्ट्रीय  पुरस्कार  शामिल
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 ग्रामीण  विद्युतीकरण

 *355.  श्री  शिवन्ना  :

 श्री  करुणाकर  रेड्डी  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  राज्य  सरकारों  को  विद्युत
 के  पारेषण  और  इसके  अवसंरचनात्मक  उन्नयन  के  क्षेत्र  में

 आगामी  परियोजनाओं  के  लिए  धनराशि  प्रदान  करता

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  गत

 तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इनके  लिए  कितनी  धनराशि  प्रदान  की

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  राज्यों  से  और  धनराशियों

 की  स्वीकृति  हेतु  ग्रामीण  विध्ुतीकरण  योजनाओं  संबंधी  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इन  पर  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और

 रूरल  इलेक्ट्रिफिकेशन  कारपोरेशन  वित्तीय  संस्था

 के  रूप  में  पारेषण  एवं  विद्युत  संबंधी  अवसंरचना  आदि  के

 उन्नयन के  क्षेत्र  में  सामने  आ  रही  परियोजनाओं  के  लिए  राज्य  सरकारों/राज्य

 विद्युत  यूटिलिटियों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराती  विगत  3

 वर्षों  के दौरान  आरईसी  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  निधियों  परियोजनाओं

 का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 से  जिलों  के  लिए  317  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टो

 को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  जिसमें  27  राज्यों  में  69534

 अविद्युतीकृत/निर्विद्युतीकृत  गांवों  और  165124  गांवों  का  सघन  विद्युतीकरण

 सम्मिलित  करते  हुए  11514.23  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  शामिल

 इसके  21105  गैर  विद्युतीकृत  गांवों  और  88829  विद्युतीकृत

 गांवों  के  सघन  विद्युतीकरण  हेतु  136  जिलों  की  144  परियोजनाओं  को

 निविदा  देने  तक  के  प्रारंभिक  कार्यों  को  करने  और  निविदा  मूल्यांकन

 के  लिए  सैद्धांतिक  अनुमोदन  प्रदान  कर  दिया  गया  जिसमें  5892

 करोड़  रुपये  का  परिव्यय  शामिल  ग्यारहवीं  योजना  परिव्यय  को

 अनुमोदन  प्रदान  किए  जाने  पर  ही  कार्य  सौंपे  जा  सकते

 राज्य  वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-॥  और  ॥  में  दिया  गया
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 गत  वर्षों  के  दौरान  टी  एंड  डी  के  अंतर्गत  राज्यवार  स्वीकृत

 श्र

 17.

 राज

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कश्मीर

 कर्नाटक

 केरल

 -  मध्य  प्रदेश

 .  महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 .  मिजोरम

 -  नागालैंड

 उड़ीसा

 18.  पंजाब

 2003-

 1342

 255

 201

 160

 2004

 15

 342

 करोड़

 2005-  2006-07

 06  (1  सितंबर  -

 के

 5  6

 1331...  269

 त

 117  76

 1.  359

 84  16

 8

 454...  233

 84.  262

 1254...  2506

 4

 45

 93  48

 लिखित  100

 त  2  3  4  $  6

 19.  राजस्थान  245...  139. 1511  388

 20.  सिक्किम  0  0

 21.  तमिलनाडु  937.  43  215...  456

 22.  त्रिपुरा  0  0

 23.  उत्तर  प्रदेश  75  79...  496  142

 24.  उत्तरांचल  100  0  28  162

 25.  पश्चिम  बंगाल  857...  487  46  21

 कुल

 ह

 जोड  5117  3592  5769  4938

 गत  वर्षों  के  दौरान  टी  एंड  डी  के  अंतर्गत  संवितरण

 राज्य  2003-04.  2004-05.  2005-06

 1  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  881  859  508

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  6  2  5

 3.  असम  5]  ०

 4...  बिहार  0  0

 5.  गुजरात  121  107

 6...  हरियाणा  104  132  85

 7.  हिमाचल  प्रदेश  22  15  26

 8.  अम्मू  कश्मीर  27  32  40

 9...  कर्नाटक  464  224  204

 10.  केरल  255  184  59



 101.  प्रन्‍्नों  के  24  1928  लिखित  102.

 त  2  3  4  5  त  2  3  4  5  6

 11.  मध्य  प्रदेश  0  0  19.  राजस्थान  178  190  550

 12.  महाराष्ट्र  495  350  474  20.  सिक्किम  ०0  0

 13.  मणिपुर  0  21.  तमिलनाडु  521  588  343

 14.  मेघालय  ॥|  0  22.  त्रिपुरा  ०  0

 15.  मिजोरम  4  7  23.  उत्तर  प्रदेश  126  46  20

 16.  नागालैंड  2  13  8  24.  उत्तरांचल  29  या  40

 17.  उड़ीसा  0  0  9  25.  पश्चिम  बंगाल  198  149  गा

 18.  पंजाब  166  228  291  कुल  जोड़  3599  3198  2733

 विवरण-॥

 आरजीजीवीआई  संबंधी  मॉनीटरिंग  समिति  द्वारा  आरजीजीवीवाई  के  अंतर्गत  सैद्धांतिक  रूप  से

 अनुमोदित  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 14.12.2006

 राज्य  परियोजनाओं  जिलों  शामिल  शामिल  किए  शामिल  किए  कुल
 की  संख्या  की  किए  गए  गए  विद्युतीकृत  घरों  परियोजना

 गैर-विद्युतीकृत  विद्युतीकृत  की  संख्या  लागत  लाख

 गांवों  की  गांवों  की  "  सपये  में

 संख्या  संख्या  कुल  बीपीएल  घर

 त  2  3  4  5  6  7  8  9

 1.  आंध्र  प्रदेश  ए  17  17  0  21623  3166161  2114317  6

 5  5  )  5215  633052  385200

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  ए  2  2  237  321  7230  4377  4330.11

 थी  14  14  1896  1447  69208  36433  53789-57

 3.  असम  ए  7  7  1831  3926  445804  329668..  30044.38

 बी  8  8  2416  4873  341596  278036  47563.78
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 त  2  3  4  5  6  7  8  9

 4...  बिहार  29  29  18959  169  1196385  169438.47

 a  9  9  3895  3932  2745435  965397  100855.98

 5.  छत्तीसगढ़  ए  5  5  166  5642  494414  271170..._  23653.45

 6...  शुजरात  ए  9  9  ०  7347  580071  412628

 जी  16  16  0  10587  1015782  542522  17694.41

 7.  हरियाणा  ए  6  6  )  1820  205646  92948  7699.57

 गी  12  12  0  4165  ३64040  131125 =  10870.79

 8.  हिमाचल  प्रदेश  ए  1  त  0  1118  2531  647  2502.36

 बी  3  3  त  4100  11519  3587  7348.98

 9.  जम्मू  व  कश्मोर  ए  4  4  108  2044  126104  7194.  14592.77

 हा  6  . 6  76  3227  152316  57538  15163.14

 10.  झारखंड  ए  11  11  7563  4226  1256561  777234..._  106738.49

 ञी  7  7  8500  2296  1166549  830501  9827.92

 11.  कर्नाटक  ए  26  26  132  28695  2005323  902373  6

 12.  केरल  ए  7  7  0  373  227320  122187.  -22175.75

 है  7  7  0  704  230928  84554  9925.28

 13.  मध्य  प्रदेश  ए  16  16  176  17998  1254435  625114  80946.91

 ।  5  5  77  5977  432018  212643 =  38295.40

 14.  महाराष्ट्र  ए  17  17  0  20661  13946893_  1016583_  21481.37

 15.  मणिपुर  ए  3  3  244  393  41622  26622  9462.64

 है  1  व  251  334  34645  22566  5780.09

 16.  मेघालय  ए  3  3  193  1631  55688  37869  6171.20

 17  भिजोरम  ए  8  8  137  570  44334  27417  10244.68
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 18.  नागालैंड  ए  3  3  12  373  35601  22908  2569.27

 बी  2  2  20  111  28947  15533  1591.98

 19.  उदड्डीसा  4  3  1329  3353  472752  324443  =.

 बी  5  5  1920  7579  754050  444086..  54602.82

 20.  पंजाब  ए  त  0  962  69125  25004  2297.11

 बी  16  1७  0  10878  335898  123856 =  1295.91

 21.  राजस्थान  ए  27  26  1820  16239  1064622  747711  48092.21

 12  6  1974  16015  1085944  891618  44379.79

 22.  सिक्किम  ए  4  4  25  418  28166  11458  5625.82

 23.  तमिलनाडु  ए  16  16  ०  7758  1125715  388067  26501.26

 बी  13  13  0  5379  762228  196948 =:  18333.33

 24.  त़िपुरा  ए  1  त  48  72  20548  13119  1957.77

 बी  1  1  79  78  68436  45589  3232.14

 25.  उत्तर  प्रदेश  ए  64  65  30802  3287  1694075  1120648  ,

 बी  2  0  0  1932  3३68994  56853...  34371.79

 26.  उत्तरांचल  ए  13  13  1469  14105  357309  281615....  64389.43

 27.  पश्चिम  बंगाल  ए  13  13  4283  ०  145918  9847...  38503.56

 कुल  ए  317  316  69534  165124  17518353.  10874786 =  1151422.67

 ञी  144  136  21105  88829...  10601585  5324585  589185.96

 कुल  योग  461  452  90639  253953  28119938 +  16199371  1740608.64

 ए  -  स्वीकृत  परियोजनाएं

 श्री  -  रूप  में  अनुमोदितਂ  परियोजना
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 आरजीजीवीवाई  के  अंतर्गत  स्वीकृत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 24-11.2006

 राज्य  परियोजनाओं  जिलों  शामिल  शामिल  किए  शामिल  किए  गए  परियोजना

 की  संख्या  की  किए  गए  गैर-विद्युतीकृत  घरों  लागत

 विद्युतीकृत  की  संख्या  लाख

 गांवों  कौ  गांवों  की
 जज  रुपये  में

 संख्या  संख्या  कुल  बीपीएल

 घर

 1  2  है  4  5  6  7  8  9

 1.  आंध्र  प्रदेश  17  17  0  21623  3166161  211437...._  64815.60

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  2  2  237  321  7230  4377  4330.11

 3.  असम  7  7  1831  3926  445804  329668  30044.38

 4...  बिहार  29  29  18959  169  1196385  1008898  169438.47

 5...  छत्तीसगढ़  5  $  166  5642  271170  23653.45

 6  गुजरात  9  9  0  7347  580071  412628  12922.71

 7...  हरियाणा  6  6  ft)  1820  205646  92948  7699.57

 8.  हिमाचल  प्रदेश  1  त  0  1118  2531  647  2502.36

 9.  ज्मू  व  कश्मीर  4  4  108  2044  126104  71914  14592.77

 10.  झारखंड  11 11  7563  4226  1256561  777234  106738.49

 11...  कर्नाटक  26  26  132  28695  2005323  902373  61336.95

 12.  केरल  7  7  ०  373  227320  122187  22175.75

 13.  मध्य  प्रदेश  16  16  176  17998  1254435  625114  80946.91

 14...  महाराष्ट्र  17  17  0  20661  1394893  1016583..._  21481.37

 15.  मणिपुर  3  3  244  393  41622  26622  9462.64

 16.  मेघालय  3  3  193  1631  ५5688  37869  6171.20



 109  24  1928  लिखित

 त  2  3  4  5  6  7  8  9

 1  मिजोरम  8  8  5  570  44334  8  9

 17.  नागालैंड  3  3  137  373  44334  22908  2569.27

 18.  उड़ीसा  4  3  12  3353  472752  324443  40977.25

 20.  पंजाब  3  0  962  472752  25004  40977.25

 20.  राजस्थान  27  26  0  962  69125  25004  2297.11

 22.  सिक्किम  4  4  25  16239  1064622  747711  5625.82

 23.  तमिलनाडु  4  4  0  7758  28166  11458  5625.82

 24.  पुरा  त  त  48  72  20548  388067  :  26501.26

 25.  उत्तर  प्रदेश  64  65  30802  3287  20548  13119 :  1957.77

 26.  उत्तरांचल  64  65  30802  3287  1694075  1120648  64389.43

 27.  पश्चिम  बंगाल  13  13  4283  14105  357309  97847  38503.56

 कुल  जोड़  13  13  69534  0  145918  97847  ._  38503.56

 प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  निगम  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  एक  अनूठा  उच्यम  जो

 *356.  श्री  बालासोवरी  वल्लभनेनी  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम

 का  मिशन  अनुसंधान  के  व्यावसायिक  अनुप्रयोग  का  प्रसार  करने  और

 प्रयोगशालाओं  से  प्रौद्योगिकी  को  कारपोरेट  जगत  को  हस्तांतरित  करने

 का
 ,

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उद्योग  और  शिक्षा  जगत  को  नजदीक  लाने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  जा  रहे

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  और  जी  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास

 अनुसंधान  एवं  विकास  प्रतिष्ठनों  और  शैक्षणिक  संस्थानों  से  उद्योग  को

 प्रौद्योगिकियों  के  हस्तांतरण  के  साथ-साथ  उनके  वाणिज्यीकरण  के  प्रति

 पूर्णरूप  से  समर्पित  यह  लक्ष्य  निम्न  प्रकार  से  पूरा  किया  जाता

 विभिन्न  अनुसंधान  एवं  विकास  विश्वविद्यालय

 और  ओऔधोगिक  ईकाइयां  या  तो  उनके  द्वारा  विकसित

 प्रौद्योगिकियों  को  कारपोरेट  जगत  को  हस्तांतरित  करने  और

 वाणिज्यीकरण  करने  के  लिए  एनआरडीसी  को  सौंपती  हैं

 अथवा  भारत  और  विदेश  में  अनुसंधान  एवं

 विकास  प्रणाली/उद्योग  से  प्रौद्योगकियों  को  वाणिज्यीकरण

 योग्य  बनाने  का  सक्रियक  स्रोत  उदाहरण  के

 अनेक  अनुसंधान  एवं  विकास  विश्वविद्यालय

 और  उद्योग  जैसे  सीएमआईआर  डीआरडीओ

 केन्द्रीय  सिल्क  केन्रीय  नारियल  जटा

 (0)
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 (ii)

 (४)

 प्रश्नों  के

 अनुसंधान  भारतीय  पशु  चिकित्सा  अनुसंधान

 केन्द्रीय  विद्युत  अनुसंधान  दिल्ली  विश्वविद्यालय

 और  इंडियन  ऑयल  कारपोरेशन  ने

 सिल्क  यांत्रिक  और  निर्माण

 जैसे  क्षेत्र  में  वाणिज्यिक  संदोहण  के  प्रौद्योगिकियां

 एनआरडीसी  को  सौंपी  इसके  अतिरिक्त  एनआरडीसी

 अनेक  विश्वविद्यालयों  के  साथ  उनकी  प्रौद्योगिकियों  के

 वाणिज्यीकरण  के  लिए  समझौता  ज्ञापनों  पर  हस्ताक्षर  किए

 इनमें  सम्मिलित  हरियाणा  कृषि  पंजाब

 कृषि  जी  बी  पंत  कृषि  भारतीय

 विज्ञान  बंगलौर  और  दिल्ली

 समाचार  पत्र  में  विज्ञापन  देकर  प्रदर्शनियों  में

 भागीदारी  और  बाजार  सर्वेक्षण  कराके  पर्याप्त  प्रचार  करते

 हुए  एनआरडीसी  को  सौंपी  गई  प्रौ्योगिकियों  के  लिए  उपयुक्त

 लाइसेंसों  क ेलिए  और  विस्तृत  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  प्रलेख

 एवं  खोज  तैयार  करता

 एनआरडीसी  सौंपी  गई  प्रौद्योगिकियों  में  मूल्यवर्धन  भी  करता

 है  और  अपने  वाणिज्यीकरण  के  सरलीकरण  के  लिए  मूल

 अभिकल्पन  अभियांत्रिकी  पैकेज  तैयार  करता  समय-समय

 एनआरडीसी  नई  वाणिज्यीकृत  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित

 जोखिमों  की  ईक्विटी  में  भी  भागीदारी  करता

 प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण  और  वाणिज्यीकरण  में  बौद्धिक

 संपदा  संरक्षण  एक  महत्वपूर्ण  विषय  बन  गया

 प्रौद्योगिकी  को  एकान्तिक  और  अनेकान्तिक

 आधार  पर  एक  लाईइ्सेंसघारी  को  हस्तांतरित  करने  से  पहले

 प्रौद्योगिकी  को  भारत  और  विदेशों  में  पेटेंट  करने  के  लिए

 इसके  प्रवर्तकों  को  विधिक  और  वित्तीय  सहायता

 मुहैया  कराता

 अपनी  स्थापना  को  ५  दशकों  स ेअधिक  समय

 उद्योग  के  विविध  क्षेत्रों  में  लगभग  2500  स्वदेशी

 ग्रौद्योगिकियों  का  एक  बड़ा  न्यासी  बन  गया  है  तथा  इसने

 वाणिज्यिक  संदोहण  के  लिए  भारत  और  विदेश  में  लगभग

 4500  उद्यमियों  को  प्रौद्योगिकियां  हस्तांतरित  की  हैं/लाइसेंस

 प्रदान  किए

 हाल  ही  में  शैक्षणिक  संस्थाओं  से  प्रौद्योगिकियों
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 के  उद्योग  में  हस्तान्तरण  और  वाणिज्यीकरण  के  प्रयास  में  विशेष  रूप

 से  उच्चमशील  रहा  चूंकि  इनमें  से  अधिकांश  के  अपने  निजी

 हस्तांतरण  सैल  नहीं  एनआरडीसी  ने  विभिन्‍न  विश्वविद्यालयों  में  अपने

 निजी  व्यय  पर  किए  जा  रहे  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  पर  आधारित

 20  पेटेंट  दायर  किए  तथा  जिनमें  से  9  प्रौद्योगिकियों  का  वाणिण्यीकरण

 अनेकान्तिक  आधार  पर  किया  इसके  सरकार  उद्योग  और

 अकादमी  को  निकट  लाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठा  रही  इन

 महत्वपूर्ण  प्रयासों  में  शामिल

 0)

 (ii)

 (॥)

 (५)

 विश्वविद्यालयों  और  अनुसंधान  संस्थाओं  में  उद्योग  द्वारा

 प्रायोजित  परियोजनाओं  पर  125%  भारित  आयकर

 डीएसटी  के  भेषज  अनुसंधान  और  विकास  सहायता

 डीएसआईआर के  प्रौद्योगिकी  विकास  और  प्रदर्शन

 डीबीटी  के  लघु  व्यापार  नव-प्रवर्तन  अनुसंधान  शुरूआत

 सीएसआईआर  के  नई  सहतलसाब्द

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  नेतृत्व  शुरूआत

 आदि  के  अन्तर्गत  उद्योग  और  शैक्षिक  संस्थाओं  की

 सहयोगी  अनुसंधान  और  विकास  तथा  प्रौद्योगिकी  विकास

 परियोजनाओं  को  सहायता  एनएमआईटीएलआई  के

 42  नेटवर्क  परियोजनाओं  में  65  दद्योग  के

 भागीदार  और  222  अनुसंधान  और  विकास  प्रतिष्यथन  शामिल

 डीएसटी  ने  शैक्षिक  और  अनुसंधान  और  विकास  संस्थानों

 के  साथ  अमन्योन्यक्रिया  के  माध्यम  से  लघु  स्तर  के  उद्योगों

 को  अनुसंधान  और  विकास  की  सहायता  मुहैया  कराने  के

 लिए  लगभग  15  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  उद्यम  पार्क

 स्थापित

 डीएसटी  उद्यमियों  को अकादमी  की  सहायता  और  परामर्श

 सुनिश्चित  करते  हुए  प्रौद्योगीगी  आधारित  शुरूआतों  को

 संपोषित  करने  की  दृष्टि  से  कुछ  12  शैक्षणिक  संस्थानों

 में  प्रौद्योगिकी  व्यापार  ऊष्मायित्र  स्थापित  किए

 दिल्ली  में  नवप्रवर्तन  और  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण

 फाउंडेशन  का  एक  टीवीआई  भी  है  जो

 उद्यमियों  को  उनकी  प्रौद्योगिकियों  के  वाणिज्यीकरण  मेँ

 आईआईटी  संकाय  के  साथ  गहन  सम्बन्ध  बनाने  में  समर्थ

 बनाता
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 (४)  टाइफैक  ने  चुनींदा  शैक्षिक  संस्थानों  में

 26  संगतता  और  उत्कृष्टता  केन्द्र  स्थापित

 किए  इन  केन्द्रों  में  विशिष्ट  विश्लेषणात्मक  और

 परीक्षण  सुविधाएं  जिनका  प्रबंध  शैक्षिक  संस्थानों  के

 व्यावसायियों  द्वारा  किया  जा  ये  सुविधाएं  उद्योग  द्वारा

 इस्तेमाल  की  जाने  के  लिए  और  इस  प्रकार  उद्योग

 और  अकादमियों  के  बीच  सम्बन्धों  को  बढ़ावा  मिलता

 (४)  समय-समय  एनआरडीसी  को  समर्थन  देने  के

 साथ-साथ  उद्योग-संस्थान  के  सम्बन्धों  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  सम्मेलनों  का  आयोजन  करती

 करों  की  वसूली

 *357.  श्री  सुनिल  कुमार  महतो  :

 श्री  गिरिधारी  यादव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  बकाया  प्रत्यक्ष

 एवं  अप्रत्यक्ष  करों  का  पृथक-पृथक  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रत्यक्ष  एवं  अप्रत्यक्ष  करों  की  बकाया

 राशि  की  वसूली  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  और

 इस  संबंध  में  कितनी  सफलता  प्राप्त  हुई

 वित्त  मंत्री  :  गत  तीन  वर्षों  में  से

 प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  बकाया  प्रत्यक्ष  एवं  अप्रत्यक्ष  दोनों  करों  का  विवरण

 निम्नानुसार

 करोड़ों

 वित्तीय  वर्ष  प्रत्यक्ष  कर  अप्रत्यक्ष  कर

 2003-04  87,885  15,516.69

 2004-05  98,614  15,659.09

 2005-06  1,17,083  21,593.43
 न्‍विननननगनगनग#गगभगगन  बन  ननननननननननन  नमन  नमन  ननन  ननननी  नी  ीी।ाई  रा
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 बकाया  की  वसूली  एक  सतत  प्रक्रिया  सरकार  ने*बकाया

 की  वसूली  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  जिनमें  प्रत्यक्ष  और

 अप्रत्यक्ष  करों  के  बकाया  से  पर्याप्त  वसूली  हेतु  बहुविध  कार्यनीति  का

 विकास  करने  और  उसे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कार्यबलों  का  गठन

 शामिल

 जह्मं
 तक  प्रत्यक्ष  करों  का  संबंध  आयकर  अधिनियम  के  अंतर्गत

 यथानिर्धारित  देय  बकाया  कर  की  वसूली  के  लिए  किए  जा  रहे  सांविधिक

 उपायों  के  अतिरिक्त  खातों/"_ण  की  अचल  सम्पति  की

 बिक्री  एवं  जब्ती  इत्यादी  प्रत्यक्ष  कर  बकाया  की  वसूली  शीघ्र

 करने  के  लिए  किए  गए  अन्य  बिशेष  उपायों  में  आयुक्त
 और  आयकर  अपील  अधिकरण  के  समक्ष  लम्बित  बकाया  की  पर्याप्त

 राशि  वाले  मामलों  की  पहचान  और  ऐसी  अपीर्लो  को  शीघ्र  निपटाने

 के  लिए  इन  प्राधिकारियों  को  अनुरोध  करना  ताकि  चालू  वित्तीय  वर्ष

 के  दौरान  ही  मांग  संग्रहित  की  जा  आयकर  अधिनियम  की  धारा

 254  (2  में  यथानिर्धारित  180  दिनों  के  बाद  मांग  के  स्थगन

 की  अनुमति  न  प्रदान  करने  के  लिए  आयकर  अपील  अधिकरण  के

 अध्यक्ष  से  अनुरोध  ऊंची  मांग  वाले  मामलों  के  शीघ्र  निपटान

 के  लिए  समझौता  आयोग  से  अनुरोध  करना  आदि  शामिल

 जहां  तक  अप्रत्यक्ष  करों  का  संबंध  शीघ्र  संग्रहण  के  लिए

 तैयार  की  गई  कार्य  नीति  निम्नानुसार

 आयुक्त/मुख्य  आयुक्त  के  स्तर  पर  बकाया  वसूली  में  की

 गई  प्रगति  की  नियमित

 महत्वपूर्ण  मामलों  में  स्थगन  आदेशों  को  हटाने  के  लिए

 आवेदन

 न्यायालयों/सीमा  शुल्क  उत्पाद  सेवा  कर  अपील

 अधिकरण  में  शीघ्र  सुनवाई  के  लिए  आवेदन  दायर

 कडी  कार्रवाई  सहित  चूककर्ताओं  को  लक्षित

 लम्बित  बकायों  को  अदा  काने  के  लिए  मुख्य  इकाइयों

 को  प्रेरित

 बी.आई.एफ.आर./डी.आर.टी./ओ-एल./सी.ओ.डी.  में  लम्बित

 मामलों  में  अनुवर्ती  कार्रवाई

 सीमा  शुल्क  उत्पाद  शुल्क  सेवा  कर  अपील

 न्यायालयों  के  अनुकूल  आदेशों  में  संलिप्त  बकाया  की  शीघ्र

 और
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 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  सीमा  शुल्क  बोर्ड  कौ  वेबसाइट  पर

 चूककर्ताओं  की  सूची

 बसूले  गए  बकाया  को  राशि  निम्नानुसार

 करोड्डों

 वित्तीय  वर्ष  प्रत्यक्ष  कर  अप्रत्यक्ष  कर

 2003-04  5,540  668.36

 2004-05  7,084  2642.87

 2005-06  8,064  3139.65

 2006-07  7767  1633.07

 06

 लघु  वित्तफेषण  प्रणाली

 *358.  श्री  राजेन  गोहेन  :

 श्रीमती  जकप्रदा  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  विश्व  में  लघु  वित्तपोषण  के  उभरते  हुए  बड़े
 बाजारों  में  से  एक

 यदि  तो  क्‍या  150000  करोड  रुपए  के  लघु
 क्रेडिट  की  कुल  अनुमानित  मांग  में  से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  अनुसार
 वास्तव  में  अभी  तक  केवल  8,000  करोड  रुपए  का  ही  वितरण  हुआ

 क्‍या  लघु  ऋण  क्षेत्र  को  विनियमित  करने  के  लिए

 सरकार  का  विचार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लघु  वित्तपोषण  अभियान  को

 विकसित  करने  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  के  लिए  एक  कानून  बनाने

 का

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  उभरते  हुए  बाजार  का  दोहन

 करने  के  लिए  क्‍या  विस्तृत  रणनीति  बनाई  गई

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  लघु  वित्तपोषण  प्रणाली
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 के  माध्यम  से  चालू  वर्ष  के  दौरान  ऋण  स्वीकृत  करने  हेतु  कोई  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्री  :  और

 व्यष्टि  वित्त  प्रदान  करने  के  विभिन्‍न  मॉडल  वाणिज्य  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंक  और  सहकारी  बैंक  स्व-सहायता  समूह-बैंक  संयोजन  कार्यक्रम

 के  तहत  अपने/गैर-सरकारी  संगठनों  द्वारा  संगठित  स्व-सहायता

 समूहों  को  सीधा  ऋण  देते  हैं  या  व्यष्टि  वित्त  संस्थाओं

 को  ऋण  देते  ताकि  एमएफआई  द्वारा  संगठित  स्व-सहायता

 समूहों  को  ऋण  दिया  जा  31  2006  की  स्थिति  के

 बैंकों  ने  23.72  लाख  से  अधिक  स्व-सहायता  समूहों  को  सीधे

 12,618  करोड़  रुपए  का  ऋण  दिया  इसके  30

 2006  की  स्थिति  के  स्वर्णजयंती  ग्राम  स्वरोजगार  योजना

 कार्यक्रमों  के  तहम  23.89  लाख  स्व-सहायता  समूहों
 को  7498.57  करोड़  रुपए  का  ऋण  एवं  आर्थिक  सहायता  दी  गई

 और  व्यष्टि  वित्त  क्षेत्र  एवं  पर

 नए  कानून  के  अधिनियमन  से  व्यष्टि  वित्त  में  लगी  संस्थाओं  के  लिए

 कानूनी  दांचा  सुनिश्चित  होगा  और  देश  में  व्यष्टि  वित्त  सेवाओं  के  विकास

 के  लिए  अधिक  प्रभावी  प्रबंधन  एवं  बेहतर  अभिशासन  वाला

 वातावरण  बनाने  में  सहायता  देश  के  उन  जिन्हें  बैंकिंग

 सुविधा  प्राप्त  नहीं  के  लिए  व्यष्टि  वित्त  सेवाओं  की  उपलब्धि  व्यापक

 वित्तीय  समावेश  को  सुकर

 और  वर्ष  2006-07  के  लिए  एसएचजी  बैंक  संयोजक

 कार्यक्रम  के  तहत  बैंकों  द्वारा  3.55,000  नए  स्व-सहायता  समूहों  को

 ऋण  से  जोड़ने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 के  अंतर्गत  परिकोजनाएं

 *359.  श्री  गुंडलूर  गिजामुद्देन  :  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  चालू  वर्ष

 में  के  अंतर्गत  राज्य  सरकारों  से  राण्यवार  कितने

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कंद्ध  सरकार  द्वारा  मंजूर  की  गई

 परियोजनाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि  जारी  की
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 क्या  राज्य  सरकारों  की  बहुत  सी  परियोजनाएं  मंजूरी  के

 लिए  लंबित  और

 यदि  तो  परियोजनाओं  को  शीघ्र  मंजूरी  देने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए

 शहरी  विकास  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  अजब  :

 जवाहरलाल  नेहरू  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन  )
 दिनांक  3  2005  को  शुरू  किया  गया  इस  मिशन  की

 शुरूआत  से  दिनांक  12.12.2006  तक  जेएनएनयूआरएम  के  तहत  प्राज्य

 राज्यवार  प्रस्तावों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  में

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  दिनांक  12.12.2006  तक  जेएनएनयूआरएम
 के  तहत  अनुमोदित  परियोजनाओं  के  लिए  जारी  धनराशि

 51331.60  लाख  रुपये

 और  जेएनएनयूआरएम  के  तहत  परियोजनाओं

 की  स्वीकृति  एक  सतत  प्रक्रिया  तकनीकी  एजेंसियों  द्वारा  विस्तृत
 परियोजना  रिपोर्टों  की  जांच  की  जाती  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टों  को

 तकनीकी  एजेंसियों  द्वारा  अनुमोदित  किए  जाने  के  तुरंत  बाद  परियोजना

 की  लागत  के  आधार  पर  जो  भी  मामला  हो  उसके  अनुसार  उन्हें  सक्षम

 स्वीकृति  प्राधिकरण  अर्थात्‌  केन्द्रीय  स्वीकृति  एवं  मानीटरिंग  समिति

 या  व्यय  वित्त  समिति  (ईएफसी)/आर्थिक  कार्य  संबंधी

 मंत्रिमंडलीय  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाता  तकनीकी

 एजेंसियों  द्वारा  परियोजनाओं  का  मूल्यांकन  पारस्परिक  विचार-विमर्श  प्रक्रिया

 के  जरिये  किया  जाता  राज्यों/नगरों  को  कहा  जाता  है  कि  वे  तकनीकी

 एजेंसियों  द्वारा  मांगे  गये  स्पष्टीकरण  शीघ्र  दें/सुझाये  गये  संशोधन  शीघ्र

 विवरण

 के  तहत  प्राण  प्रस्तावों  की

 राज्य-वार  स्थिति

 राज्य  प्राप्त  प्रस्ताव

 त  2  3

 त  आंध्र  प्रदेश  50

 2  असम  त

 3.  बिहार  4

 10.

 11.

 2  3

 छत्तीसगढ़  5

 चण्डीगढ़  3

 गुजरात  57

 हरियाणा  2

 जम्मू  और  कश्मीर  3

 कर्नाटक  22

 महाराष्ट्र  90

 मणिपुर  2

 मध्य  प्रदेश  20

 नागालैंड  2

 उड़ीसा  4

 पंजाब  2

 राजस्थान  9

 तमिलनाडु  5

 उत्तर  प्रदेश  2

 पश्चिम  बंगाल  15

 कुल  298

 राष्ट्रीय  ग्रामौाण  आवास  नौति

 *360.  श्रीमती  अर्चना  नायक  :

 श्री  ज्वोतिरादित्व  माधवराव  सिंधिया  :

 क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  ग्रामीण  आवास  नीति  बनाई
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  नीति  की

 प्रमुख  विशेषताएं  क्‍या

 यदि  तो  नई  नीति  क ेकब  तक  बनाए  जाने  की  संभावना

 क्या  इस  मुद्दे  पर  कतिपय  पक्षों  से  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुए
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  क्‍या

 कार्रवाई  की  गई  है/किए  जाने  का  विचार

 ग्रामीण  विकास  मंत्री  रघुवंश  प्रसाद  :  से

 सरकार  एक  ग्रामीण  नीति  तैयार  करने  पर  विचार  कर  रही  है

 जो  इस  समय  प्रारंभिक  अवस्था  में  दी  डेवलपमेंट  अल्टरनेटिव्स

 गैर-सरकारी  ने  भारत  के  लिए  ग्रामीण  आवास  नीति  हेतु  एक

 ढांचे  का  सुझाव  दिया  नेशनल  हाउसिंग  बैंक  ने  भी  ग्रामीण  आवास

 क्षेत्र  के  वित्तपोषण  संबंधी  सुझाव  दिए  इन  सुझावों  की  जांच  की

 जा  रही  है  और  इन्हें  ग्रामोण  आवास  नीति  के  मसौदे  में  उपयुक्त  रूप

 से  शामिल  किया

 द्वारा  फ्लैंटों  का  निर्माण

 361.  श्री  रघुलाथ  ज्ञा  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  फ्लैटों  के  निर्माण  हेतु

 कोई  मानक  तैयार  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 फ्लैर्टो  के  निर्माण  क ेसमय  इन  मानकों  का  पालन  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  गये

 क्या  दिल्ली  प्राधिकरण  को  मकार्नों  के  निर्माण  में

 घटिया  सामग्री  के  उपयोग  संबंधी  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  ठो  तत्संबंधी  ब्यौय  क्‍्या-है  और  इस  संबंध  में

 क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया

 है  कि  वह  उसके  द्वारा  बनाए  जाने  वाले  फ्लैटों  के  संबंध  में  भारतीय
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 मानक  ब्यूरो  द्वारा  निर्धारित  केन्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 विनिर्देशों  और  मानकों  को  अपनाता

 डीडीए  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  निर्माण  के  समय

 उसके  फील्ड  इंजीनियरों  द्वारा  जांच  की  जाती  वरिष्ठ

 डीडीए  के  गुणता  आश्वासन  प्रकोष्ठ  और  मुख्य  तकनीकी  परीक्षक

 द्वारा  विभिन्न  स्तरों  पर  निर्माण  कार्य  की  गुणता  की  जांच  भी  की  जाती

 और  (3)  डीडीए  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले  3  वर्षों

 के  दौरान  निम्नलिखित  कार्यों  में  मकानों  के  निर्माण  में  घटिया  सामग्री

 के  कश्चित  उपयोग  की  5  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 (0).  द्वारकर  में  फ्लैटों  का  निर्माण

 (४).  पाकेट  ।  तथा  ॥  द्वारका  में  आंतरिक

 जल  सड़कों  सहित  384  एसएफएस  मकान

 (ill)  पॉकेट  23,  सेक्टर  24,  रोहिणी  में  270  एमआईजी  फ्लैट

 (५)  पॉकेट  4,  सेक्टर  24,  फेज-॥  में  फ्लैट

 (५)  सरिता  विहार  पाकेट-के  एवं  एल  में  504  एचआईजी  मकानों

 का  निर्माण

 एक  शिकायत  के  संबंध  में  डीडीए  के  दो  कार्मिकों  के  प्रति  नाराजगी

 व्यक्त  की  गई  है  तथा  नौ  डीडीए  कार्मिकों  पर  शास्ति  लगाई  गई

 दूसरी  शिकायत  की  जांच  में  सहायता  के  लिए  राष्ट्रीय  सीमेंट  तथा  भवन

 सामग्री  परिषद  को  परामर्शदाता  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  शेष

 तीन  शिकायतों  में  भी  जांच  की  गई

 जैव-ईंघन  संबंधी  अध्ययन

 3365.  श्री  नवीन  खिन्दल  :  क्‍या  नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  जैव-ईंधन  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  करवाया

 यदि  तो  इसके  निष्कर्ष  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  लोगों  विशेषकर  किसानों

 के  हित  में  जैव-ईंधन  परियोजनाएं  शुरू  करने  का  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  विलास

 :  और  योजना  आयोग  ने  बायोएंधनों  के  विकास

 पर  2002  में  एक  समिति  गठित  की  इस  समिति  ने  अपनी

 रिपोर्ट  2003  में  योजना  आयोग  को  प्रस्तुत  इस  रिपोर्ट  की

 प्रमुख  सिफारिशों  में  वन  और  गैर-बन  बंजर  भूमि  पर  जटरोफा  करकस

 के  वृक्षारोपण  पर  विशेष  बल  सहित  बायोडीजल  पर  एक  राष्ट्रीय  मिशन

 आरंभ  करना  शामिल  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  को  बायोडीजल  पर

 राष्ट्रीय  मिशन  आरंभ  करने  के  लिए  2003  में  नोडल  मंत्रालय

 बनाया

 और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  ने  वन  और  गैर-बन

 बंजर  भूमि  पर  जटरोफा  करकस  और  पोंगामिया  पिनाटा  के  बड़े  पैमाने

 पर  वृक्षारोपण  पर  बल  देने  के  साथ  बायोडीजल  पर  एक  राष्ट्रीय  मिशन

 आरंभ  किया  यह  वृक्षारोपण  मुख्य  रूप  से  ग्राम  समुदार्यो/पंचायतों/सरकार
 की  निम्त>श्रेणी  की  वन  भूमि  और  बंजर  भूमि  और  साथ  ही  सीमान्त

 तथा  छोटे  किसानों  की  उपयोग  न  की  जा  रही  सीमान्त  भूमि  पर  उन्हें

 अनुपूरक  जीविकोपार्जज  अवसर  उपलब्ध  कराने  के  साधन  के  रूप  में

 किया  इस  राष्ट्रीय  मिशन  के  अंतर्गत  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय

 ने  3  लाख  हैक्टेयर  भूमि  पर  जटरोफा  और  पोंगामिया  के  प्रदर्शन  संबंधी

 प्रस्ताव  की  प्रक्रिया  वित्त  मंत्रालय  की  व्यय  वित्त  समिति  के  साथ  शुरू

 कर  दी  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  ने  जटरोफा  नर्सरी  उगाने  के  लिए

 नौ  राज्यों  को  49  करोड़  की  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई

 कर्मचारियों  के  वेतनमान

 में  संशोषन

 3386.  श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बैंकिंग  उद्योग  में  द्विपक्षीय  समझौते  के  तहत

 22.02.1991  और  20.03.1993  को  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  कर्मचारियों

 के  लिए  अन्य  सभी  भर्तों  और  लाभों  सहित

 वेतन  संरचना  में  संशोधन  किया

 क्या  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  कर्मचारियों  के  भत्तों  आदि  में

 संशोधन  करते  हुए  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामोण  विकास  बैंक  द्वारा  जारी

 किए  गए  आदेशों  को  विसंगति  के  कारण  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों

 में  चुनौती  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  सरकार  ने  6.10.2005  को  भ्रायोजक  बैंकों  को  बैंकिंग

 उद्योग  में  द्विपक्षीय  समझौते  के  अनुसार  क्षेत्री  ग्रामीण  बैंकों  के  कर्मचारियों

 के  अन्य  सभी  भत्तों  और  लार्भों  को  संशोधित  करने  का  परामर्श  दिया

 क्‍या  आरआरबी  स्टाफ  और  प्रायोजक  बैंक  स्टाफ  में  वेतन

 और  भत्तों  के  संदर्भ  में  विसंगति  और

 यदि  तो  ऐसी  विसंगति  को  समाप्त  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  अधिनियम  के  दिनांक  30.4.1990

 के  अधिनिर्णय  तथा  समीकरण  समिति  की  दिनांक  16.1.1991  की

 सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  ने  एनआईटी  के  अधिनिर्णय  तथा

 समीकरण  समिति  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  दिनांक

 22.2.1991  को  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैं  1976  की  धारा  17

 के  उपबंधों  के  संबंध  में  अनुदेश  जारी  नाबार्ड  ने  दिनांक

 20.3.1993  के  पत्र  के  तहत  समीकरण  समिति  की  सिफारिशों  के  साथ

 पठित  एनआईटी  कर्मचारी  सेवा  भर्ती

 इत्यादि  को  लागू  करने  से  उत्पन्न  मुद्दे  के  संबंध  में  स्पष्टीकरण

 जारी
 रत

 और  नाबार्ड  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  आरआरबीਂ

 के  अधिकारी  संघों  त्यौहार  स्थानांतरण  से  जुड़े  आकस्मिक

 पट्टे  पर  लिए  गए  आबास  तथा  वेतन  के  पुनर्निर्धारण  में  100/-

 रुपए  के  विशेष  बेतन  को  शामिल  न  करने  से  जुडे  मुद्दों  के  संबंध

 में  उच्च  न्यायालयों  में  रिट  याचिका  दायर  की

 से  भारत  सरकार  के  दिनांक  6.10.2005  के  पत्र  के

 आरआरबी  कर्मचारियों  के  वेतन  एवं  भत्ते  को  संशोधित  करके

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  कर्मचारियों  को  तदनुरूपी  श्रेणी  के समान  कर  दिया

 गया  इसके  प्रायोजक  बैंकों  उनके  द्वारा  प्रायोजित

 आरआरबी  के  साथ  अन्य  भरत्तों  के  संबंध  में  समझौता  वार्ता  करने  की

 सलाह  दी  गई

 ]

 क्षेत्रीय  सरस  मेले

 3387.  श्री  फुरकान  अंसारी  :  क्या  विज्ञान  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  आलू  वर्ष  के  दौरान  केद्र  सरकार  को  कतिपय  राज्यों

 विशेषकर  ने  क्षेत्रीय  सरस  मेलों  आयोजित  करने  के  लिए

 कोई  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 और

 सरकार  द्वारा  ऐसे  प्रत्वेक  प्रस्ताव  पर  कया  कार्यवाही  की

 गई  है/किए  जाने  का  विक्चार
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 आयमीण  विकास  मंऋालव  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सूर्यकान्ता  :

 और  झारखंड  सहित  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  वर्ष

 2006-07  के  दौरान  सरस  मेलों  का  आयोजन  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किए  इन  प्रस्तावों  के  आधार  मंत्रालय  द्वारा  वर्ष  2006-07

 के  लिए  सरस  मेलों  का  एक  कैलेंडर  तैयार  किया  गया  है  जो  संलग्न

 विवरण  में  झारखंड  में  सरस  मेले  का  आयोजन  16  से

 ३0  2007  तक  किया  जाना

 विवरण

 कर्ष  2006-07  के  दौरान  आयोजित  होने  वाले  सरस  मेलों  का  कैलेंडर

 क्रसं  राज्य  स्थान
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 नई  दिलों  दिल्‍ली  झट

 2...  मध्य  प्रदेश  भोपाल

 3.  बु  जम्मू  व  कश्मीर  श्रीनगर

 4.  नई  दिल्ली  दिल्ली  हाट

 5.  हरियाणा  गुड़गांव

 6  राजस्थान  जयपुर

 7  उत्तर  प्रदेश  लखनऊ

 8...  गुजरात  अहमदाबाद

 9.  मधिपुर  इ्म्फाल

 10.  आंध्र  प्रदेश  हैदराबाद

 11...  ठत्तरांचल  देहरादून

 12...  आईआईटीएफ  सरस  2005  प्रगति  नई  दिल्‍ली

 13...  छत्तीसगढ़  रायपुर

 4.  पश्चिम  बंगाल  कोलकाता

 दिनांक

 4

 11-24  2006

 11-24  2006

 11-25  2006

 12-25  सितम्बर  2006

 15-30  2006

 2-14  2006

 6-16  2006

 2-13  2006

 14-23  2006

 30.10.06-11.11.06  2006

 1-10  2006

 14-27  2006

 1-15  2006

 4-13  2006
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 15...  केरल  अलापुज्जा  15-31  2006

 16...  गोवा  22.12-2006-02.01.2007

 17...  महाराष्ट्र  मुंबई  23-12.06-03.01.2007

 18...  झारखंड  रांची  16-30  2007

 19.  त़़िपुरा  अगरतला  1-10  2007

 20.  असम  गुवाहाटी  ।  से  15  2007

 21...  तमिलनाडु  चेनई  18-2.2007-3.3-2007

 22...  उड़ीसा  भुवनेश्वर  4-14  2007

 23...  कर्नाटक  बंगलौर  7-18  2007

 24...  बिहार  पटना  10-19  2007

 छोटे  तकनीक  आविषध्कारों  को  प्रोत्साहन

 3388.  श्री  ब्रजेश  पाठक  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  छोटे  तकनीकी  आविष्कार्से  को

 प्रोत्साहन  देने  तथा  इन  नव  आविष्कृत  तकनीकों  को  बाजार  में  उतारने

 के  लिए  एक  निधि  की  स्थापना  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  और  छोटे  तकनीकी  आविष्कारों  को  प्रोत्साहन

 देने  तथा  इन  नव  आविष्कृत  प्रौद्योगिकियों  को  बाजार  में  उतारने  के  लिए

 एक  अलग  निधि  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तथापि

 सरकार  अपनी  कुछ  योजनाओं  के  माध्यम  से  छोटे  तकनीकी  आविष्कारों

 को  प्रोत्साहन  देती  रही  है  तथा  उन्हें  बाजार  में  उतारने  के  लिए  सहायता

 करती  रही

 वर्ष  1988  में  प्रारंभ  किया  गया  तकनीकी  उद्यमिता  संवर्धन  कार्यक्रम

 ई  पी  व्यक्तिगत  नवोन्मेषकों  को  उनके  आविष्कारी  विचारों

 को  कार्यशील  प्रोयोटाइपों/माडलों  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करता  मूल  विचार/जानकारी/आविष्कार  वाला

 अभियंता  अथवा  वैज्ञानिक  सहित  कोई  भी

 भारतीय  नागरिक  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सहायता  के  लिए  आवेदन

 कर  सकता  प्रति  परियोजना  अधिकतम  10  लाख  रुपये  की  सहायता

 दी  जाती  300  करोड़  के  वित्तीय  परिव्यय  से  अब  तक  नए

 नवोन्मेषकों  के  एक  सौ  इक्यावन  (151)  आविष्कारों  का  निधिकरण

 किया  गया

 आधारिक  स्तर  के  नवोन्मेषों  की  खोज  करने  और  विभिन्‍न  रूपों

 में  उन्हें  समेकित  करने  के  लिए  वर्ष  2000  में  एक  राष्ट्रीय  नवोन्मेष

 फाउंडेशन  आई  की  स्थापना  की  कुछ  नवोन्मेषकों

 को  अपने  आविष्कारों  को  उन्नत  बनाने  में  सहायता  प्रदान  की  सरकार

 द्वारा  हाल  में  प्रारंभ  की  गई  एक  लघु  उद्योग  व्यवसाय  अनुसंधान
 पहल  आई  बी  बार  के  माध्यम  से  जैव  प्रौद्योगिकी  के

 क्षेत्र  में लघु  उद्योगों  को  उनके  आविष्कारों  को  बाजार  में  उतारने  योग्य

 प्रौद्योगिकी  में  परिणत  करने  के  लिए  ऋण/सहायतार्थ  अनुदान  से  सहायता

 प्रदान  की  जाती

 भोपाल-पट्टनम  विद्युत  परियोजना

 3389.  श्री  हंसराज  अहीर  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 महाराष्ट्र  और  छत्तीसगढ़  के  सहयोग  से  गढ़चिरौली  जिले

 में  इंद्रावती  नदी  पर  प्रस्तावित  भोपाल-पट्टनम  विद्युत  परियोजना  का  कार्य

 किस  तिथि  को  शुरू  होने  की  संभावना

 क्या  उक्त  परियोजना  से  उत्पादित  विद्युत  के  संव्तरण  हेतु
 कार्यविधियों  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  उपलब्ध  सूचना
 के  अनुसार  भोपालपट्टनम  हाइड्रोइलेक्ट्रिक  प्रोजेक्ट  (1000  को

 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  मई  1982  में  केन्द्रीय  विद्युत  प्रधिकरण

 में  प्राप्त  हुई  डीपीआर  की  सीईए/केंद्रीय  जल  आयोग

 में  जांच  की  गई  थी  तथा  उनकी  टिप्पणियां  मध्य  प्रदेश

 इलेक्ट्रीसटी  बोर्ड  को  भेजी  गई  सोईए/सी

 डब्ल्यू  सो  की  विभिन्न  टिप्पणियों  के  उत्तरों  को  प्रस्तुत  न  करने  के

 कारण  डीपीआर  मार्च  1985  में  एमपीईबो  को  वापस  कर  दी  गई

 परियोजना  को  पर्यावरण  तथा  वन  मंत्रालय  द्वारा  1989  में

 निरस्त  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  प्रस्तावित  परियोजना  के  निष्पादन  से

 इंद्रावती  नेशनल  पार्क  समेत  लगभग  80,000  हेक्टेयर  वनभूमि  का

 जलाप्लावन  और  बडी  संख्या  में  आदिवासी  परिवारों  का  विस्थापन  होना

 संबंधित  राज्य  सरकार  से  अन्य  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 ग्रामीण  क्षेत्रों  से  आने  काले  अकुशल  मच्दूरों
 के  लिए  रोजगार  के  अवसर

 3390.  श्री  सिद्दीश्वर  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी

 उपशमन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेअशिक्षित  और  अदक्ष  प्रवासी  शहरों

 और  नगरों  में  रोजगार  के  अवसर  प्राप्त  करने  में  परेशानी  का  सामना

 करते

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उनको  शोषण  और  कठिनाइयों

 से  बचाने  हेतु  उनका  मार्गदर्शन  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए
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 क्या  सरकार  का  विचार  शहरों/नगरों  में  आने  वाले  ऐसे

 व्यक्तियों  का  पंजीकरण  करने  के  लिए  पृथक  प्रकोष्ठ  की  स्थापना  करने

 और  उन्हें  उपलब्ध  अवसरों  तथा  उनके  अधिकारों  के  संबंध  में  जानकारी

 देने  के  लिए  बैठकें/सूचना  देने  संबंधी  सत्र  आयोजित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  से  अकुशल  शहरी  जिन्होंने  ग्रामीण

 क्षेत्रों  से  प्रवजन  किया  है  या  नहीं  किया  के  लिए  रोजगार  के  अवसरों

 का  अभाव  होने  के  तथ्य  को  स्वीकार  करते  हुए  केन्द्र  सरकार  के

 रोजगारोन्मुखी  शहरी  गरीबी  उपशमन  कार्यक्रम  स्वर्ण  जयंती  शहरी  रोजगार

 योजना  में  स्व-रोजगार  या  मजदूरी  रोजगार  के  लिए

 शहरी  गरीबों  की  बेहतर  ढंग  से  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  शहरी  गरीबों

 को  कौशल  प्रशिक्षण  देने/टनके  कौशल  के  उन्नयन  पर  जोर  डाला  जाता

 सामुदायिक  अधिकारिता  स्वर्ण  जयंती  शहरी  रोजगार  योजना  की

 मुख्य  विशेषता  इसके  तहत  सामुदायिक  विकास  सोसायटियां  सरकार

 शहरी  गरीबों  के लिए  उपलब्ध  अवसरों  तथा  उनके  अधिकारों

 के  बारे  में  शहरी  गरीबों  में  जगरूकता  लाने  के  लिए  प्रयास  करती

 ए  आई  आर  के  अन्तर्गत

 339.  श्री  सुकोध  मोहिते  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  आयकर  की  वार्षिक  सूचना  विवरणी  आई

 के  अंतर्गत  संव्यवहार  कौ  वर्तमान  सूची  में  विस्तार  करने  पर

 विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कौन-से  संव्यवझर  सूची  में  जोड़े  जाने  की  संभावना

 क्‍या  वित्त  मंत्रालय  का  विचार  कर  अपवंचन  के  बारे  में

 जानकारी  एकत्रित  करने  में  केन्द्रीय  सूचना  शाखा  को  अधिक  सक्षम

 बनाने  हेतु  इसका  पुनर्गटम  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 से  कराधार  को  विरूतृत  और  व्यापक  बनाने  के  विचार

 से  वित्त  मंत्री  ने  2006  के  अपने  बजट  भाषण  में  वार्षिक  सूचना  विवरणी

 में  सूचित  किए  जाने  वाले  कुछ  और  संख्यांकों  को  विहित  करने  की

 घोषणा  अभी  तक  यह  निर्णय  नहीं  हो  पाया  है  कि किन-किन

 संव्यवहारों  को  वार्षिक  सूचना  विवरणी  में  सूचित  करने  के  लिए  विहित

 किया  जाना

 और  सरकार  ने  इस  शाखा  की  नई  भूमिकाएं  तथा

 कार्य  तैयार  किए  हैं  ताकि  मुख्य  अभिचिन्हक  के  रूप  में  पैन  का  प्रयोग

 करके  वार्षिक  सूचना  विवरणी  योजना  के  क्रियान्वयन  के  साथ  इसके

 कार्यों  के  साथ  सम्मिलित  किया  जा

 जटरोफा  से  ऊर्जा

 3392.  श्री  बालेश्वर  यादव  :  कया  नवीन  और  नवीकरणीय  कर्जा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जटरोफा  से  विद्युत  का  उत्पादन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  देश  में  जटरोफा  से  विद्युत  का

 उत्पादन  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रही

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  राज्य-वार  तथा

 वर्ष-वार  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  और

 इस  वित्तीय  सहायता  से  देश  में  जटरोफा  से  विद्युत  का

 उत्पादन  करने  हेतु  किन-किन  राज्यों  में  संयंत्र  लगाने  के  कार्यक्रम  लागू

 किए  गए

 नवीन  और  नवीकरणीय  कर्जा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  विलास

 :  और  जटरोफा  के  बीजों  से  प्राप्त  तेल  और

 अन्य  खाद्य  तथा  अखाद्य  तेलों  से बिजली  का  उत्पादन  किया  जा  सकता

 नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  द्वारा  चार  राज्यों  उत्तर

 झारखंड  और  मध्य  प्रदेश  में  जटरोफा  और  अन्य  अखाद्य  तेलों

 जैसे  पोंगामिया  और  कुसुम  से  बिजली  के  उत्पादन  की  व्यवहार्यता

 का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  प्रायोगिक  प्रदर्शन  परियोजना  शुरू  की

 गई
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 और  इस  प्रायोगिक  प्रदर्शन  परियोजना  के  अंतर्गत  वर्ष

 2003-04  तथा  2005-06  के  दौरान  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  कर्नाटक

 को  15.74  लाख  13.91  लाख  और  16.60  लाख

 की  कुल  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  और  झारखंड  को

 वर्ष  2003-04  में  7.79  लाख  की  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई

 गई  ।

 पटना  में  रात्रि  आश्रय  स्थल  का  निर्माण

 3393.  श्री  रामकृपाल  यादव  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी

 उपशमन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पटना  में  रात्रि  आश्रय  स्थल  के  निर्माण

 हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रस्तावित  आश्रय  स्थल  का  निर्माण  कब  तक  कर  लिये

 जाने  की  संभावना  है  तथा  इस  पर  कितनी  लागत  आने  की  संभावना

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  से  इस  मंत्रालय  में  रैन  बसेरे  की  केन्द्रीय  प्रवर्तित

 कोई  स्कीम  नहीं

 विद्युत  पारेषण  परियोजनाएं

 3394.  श्रीमती  रूपाताई  पाटील  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पावर  ग्रिड  कारपेरेशन  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड

 तथा  निजी  क्षेत्र  के  बीच  संयुक्त  उद्यमों  के  अंतर्गत

 कई  विद्युत  पारेषण  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  निगरानी  हेतु  कोई

 एजेंसी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या
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 खिद्लुत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  पावरग्रिड

 कारपफरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  ने  संयुक्त  उद्यम

 कंपनी  ट्रास्समिशन  की  स्थापना  द्वारा  मैसर्स  टाटा

 पावर  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  में  ताला  जल  विद्युत  पूर्वी-उत्तरी
 इन्टरकनैक्टर  और  उत्तर  क्षेत्रीय  पारेषण  प्रणाली  से  संबद्ध  पारेषण  प्रणाली

 को  विशेष  पारेषण  लाइनों  का  कार्यान्‍न्ययन  किया  परियोजना  1612

 करोड  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  अगस्त  2006  में  पूरी  की  गई
 पारेषण  प्रणाली  में  सिलिगुडी  से  मंडोला

 तक  2340  सर्किट  किलोमीटर  की  400  केवी  लाईन

 पीजीसीआईएल  और  मैसर्स  टाटा  पावर  ने  इस  परियोजना  में  इक्वीटी

 और  six  इक्विटी  का  योगदान

 पीजीसीआईएल  ने  पार्बती-॥  और  पार्टनर  कोलडैम  जल  विद्युत
 परियोजना  से  संबद्ध  विशेष  पारेषण  लाइनों  के  निष्पादन  हेतु  संयुक्त  उद्यम

 पार्टनर  के  रूप  में  मैसर्स  रिलायन्स  इनर्जी  लिमिटेड  का  चयन  किया

 है  और  संयुक्त  उद्यम  की  स्थापना  हेतु  करारों  को  अंतिम  रूप  दिया

 पीजीसीआईएल  ने  नीचे  वर्णित  उत्पादन  परियोजनाओं  से  विद्युत  की

 निकासी  हेतु  समर्पित  पारेषण  प्रणालियों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  संयुक्त
 उचद्चन  स्थापित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  विद्युत  परियोजनाओं  के

 प्रोत्साहनकर्त्तओं  के  साथ  समझौता  ज्ञापनों  पर  हस्ताक्षर  किए

 (0)  गुजरात  में  सूरत  के  निकट  मैसर्स  टोरेन्ट  पावर  जेनरेशन

 कंपनी  लिमिटेड  द्वारा  विकसित  1100  मेगाकट

 उत्पादन  पीजीसीआईएल  और  मैसर्स  टोरेन्ट  पावर

 एईसी  लिमिटेड  के  बीच  जेवी  करार  पर  हस्ताक्षर

 गए

 (0)  हिमाचल  प्रदेश  में  मैसर्स  जेपी  करचम  हाइड्रों  कारपोरेशन

 लिमिटेड  द्वारा  क्किसित  की  जा  रही  1000  मेगावाट  करचम

 बांगटू  जल  विद्युत

 (8).  मैसर्स  तीस्ता  ऊर्जा  लिमिटेड  द्वारा  विकसित  को  जा  रही

 1200  मेगावाट  तीस्ता  ॥

 (४)  गुजरात  में  सूरत  के  निकट  हजीरा  में  मैसर्स  एस्सार  पावर

 लिमिटेड  द्वारा  विकसित  की  जा  रही  1500  मेगावाट  गैस

 आधारित  उत्पादन

 और  इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  निगरानी

 पीजीसीआईएल  ट्वारा  की  जाती  पीजीसीआईएल  की  सभी  परियोजनाओं
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 के  कार्यान्वयन  की  निगरानी  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  तथा  विद्युत  मंत्रालय

 द्वारा  की  जाती

 अंयकौटेका  में  तीसरा  स्थायी  बेस

 3395.  श्री  कुलदीप  विश्नोई  :  क्‍या  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अंटार्कटिका  में  तीसरे  स्थायी  बेस  की  स्थापना  की  वर्तमान

 स्थिति  क्‍या

 क्या  कतिपय  ग्लोबल  समूहों  ने  भारत  को  आस्ट्रेलिया  के

 मौजूदा  मॉसन  स्टैशन  का  सह-ठपयोग  करने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्‍या  निर्णय

 विज्ञन  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  जिज्लान  मंत्री  कपिल

 :  लार्समेन  पहाड़ी  क्षेत्र  (697  दक्षिणी  अक्षांश  तथा

 76"  पूर्वी  में  तीसरे  अनुसंधान  स्टेशन  के  लिए  एक  व्यापक

 पर्यावरण  मूल्यांकन  रिपोर्ट  चुने  गए  स्थल  पर  पिछले  तीन  वर्षों

 में  किए  गए  सर्वेक्षणों  के आधार  पर  तैयार  की  जा  रही  यह

 अंटार्कटिक  संधि  के  पर्यावरणीय  संरक्षण  संबंधी  प्रोयेकाल  अथवा  मेडरिड

 प्रोयेकाल  के  तहत  पर्यावरणीय  प्रभाव  मूल्यांकन  के  दिशानिर्देशों

 के  अनुसार  किया  जा  रहा  तत्पश्चात्‌  यह  रिपोर्ट  प्रोटयोकाल  के  तहत

 गठित  पर्यावरणीय  प्रोटोकाल  समिति  को  प्रस्तुत  की

 व्यापक  पर्यावरण  मूल्यांकन  रिपोर्ट  की  जांच  करने  के  बाद

 समिति  अनुमोदन  के  लिए  इसे  अंयार्कटिक  संधि  परामर्श  बैठक

 में  प्रस्तुत  नए  अनुसंधान  स्टेशन  की  स्थापना  का  कार्य  केवल

 अंटार्कटिक  संधि  परामर्श  बैठक  में  अनुमोदन  मिलने  के  बाद  ही  शुरू
 किया  जा  सकता  हर  वर्ष  अभियान  भेजकर  अंटार्कटिका  में

 ग्रीष्मकाल  के  दौरान  नए  स्टेशन  के  स्थल  पर  वैज्ञानिक  प्रयोग  नियमित

 रूप  से  किए  जा  रहे

 और  प्रश्न  नहीं

 इनलैंड  कंटेनर  डिपो

 3396.  श्रीमती  जयाबहन  खक्‍कर  :

 श्री  जसुभाई  धानाभाई  करदड  :
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 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अंकलेश  स्थित  इनलैंड  कंटेनर  डिपो  सी

 ने  कार्य  करना  आरंभ  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  दिनांक  7.8.2006  से  अंकलेश्वर  में  इनलैंड  कन्टेनर

 डिपो  सी  कार्य  कर  रहा

 उपर्युक्त  के  दृष्टिगत  लागू

 नोटरी  पब्लिक  की  नियुक्ति

 3397.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्‍या  विधि  और

 न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  और  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों

 में  राज्य-वार  कितने  उम्मीदवारों  ने  नोटरी  पब्लिक  के  लिए  आवेदन  किया

 और  राज्य-वार  कितने  उम्मीदवारों  की  नोटरी  पब्लिक  के  रूप  में  नियुक्ति

 की

 राज्य-वार  कितने  आवेदन  लंबित  पड़े

 इन  आवेदनों  के  लंबित  होने  के  क्‍या  कारण  और

 लंबित  आवेदनों  को  कब  तक  निपटाये  जाने  की  संभावना

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  चालू  वित्तीय  वर्ष  और  पिछले  एक  वर्ष  के

 दौरान  नोटेरी  पब्लिक  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 को  प्राप्त  आवेदनों  की  और  इन  आवेदनों  में  से  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  नोटेरी  पब्लिक  के  रूप  में  नियुक्त  व्यक्तियों  की  तथा  लंबित

 आवेदनों  की  राज्य-वार  संख्या  उपदर्शित  करने  वाला  विवरण  संलग्न

 प्रश्न  के  संबंध  में  निम्नानुसार  कथन  किया  जाता

 24  1928

 ()

 (ii)
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 नोटरी  पब्लिक  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  अपनाई  जाने

 वाली  प्रक्रिया  नोटरी  1952  और  नोटेरी

 1956  में  अधिकथित  उक्त  अधिनियम  की  धारा  3

 के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  तथा  साथ  ही  राज्य  सरकारें

 नोटेरियों  को  नियुक्त  करने  के  लिए  सशक्त  केंद्रीय

 सरकार  को  संपूर्ण  भारत  या  उसके  किसी  भाग  के  लिए
 नोटेरियों  को  नियुक्त  करने  की  शक्ति  जबकि  राज्य

 सरकार  कोई  संपूर्ण  संबद्ध  राज्य  या  उसके  किसी  भाग

 के  लिए  नोटेरी  नियुक्त  करने  के  लिए  सशक्त  नोटेरी

 नियमों  के  नियम  3  के  अधीन  विधि  व्यवसायियों  में  से

 कोई  व्यक्ति  नोटेरी  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  आवेदन

 कर  सकता  यदि  वह  कम  से  कम  10  वर्षों  से  विधि

 व्यवसाय कर  रहा  यदि  नोटेरी के  लिए  आवेदक  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  का

 है  या  वह  कोई  महिला  है  तो  नोटेरी  के  रूप  में  नियुक्ति
 के  लिए  पात्रता  के  लिए  शर्त  7  वर्ष  का  विधि  व्यवसाय

 ऐसा  कोई  व्यक्ति  भी  नोटेरी  के  रूप  में  नियुक्ति  के

 लिए  पात्र  है  यदि  वह  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  भारतीय

 विधिक  सेवा  का  सदस्य  रहा  हो  या  यदि  वह  दस  वर्षों

 तक  न्यायिक  सेवा  का  सदस्य  रहा  हो  या  उसने  अधिवक्ता

 के  रूप  में  नामांकन  के  पश्चात्‌  केन्द्रीय  सरकार  या  किसी

 राज्य  सरकार  के  अधीन  ऐसा  कोई  पद  धारण  किया  हो

 जिसमें  विधि  का  विशेष  ज्ञान  अपेक्षित  हो  या  न्यायाधीश

 महाधिवक्ता  विभाग  में  या  सशस्त्र  बलों  के  विधिक  विभाग

 में  कोई  पद  धारण  किया

 पात्र  व्यक्ति  नोटेरी  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  विहित

 अर्थात्‌  अभ्यावेदन  में  आवेदन  कर  जिस  पर

 किसी  किसी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  के  किसी

 वणिक  और  दो  प्रमुख  स्थानीय  निवासियों  द्वारा  प्रतिहस्ताक्षर

 किए  तत्पश्चात्‌  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नामनिर्दिष्ट

 सक्षम  प्राधिकारी  अभ्यावेदन  की  जांच  करता  है  और  उस

 राज्य  विधिज्ञ  परिषद  जहां  अभ्यावेदन  अधिवक्ता  के

 रूप  में  नामांकित  टिप्पणियों/आक्षेपों  की  मांग  करता

 आवेदक  से  एक  शपथ-पत्र  प्रस्तुत  करने  का  भी  अनुरोध
 किया  जाता  है  जिसमें  शपथ  पर  यह  कथन  किया  गया

 हो  कि  वह  न  तो  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  पहले  से

 ही  नियुक्त  गया  नोटेरी  है  और  न  ही  नोटेरी  के

 रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  उसका  आवेदन  संबंधित  राज्य

 सरकार  के  पास  लंबित  है  और  साथ  ही  उससे  व्यवसाय
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 के  वांछित  क्षेत्र  में  न्यायालयों  की  संख्या  और  नोटेरियों

 की  संख्या  का  कथन  करने  का  भी  अनुरोध  किया  जाता

 आश्षेपों  और  विभिन्न  तथ्यों  पर  विचार  करने  के

 सक्षम  प्राधिकारी  नियम  7  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  को

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  करता  केन्द्रीय  सक्षम  प्राधिकारी

 की  रिफोर्ट  प्राप्त  होने  पर  उस  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌
 उचित  विनिश्चय  करती

 प्रश्न  के  संबंध  में  यह  कथन  किया  जाता  है  कि

 नोटेरी  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रिया  को

 पहले  ही  ऊपर  उल्लिखित  किया  गया  नोटेरी  1952  और

 नोटेरी  195  में  नोटेरी  की  नियुक्ति  के  लिए  कोई  समय  सीमा

 विहित  नहीं  की  गई  नोटेरी  पब्लिक  की  नियुक्ति  से  पूर्व  उपरोक्त

 औपचारिकताओं  को  पूरा  किया  जाना  होता  इसलिए  इसमें  समय  लग

 सकता

 विवरण

 चालू  वित्तीय  वर्ष  और  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  नोटेरी  पब्लिक  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  केद्रीय  सरकार  को  प्राप्त

 आवेदनों  की  और  इन  आवेदनों  में  से  केनद्रीय  सरकार  द्वारा  नोटेरी  पब्लिक  के  रूप  में  नियुक्त  व्यक्तियों  की  तथा

 लंबित  आवेदनों  की  राज्यवार  संख्या  उपदर्शित  करने  वाला  विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  चालू  वित्तीय  वर्ष  और  पिछले  इन  आवेदनों  में  से  इस  अवधि  के  दौरान

 का  नाम  एक  वर्ष  के  दौरान  नोटेरी  नोटरियों  के  रूप  में  लंबित  आवेदनों  की
 पब्लिक  के  लिए  आवेदन  करने  नियुक्त  व्यक्तियों  संख्या

 वाले  अभ्यर्थियों  की  संख्या  की  संख्या

 2005  2006

 त  2  3  4  5  6

 1  आंध्र  प्रदेश  57  53  47  63

 2...  असम  न  01  01  0

 3...  बिहार  न  05  03  02

 4...  गुजरात  218  158  118  258

 5...  केरल  77  28  56  39

 6.  मध्य  प्रदेश  17  11  20

 7.  तमिलनाडु  76  53  70  59

 8...  महाराष्ट्र  345  220  251  314

 9...  कर्नाटक  102  83  61  123

 10.  उड़ीसा  03  03  02  04

 1.  पंजाब  143  60  157  46

 12.  राजस्थान  126  81  71  136



 17.  प्रश्नों  के  24  1928  लिखित  उत्तर

 त  2  3  4  5  6

 13.  उत्तर  प्रदेश  317  125  263  179

 14.  चशिलमी  बंगाल  34  3  n  ३6

 15.  जम्मू-कश्मीर  न  -  -

 16.  नागालैंड  -  -  -  -

 17.  हरियाणा  127  72  178  21

 18.  हिमाचल  प्रदेश  02  01  02  01

 19.  मणिपुर

 ॥
 न  न  जा

 20.  त्रिपुरा  01  02  01  02

 21.  मेघालय  न
 दा  पा

 च

 22.  सिक्किम  -  ना  घ्ा
 घ्

 23.  मिजोरम  द्य  बा  दा
 ण

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  यु
 न

 दा
 ण

 25.  गोवा  07  03  02  08

 26.  उत्तरांचल  तर  02  03  ०

 27...  छत्तीसगढ़
 -  03  03  0

 28.  झारखंड  -  16  पा
 16

 29.  दिल्‍ली  47  7  47  27

 30.  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  -  ण  ्

 31.  लक्षद्वीप
 ण

 रा
 ध्

 32.  दादरा  और  नगर  हवेली  ना
 ण

 ष्

 33.  दमन  और  दीव  पा
 ण  छ

 34.  पांडिचेरी  -  01  श  ९

 35.  चंडौगढ़  ०2  ५2  ह  ७५
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 ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  नायार्ड  सहायता

 3396.  रासा  सिंह  रावत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दसर्षी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  अवसंरचना  विकास

 कोष  और  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  अंतर्गत  राष्ट्रीय  कृषि
 और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  राजस्थान  को  कितनी  वित्तीय

 सद्ययता  प्रदान  की  और

 अब  तक  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया

 गया

 वित्त  मंआलवय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  दसर्वी  पंचवर्षीय  योजना  के  2002

 से  1  2006  की  अवधि  के  दौरान  नाबार्ड  ने  राजस्थान  राज्य

 सरकार  को  विभिन्न  दद्देश्यों  क ेलिए  परियोजनाएं  संस्वीकृत  की  हैं  उनमें

 आरआईडीएफ  में  से  कुल  2,016.53  करोड़  रुपए  का  ऋण  शामिल

 इस  अवधि  के  दौरान  आरआईडीएफ से  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 के  लिए  कोई  राशि  मंजूर  नहीं  की  गई

 विभिन्न  उद्देश्यों  क ेलिए  अब  तक  संवितरित  निधियां  915.53  करोड़

 रुपए

 ]

 प्रोपर्ट  डेक्सपर  द्वारा  पूर्णता  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत
 किया  जाना

 3399.  श्री  खारवेनथन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृफा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रोपर्टी  डेवलपर्स  को  वित्तपोधित  ऋण  के  लिए

 उनके  द्वारा  बैंकों  को  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  किए  जाने  का  प्रावधान

 यदि  तो  क्या  देश  के  अधिकांश  प्रोपर्टी  डेवलपर्स  निर्धारित

 अवधि  के  भीतर  बैंकों  को  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  नहीं  कर  पाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इन  बैंकों  ने  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  आरम्भ

 की
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  17  2006  को  अनुदेश  जारी

 किए  हैं  जिनमें  बैंकों  से  अनाधिकृत  संपत्तियों  के  दुरुपयोग  और

 सरकारी  जमीन  के  अतिक्रमण  के  संबंध  में  माननीय  दिल्ली  उच्च  न्यायालय

 द्वारा  गठित  निगरानी  समिति  के  निदेशों  का  सख्ती  से  पालन  करने  के

 लिए  कहा  गया  अनुदेशों  के  निर्माण  कार्य  के  पूरा  होने

 के  तीन  माह  के  भीतर  समापन  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करता  भवन  निर्माण

 के  लिए  ऋण  लेने  वाले  उधारकर्ता  की  जिम्मेवारी  है  जिसमें  असफल

 रहने  पर  बैंकों  को  ब्याज  लागत  और  अन्य  सामान्य  बैंक  प्रभारों  सहित
 समस्त  ऋण  के  वापस  लेने  का  अधिकार  एवं  प्राधिकार  बैंक

 ट्वारा  नियुक्त  वास्तुकिद  भी  भवनों  के  निर्माण के  विभिन्न  चरणों  में  अनिवार्य

 रूप  से  यह  प्रमाणित  करेगा  कि  भवन  का  निर्माण  निश्चित  रूप  से

 मंजूर  योजना  के  अनुसार  है  और  किसी  खास  समय  यह  भी  प्रमाणित

 करेगा  कि  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  जरी  भवन  का  समापन  प्रमाण-पत्र

 प्राप्त  कर  लिया  गया

 से  कुछ  बैंकों  न ेबताया  है  कि वापसी-अदायगी  अनुसूची
 नकदी  प्रवाह  अनुमान  के  आधार  पर  निर्धारित  की  जाती  है  जिसकी

 आवधिक  रूप  से  निगरानी  की  जाती  परियोजना में  खर्च  की  गई/निवेश

 की  गई  राशि  के  संबंध  में  सनदी  अभियंता  तथा  सनदी  लेखाकार  से

 प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  के  पश्चात  निधियों  को  अलग-अलग  चरणों  में

 जारी  किया  जाता  परियोजना  के  पूरा  होने  में  देरी  के  मामलों  में

 बैंक  आहरणों  और  कापसी-अदायगी  के  पुनर्निर्धारण  पर  विक्षर  करता

 कभी-कभी  बैंक  वित्त  को  परियोजना  के  समापन/कब्जे  से  पहले

 भी  संपत्तियों  के  अंतिम  खरीदार  से  संपत्ति  का  विकास  करने  बालों

 द्वारा  प्राप्त  अग्रिम  भुगतान/बिक्री  आय  से  समायोजित  किया  जाता

 हमेशा  समापन  प्रमाण-पत्र  की  मांग  नहीं  की  जा  सकती

 भरत  में  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां

 3400.  श्री  अधिनाश  राय  खाना  :  क्‍या  जितत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  में  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठान  स्थापित
 कर  चुकी  विदेशी  कंपनियों  का  वर्ष-वार  व्यौरा  क्‍या
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 ;

 प्रश्नों  के

 ये  कंपनियां  किन-किन  राज्यों  में  वाणिज्यिक  प्रतिष्शन  खोल

 चुकी

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उक्त  कंपनियों  के  माध्यम  से
 प्राप्त  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  का  वर्ष-वार  और  कंपनी-वार  ब्यौरा  क्‍या

 और

 भारत  में  अपने  उद्यम  स्थापित  करने  की  इच्छुक  बहुराष्ट्रीय
 कंपनियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंऋलब  में  राज्य  मंत्री  :

 से  2003  से  2006  तक  राज्यवार
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 प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  का  वर्षवार  ब्यौरा

 में  दिया  गया  इसमें  मार्ग  से  किए  गए  निवेशों  के

 साथ-साथ  विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  द्वारा  अनुमोदन
 के  पश्चात्‌  किए  गए  निवेश  शामिल  एफडीआई  अंतःप्रवाहों  के

 राज्यवार  अनुमोदनों  का  ब्यौरा  भी  पृथक  रूप  से  विवरण-॥  में  दिया

 गया  भारत  में  निवेश  करने  वाली  कंपनियों  के  ब्यौरे  औद्योगिक

 नीति  एवं  संवर्धन  विभाग  द्वारा  जारी  की  जाने  वाली  मासिक

 समाचार  में  प्रकाशित  किए  जाते  इसका  संसद

 ज्ञानपीठ  सहित  व्यापक  परिचालन  किया  जाता  यह  डाटा

 वेबसाईट  http/siadipp.nic.in/publication/  pub_mn.stp  पर  भी

 उपलब्ध

 2003  से  2006  तक  प्राप्त  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  अंत:प्रवाह  का  वित्तीय  वर्षवार  विवरण

 करोड़

 क्र  बैंक  के  शामिल  राज्य  जोड़

 क्षेत्रीय  कार्यालय  2004  2005  2006

 1  2  3  5  6  7  8

 1.  हैदराबाद  आंध्र  प्रदेश  275.99  858.09  723-28  1675.47  3,532.53

 2.  गुवाहाटी  अरुणाचल  20.00  0.00  0.00  35-45

 मिजोरम

 त्रिपुरा

 3.  पटना  झारखंड  0.00  0.00  0.60  1.73

 4.  अहमदाबाद  गुजरात  1,042.63  688.46  635.21  1,270.00  3636.30

 s.  बंगलौर  कर्नाटक  999.07  1,064.25  1,606.98  1,353.58  5,023-88

 6...  कोची  लक्षद्वीप  44.69  49.55  26-25  40.77  161.26

 7.  भोपाल  मध्य  छत्तीसगढ़  25.71  61.64  53.82  72-54  213.71

 8...  मुंबई  दादगा  और  नगर  1,022.81  ३,246.50  2,272.90  6,566.68  13,108.89

 दमन  और  द्वीव

 0.00  261.66  103.59  365.26
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 है|  2  3  4  5  6  7  8

 10.  जयपुर  राजस्थान  2.14  4-27  2.66  226.40  235.47

 11.  चेन्नई  पांडिचेरी  805.46  366-10  1,096.49  2,210.05  4,478.09

 12.  कानपुर  उत्तर  उत्तरांचल  0.00  0.00  0.03  15.24  15.27

 13.  कोलकाता  पश्चिम  146.79  459.56  405.42  258.79  1,270.56
 अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह

 14.  चंडीगढ़  18.12  71.89  377.79  40.26  508.06

 हिमाचल  प्रदेश

 15.  नई  दिल्ली  उत्तर  प्रदेश  और  2,04.72  3,303.61  4297.61  5,293.07  14,999.00

 हरियाणा  का  भाग

 16.  पणजी  गोवा  131.22  79.85  81.40  347.57  640.04

 17.  अनिर्दिष्ट  शज्या  2,928.37  4,507.60  7/29.22  8,899.74  23,764.93

 कुल  योग  9,564.00  14,781.37  19,276.72  —- 28,374.35 =  71,990.44

 (i)  इसमें  केवल  पूंजी  शामिल

 (0)  श्षेत्रवार  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  अंतःप्रवाहों  का  वर्गीकरण  भारतीय  रिजर्व  मुंबई  द्वारा  प्रस्तुत  भारतीय  रिजर्व  बैंक  -  क्षेत्रवार

 अंतःप्रवाहों  के  अनुसार  किया  जाता

 (ii)  विद्यमान  शेयरों  के  अर्जन  के  जरिए  अंतश््रवाहोँ  का  चोतक  इसके  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  क्षेत्रवार  सूचना  उपलब्ध

 नहीं  कराई

 सरकार  द्वारा  2003  से  2006  के  दौरान  अनुमोदित  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश

 के  लिए  वित्तीय  वर्षवार  ब्यौरे  का  विवरण

 करोड़

 क्र  राज्य  अप्रैल-मार्च  अप्रैल-मार्च  अप्रैल-मार्च  अप्रैल-मार्च

 2003-04  2004-05  2005-06  2006-07

 एफआई  एफडीआई  एफआई  एफडीआई  एफआई  एफडीआई  एफआई  एफडीआई  एफआई  एफडीआई

 एन  रुपए में  एन  रुपए में  एन  रुपए में  एन  रुपए में  एन  रुपए में

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  व  12

 1.  आंध्र  प्रदेश  1407...  526.66  78  689.10  25...  371.82  6  181.87  216 =  1,769.46



 145.  प्रश्नों  के  24  1928  लिखित  1%

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  "  12

 2.  असम  0  0.00  त  0.40  त  0.51  0  0.00  2  0.91

 3...  बिहार  1  0.00  0  0.00  ०  0.00  0  0.00  1  0.00

 4.  गुजरात  52.  48.04  35.  1,181.  9  153.05  2  3.30  98...  2,016.20

 5.  हरियाणा  26.  34.07  1257.54  ऊ्व  3  5.49  57...  345.40

 6...  हिमाचल  प्रदेश  1  0.10  2  52.63  1  9.00  0  0.00  4  61.73

 7.  कर्नाटक  257  449-41  19.  1/099.44  39  917.02  9.  3,571.69  49%  6,037.57

 8...  केरल  31  21.22  वत  230.43  6.  76.77  0.09  49  =:

 $.  मध्य  प्रदेश  7  0.44  1  0.05  2  6.00  0  0.00  10  6-49

 10.  महाराष्ट्र  1527.34  302  1.579.60  11  3,96..85  19.  .  252.60.  793  7321.46

 11.  मणिपुर  त  0.00  0  0.00  0  0.00  0  0.00  1  0.00

 12.  उड़ीसा  2  0.10  2  6.14  त  0.35  192.50  6  199.09

 13.  पंजाब  9  465.50  10  690.49  3  19.11  0  0.00  22.  1॥75-10

 14.  राजस्थान  15  28.03  4  4.14  2  0.20  1  0.00  22  32.38

 15.  तमिलनाडु  223...  85.8.  100...  48.7  39.  261.63  5  173.00  376.  1,597.98

 16.  त़िपुरा  2  शव  0  0.00  0  0.00  0  0.00  2  2.41

 17.  उत्तर  प्रदेश  25  102.32  15  18.44  9  82-48  0  0.00  49  203-24

 18.  पश्चिम  बंगाल  36...  303.45..  29.  28.23.  9  13.66  त  0.00  75...  6695-34

 19.  छत्तीसगढ़  0  0.00  3  200.16  0  0.00  0  0.00  3  200.16

 20.  झारखंड  1  0.20  1  2.00  ०  0.00  0  0.00  2  2-20

 21.  उत्तराचल  1  0.00  0  0.00  3  28.63  0  0.00  4  28.63

 22.  चंडीगढ़  10  5-75  9  127.99  0  0.00  0  0.00  19  133.74

 23.  दिल्‍ली  328.  1163.6  213  1,/06352.  7.  740.99  13...  2,345.75  625.  5,313.62

 ७$ह&ल्‍आ्

 ्र रर टहभलफप//7िए।थपिप भपप/णषआण4/ण/ण"णएए/ण
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 2  3  4  5  7  8  9  10  व  12

 24.  गोवा  39  19.13  39  3  39.41  0  0.00  81  67.61

 25.  पांडिचेरी  8  42.61  2  0  0.00  0  0.00  10  42.73

 26.  दमन  और  द्वीव  3  0.24  2  0  0.00  0  0.00  5  5.67

 27.  अनिर्दिष्ट  राज्य  82  353.73  84  576-27  79  1,750.98  15...  62773  260.  3,308.71

 कुल  योग  1628  6.223.52.  1159  8.727.71  425  «8591.00  76  7,354.09  3288  -30,896.32

 ]  ऐसी  कंपनियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 सरकरो  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  ऑन  लाइन  ट्रेडिंग

 340.  श्री  किसनभाई  पटेल  :  क्‍या  कित  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  का विचार  कुछेक  ऑन  लाइन

 ट्रेडिंग  फर्मों  के  सहयोग  से  ऑन  लाइन  ट्रेडिंग  आरम्भ  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  चार  बैंकों  अर्थात्‌  भारतीय

 स्टेट  पंजाब  नैशनल  बैंक  आफ  इंडिया  और  यूनियन  बैंक

 आफ  इंडिया  ने  अपने  ग्राहकों  के  लिए  शेयरों  की  आन-लाइन  ट्रेडिंग

 शुरू  कर  दो  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  अन्य  बैंक  भी  आन-लाइन

 ट्रेंडिग  शुरू  करने  को  प्रक्रिया  के  विभिन्न  चरणों  में

 फर्जी  कंपनियों  को  ऋण

 3402.  श्री  चद्धदेव  प्रसाद  राजभर  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कई  प्रतिष्ठित  कंपनियां  फर्जी  नामों  पर  बैंकों  स ेऋण

 ले  लेती  हैं  और  उसे  समय  पर  वापस  नहीं

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  ऐसे

 कितने  मामले  सरकार  के  ध्यान  में

 सरकार  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठ

 रही

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  पिछले  एक  वर्ष  में  ऐसा  कोई  विशिष्ट  मामला  सरकार

 के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  जब  कभी  ऐसे  किसी  मामले

 की  सूचना  दी  जाती  उसे  उचित  कार्रवाई  करने  के  लिए  संबंधित

 बैंक  और/या  भारतोय  रिजर्व  बैंक  को  भेज  दिया  जाता  सरकार/भारतीय

 रिजर्व  बैंक  ने  अपने  ग्राहक  को  जानिए  संबंधी  मानदंड  निर्धारित

 किए  हैं  और  बैंकों  में  धोखाधडियों  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए

 कई  ठपाय  किए  बैंकों  को समय-समय  पर  सतर्कता  द्ंचे  को  सुदृढ़
 बनाने  और  निवारक  एवं  निषेधक  उपाय  शुरू  करने  का  परामर्श  दिया

 गया  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  धोखाधड़ी  निगरानी  कक्ष  को  वाणिज्यिक

 बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  में  पता  लगाई  गई  1  लाख  रुपए  और

 इससे  अधिक  की  सभी  धोखाधड़ियों  के  संबंध  में  रिपोर्ट  प्राप्त  होती

 ५5  लाख  रुपए  और  इससे  अधिक  की  धोखाधडियों  में  शामिल

 उधारकर्ताओं  के  नाम  सभी  बैंकों  में  परिचालित  किए  जाते  हैं  और  उन्हें

 यह  परामर्श  दिया  जाता  है  कि  वे  उन्हें  कोई  ऋण  सुविधाएं  मंजूर  करने

 से  पूर्व  उसकी  गहन  जांच  धोखाधडियों  की  कार्यशैली  भी  बैंकों

 में  परिचालित  की  जाती  है  ताकि  उन्हें  ऐसी  घोखाधड़ियां  किए  जाने

 के  संबंध  में  सतर्क  किया  जा  धोखाधडियों  के  सभी  मामलों

 बैंकों  को  पुलिस/सीबीआई  के  पास  शिकायतें  दर्ज  अंतर्ग्रस्त

 राशि  की  वसूली  करने  का  प्रयत्न  स्टाफ  की  जवाबदेही  की

 जांच  उसी  प्रकार  की  धोखाधड़ियों  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के

 लिए  प्रणालियों  एवं  प्रक्रियाओं  की  समीक्षा  करने  तथा  एक  करोड़  रुपए
 और  इससे  अधिक  की  धोखांधड़ियों  के  सभी  मामलों  की  बोर्ड  की

 विशेष  समिति  द्वारा  समीक्षा  किए  जाने  का  परामर्श  दिया  जाता
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 भारतीय  रिजर्व  बैंक  बैंकों/वित्तीय  संस्थाओं  को  समय-समय  पर  धोखाघड़ी
 की  संभावनाओं  वाले  सामान्य  क्षेत्रों  और  धोखाधड़ी  की  घटनाओं  को
 रोकने/कम  करने  के  लिए  उनके  द्वारा  किए  जाने  वाले  उपायों  के  बारे
 में  परामर्श  देता  रहा

 सौर  कर्जा  अनुसंधान  केन्द्र

 3403.  श्रीमती  प्रतिभा  सिंह  :  क्‍या  नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्मा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  और  ऊर्जा  अनुसंधान
 केन्द्रों  की  स्थापना  के  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  पर  क्‍या  कार्यवाही

 नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  विलास
 :  और  देश  के  ठंडे  क्षेत्रों  हेतु  शिमला  में

 सौर  ऊर्जा  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  एक  प्रस्ताव  हिमाचल

 प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  हुआ

 इस  प्रस्ताव  की  जांच  की  राज्य  सरकार  को  अपनी

 निधियों  से  इस  केन्द्र  की  स्थापना  करने  पर  विचार  करने  का  सुझाव

 दिया  गया

 उत्तर  प्रदेश  के  विद्युत  विभाग  में  घोयला

 3404.  श्री  भानुप्रताप  सिंह  वर्मा  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  को  हाल  ही  में  उत्तर  प्रदेश  के  विद्युत

 विभाग  में  अनियमितताओं  और  घोटाले  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त

 हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  द्वारा  इस  पर  क्‍या  कार्रवाई  की  गयी  है/करने

 का  प्रस्ताव

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 वाणिज्यिक  उपयोग  हेतु  भवनों  का  उपयोग

 3405.  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  वाणिज्यिक

 उपयोग  हेतु  भवनों  के  उपयोग  के  बारे  में  दिनांक  19.5.06  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  4462  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सूचना  एकत्रित  कर  ली  गई  है  और  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 एनडीएमसी  द्वारा  अनधिकृत  निर्माणों  को  गिराने  हेतु  क्‍या

 कार्रवाई  की  गई  और

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  गिराए  गए  अनधिकृत  निर्माणों

 का  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  परिषद  ने  यह

 सूचित  किया  है  कि  उनके  क्षेत्राधिकार  में  रिहायशी  क्षेत्र  का  व्यापक

 चैमाने  पर  वाणिज्यिकरण  होने  का  पता  नहीं  चला  जिन  मामलों  में

 दुरुपयोग  का  पता  चला  उनमें  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  परिषद

 1994  के  प्रावधानों  के  अंतर्गत  कार्रवाई  की  गई  जिनका  ब्यौरा  संलग्न

 में  दिया  गया

 और  नई  दिल्ली  नगरपालिका  परिषद  ने  यह  बताया

 है  कि  अनधिकृत  निर्माण  को  गिराने  के  लिए  संगत  कानून  के  अंतर्गत

 कार्रवाई  की  जाती  गत  2  वर्षों  के  दौरान  21  परिसरों  में  अनधिकृत
 निर्माण  गिराए  गए  गिराए  गए  परिसरों  की  एक  सूची  संलग्न  विवरण-॥

 में

 की  गई  कार्रवाई  मामलों  की  संख्या

 2003  2004  2005

 त  2  3  4

 ()  एनडीएमसी  अधिनियम  11  10  06

 की  धारा  252  के  अंतर्गत

 नोटिस  तथा  न्यायालय  में

 अभियोजन  केस  दाखिल



 (॥)  एनडीएमसी  अधिनियम

 की  धारा  252  के  अंतर्गत

 नोटिस  तथा  न्यायालय  द्वारा

 अभियोेजन  केस  दाखिल

 (iii)  एनडीएमसी  अधिनियम

 की  धारा  252  के  अंतर्गत

 नोटिस  तथा  दुरुपयोग  हटाने

 के  बाद  विभाग  द्वारा  निर्णय

 कुल

 06

 23

 14

 10

 15.

 फ्लैट  1303  नवरंग  केजी  मार्ग

 क्वार्टर  7,  सिंधिया  कनॉट  प्लेस

 फ्लैट  205-206  नवरंग  मार्ग

 कनॉट  प्लेस  की  पिछली  ओर

 शंकर  कनॉट  प्लेस

 कनॉट  प्लेस

 फ्लैट  सूर्य  किरण  मार्ग

 एन-52ए  कनॉट  प्लेस

 कनॉट  प्लेस

 हर्ष  कनॉट  प्लेस

 बाबर  रोड

 फ्लैट  709,  इन्दर  प्रकाश  बाराखंभा  रोड

 इन्दर  प्रकाश  बाराखंभा  रोड

 इन्दर  प्रकाश  बराखंबा  रोड

 इन्दर  प्रकाश  बराखंबा  रोड
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 16...  इन्दर  प्रकाश  बराखंबा  रोड

 17.  अपर  इन्दर  प्रकाश  बराखंबा  रोड

 18.  लोवर  इन्दर  प्रकाश  बराखंबा  रोड

 19.  फ्लैट्र  418,  अंतरिक्ष  मार्ग

 20...  फ्लैट  15,  खान  मार्किट

 21.  फ्लैर  17,  खान  मार्किट

 कूषि  आब  पर  कर

 3406.  श्री  सुखदेव  सिंह  ढींडसा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  पंजाब  के  संगरूर  जिले  के  किसानों

 की  कृषि  भूमि  पर  कर  लगाए  जाने  के  कारण  उनकी  दुर्दशा  के  करे

 में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  सम्पूर्ण  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  का  पंजाब  के  किसानों  द्ञवरा  सामना  कौ  जा  रही

 समस्याओं  को  किस  तरह  से  दूर  करने  का  प्रस्ताव

 वित्त  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्री  :

 पंजाब  के  संगरूर  जिले  में  किसानों  की  कृषि  भूमि  पर  कंन्द्रीय

 आयकर  के  उदयग्रहण  के  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ

 कृषि  आय  को  केद्रीय  आयकर  से  छूट  प्राप्त  विनिर्दिष्ट

 शहरी  सीमा  से  परे  स्थित  कृषि  भूमि  के  हस्तांतरण  से  उत्पन्न  होने  काले

 पूंजीगत  अधिलाभ  को  भी  केन्द्रीय  आयकर  से  छूट  प्राप्त  इसके

 विनिर्दिष्ट  शहरी  सीमा  के  भीतर  स्थित  कृषि  भूमि  के  अनिवार्य

 अधिग्रहण  से  उत्पन्न  होने  वाले  पूंजीगत  अधिलाभ  को  भी  केंद्रीय  आयकर

 से  छूट  प्राप्त

 और  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 पैन  कार्ड  संबंधी  प्रक्रिया

 340.  सुश्री  इन्रिड  भैक्लोड  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पैन  कार्ड  सेवाओं  को  यू  टी  एस  एल  और  एन  एस
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 डी  एल  को  आउटसोर्स  करने  के  संबंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  पैन  कार्ड  आवेदकों  तक  सुरक्षित  रूप  से  पहुंच  रहा
 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  :

 इनका  संबंध  पैन  कार्डों  की  प्राप्ति  न  होने  से

 और  ज्यादातर  मामलों  में  आवेदकों  के  पास

 पैन  कार्ड  सुरक्षित  रूप  से  पहुंच  रहे  कुछ  मामलों  में  पैन

 कार्ड  आवेदन  पत्र  में  दिए  गए  पते  से  बिना  वितरित  हुए  वापस  आ

 जाते  ऐसे  मामलों  में  जब  आवेदक  कार्ड  के  प्राप्त  न  होने  की

 सूचना  देते  पैन  कार्डों  को  पुनः  प्रेषित  कर  दिया  जाता

 मधुमेह  रोगियों  के  लिए  एलआईसी  योजना

 3408.  जगन्नाथ  :

 श्री  साई  प्रताप  :

 क्या  जि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीवन  बीमा  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रही  कुछ  निजी

 कंपनियों  ने  मधुमेह  से  पीडित  व्यक्तियों  के  लिए  बीमा  योजनाएं  शुरू

 की

 यदि  तो  क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  का  विचार

 इसी  तरह  की  योजनाएं  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंज्ालय  में  राज्य  :

 बीमा  विनियामक  और  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया

 है  उन्होंने  आईसीआईसीआई  प्रुडैन्शियल  लाइफ  इंश्योरेंस  कंपनी

 लिमिटेड  द्वारा  प्रस्तुत  केयरਂ  और
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 केयर  प्लसਂ  नामक  दो  उत्पादों  को  मंजूरी
 दी

 आईआरडीए  को  मधुमेह  से  पीडित  व्यक्तियों  के  लिए  बीमा

 योजनाएं  प्रदान  करने  के  लिए  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 या  अन्य  किसी  जीवन  बीमा  कंपनी  से  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  नहीं

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  सूचित  किया

 है  कि  वह  भविष्य  में  इस  प्रकार  के  उत्पादों  को  प्रस्तुत  करने  पर  विचार

 कर  सकता

 आवास  वित्त  कंपनियों  द्वारा  ऋण

 3409.  श्री  रामदास  आउबले  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी

 उपशमन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  हुडको  द्वारा

 समाज  के  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  विशेषकर  जनजातीय  क्षेत्रों

 के  लोगों  को  कितनी  आवास  ऋण  पृथक-पृथक  प्रदान  किया  गया

 इससे  राज्यवार  कितने  लोग  लाभान्वित  हुए

 नौर्वी  और  दसवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  के  अनुसूचित

 जनजाति  और  कमजोर  तबकों  को  कितना  आवास  ऋण  स्वीकृत  किया

 गया

 क्या  सरकार  को  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  आवास  ऋण

 के  लिए  विश्व  बैंक  और  एशियाई  विकास  बैंक  से  ऋण

 प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  तबकों

 के  लोगों  को  कितनी  ऋण  राशि  प्रदान  की  गई

 आवास  और  शहरी  गरीबी  ठपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  और  आवास  और  शहरी  विकास  निगम

 द्वारा  जनजातीय  क्षेत्रों  सहित  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों

 के  लाभार्थियों  के  विगत  3  वर्षों  में  जरी  परियोजना  ऋणों  की

 कुल  राशि  निम्नलिखित
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 2003-04  2004-05  2005-06

 आर्थिक  रूप  से  आर्थिक  रूप  से  आर्थिक  रूप  से  आर्थिक  रूप  से  आर्थिक  रूप  से  आर्थिक  रूप  से

 कमजोर  कमजोर  कमजोर  कमजोर  कमजोर  कमजोर

 वर्ग-ग्रामीण  वर्ग-शहरी  वर्ग-ग्रामीण  वर्ग-शहरी  वर्ग-ग्रामीण  वर्ग-शहरी

 590.91  203.08  2002.50  270.54  48.00  171.18

 ऊपर  स्वीकृत  ऋणों  से  विगत  3  वर्षों  में  लाभान्वित  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  की  संख्या  निम्नलिखित

 आवासीय  यूनि्ों  की

 वर्ष  2003-04  वर्ष  2004-05  वर्ष  2005-06

 आर्थिक  रूप  से  आर्थिक  रूप  से  आर्थिक  रूप  से  रूप  से  आर्थिक  रूप  से  आर्थिक  रूप  से

 कमजोर  कमजोर  कमजोर  कमजोर  कमजोर  कमजोर

 वर्ग-ग्रामीण  वर्ग-शहरी  वर्ग-ग्रामीण  वर्ग-शहरी  वर्ग-ग्रामीण  वर्ग-शहरी

 4873-13  181988  864857  225230  7600  175046

 राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 और  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  को  स्वीकृत  ऋण  की  राशि  निम्नलिखित

 नौजीं  पंचवर्षीय  कोजना

 1997-98  1998-99  1999-2000  2000-01  2001-02  कुल

 351.26  1953.99  2138.81  1585.28  1013.86  7041.20

 दसवीं  पंचवर्षीय  योजना

 2002-03  2003-04  2004-05  2005-06  2006-07  कुल
 31.10.06  तक  31.10.06  तक

 775.67  797.76  2273.07  219.18  151.07  4216.72

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण-॥  में  दिया  गया

 और  विगत  3  वर्षों  में  आवास  और  शहरी  विकास

 निगम  को  विश्व  बैंक  और  एशियाई  विकास  बैंक  से  कोई

 ऋण  प्राप्त  नहीं  हुआ

 दिनांक  31.10.2006  तक  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों

 के  लिए  हुडको  द्वारा  जारी  आवासीय  यूनिर्टों  की  राज्यवार  संचयी  स्थिति

 संलग्न  विवरण-॥  में  दी  गई
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 दिनांक  31.10.2006  को  नौर्वीं  दसवीं  योजना  के  लिए  संस्वीकृत
 वर्षवार  ऋण/आवासीय  यूनिट

 वर्ष  संस्थीकृत  ऋण  राशि  आवासीय

 ईडब्ल्यूएस  ईडब्ल्यूएस

 1997-1998  351.26  3068.2

 1998-1999  1953.99  1704586

 1999-2000  2136-81  4398343

 2000-2001  1585.28  2709115

 2001-2002  1013.86  621250

 कुल  7041.2  6740096

 2002-2003  775-67  631768

 2003-2004  797.76  724416

 2004-2005  2273-04  1090087

 2005-2006  219.18  182646

 2006-2007  151.07  830.24

 राज्य  ईडब्ल्यूएस

 1  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  2379801

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1600

 3.  असम  37987

 लिखित  176

 2  3

 बिहार  72421

 5.  छत्तीसगढ़  27624

 6.  दिल्ली  7045

 7.  गोवा  5५369

 8.  गुजरात  417541

 9.  हिमाचल  प्रदेश  66003

 10.  हरियाणा  46910

 11.  झारखंड  264094

 12.  जम्मू  एवं  कश्मीर  20043

 13.  केरल  1057346

 4.  कनोटिक  1659097

 15.  मेघालय  9239

 16.  महाराष्ट्र  288326

 17.  मणिपुर  4214

 18.  मध्य  प्रदेश  67944

 19.  मिजोरम  6493

 20.  नागालैंड  4621

 21.  उड़ीसा  221824

 22.  पंजाब  85221

 23.  राजस्थान  141056

 24.  सिक्किम  6650

 25.  तमिलनाडु  1147952



 ्ल्नमी  N  हा

 26.  त़िपुरा  6288

 27.  उत्तरांचल  51088

 28.  उत्तर  प्रदेश  497478

 29.  पश्चिम  बंगाल  3079678

 30.  अंडमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  28

 31.  चंडीगढ़  6955

 32.  दादरा  एवं  नगर  हवेली  45

 33.  फंडिक्री  2740

 कुल  11690721

 सॉफ्टवेयर  कम्पनियों  को  आवकर  छूट

 3410.  श्रीमती  निवेदिता  माने  :

 श्री  एकनाथ  महादेव  गायकवाडू  :

 श्री  कीर्ति  वर्धन  सिंह  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सॉफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पार्क  के साथ  पंजीकृत  सॉफ्टवेयर

 कम्पनियों  को  आयकर  छूट  प्रदान  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अन्य  क्षेत्र  को  भी  इसी  तरह  की

 सुविधाएं  प्रदान  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  10  क  लगातार  10  कर

 निर्धारण  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  किसी  उपक्रम  के  द्वारा  सामान  अथवा
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 वस्तुओं  अथवा  कम्प्यूटर  सॉफ्टवेयर  के  निर्यात  से  प्राप्त  ऐसे  लाभों  तथा

 अभिलाभों  की  कटौती  का  प्रावधान  करता  यह  कटौती  अन्य  बार्तों

 के  साथ-साथ  ऐसे  किसी  उपक्रम  को  उपलब्ध  है  जो  किसी  सॉफ्टवेयर

 प्रौद्योगिकी  पार्क  में  कर  निर्धारण  वर्ष  1994-95  से  एवं  इसके  आगे

 सामान  अथवा  वस्तुओं  अथवा  कम्प्यूटर  सॉफ्टवेयर  का  विनिर्माण  अथवा

 उत्पादम  प्रारम्भ  करता  है  जो  इस  अल्पकालिक  खण्ड  के  अनुसार  होगा

 कि  कर  निर्धारण  वर्ष  2009-10  के  पश्चात्‌  कोई  कटौती  उपलब्ध  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 अमरीका  के  साथ  कौल  फायर्ड  इमिशन  फ्री

 पावर  प्रोजेक्ट  संबंधी  समझौता

 3411.  श्री  रशीद  मसूद  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अमरीका  के  फायड्ड

 इमिशन  फ्री  पावर  में  भागीदारी  करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रमुख  विशेषताएं  क्‍या

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  से  भारत

 ने  3  2006  को  संयुक्त  राष्ट्र  अमेरीका  द्वारा  प्रारंभ  फ्यूचर  जेन

 भरियोजना  की  सहभागिता  सार्वजनिक-निजी  भागेदारी  के  रूप  में

 संयुक्त  राष्ट्र  अमेरीका  के  साथ  फ्रेमवर्क  प्रोटेकॉल  पर  हस्ताक्ष  किए

 यह  950  मिलियन  अमेरिकी  डालर  की  परियोजना  भारत  पांच

 वर्ष  की  अवधि  में  देय  10  मिलियन  अमेरीकी  डालर  का  अंशदान

 फ्यूचर  जेन  संयंत्र  को  275  मेगावाट  दक्षता  के  साथ  प्रचालित

 करने  की  योजना  है  जिससे  विद्युत  एवं  हाइड्रोजन  दोनों  का  उत्पादन

 इस  में  कंबाईंड  विद्युत  उत्पादन  तथा  काबर्न  डाइऑक्साइड

 का  अभिग्रहण  करने  एवं  पृथक्करण  करने  के  साथ  संयोजित  एकीकृत

 उन्नत  कोयला  गैसीकरण  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  किया
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 वर्ष  की  समय-अवधि  में  प्रथम  कोल-फायर्ड  एमिशन-फ्री  पावर

 प्लांट  का  परीक्षण  एवं  विकास  करना  परियोजना  का  लक्ष्य

 फ्रेमवर्क  प्रोटोकॉल  में  भारत  को  इसके  10  मिलियन  अमेरौकी  डालर

 के  अंशदान  को  ध्यान  में  रखते  हुए  फ्यूचर  जेन  गवर्नमेंट  स्टीयरिंग  कमेटी

 में  पूर्ण  सदस्यता  का  अधिकार  दिया  गया  परियोजना  का  कार्यान्वयन

 इलेक्ट्रिक  यूटिलिटी  जेनरेटर्स  तथा  कोयला  उत्पादों  के  संघ  द्वारा  किया

 जा  रहा  संघ  को  कार्य  क्षेत्र  डिजाईन  संबंधी  परीक्षण  संबंधी

 आवश्यकताओं  तथा  मूल्यांकन  से  संबंधित  मार्ग-दर्शन  प्रदान  करने  के

 लिए  स्टीयरिंग  कमेटी  का  गठन  किया  गया  भारत  ने  परियोजना

 सुविधा  और  परियोजना  से  संबंधित  रिपोर्टो  तथा  अन्य  सूचनाओं  तक

 अपनो  पहुंच  प्राप्त  कर  ली

 ]

 सार्वजन्कि-निजी  भागीदारी

 3412.  श्री  सर्वे  सत्वनाराथ  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  नगर  अवसंरचना  में  निवेश  हेतु  सार्वजनिक

 निजी  भागीदारी  को  प्रोत्साहित  कर  रही  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  प्रत्येक  की  क्‍या  भूमिका  और

 जिम्मेदारी

 क्रम  बैंक/बीमा  कंपनी  नाम

 «मै

 1  पंजाब  नेशनल  बैंक  (30%)  का  विजया  बैंक
 ह

 (19%)  के  साथ  बीमा  ब्रोकिंग  संयुक्त  उद्यम

 2...  पंजाब  नेशनल  बैंक  (30%)  का  विजया  बैंक

 (12%)  के  साथ  बीमा  संयुक्त  उद्यम

 3...  इंडियन  ओवरसीज  बैंक  (19%)  के  साथ

 इलाझबाद  बैंक-साधारण  बीमा  संयुक्त  उद्यम  (30%)
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 शहरी  विकास  मंऋ़लय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 भूमिका  और  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार  की

 गयी  परिकोजनाओं  पर  निर्भर

 जीमा  क्षेत्र  में  बैंक

 3433.  श्री  तूफानी  सरोज  :

 श्री  एकनाथ  महादेव  गावकवाड  :

 श्रीमती  गिषेदिता  माने  :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कतिपय  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  का  भारत  तथा  अन्य  देशों

 में  बीमा  कजार  में  प्रवेश  करने  के  लिए  विदेशों  की  प्रमुख  बीमा  कंपनियों

 के  साथ  समझौता  करने  का  विचार

 तो  तत्संबंधी  बैंक-वार  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  ठठाए  गए

 वित्त  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  विदेशी  भागीदारी  से  बीमा  कारोबार

 में  संयुक्त  उद्यम  लगाने  के  लिए  निम्नलिखित  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  अनुमोदन

 प्रदान  किया

 विदेशी  भागीदार  का  आरबीआई  द्वारा  अनुमोदन

 नाम  देने  की  तारीख

 यूएसए  का  प्रधान  20.01.2005

 वित्तीय  समूह  (26%)

 यूएसए  का  प्रधान
 टः

 01.02.2006

 वित्तीय  समूह  (26%)  ‘

 सोम्पो  जापान  (26%)  22.03.2006

 *कोष्ठक  में  दिए  गए  आंकड़े  संयुक्त  उद्यम  के  भागीदारों  की  इक्विटी  भागीदारी  दशशाते
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 करदाताओं  का  ब्यौरा  इंटरनेट  पर  डालना

 3414.  श्री  रायापति  सांबासिया  राव  :

 श्री  अप्पादुरई  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयकर  विभाग  का  करदाताओं  का  ब्यौरा  इंटरनेट
 पर  डालने  को  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 सुनामी  के  लिए  दी  गई  धनराशि  का  दुरुपयोग

 3415.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  हाल  ही  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के

 आतंकवाद  संबंधी  विशेषज्ञों  से  सुनामी  के  लिए  दी  गई  धनराशि  को

 आतंकवादियों  के  हाथों  में  कथित  रूप  से  हस्तांतरित  करने  के  बारे  में

 कोई  अभ्यावेदन  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 पैन  के  लिए  लंक्ति  आवेदन

 3416.  श्री  रेवती  रमन  सिंह  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  स्थाई  खाता  संख्या  के  लिए  कई  आवेदन  काफी

 समय  से  लंबित
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 यदि  तो  विलम्ब  संबंधी  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  कार्यवाही  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 और

 इम  मामले  में  तेजी  लाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्‍या

 कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  दिनांक  30.11.2006  की  स्थिति  के  अनुसार  कुल

 1,74,857  पैन  आवेदन  लंबित  उनका  ब्यौरा  निम्नवत

 वित्त  वर्ष  लंबित  आवेदन  पत्रों

 की  संख्या

 2003-04  29,018

 2004-05  19,222

 2005-06  26,519

 2006-07  (30.11.06  100,098

 योग  1,74,857

 उस  मामले  में  जहां  पूर्ण  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होता  वहां

 आमतौर  पर  पैन  15  दिन  में  जारी  कर  दिया  जाता  अधूरे  एवं  श्रुटिपूर्ण

 होने  के  कारण  ही  पुराने  आवेदन  पत्र  लंबित  हैं  जिन्हें  आवेदकों  ने  सुधारा

 नहीं

 पैन  आवेदन  पत्रों  में  उक्त  कमियों  में  सुधार  करने  के  लिए

 निम्नलिखित  उपाय  शुरू  किए  गए

 ()  पैन  सेवा  प्रदाता  त्रुटियों  को  सुधारने  के  लिए  आवेदकों

 को  सूचित  करते

 (॥)  सेवा  प्रदाताओं  द्वारा  अपनी-अपनी  वेबसाइट  पर  आबेदन  पत्रों

 की  स्थिति  प्रदर्शित  की  जाती

 (#)  पैन  आवेदन  पत्रों  की  स्थिति  के  बारे  में  एक  काल  सेंटर

 की  स्थापना  की  गई
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 पंचायती  राज  संस्थानों  के  माध्यम  से

 पेयजल  कौ  आपूर्ति

 औमती  नीता  पटैरिया  :

 श्री  पीरेन्र  कुमार  :

 क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  पेयजल  योजना  को  पंचायती  राज  संस्थानों  के

 मध्यम  से  कार्यान्वत  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 आमीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चंद्रशेखर

 और  स्वजलधारा  योजना  2002  को  शुरू
 की  गई  थी  जिसमें  ग्राम/ब्लॉक  स्तरीय  पंचायती  राज  संस्थाओं  या  प्रयोक्‍ता

 जो  मांग  आधारित  दृष्टिकोण  वाली  परियोजनाओं

 को  कार्यान्वित  करने  के  सिद्धांतों  से  सहमत  हैं  और  इनके  लिए  आगे
 आते  ट्वारा  परियोजनाएं  शुरू  की  जा  सकती  इन  परियोजनाओं

 से  यह  सुनिश्चित  होने  की  संभावना  है  कि  लोगों  को  उनकी  रुचि  के

 हिसाब  से  सेवा  का  स्तर  मिलता  है  और  वे  पूंजी  लागत  का  आंशिक
 रूप  से  तथा  संचालन  एवं  रख-रखाव  के  लिए  पूरी  तरह  से  भुगतान
 कर  सकते  इसके  संचालन  एवं  रख-रखाव  तथा  प्रतिस्थापन

 मूल्यों  की  पूरी  लागत  वसूली  से  स्वामित्व  की  भावना  उत्पन्न  होने  तथा

 योजनाओं  की  वित्तीय  व्यवहार्यत् एवं  उपयुक्ता  सुनिश्चित  होने  की  संभावना

 त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  निधियों

 की  20%  तक  निधियां  वार्षिक  रूप  से  स्वजलधारा  योजना  के  लिए

 आंबटित  की  जा  सकती  प्रत्येक  वित्त  वर्ष  के  प्रारंभ  केंद्र  की

 ओर  से  सभी  राज्यों  को  वर्ष  के  लिए  निर्धारित  अंतर-राज्य  एआरडब्ल्यूएसपी
 आबंटन  अनुपात  के  आधार  पर  स्वजलधारा  योजना  के  अंतर्गत  निधियां

 आबंटित  की  जाती  तब  जिला-वार  आबंटन  करते  हैं  और

 जिला  जल  एवं  स्वच्छता  समिति/राज्य  जल  एवं  स्वच्छता  मिशन  स्तर

 पर  विशिष्ट  प्रस्तावों  पर  विचार  करते  हैं  और  उन्हें  स्वजलघारा  दिशा-निर्देशों

 के  अनुरूप  अनुमोदित  करते

 स्वजलघारा  के  निम्नलिखित  मुख्य  घटक

 -  .  मांग  आधारित  और  समुदायिक  भागीदारीपूर्ण
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 -.  सभी  पेयजल  योजनाओं  का

 रख-रखाव  और  प्रबंधन  पंचायतो/समुदाय  द्वारा

 किया

 -  प्रयोकक्‍्ताओं  द्वारा  पूंजी  लागत  वहन  और  शत-प्रतिशत

 परिचालन  तथा  अनुरक्षण  लागत  का  प्रयोक्‍ताओं

 द्वारा  वहन  की  जाने  बाली  पूंजी  लागत  का  अनुपात  सेवा

 संबंधी  मांग  में  वृद्धि  के  समानुपातिक  बढ़ाना

 सामुदायिक  अनु.जाति/अनु.ज.जाति  को

 जहां  यह  सिर्फ  वस्तु  के  रूप  में  हो सकता  नकद  अथवा

 वस्तु  भूमि  अथवा  के  रूप  में  हो  सकता

 -  ग्राम  पंचायतों  के  पास  पेयजल  परिसंपत्तियों  का  पूर्ण

 -  .  प्रयोक्‍ताओं/पंचायतों  द्वारा  पूर्ण  संचालन  एवं

 -  योजना  पूरी  होने  के  इसे  ग्राम  सभा  की  बैठक  में

 ग्राम  पंचायत/ग्राम  जल  और  स्वच्छता  समिति/लाभा्थी  समूह

 द्वारा  संजालित  किया  जाएगा  तथा  इसके  परिझालन  एवं

 अनुरक्षण  की  जिम्मेवारी  ली

 त्वरित  शहरी  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम

 3418.  जी  रृण्णा  मुरारी  मोबे  :

 श्री  अशोक  अर्गल  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचतर  त्वरित  शहरी  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम

 के  अंतर्गत  1991  की  जनतणना  के  आधार  पर  जनसंख्या  के  मानदण्ड

 को  20  हजार  से  बदल  कर  50  हजार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  त्वरित  शहरी  जल  आपूर्ति
 कार्यक्रम  की  तरह  त्वरित  शहरी  सीवरेज  कार्यक्रम  कार्यान्वत  करने  का

 भी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (5)  क्या  सरकार  का  विचार  त्वरित  शहरी  सीवरेज  कार्यक्रम
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 तथा  त्वरित  शहरी  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 पर्याण  वित्तीय  व्यवस्था  करने  हेतु  भारतीय  जीवन  बीमा  हुडको
 तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थानों  के  साथ  इस  मामले  पर  बातचीत  करने
 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :
 और  त्वरित  शहरी  जलापूर्ति  कार्यक्रम

 का  विलय  हाल  ही  में  शुरू  की  गई  छोटे  और  मझ्ोले
 कर्स्बो  के  लिए  शहरी  अवसंरचना  विकास  योजना  में  कर  दिया  गया

 है  जिसमें  जवाहर  लाल  नेहरू  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन  के  तहत

 शामिल  नहीं  किए  गए  शहरों/कस्बों  में  वर्षा  जल

 निकासी  इत्यादि  सहित  अवसंरचनात्मक  सुविधाओं  की  परिकल्पना  की

 गयी

 और  त्वरित  शहरी  सीवरेज  कार्यक्रम  नामक

 कोई  स्कीम  शुरू  नहीं  की  गई

 प्रश्न  नहीं

 प्रौद्योगिकी  केद्ध  की  स्थापना

 3419.  श्री  चेंगरा  सुरेन्द्रन  :  क्या  नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोतों  का

 दोहन  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  की  स्थापना  हेतु  इटली  के  साथ

 किसी  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षक  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  विलास
 :  और  नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय

 तथा  इटली  सरकार  के  पर्यावरण  एवं  राज्य  क्षेत्र  मंत्रालय  के  बीच

 भारत-इटली  अक्षय  ऊर्जा  कार्यक्रम  पर  समझौते  के  लिए  एक  प्रस्ताव

 इस  मंत्रालय  में  प्राप्त  हुआ  है  जिसका  उद्देश्य  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 नई  और  अक्षय  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  परियोजना  प्रस्तावों  को  सुगमता  प्रदान

 करना
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 आवकर  छापे

 3420.  श्री  सीताराम  सिंह  :

 श्री  आलोक  कुमार  मेहता  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  फरीदाबाद  तथा  चंडीगढ़  में  आयकर

 संबंधी  छापे  मारे  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 वित्त  वर्ष  2006-07  (01.12.2006  के  दौरान  आयकर

 विभाग  द्वारा  चंडीगठ  और  फरीदाबाद  में  की  गई  तलाशी  और

 जब्ती  कार्वाइयों  के  ब्यौरे  निम्नवत्‌

 निष्पन  तलाशी  जब्त  की  गई  परिसम्पत्तियों

 की  संख्या  का  मूल्य

 रुपए

 दिल्ली  200  2241.73

 चंडीगढ़  55  258.20

 50  274.43

 विद्युत  परियोबनाओं  के  लिए  कोयले  तथा

 गैस  की  कमी

 3421.  श्री  महावीर  भगोरा  :

 श्री  रनेन  बर्मन  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  कोयले  तथा  गैस  की  मांग

 तथा  आपूर्ति  की  राज्य-वार  स्थिति  क्‍या

 कया  संबद्ध  कंपनियां  विभिन्‍न  विद्युत  संयंत्रों  की  कोयले  तथा

 गैस  आवश्यकताओं  को  पूरा  नहीं  कर  पाती
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 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  कोयले  तथा  गैस

 की  कमी  का  सामना  कर  रहो  विद्युत  परियोजनाओं  को  अपनी

 आवश्यकतानुसार  कोयले  तथा  गैस  का  आयात  करने  की  अनुमति  देने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  विभिन्न  विद्युत  परियोजनाओं  की  कोयले

 तथा  गैस  को  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  अप्रैल

 से  2006  तक  की  अवधि  में  राज्य-वार  रूप  से

 आधारित  ताप  विद्युत  केद्रों  को  प्रदत्त  कोल  लिंकेज  एवं  कोयले  की

 प्राप्ति  तथा  राज्य-वार  रूप  से  गैस  आधारित  विद्युत  संयंत्रों  को  आपूर्ति
 कौ  गई  गैस  का  छ्यौरा  और  ॥  के  रूप  में  संलम्न

 जहां  विद्युत  संयंत्रों  को  गैस  की  आपूर्ति  में  काफ़ी  कमी  आई

 वहीं  संयंत्रों  को  घरेलू  स्रोतों  स ेकोयले  कौ  आपूर्ति  में  केवल  मामूली
 कमी  दर्ज  की  गई

 हु

 और  कोयला  और  गैस  के  आयात  के  लिए  विद्युत

 यूटिलिटियों  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  घरेलू  कोयले  की  मांग  एवं  आपूर्ति
 तथा  विद्युत  केन्द्रों  पर  पर्याप्त  कोयला  भंडार  बनाने  के  लिए  देश  की

 विद्युत  यूटिलिटियों  को  वर्ष  2006-07  के  दौरान  20  मिलियन  टन  कोयले

 का  आयात  करने  की  सलाह  दी  गई  स्वदेशी  गैस  की  मांग  एवं

 उपलब्धता  के  अंतर  को  दूर  करने  के  लिए  कुछ  विद्युत  यूटीलिटी  घरेलू

 आपूर्तिकर्त्तओं  से  रिगैसीफाइड  तरल  प्राकृतिक  गैस  प्राप्त  कर  रहै

 जो  एलएनजी  का  आयात  कर  इसे  रिशैसिफिकेशन  के  बाद  उन्हें  आपूर्ति
 कर  रहे

 सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए

 गए  हैं/उआए  जा  रहे  हैं  कि  वर्ष  2006-07  के  दौरान  देश  में  स्थित

 विद्युत  संयंत्रों  को  कोयला  और  गैस  की  पर्याप्त  आपूर्ति

 (0)  कोयला  :-

 —
 .  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को  झोनेवाली  विद्युत  आपूर्ति  की

 स्थिति  की  केद्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  और  विद्युत
 मंत्रालय  में  दैनिक  आधार  पर  गहनता  से  मॉनीटरिंग

 की  जाती
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 कोयला  मंत्रालय  के  संयुक्त  सचिव  की  अध्यक्षता

 वाली  अवसंरचनात्मक  काथा  समीक्षा  समिति  की

 जिसमें  चिद्युत  केन्द्रीय  विद्युत
 रेल  मंत्रालय  तथा  कोल  इंडिया  लिमिटेड

 के  भी  शामिल  साप्ताहिक/पाक्षिक

 आधार  पर  ताप  विद्युत  केन्द्रों  को होने  वाली  कोयला

 आपूर्ति  की  समस्याओं  की  समीक्षा  एवं  समाधान

 करती

 मंत्रिमंडल  सचिवालय  के  सचिव  की

 अध्यक्षता  में  अवसंरचनात्मक  बाधा  समीक्षा  समिति

 प्रत्येक  माह  कोयला  उत्पादन  तथा  विद्युत  केन्द्रों

 को  होने  वाली  कोयला  आपूर्ति  की  समीक्षा  करती

 विद्युत  संयंत्रों  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के

 लिए  कैप्टिव
 माइनिंग  हेतु  विद्युत  यूटीलिटियों

 को  कोयला  मंत्रालय  द्वारा  नए  कोल  ब्लॉक  आवंटित

 किए  जा  रहे

 पेट्रोलियम  एवं  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  ने  विद्युत  केन्द्रों  में

 गैस  उपलब्धता  में  सुधार  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कार्रवाई

 इंगित  की

 मौजूदा  घरेलू गैस  फील्दस/वेल्स  से  प्राकृतिक  गैस

 के  उत्पादन  में

 गई  अन्वेषण  लाइसेंसिंग  नीति  के  अंतर्गत  देश  के

 विभिन  अपरदार  स्रोत  आक्षार  में  अन्वेषण  एवं

 उत्पादन  कार्य  के  लिए  गैस  ब्लॉक  सौंपकर  घरेलू
 स्रोतों  से  गैस  उपलब्धता

 तरल  प्राकृतिक  गैस  से  गैस  के  आयात  को  बढ़ावा

 तथा  अंतर्राष्ट्रीय  पाइपलाइन  परियोजनाओं  के  जरिए

 गैस  के  आयात  हेतु

 कोल  क्षेत्र  से  प्राकृतिक  गैस  के  नए  स्रोतों  को

 खोजने  एवं  पैदा  करने  के  लिए  सरकार  ने

 देश  में  सीबीएम  की  खोज  एवं  उत्पादन  के  लिए
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 आकर्षक  राजस्वीय  एवं  संविदात्मक  ढांचा  प्रदान
 करने  के  लिए  एक  कोल  बेड  मीथेन  नीति  तैयार

 की  90%  पीएलएफ  पर  राज्य-वार  गैस  उपलब्धता  तथा  गैस

 आधारित  विद्युत  संयंत्रों  की  गैस  खपत

 3।  2006  के  स्थिति  अनुसार
 2006  से  टीपीएस  के  लिए

 कोल  लिंकेज  एवं  प्राप्ति  राज्य  का  नाम  गैस  आवश्यकता  वास्तविक  गैस  आपूर्ति

 )
 टीपीएस  का  नाम  लिंकेज  स्वदेशी  प्राप्ति  न  ५...

 टन  टन  1  2  4

 1.  दिल्ली  3315  2782  उत्तरी  क्षेत्र

 2...  हरियाणा  5५270  3937  1.  दिल्ली  2-94  2.48

 3.  पंजाब  5595  5162  2.  हरियाणा
 2.06

 1.49

 4...  राजस्थान  7725  6701  3.  राजस्थान  2.53  2.09

 5.  उत्तर  प्रदेश  28521  .२6३47-  4.  उत्तर  प्रदेश  7.05  4.95

 6  गुजरात  10150  9136  कुल  14.58  ३1.01

 7.  मध्य  प्रदेश  14730  13272  पश्चिमी  क्षेत्र

 8.  छत्तीसगढ़  10720  10066  1.  _  गुजरात  16-21
 _11:03

 9...  महाराष्ट्र  19995  18521  2.  महाराष्ट्र  5.24  3.42

 10.  आंध्र  प्रदेश  20840  18367  कुल  पश्चिती  21-45
 *

 14.45

 11.  कर्नाटक  5255  4016  दक्षिणी  क्षेत्र

 12.  तमिलनाडु  7720  7156  1.  आंध्र  प्रदेश  8.82  3.12

 13.  बिहार  3960  2867  2.  पांडिचेरी  0.16  0.18

 14.  झारखंड  4975  3413  3.  तमिलनाडु  3.98  1.78

 15.  पश्चिम  बंगाल  21660  17472  कुल  12.96  5.08

 +6.  उड़ीसा  13910  12218  पूर्वोत्तर  क्षेत्र

 कुल  अखिल गाय  आछखल  ३.00  .  2.42
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 2.  त्रिपुरा  1-47  1.32

 ऋल  4-47  3-74

 सकल  योग  53-46  34-28

 नस  को  -  9000  कैल/एम  पर  नियामक  गैस  आवश्यकता

 -  2900  के.कैल/के.डब्ल्यूएज.  ओपन  साइकल  हेतु  तथा  क्लोज  साइकल

 के  लिए  2000  के.कैल/के.डब्ल्यू

 (

 डीडीए  प्लॉट  के  लिए  भारतीय  पुरात्त्य

 सर्वेक्षण  से  स्थीकूति

 3422.  श्री  आलोक  कुमार  मेहता  :

 श्री  गणेश  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  कताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  बड़ी  संख्या  के  प्लॉट  घारक  कि  सहकारी

 आवास  सोसाइटी  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा

 आयंटित  किए  गए  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  से  स्वीकृति

 मिलने  को  प्रतीक्षा  में

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  समस्या  को  सुलज्ञाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठखए  गए

 शहरी  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 और  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  ने  बताया  है  कि  प्राचीन

 संस्मारक  तथा  पुरातत्थीय  स्थल  और  अवशेष  1958  एवं

 1959  के  तहत  प्लॉर्टो  पर  निर्माण  हेतु  लाइसेंस  लेने  के  लिए

 आवेदन  करने  वाले  कुछ  प्लॉट  धारकों  को  अनुमति  नहीं  दी  गयी

 क्योंकि  जांच  करने  पर  उनके  प्लॉट  केन्द्रीव  परिरक्षित  संस्मारकों  वाले

 प्रतिबंधित  क्षेत्र  में  स्थित  पाये

 यह  मामला  ठच्य  न्यायालय  में  न्यायाधीन
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 चदियों  पर  शुल्क  को  त्संगत  शगाना

 3423.  श्री  सुरेद्र  प्रकाश  मोक्‍्ल  :  क्‍या  छितत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  देश  में  घडियों/ठनके

 पुओँ  की  तस्करी/अवैध  रूप  से  आयात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  ठठाए

 जारहे

 क्या  ऑल  इंडिया  फेडरेशन  ऑफ  होरोलॉजिकल  इंडस्ट्रीज

 आई  एफ  एच  ने  सरकार  से  घडियों  के  पुर्जों  पर  शुल्क
 को  तर्कसंगत  बनाने  का  अनुरोध  किया  और

 (2)  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंज़ालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  विगत  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  तस्करी

 की  जब्त  घड़ियों/पुओँ  के  ब्यौरे  निम्नलिखित

 वर्ष  जब्त  माल  का  मूल्य

 2003-2004  2.87

 2004-2005  4.00

 2005-2006  1.97

 राजस्व  आसूचना  निदेशालय  सहित  सभी  क्षेत्रीय  कार्यालयों

 को  घड़ी  और  घडी  के  पुजओं  कौ  तस्करी  रोकने  और  ठसे  विफल

 करने  के  लिए  सतर्क  रहने  हेतु  पर्याप्त  रूप  से  चौकन्ना  कर  दिया  गया

 और  मंत्रालय  को  हाल  ही  में  अखिल  भारतीय

 बडी  साज  उद्योग  संघ  से  घड़ी  और  उसके  पुर्जों  पर  शुल्क  को  तर्कसंगत

 बनाने  के  संबंध  में  अध्यावेदन  प्राप्त  हुआ  उक्त  अभ्यायेदन  की  जांच

 झे  रही
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 शिक्षा  पर  उपकर

 3424.  श्री  अप्पादुरई  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  शिक्षा  पर  ठपकर  को  हटाने  के  लिए  विभिनन  क्षेत्रों

 से  लगातार  मांगें  की  जाती  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  सरकार  को  शिक्षा  उपकर  को  हटने  के  लिए  विभिन्‍न

 उद्योग  संगठनों  और  चेम्बर्स  जैसे  आंध्र  वाणिज्य  कर्नाटक

 वाणिज्य  एवं  उद्योग  चेम्बर  संघ  एसोचेम  आयकर

 करदाता  संगठन  बम्बई  वाणिज्य  और  उद्योग  अखिल

 भारतीय  उद्योग  संघ  आदि  से  बहुत  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 ऐसे  अभ्यावेद्नों  को  बजट  अभ्यास  के  भाग  के  रूप  में

 जांचा  जाता  है  और  सरकार  के  निर्णय  वित्त  विधेयक  में  दिखाई  देते

 पोत  भंजन  पर  सीमा  शुल्क  में  कमी

 3425.  श्री  गछ॒वी  :

 श्री  इरिन  पाठक  :

 वल्लभभाई  कथीरिया  :

 श्री  भूपेन्र  सिंह  सोलंकी  :

 श्री  जसुभाई  धानाभाई  बारड  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धातु  की  खुरचन  के  लिए  पोत  भंजन  पर

 लगाए  जाने  वाले  सीमा  शुल्क  की  वर्तमान  दर  पड़ोसी  विशेष

 रूप  से  बांग्लादेश  तथा  चीन  में  धातु  की  खुरचन  पर  लगाए

 जाने  वाले  शुल्क  की  दर  से  अधिक

 यदि  तो  क्‍या  केद्ध  सरकार  को  पोत  भंजन/पुनर्चक्रण

 चर  लगाए  जाने  वाले  सीमा  शुल्क  को  कम  करने  के  लिए  गुजरात

 सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  मिला  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  पर  क्‍या

 निर्णय  लिया  गया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 पोत  भंजन  पर  बुनियादी  सीमा  शुल्क  5%  विश्व  व्यापार  संगठन

 के  समेकित  आंकर्डों  के  अनुसार  बांग्लादेश  में  पोत  भंजन  पर  सीमा

 शुल्क  दर  प्रति  हल्के  विस्थापन  टनेज  अथवा  एल  टी  डी  1000  बांग्लादेशी

 टाका  मूल्यों  के  आधार  पर  यथामूल्य  दृष्टिकोण  से  लगभग

 3.7%)  पाकिस्तान  में  सीमा  शुल्क  दर  5%  जबकि  चीन  में

 दर  3%  इस  प्रकार  पोत  भंजन  के  लिए  पोर्तों  के आयात  के  लिए

 भारत  में  सीमा  शुल्क  दर  पड़ोसी  देशों  में  इसकी  दर  से  काफी  अधिक

 नहीं

 और  सरकार  को  गुजरात  सरकार  से  एक  अनुरोध

 प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  पोतभंजन  के  लिए  आयातित  पो्तों  पर  सीमा

 शुल्क  में  कटौती  का  अनुरोध  किया  गया  सभी  महत्वपूर्ण  कारकों

 को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  ने  पोतभंजन  के  लिए  आयातित  पोर्तों

 पर  सीमा  शुल्क  में  कोई  परिवर्ततन  नहीं  करने  का  निर्णय  लिया

 समलकोट  विद्युत  स्टेशन  हेतु  गैस

 की  कमी

 3326.  श्री  श्कबाल  अहमद  सरडगी  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  में  समलकोट  कम्बाइंड  साइकल  पावर

 स्टेशन  के  संचालन  हेतु  गैस  की  कमी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए

 गए

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  जी  गेल

 इंडिया  लिमिटिड  ने  सूचित  किया  है  कि  रिलायन्स

 आंध्र  प्रदेश  की समलकोट  कम्बाइंड  साइकल  पावर  स्टेशन

 को  वर्तमान  आपूर्ति  1.0  मिलियन  मीट्रिक  स्टैण्डर्ड  क्यूबिक  मीटर  प्रति

 दिन  (0-64  फर्म  +  0.36

 एमएमएससीएमडी  फाल  के  आबंटन  की  तुलना  में  लगभग

 0.56
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 गेल  इंडिया  लिमिटेड  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  कम
 उपलब्धता  के  कारण  कृष्णा  गोदावरी  बेसिन  में  वर्तमान  गैस  आपूर्ति
 16-36  एमएमएससीएमडी  के  कुल  आबंटन  की  तुलना  में  लगभग

 6.20  एमएमएससीएमडी  है  और  समस्त  उपलब्ध  विद्युत  की  आपूर्ति  आंध्र

 प्रदेश  के  अनुरोध  के  आधार  पर  वर्तमान  ग्राहकों  को  की  जा

 रही

 कम  होते  हुए  घरेलू  गैस  आपूर्ति  स्नोतों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  न्यू  एक्सप्लोरेशन  लाइसेन्सिंग  पालिसी  स्रोतों  से  प्राकृतिक
 गैस  घरेलू  उपलब्धता  में  वृद्धि  के  माध्यम  से  क्षेत्र  में  प्राकृतिक  गैस

 की  उपलब्धता  को  बढ़ाने  के  लिए  गेल  इंडिया  लिमिटिड  द्वारा  प्रयास

 किए  जा  रहे

 जाजिज्यिक  कार्यकलापों  के  लिए  भूमि
 का  आवंटन

 3427.  श्री  युजधूषज  शरण  सिंह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  प्रिंट  मीडिया  और  इलेक्ट्रॉनिक  मीडिया

 को  अपने  कार्यकलाप  जारी  रखने  के  लिए  बहादुरशाह  जफर  मार्ग  पर

 प्रेस  क्षेत्र  में  भूमि  आबंटित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  इन  मीडिया  एजेंसियों

 ने  ऐसी  भूमि  पर  बहुमंजिला  वाणिज्यिक  भवर्नों  का  निर्माण  किया  है

 और  इन्हें  वाणिज्यिक  कार्यकलापों  के  लिए  दूसरों  को  किराए  पर  दिया

 यदि  तो  क्या  यह  भूमि  के  आबंटन  हेतु  निर्धारित  निबंधन

 एवं  शर्तों  का  उल्लंघन  नहीं  और

 ऐसे  उल्लंघन  के  लिए  क्‍या  कार्रवाई  की  गई  है/किए  जाने

 का  विचार

 शहरी  विकास  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 और  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  इलेक्ट्रॉनिक

 मीडिया  को  कोई  आबंटन  नहीं  किया  गया

 से  (5)  अनधिकृत  निर्माणों  और  दुरुपयोग  के

 विरूद्ध  पट्टा  विलेख  की  शर्तों  के  तहत  कार्यवाही  पहले  ही  शुरू  की

 जा  चुकी
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 वियरण

 प्रिंट  मीडिया  को  बहादुरशाह  जफर  मार्ग  पर  प्रेस  क्षेत्र

 में  किए  गए  आवंटनों  के  ब्यौरा

 प्लॉट  आव॑ंटियों  का  नाम  क्षेत्र

 1.  3  यूनाइटेड  इंडिया  पेरिओडिकल्स  0.50  एकड़

 प्राइवेट  लिमिटेड

 2.  4  चिल्डेन  बुक  ट्रस्ट  0.673  एकड

 3.  5  डेली  प्रताप  0.364  एकड़

 4.  एसोसिएट  अर्नल्स  लिमिटेड  0.3365  एकड़

 5.  6  मैसर्स  गुलाब  सिंह  एंड  सनन्‍्स  0.675  एकड़

 प्राइवेट  लिमिटेड

 6  7  मैसर्स  बेनेट  कोलीमेन  एंड  0.677  एकड़

 कंपनी  लिमिटेड

 7.  8  डेलो  ताज  प्राइवेट  लिमिटेड  0.251  एकड़

 8.  डेली  मिलाप  2965  वर्ग  गज

 9.  9  और  द  एक्सप्रेस  न्यूजपेपर्स  लिमिटेड  1.179  एकड

 10

 भूमि  का  काणिज्यिक  उपयोग  के

 लिए  विकास

 3428.  श्री  रामजीलाल  सुमन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  525  हेक्टेयर

 क्षेत्र  की  भूमि  वाणिज्यिक  उपयोग  हेतु  विकसित  करने  के  लिए  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  इस  भूमि  का  विकास  करने  और  इसका  आबंटन  करने
 के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  वाणिज्यिक  उपयोग  हेतु  विकसित

 कर  दिया

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित
 किया  है  कि  उसने  525  हेक्टेयर  भूमि  वाणिज्यिक  ठपयोग  के  लिए

 विकसित  करने  हेतु  प्राप्त  नहीं  किया

 और  उपरोक्त  के  उत्तर  के  आलोक  में  प्रश्न

 नहीं

 नागरिक  सुविधाएं

 3429.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एक  बस्ती  को  मलिन  बस्ती  के  रूप  में  वर्गीकृत  करने

 का  मापदण्ड  क्‍या

 क्या  स्वच्छ  जल  की  विद्युत  की  स्वच्छता

 और  सीवरेज  और  अन्य  नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 उक्त  मापदण्डों  पर  विचार  किया  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (2)  क्या  यह  मापदंड  एक  मलिन  बस्ती  को  परिभाषित  करने

 के  अंतर्राष्ट्रीय  मानदंडों  के  अनुरूप  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण

 आयास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  स्लम  के  वर्गीकरण  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण

 संगठन  और  भारत  के  महपंजीयक  एवं  जनगणना  आयुक्त

 द्वारा  अपनाया  गया  मानदंड  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 से  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन

 मंत्रालय  द्वारा  कार्यान्वित  कार्यक्रमों  में  उपर्युक्त  मानदंड  को  अपनाया  जाता

 और  यूएन-हैबिटाट  की  परिभाषा  के  स्‍लम

 एक  संस्पर्शी  सटा  हुआ  बसाव  है  जिसमें  आवासियों  के  पास  अपर्याप्त

 आवास  तथा  बुनियादी  सुविधाएं  होती  यूएन-हैबिटाट  द्वारा  स्‍लम  की

 परिभाषा  के  लिए  अपनाया  गया  कमोबेश  भारत  सरकार  द्वारा

 अपनाए  गए  मानदंड  के  समान

 विवरण

 राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण

 1...  स्‍लम  एक  सघन  बसाव  जिसमें  बेढंगे  बने  टेनमेंटों  का  समूह

 होता  है  जिनमें  से अधिकांश  अस्थाई  किस्म  भीड़-भाड़  युक्त
 और  आमतौर  पर  अपर्याप्त  सफाई  तथा  पेयजल  सुविधा  बाले

 तथा  अस्वस्थ्यकर  हालत  में  होते  इस  प्रकार  के  क्षेत्र  में  यदि

 कम  से  कम  20  परिवार  रहते  तो  उसे  अधिसूचित
 माना  जाता

 2.  संबंधित  नगर  स्थानीय  निकायों  अथवा  विकास

 प्राधिकरणों  द्वारा  स्‍ल॑मों  के  रूप  में  अधिसूचित  क्षेत्रों  को
 ''
 अधिसूचित

 माना  जाता

 भारत  के  महापंजीयक

 1.  राज्य/स्थानीय  शासन  और  संघ  शासित  प्रदेश  प्रशासन  द्वारा

 सस्‍लम  अधिनियम  सहित  किसी  भी  अधिनियम  के  तहत  किसी

 नगर  अथवा  शहरों  में  स्‍लम  के  रूप  में  अधिसूचित  सभी  निर्दिष्ट

 2...  राज्य/स्थानीय  शासन  और  संघ  शासित  प्रदेश  आवास

 और  सलम  बोर्ड  द्वारा  स्‍लम  के  रूप  में  मान्य  ऐसे  सभी  निर्दिष्ट

 जिन्हें  औपचारिक  रूप  से  किसी  भी  अधिनियम  के  तहत

 स्‍लम  के  रूप  में  अधिसूचित  नहीं  किया  गया

 3.  कम  से  कम  300  की  आबादी  अथवा  60-70  परिवारों  का  एक

 सघन  जिसमें  अस्वास्थ्यकर  पर्यावरण  में  बेढंगे  बने  भीड-भाड

 वाले  टेनमेंट  हों  जिनमें  अपर्याप्त  अवस्थापना  सुविधा

 और  समुचित  सफाई  तथा  पेयजल  सुविधाओं  का  अभाव  होता



 अपशिष्ट  से  विद्युत  उत्पादन

 3430.  श्री  सच्चन  कुमार  :

 श्री  अक्तार  सिंह  भडाना  :

 श्री  कैलाश  नाथ  सिंह  यादव  :

 ज्री  शिशुफल  पटले  :

 क्या  नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केनद्र  सरकार  ने  शहरी  और  औद्योगिक  अपशिष्ट  और

 सौर  ऊर्जा  से  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  धनराशि  के  उपयोग

 के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  जिला  स्तरीय  सलाहकार

 समितियों  का  गठन  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंझलय  के  राज्य  मंत्री  बिलास

 :  और  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  म्युनिसिपल
 ठोस  अपशिष्ट  के  उपयोग  पर  ऐसे  संयंत्रों  की  स्थापना

 के  लिए  विगत  सब्सिडी  हेतु  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के  संक्तिरण  पर

 उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  जनहित  याचिका  पर  अपने  अंतरिम  आदेश

 में  ऐसे  संवितरण  पर  2005  से  रोक  लगा  दी  इस  याचिका

 में  शहरों  में  म्युनेसिपल  ठोस  अपशिष्टों  को  कम्पोस्ट  में  बदलने

 की  वरीय  विधि  का  सुझाव  दिया  गया  जहां  तक  विद्युत  उत्पादन

 उद्देश्यों  क ेलिए  सौर  ऊर्जा  के  उपयोग  का  संबंध  उत्पादन  की  उच्च

 लागत  के  मदेनजर  इसका  समर्थन  नहीं  किया  जा  रहा  है  जे  इस  समय

 लगभग  20  रू./किवा.घं.  बैकअप  के  औद्योगिक  अपशिष्ट

 से  ऊर्जा  प्राप्ति  संबंधी  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  परियोजना  की  सफल  कमीशर्निंग

 पर  पुनर्भदावगी  आधार  पर  केनद्रीय  वित्तीय  सहायता  जारी  की  जाती

 इसके  जारी  की  गई  निधियों  के  उपयोग  के  समर्थन  में

 राज्य  सरकार  विभागों/राज्य  नोडल  एजेंसियों  द्वारा  आवधिक  रूप  से

 भ्रगति  उपयोग  प्रमाण-पत्र  और  लेखा  परीक्षित  व्यय  विवरण  प्रस्तुत

 किए  जाने  आवश्यक  इसके  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक

 द्वारा  संबंधित  राज्य  सरकार  विभागों  के  लेखों  की  लेखा

 परीक्ष  की  जाती
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 और  कार्य  क्षेत्र  स्तर  पर  अक्षय  ऊर्जा  योजनाओं/कार्यक्रमों

 के  प्रभावी  समन्वयन  को  सुगम  करने  के  लिए  550  जिलों  में  जिला

 स्तरीय  अक्षय  ऊर्जा  सलाहकार  समितियों  का  गठन  किया  जा  चुका

 इस  समिति  के  अध्यक्ष  जिला  कलैक्टर/ठपायुकत  होते  हैं  और  परियोजना

 जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसी  अथवा  मुख्य  कार्यकारी

 जिला  परिषद  इसके  सदस्य-सचिव  होते  इसके  सदस्यों  में  संबंधित

 विभागों  जैसे  सूचना  स्वास्थ्य  आदि

 के  जिला  स्तरीय  जिला  बार  काउंसिल  सरकारी

 अग्रणी  गैर-सरकारी  रोटरी  लायन्स

 स्थानीय  उद्योग  संघों  आदि  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल  किए  गए  इस

 समिति  में  कम  से  कम  महिला  सदस्यों  का  होना  आवश्यक

 ग्रुप  हा्सग  सोसाइटियां

 3431.  श्री  फॉटिल  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  15.3.2005

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1833  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  विहार  की  35  ग्रुप  हार्डसंग  सोसाइटियों  के  संबंध

 में  भवन  निर्माण  कार्य  पूर्णता  प्रमाणपत्र  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 क्‍या  इन  सोसाइटियों  में  अनधिरकृत  निर्माण  की  वजह  से

 कुछेक  सोसाहटियों  को  पूर्णता  प्रमाणपत्र  नहीं  दिए  गए  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  छिटपुट  अनाधिकृत  निर्माण  को

 नियमित  करने  और  इन  सोसाइटियों  को  पूर्णता  प्रमाणपत्र  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 शहरी  विकास  मंऋलव  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित
 किया  है  कि  35  ग्रुप  हाउसिंग  सोसाइटियों  में  से  2  के  संबंध  में  पूर्णता
 प्रमाणपत्र  जारी  किए  गए  शेष  33  ग्रुप  हाठसिंग  सोसाइटियों  के

 संबंध  में  पूर्णता  प्रमाण  पत्र  जारी  नहीं  किए  जाने  के  कारण  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया

 एकौकृत  भवन  1983  में  भवनों  में  कम्पाठन्डिड

 परिवर्तन  के  विनियमन  की  व्यवस्था  भवन  ठप-नियम  और  दिल्ली

 की  मास्टर  योजना  के  सभी  औपचारिकतायें  पूरी  करने  के  बाद

 पूर्णता/कब्जा  प्रमाण  पत्र  के  लिए  आवेदन  करना  कापरेटिव  ग्रुप  हाउसिंग

 सोसाइटियों  के  लिए  आवश्यक
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 विवरण

 सोसाइटी  का  नाम  पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  न  होने  के  कारण

 1  2  3

 सीजीएचएस  आवेदन  नहीं  किया

 2...  महामानव  सीजीएचएस  आवेदन  नहीं  किया

 3...  नार्थ  एंड  सीजीएचएस  आवेदन  नहीं  किया

 4.  जहाज  सीजीएचएस  आवेदन  नहीं  किया

 5.  आईआईटीडी  सीजीएचएस  आवेदन  नहीं  किया

 6.  लिबरल  सीजीएचएस  आवेदन  नहीं  किया

 7.  मयूर  सीजीएचएस  आवेदन  नहीं  किया

 यूनिवर्सिटी  टीचर  सीजीएचएस  आवेदन  नहीं  किया

 15.

 16.

 शहीदे  सीजीएचएस

 लेक  व्यू  सीजीएचएस

 बैकवर्ड  क्लास  सीजीएचएस

 दिल्ली  यूनिवर्सिटी  टीचर  सीजीएचएस

 अशोका  सीजीएचएस

 सब  विहार  सीजीएचएस

 शिव  विहार  सीजीएचएस

 नव  भारत  सीजीएचएस

 रबीन्द्र  सीजीएचएस

 आवेदन  नहीं  किया

 दिनांक  16.10.2006  को  अनधिकृत  निर्माण  में  सुधार/हटाने/नियमित  करने

 के  लिए  आवेदन  किया

 आवेदन  नहीं  किया

 आवेदन  नहीं  किया

 अनधिकृत  निर्माण  के  कारण  पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किया

 दस्तावेज  पूरे  नहीं  होने  तथा  विकास  कार्य  न  होने  के  कारण  पूर्णता
 प्रमाणपत्र

 दस्तावेज  पूरे  नहीं  होने  तथा  विकास  कार्य  न  होने  के  कारण  पूर्णता

 प्रमाणपत्र

 पूर्णता  प्रमाणपत्र  के  लिए  आवेदन  नहीं  किया  अनधिकृत  निर्माण

 किया  सुधार  करने/हटाने/नियमितीकरण  के  लिए  आवेदन  नहीं  किया

 विकास  कार्य  पूरे  नहीं  होने  तथा  अनधिकृत  निर्माण  मौजूद  होने  के  कारण

 पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किया  सुधार  करने/हटाने/नियमितीकरण

 के  लिए  आवेदन  नहीं  किया

 फ0फपफक्‍्घक्‍ रख :प:कपप्प्पा/भपपपपख:.
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 19.

 21.

 24.

 26-

 27.

 प्रश्नों  के

 2

 दिल्ली  रेल  कर्मचारी  सीजीएचएस

 लार्ड  बुद्ध  सीजीएचएस

 लैण्ड  एंड  ह्रसिंग  सीजीएचएस

 सनसाइन  सीजीएचएस

 मयूरबाग  सीजीएचएस

 माइल्स  सीजीएचएस

 विराट  सीजीएचएस

 विध्यांचल  सीजोीएचएस

 दिल्ली  चार्टर्ड  एकाउंटेंट  सीजीएचएस

 जलजीत  नगर  सीजीएचएस

 नई  दिल्ली  बंगाली  सीजीएचएस
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 विकास  कार्य  पूरे  नहीं  होने  तथा  अनधिकृत  निर्माण  मौजूदा  होने  के कारण

 पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किया  सुधार  करने/हटाने/नियमितीकरण

 के  लिए  आवेदन  नहीं  किया

 विकास  कार्य  पूरे  नहीं  होने  के  कारण  पूर्णता  प्रमाणपत्र  आरी  नहीं  किया

 दस्तवेज  पूरे  नहीं  होने  न  होने  के  कारण  पूर्णता  प्रमाणपत्र

 मौजूदा  संरचना  के  नियमितीकरण  के  आवेदन  नहीं  किया

 दस्तावेज  पूरे  नहीं  होने  तथा  अनधिकृत  निर्माण  के  कारण  पूर्णता  प्रमाणपत्र

 अस्वीकृत  !  मौजूदा  संरचना  के  नियमितीकरण  के  लिए  आवेदन  नहीं  किया

 अनधिकृत  निर्माण  के  कारण  पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किया

 मौजूदा  संरचना  के  नियमितीकरण  के  लिए  आवेदन  नहीं  किया

 अनधिकृत  निर्माण  के  कारण  पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किया

 मौजूदा  संरचना  के  नियमितीकरण  के  लिए  आवेदन  नहीं  किया

 अनधिकृत  निर्माण  के  कारण  पूर्णता  प्रमा्रपत्र॒  जारी  नहीं  किया

 मौजूदा  संरचना  के  नियमितीकरण  के  लिए  आवेदन  नहीं  किया

 प्रशमन  फीस  जमा  नहीं  कराने  के  कारण  पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं

 किया

 विकास  कार्य  पूरा  नहीं  करने  के  कारण  पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं

 किया

 विकास  कार्य  पूरा  नहीं  करने  के  कारण  पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं

 किया

 अनधिकृत  निर्माण  के  कारण  पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किया

 अनधिकृत  निर्माण  को  सुधारने/हटाने/नियमित  करवाने  के  लिए  आवेदन

 नहीं  किया
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 29.  अपार्टमेन्ट्स  सीजीएचएस

 30.  सीआईएस  आफिसर्स  सीजीएचएस

 31.  आईएमडी  सीजीएचएस

 32.  आदर्श  जीवन  सीजीएचएस

 33.  बीनस  सीजीएचएस

 आवास  ऋण  पर  ब्याज

 3432.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आवास  ऋण  उपलब्ध  कराने  वाले  बैंक  और  वित्तीय

 संस्थाएं  ग्राहकों  को  अंधेरे  में  रख  कर  उनसे  ऊंची  ब्याज  दर  ले  रहे

 जैसाकि  दिनांक  ।  2006  के  में  समाचार

 प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्यों  सहित  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  बैंकों/वित्तीय  संस्थाओं  के  खिलाफ

 कोई  कार्रवाई  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  इस  संबंध  में  कोई  निदेश  जारी

 किए  और

 अनधिकृत  निर्माण  के  कारण  पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किया

 अनधिकृत  निर्माण  को  सुधारने/हटाने/नियमित  करवाने  के  लिए  आवेदन

 नहीं  किया

 दस्तावेज  प्रस्तुत  नहीं  करने  तथा  अशमनीय  चिलनों/अतिक्रमण  को  नहीं

 सुधारने/हटाने  के  कारण  पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किया

 पूर्णता  प्रमाणपत्र  के  लिए  आवेदन  नहीं  किया  अनधिकृत  निर्माण

 किया  उसे  सुधारने/हटाने/नियमित  करने  के  लिए  आवेदन  नहीं  किया

 अपूर्ण  विकास  कार्य  तथा  अनधिकृत  निर्माण  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किया

 अनधिकृत  निर्माण  को  सुधारने/हटने/नियमित  करवाने  के  लिए

 आवेदन  नहीं  किया

 अनधिकृत  निर्माण  के  कारण  पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किया

 अनधिकृत  निर्माण  को  सुधारने/हटाने/नियमित  करने  के  लिए  आवेदन  नहीं

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  वर्ष  2006-07

 की  अपनी  वार्षिक  नीति  की  मध्यावधि  समीक्षा  में  यह  बताया  है  कि

 कुछ  बैंक  आवास  के  लिए  उधार  देते  समय  अस्थायी  दरों  के  संबंध

 में  बैंचमार्क  नियंत्रित  करने  वाली  परिस्थितियों  एवं  कारकों  का  उल्लेख

 करने  तथा  इसके  साथ-साथ  खंडों  को  पुनर्निर्धारित  करने  के  संबंध

 में  पूरी  तरह  से  पारदर्शी  नहीं  बैंकों  से  उन  सभी  पद्धतियों

 की  समीक्षा  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  जो  उचित  अथवा  पारदर्शी

 नहीं  बैंकों  से  इन  उचित  एवं  पारदर्शी  शर्तें  प्राप्त  करने  के  लिए

 उधारकर्ताओं  को  अवसर  देने  का  भी  अनुरोध  किया  गया  जो  कानूनी

 अपेक्षाओं  एवं  उचित  व्यवहार  के  अनुरूप

 क्देशी  मुद्रा  भंडार

 3433.  श्री  तुकाराम  गणपतराव  रेंगे  पाटील  :

 श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 देश  में  कुल  कितना  विदेशी  मुद्रा  भंडार

 देश  के  विदेशी  मुद्रा  भंडार  में  किन-किन  देशों  की  मुद्राएं
 उपलब्ध

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  उक्त

 भंडार  में  से  कितनी  धनराशि  का  निवेश  किया  गया  है  और  तत्संबंधी

 ज्यौरा  क्‍या

 उत्त  भंडार  का  उत्पादक  कार्य  हेतु  उपयोग  न  किए  जाने

 के  कारण  वस्तुओं  की  कीमतों  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ा  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 वित  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  :

 दिनांक  2006  की  स्थिति  के  भारत  का

 विदेशी  मुद्रा  भंडार  विदेशी  मुद्रा  विशेष  आहरण

 अधिकार  और  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  में  प्रारक्षित  स्थिति  शामिल

 175.5  बिलियन  अमरीकी  डालर  के  स्तर  पर

 और  देश  के  अंतर्राष्ट्रीय  लेनदेन  सामान्यतया  अमरीकी

 डालर  और  यूरो  जैसी  प्रमुख  मध्यवर्ती  मुद्राओं  में  किए  जाते  देश

 के  विदेशी  मुद्रा  भंडार  का  निवेश  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा

 नकदी  और  लाभ  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बहु-मुद्रा  और  बहु-परिसंपत्ति

 फोर्टफोलियों  में  किया  जाता

 और  विदेशी  मुद्रा  संचयन  की  प्रत्येक  इकाई  के  लिए

 घरेलू  अर्थव्यवस्था  में  रुपए  में  तदनुरूप  मूल्य  निर्मक्त  किया  जाता

 भंडार  का  प्रयोग  न  करने  का  मुद्य  ही  नहीं

 जैंकों  क॑  लिए  निगरानी  तंत्र

 3434.  श्री  जीकाभाई  नटेल  :

 श्री  हरिसिंह  आवदा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बैंकों  के  कार्यकरण  की  निगरानी  हेतु

 2006  में  एक  निगरानी  तंत्र  की  स्थापना  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  निगरानी  तंत्र  द्वारा  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया

 और
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 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्रवाई  के  क्या  परिणाम

 निकले

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  Ce)  अनुपयोज्य  आय  की

 तुलना  में  लागत  लाभ  आदि  सहित  विभिन्न  कार्यनिष्पादन  पैरामीटरों

 के  संबंध  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  द्वारा  प्रस्तुत  लक्ष्य

 संबंधी  आशय  विवरण  के  आधार  पर  उनके  समग्र

 कार्यनिष्पादन  की  निगरानी  के  लिए  भारत  सरकार  ने  एक  तंत्र  स्थापित

 किया

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  बैंक  के  वार्षिक  लक्ष्य

 संबंधी  आशय  विवरण  में  दिए  गए  वार्षिक  लक्ष्यों  के

 साथ-साथ  उनके  कार्यनिष्पादन  की  आवधिक  आधार  पर  समीक्षा  की

 जाती  है  और  जहां  कहीं  आवश्यक  बैंक  को  उपयुक्त  निदेश  जारी

 किए  जाते

 ]

 ट्विपक्षीय  और  बहुपक्षीय  वित्तपोषण  एजेंसियों  से  ऋण

 3435.  श्री  चित्तन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  द्विपक्षीय  और  बहुपक्षीय  एजेंसियों  से  लिए

 गए  ऋण  के  संबंध  में  प्रतिबद्धता  शुल्क  अदा  करना  पड़ता  और

 यदि  तो  इसका  क्या  औचित्य  है  और  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  भुगतान  किए  गए  प्रतिबद्धता  शुल्क  का  व्यौरा

 क्‍या

 वित्त  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  प्रतिबद्धता  विकास  भागीदार  द्वारा  उनकी  राशि

 की  प्रतिबद्धता  हेतु  लगाया  जाने  वाला  शुल्क  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  प्रति  वर्ष  किया  गया  प्रतिबद्धता  शुल्क  निम्नानुसार

 वर्ष  अदा  किया  गया  प्रतिबद्धता  शुल्क

 रुपए

 2003-04  93.16

 2004-05  165.11

 2005-06  148.16
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 1

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  धनराशि

 3436.  श्री  ठुम्मर  :

 श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विश्व  बैंक  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंधनराशि  और  निवेश

 के  अभाव  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  पर  शंका  जताई

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 और

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  धनराशि  और  निवेश  के  प्रवाह  को  बढ़ाने
 के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 सरकार ने  ग्रामीण  क्षेत्र  के  विभिन्न  कार्यक्रमों  जैसे  ग्रामीण

 ग्रामीण  ग्रामीण  दूरसंचार  आदि  क्षेत्रों  के

 लिए  बजटीय  परिव्यय  में  पर्याप्त  अभिवृद्धि  की  इसके  ग्रामीण

 क्षेत्रों  मे ंनिधियों  का  प्रवाह  और  निवेश  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न  अन्य

 स्कीमें  और  कार्यक्रम  जैसे  कि  भारत  राष्ट्रीय  ग्रामीण  स्वास्थ्य

 सर्वशिक्षा  पिछड़ा  क्षेत्र  अनुदान  राशि  आदि  भी

 कार्यान्वयनाधीन

 लघु  जल  विद्युत  परियोजनाओं  की  स्थापना

 3437.  श्री  सुग्रीव  सिंह  :

 श्री  किसनभाई  पटेल  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  लघु  जल  विद्युत  परियोजनाओं

 के  विकास  के  लिए  एक  समान  नीति  लाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  उक्त  नीति  के  प्रति  अपनी  आपत्ति

 दर्शाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौय  और  कारण  क्‍या

 और

 इन  मुद्दों  का  समाधान  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 गए

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  व्यापारिक

 नियमों  के  आबंटन  के  अनुसार  25  तक  की  विद्युत  परियोजनाओं

 का  विकास  नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  को  आवंटित  एक
 विषय  विद्यमान  जल  विद्युत  1998  जिसके  साथ  विद्युत  अधिनियम

 2003,  राष्ट्रीय  विद्युत  नीति  (2005)  और  टैरिफ  नीति  (2006)  संपूरक
 में  लघु  जल  विद्युत  परियोजनाओं  के  विकास  के  पर्याप्त  प्रावधान

 उक्त  नीति  के  अनुसार  लघु  जल  विद्युत  परियोजनाओं  के  विकास

 हेतु  आसान  इंडियन  रिन्युएबल  एनर्जी  डेवलपमेंट  नवीन  और  एजेंसी

 लिमिटेड/पावर  फाइनेंस  कारपोरेशन  लिमिटेड/रूरल  इलेक्ट्रिफिकेशन

 कारपोरेशन  लिमिटेड  के  माध्यम  से  प्रदान  किए  जाते  नवीकरणीय

 ऊर्जा  मंत्रालय  ने  25  क्षमता  तक  की  लघु  जल  विद्युत  परियोजनाओं

 के  तीव्र  विकास  के  लिए  विभिन्न  वित्तीय  प्रोत्साहनों/सब्सिडियों  की  घोषणा

 की  इसके  अतिरिक्त  16  राज्यों  ने लघु  जल  विद्युत  में  निजी  निवेश

 को  आकर्षित  करने  के  लिए  नीतियों  की  भी  घोषणा  की

 जी

 और  (2)  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 न्यायालय  से  बाहर  विवादों  का  निपटान

 3438.  श्री  राजेन  गोहेन  :  क्‍या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मामलों  के  काफी  अधिक  लंबित

 होने  को  देखते  हुए  न्यायालयों  से  बाहर  विवादों  के  निपटान  को  बढावा

 देने  का  है  जैसा  कि  दिनांक  18  2006  के  जागरणਂ
 में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  जी  राष्ट्रीय  विधिक  सेवा  वैकल्पिक



 शवत  प्रश्नों  को

 विवाद  समाथान  तंत्र  का  संवर्धन  करने  के  लिए  उपाय  कर  रहा

 जिसका  उद्देश्य  सुलह  न्यायिक  समाधान  या  लोक

 अदालतों  के  माध्यम  से  पूर्ष  मुकदमेंबाजी  और  पश्च-मुकदमेंबाजी

 प्रक्रमों  पर  विवादों  का  शीघ्र  समाधान  करना  सभी  उच्च  न्यायालयों

 में  वैकल्पिक  विवाद  समाधान  केन्द्रों  की  भी  स्थापना  की  जा  रही

 मतदाता  सूची  में  संशोधन

 349.  अरुण  कुमार  शर्मा  :  क्या  विधि  और  न्कय  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मतदाता सूची  में अनियमितताओं के  घारे  में  कोई  शिकायत
 प्राप्त  हुई

 यदि  तो  पिछले  दो  संशोधनों  के  दौरान  मतदाता  सूची
 में  से  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  हटाए  गए

 मतदाता  परिचय-पत्र  के  मुद्दे  पर  कितने  व्यक्तियों  के आवेदन

 रह  किए  गए  और  रद  करने  के  क्‍या  कारण

 क्या  गैर-नागरिक  भी  मतदाता  सूची  में  शामिल

 (2)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  गैर-नागरिकों  के

 नाम  हटाने  के  लिए  कोई  विशेष  अभियान  चलाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विधि  और  न्याय  मंत्री  हंस  राज  :  और

 भारत  निर्वाचन  आंयोग  ने  यह  संसूचित  किया  है  कि  आयोग

 के  स्तर  पर  प्राप्त  शिकायतों  और  उनके  निपटान  के  व्यष्टिक  अभिलेख

 रखने  की  कोई  केन्द्रीयकृत  प्रणाली  नहीं  जिला  और/या  उपमंडल

 स्तर  पर  रजिस्ट्रीकरण  ऐसे  कानूनी  प्राधिकारी  हैं  जो

 नामावलियों  को  बनाए  रखने  और  उन्हें  अद्यतन  करने  के  लिए

 उत्तरदायी  वे  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  जारी  दिशा-निर्देशों  के  आधार

 पर  शिकायतें  प्राप्त  करते  हैं  और  ठन  पर  कार्रवाई  करते  निर्वाघन

 रजिस्ट्रीकूण  अधिकारी  के  जिला  निर्वायन  अधिकारी  और

 मुख्य  निर्वाचन  अधिकारी  के  स्तर  पर  भी  शिकायतें  प्राप्त  की  जा  सकती

 इन  शिकायतों  को  भी  उचित  कार्रवाई  किए  जाने  के  लिए  निर्वाचन

 रजिस्ट्रीकरण  अधिकारी  को  भेजा  जाता
 ॥
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 मतदाता  पहचान-पत्र  ऐसे  व्यक्ति  को  जारी  किया  जाता

 जिसका  नाम  प्रवृत्त  निर्वाचक  नामावली  में  निर्वाचन  रजिस्ट्रीकरण  अधिकारी

 द्वारा  रजिष्ट्रीकृत  निर्वाधषकों  को  इसके  लिए  कोई  आवेदन  फाइल

 करना  अपेक्षित  नहीं

 से  राज्य  क्षेत्रीय  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  के लिए  निर्वाचक

 लोक  प्रतिनिधित्व  1950  और  निर्षाचकों  का

 रजिस्ट्रीकरण  1960  के  ठपबंधों  के  अधीन  भारत  निर्वाचन  आयोग

 के  निदेशन  और  नियंत्रण  के  अधीन  तैयार  की  जाती  इन

 उपबंधों  के  अनुसार  केवल  भारतीय  नागरिक  ही  निर्वाचक  नामावलियों

 में  सम्मिलित  होने  के  लिए  पात्र  कभी-कभी  गहन  पुनरीक्षण
 जाकर  गणना  या  संक्षिप्त  पुनरीक्षण  और  आशक्षेप

 फाइल  करने  की  के  दौरान  कुछ  ऐसे  अपात्र  व्याक्तियों  के

 जो  भारतीय  नागरिकता  की  अर्हता  को  पूरा  नहीं  करते  ऐसे

 व्यक्तियों  द्वारा  मिथ्या  जानकारी  दिए  जाने  के  कारण  निर्वाचक  नामावलियों

 में  सम्मिलित  हो  सकते  जब  कभी  इस  प्रकार  गलत  नाम  सम्मिलित

 किए  जाने  के  मामले  निर्वाचन  रजिष्ट्रीकरण  प्राधिकारियों  की  आनकारी

 में  आते  ऐसे  नामों  को  निर्वाचक  नामावलिकों  से  हटामे  के  लिए

 तुंरत  कार्रवाई  की  जाती  इस  प्रकार  ऐसे  विदेशी  नागरिकों  जिन्होंने

 अपने  नाम  निर्वाचषक  नामावलियों  में  रजिष्ट्रीयूत  करा  लिए  आंकड़े
 निर्वाचन  आयोग  के  पास  उपलब्ध  नहीं

 औरैया  विद्युत  संबंत्र  से  विशयुत  आजंटन

 3440.  श्री  ख्तर  सिंह  दरकर  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  औरैया  विद्युत
 संयंत्र  से  ग्वालियर  मालनपुर  में  विद्युत  आपूर्ति  को  जारी  रखने  का  अनुरोध

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  केन्द्र

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 क्या  मध्य  प्रदेश  को  कुछ  विद्युत  परियोजनाओं  से  संबंधित

 प्रस्ताव  भी  सरकार  के  पास  अनुमोदनार्थ  लंबित  पड़े
 और

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  का  कब  तक  अनुमोदन  दिए
 जाने  की  संभावना
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 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  मध्य
 प्रदेश  सरकार  ने  ग्वालियर  क्षेत्र  की  वोल्टेज  समस्या  की  दृष्टि  से  इस
 मंत्रालय  को  2006  में  वाया  220  केवी  औरैया-मालनपुर  लिंक
 उत्तरी  क्षेत्र  से  100  मेगावाट  विद्युत  प्रवाह  की  अनुमति  प्रदान  करने  का

 अनुरोध  किया

 11.9-2005  से  पूर्व  मध्य  प्रदेश  को  पूर्वी  क्षेत्र  में  एनटीपीसी
 स्टेशनों  की  आबंटित/समर्पित  विद्युत  से  200  मेगावाट  का  आबंटन  किया
 गया  था  जिसमें  पूर्वी  क्षेत्र  और  उत्तरी  क्षेत्र  के  बीच  अंतर-क्षेत्रीय  लिंकों
 और  उत्तरी  और  पश्चिमी  क्षेत्र  के  बीच  220  केवी  औरैया-मालनपुर
 लिंक  का  ठपयोग  करते  हुए  उत्तरी  क्षेत्र  के  रास्ते  पूर्वी  क्षेत्र  स्टेशन
 प्रवाह  से  50  मेगावाट  शामिल  उत्तरी  क्षेत्र  के  संघटकों  ने

 पूर्वी  क्षेत्र  में  एनटीपीसी  स्टेशनों  और  ईआर-एनआर  लिंक  के  जरिए
 ट्विपक्षीय  विद्युत  से  अपने  हिस्से  के आहरण  में  समस्या  महसूस  की  क्योंकि

 पूर्वी  क्षेत्र  की  विद्युत  के  लिए  निर्धारित  क्षमता  मध्य  प्रदेश  को  नियत

 किए  जाने  के  कारण  इसकी  क्षमता  घटकर  50  मेगावाट  तक  रह

 औरैया-मालनपुर  लिंक  के  जरिए  पूर्वी  क्षेत्र  से  मध्य  प्रदेश
 को  उक्त  50  मेगावाट  विद्युत  का  प्रवाह  दिनांक  11.9.2005  से  बाधित

 औरैया-मालनपुर  लिंक  के  जरिए  पूर्वी  क्षेत्र  से  मध्य  प्रदेश  को

 उक्त  प्रवाह  बाधित  होने  के  कारणों  को  मध्य  प्रदेश  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 को  इस  अनुरोध  के  साथ  सूचित  कर  दिया  गया  है
 कि  एमपीएसईबी  उत्तर  क्षेत्र  के  भागीदार  राज्यों  के  साथ  द्विपक्षीय  करारों

 के  जरिए  विद्युत  प्राप्त  कर  सके  ताकि  मालनपुर  क्षेत्र  को  कम  वोल्टेज

 की  समस्या  से  छुटकारा  मिल

 और  विद्युत  2003  के  अनुसार  कोई  उत्पादक

 कंपनी  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  लाइसेंस  प्राप्त  किए  बिना  उत्पादक

 स्टेशनों  की  प्रचालन  एवं  अनुरक्षण  कर  सकती  है  यदि  वह

 केंदीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  विनिर्षिट  प्रिड  कनैक्टिविटी  से

 संबंधित  तकनीकी  मानकों  को  अनुपालन  करती  उत्पादक  कंपनी

 को  ताप  विद्युत  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  उक्त  अधिनियम  के  अंतर्गत

 कोई  स्वीकृति/लाइसेंस  की  जरूरत  नहीं  जल  विद्युत  परियोजनाओं

 के  लिए  सीईए  से  तकनीकी  आर्थिक  स्वीकृति  की  जरूरत  जल

 विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  से  कोई  प्रस्ताव

 सीईए  में  स्वीकृति  हेतु  लंबित  नहीं

 प्राकृतिक  आपदा  क्षेत्रों  की  पहचान

 3441.  श्री  थामस  :  क्‍या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  भारत  के  कुछ  क्षेत्रों  मे ंलगभग  हर  वर्ष

 होनेवाले  भूस्खलन  और  हिमखण्ड  जैसी  प्राकृतिक  आपदाओं  के  संबंध

 में  कोई  अध्ययन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  एहतियाती  उपायों  के  लिए  ऐसे  स्थानों  की  पहचान

 की  कोई  प्रणाली  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल
 :  और  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण

 विभाग  अस्थायी  कारणों  का  वर्णन  करने  तथा  ढलान  के

 लिए  उपयुक्त  सुरक्षात्मक  उपाय  सुझाने  के  लिए  लगभग  हर  वर्ष  उत्तरी

 पूर्वी  और  उत्तर-पश्चिमी  हिमालय  पर्वत  देश  के  उत्तरी  पूर्वी
 राज्यों  तथा  पश्चिमी  घाटों/भारत  के  दक्षिण  भाग  में  स्थित  नीलगिरी  पर्वतों

 में  भी  बार-बार  होनेवाले  तथा  स्पष्ट  रूप  से  होनेवाले  सभी  भूस्खलनों
 का  अध्ययन  करता  देश  के  भू-स्खलन  संभावित  क्षेत्रों  में  पुराने

 निष्क्रिय  इत्यादि  जैसे  अनेक  प्रकार  के  भू-स्खलन  होते  जीएसआई

 इन  सभी  स्खलनों  का  विस्तृत  अन्वेषण  करता

 हाल  ही  में  बार-बार  आनेवाले  निम्नलिखित  कुछ  भू-स्खलनों  का

 अध्ययन  किया  गया

 ()  शिलांग-सिलचर  राष्ट्रीय  मेघालय  स्थित  सोनपुर

 (0)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  स्थित  9  मील  सिक्किम

 में  लाटाखोला  इलाची  शेरवानी

 स्खलन  इत्यादि  (#)  पगलझ्ोोरा  पश्चिम

 (iv)  विनाशकारी  वारणावत  सूर्वी  मसूरी

 (५)  बिहार  तथा  महाराष्ट्र  के  रायगढ़  जिले  में  कुछ
 अन्य  सुस्पष्ट  (५)  हास्पीटल

 भारत  में  हिम  स्खलनों  का  अध्ययन  रक्षा  मंत्रालय  के  रक्षा  अनुसंधान
 और  विकास  संगठन  के  हिम  और  हिम  स्खलन  अध्ययन  स्थापना

 द्वारा  किया  जाता  इसका  मुख्य  उद्देश्य  बर्फ  से  घिरे

 हिम  स्खलन  संभावित  क्षेत्रों  में  तैनात  सैन्य  टुकड़ियों  की  उनके  दैनिक

 आवागमन  में  सहायता  करना  पश्चिमी  हिमालयो  क्षेत्र  में  सैन्य  टुकड़ियों
 के  आवागमन  को  प्रभावित  करने  वाले  सभी  हिम  स्खलन  संभावित  क्षेत्रों

 को  हिम  और  हिम  स्खलन  अध्ययन  स्थापना  द्वारा  पंजीकृत  कर  लिया

 गया  भारत  मौसम  विज्ञान  विभाग  हिम  स्खलरनों  का  पूर्वानुमान  करने

 के  लिए  मौसम  विज्ञानी  डाय  मुहैया  कराता
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 और  ऐसो  प्रण्मलियां  हैं  जिनके  ट्वारा  भू-स्खलन

 की  दृष्टि  से  संवेदनशील  क्षेत्रों  को  रेस्क्कित  किया  जा  सकता

 जीएसआई  ने  उत्तर-पूर्वी  उत्तर  पूर्वी  और  उत्तर  पश्चिमी  हिमालय

 पश्चिमी  घाटों  और  नोलगिरी  पर्वतमाला  में  फैले  लगभग

 1150  भूस्खलनों  कौ  सूची  पहले  हो  बना  ली  जीएसआई  भू-स्खलन
 संभावित  पर्वतीय  भू-भाग  की  भू-स्खलनों  के  लिए  उनकी  संवेदनशीलता

 की  सोमा  के  अनुसार  इसे  विभिन्‍न  मंडलों  में  सीमांकित  करने  के  लिए

 अलग-अलग  पैमानों  पर  भू-स्खलन  के  खतरे  वाले  क्षेत्रों  का  मानचित्र

 तैयार  करने  का  कार्य  कर  रहा  इस  अध्ययन  का  मुख्य
 प्रयोजन  भू-उपयोग  पैटर्न  के  संबंध  में  योजनाकारों  का  मार्गदर्शन  करना

 हिम  स्खलनों  के  कारण  होनेवाली  जोखिम  को  निम्नलिखित

 क्रिया-विधियों  द्वारा  कम  करने  का  प्रयास  क्थि|  जता

 (i)  हिम-स्खलन  संबंधी  जागरुकता

 (i)  हिम-स्खलन  पूर्वानुमान

 हिम  और  हिस-स्खलन  अध्ययन  स्थापना  हिम-स्खलन  संभावित  क्षेत्रों

 में  रहनेवाले  लोगों  क ेलिए  आसनन्‍न  खतरे  के  बारे  में  हिम-स्खलन  पूर्वानुमान
 के  संबंध  में  नियमित  बुलेटिन  जारी  करता  हिमालय  पर्वत  श्रृंखला
 के  आंतरिक  क्षेत्र  में  रने  वाली  आबादी  को  भी  इस  आसन्‍न  खतरे

 के  बारे  में  प्रेस  सूचना  ब्यूरो  और  स्थानीय  प्रसारण  स्टेशनों  के  माध्यम

 से  सूचित  किया  जाता

 जेनेटिक  इंजीनियरिंग

 3442.  श्री  राजगोपाल  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकौ  मंत्री

 यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  गैर-सरकारी  संगठन  ने  यह  मांग

 की  है  कि  बोटी  कपास  को  किस्मों  को  भारतीय  स्थितियां  में  इनकी

 उपयुक्तता  का  निर्धारण  करने  के  लिए  इनके  निष्पादन  की  समीक्षा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्या

 कार्यवाही  की  गई

 कया  जेनेटिक  इंजीनियरिंग  अनुमोदन  समिति  ने

 इस  मामले  में  आपत्ति  उठाए  जाने  के  बावजूद  कुछ  राज्यों  के  लिए

 बीटी  कपास  की  नई  किस्मों  को  मंजूरी  दे  दी  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  और  जी  बीटी  कपास  किस्मों  की  भारतीय

 परिस्थितियों  में  उनकी  उपयुक्तता  की  जांच  करने  के  लिए  किसी  भी

 गैर-सरकारी  संगठन  ने  उनके  निष्पादन  की  समीक्षा  की  मांग

 नहीं  की  हालांकि  कृषि  भारत  कृषक  जीन

 कैंपेन  और  ग्रीन  पोस  जैसे  गैर-सरकारी  संगठनों  ने  आनुवंशिक  इंजीनियरिंग

 अनुमोदन  समिति  पर्यावरण  एवं  वन  भारत  सरकार

 को  यह  प्रस्तावना  की  फसल  का  कम  बुलवार्म  हमले  से  सुरक्षा

 प्रदान  करने  की  असमर्थता  संकीग  जैसे  अन्य  कीर्टो  के  ग्राहा

 कम  आनुवंशिक  शुद्धता  इत्यादि  जैसी  शिकायतों  के  साथ  अपना

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  और  इनमें  से  अत्यधिक  खामियां  आश्र  प्रदेश  के

 वारांगल  जिले  में  विशिष्ट  उपरोक्त  गैर-सरकारी  संगठनों  के  प्रस्तावित

 प्रस्तावताओं  पर  जीईएसी  की  बेठकों  में  विचार  किया  गया  था  तथा

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  और  केंद्रीय  कपास  अनुसंधान  संस्थान

 नागपुर  जिन्होंने  यह  रिपोर्ट  दी  थी  बीटी  कपास  किर्स्मों

 के  निष्पादकता  अच्छी  थी  और  बुलवार्म  के  विकसित  होने  की  कोई

 आंशका  नहीं  से  स्पष्टीकरण  मांगे  गये  कपास  में  बीटी  जीन

 को  बॉलवार्म  संक्रामण  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  परिचालित  किया

 गया  अतः  एक  बीटी  किस्म  की  सफलता  केवल  बॉलवार्म  के

 विरूद्ध  इसके  प्रभाव  की  दिशा  में  ही  नापी  जा  सकती  भारत  में

 वर्ष  2002-2004  के  दौरान  बीटी  कपास  की  खेती  में  वृद्धि  हुई

 नागपुर  से  प्राप्त  रिपोर्ट  यह  दर्शाती  हैं  की  बीटी  कपास

 में  बॉलवार्म  संक्रमण  हानि  के  मूल  आर्थिक  स्तर

 से  कम  ही  रहा

 और  जीईएसी  ने  पर्यावरण  में  जारी  करने  के  लिए

 तथा  निजी  क्षेत्रीय  कंपनियों  द्वारा  वाणिम्यिक  अनुप्रयोग  के  लिए  कुल
 62  बीटी  कपास  हाइब्रिड्स  को  अनुमति  दी  है  और  इसका  विस्तृत  विवरण

 संलग्न  पर्यावरण  में  जारी  करने  के  लिए  अनुमोदित  हाईब्रिड्स  को

 उनकी  कृषक  विशेष  सक्षमता  और  आर्थिक  लाभ  के  लिए  जारी

 करने  से  पहले  कठिन  जांच  तरीकों  के  माध्यम  से  गुजारा  गया

 बीटी  बीजों  की  विस्तृत  दिशा-निर्देशों  और  इस  कार्य  के  लिए  तैयार

 किए  गए  तौर-तरीकों  के  अनुसार  आनुवंशिक  परिचालन  समीक्षा  समिति

 की  अध्यक्षता  के  तहत  कंटेंड  एवं  बहु  स्थानीय  परीक्षणों

 में  विस्तृत  रूप  से  जांच  की  गई  इसके  उपरांत  भारतीय  कृषि  एवं

 अनुसंधान  परिषद  जांच  तंत्र  के  तहत  जीईएसी  द्वारा  अनुमोदित
 तौर  तरीकों  के  तहत  बीटी  बीजों  के  विस्तृत  स्तर  पर  खेत  परीक्षण  किए
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 गए  वाणिण्यिक  खेती  के  लिए  बीटी  हाईब्रिड्स  को  अनुमोदित  करते  में  जीईएसी  ने  अनुवीक्षण  एवं  मूल्यांकन  समिति  और  आईसीएआर
 समय  जैव  सुरक्षा  अध्ययनों  तथा  कृषक  मूल्यांकन  के  परिणामों  के  संदर्भ  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया

 विवरण

 वर्ष  2002-2006  के  दौरान  विभिनन  क्षेत्रों  में  वाणिज्यिक  खेती  के  लिए

 अनुमोदित  बीटी  कपास  किसमें

 हाईब्रिड्स  का  नाम  कंपनी  का  नाम  जीन  घटना  क्षेत्र

 1  2  3  4  5

 अप्रैल  2002

 1.  एमईसीएच  12  बीटी***  मैसर्ज  माहिको  क्राई  एसी  53  केंद्रीय

 2.  एमईसीएच  162  बीटी***  मैसर्ज  माहिको  क्राई  एसी  531  केंद्रीय  एवं  दक्षिण

 3.  एमईसीएच  184  बीटी"**  मैसर्ज  माहिको  क्राई  एसी  53  केंद्रीय  एवं  दक्षिण

 अप्रैल  2004

 4.  आरसीएच  2  बीटी***  मैसर्ज  रासी  सीड्स  क्राई  एसी  531  केंद्रीय  एवं  दक्षिण

 लिमिटेड

 अप्रैल  2005

 5...  मलिका  मैसर्ज  नूजीविदू  क्राई  एसी  531  केन्द्रीय  एवं  दक्षिण

 सीड्स  लिमिटेड

 6...  बनन्‍नी  मलिका  मैसर्ज  नूजीविदू  क्राई  एसी  53  केन्द्रीय  एवं  दक्षिण

 सीड्स  लिमिटेड

 7.  बीटी  मैसर्ज  रासी  सीड्स  क्राई  एसी  53  केन्द्रीय

 लिमिटेड

 8.  बीटी  मैसर्ज  रासी  सीड्स  क्राई  एसी  53  केन्द्रीय

 लिमिटेड

 9.  बीटी  मैसर्ज  रासी  सीड्स  क्राई  एसी  531  केन्द्रीय

 लिमिटेड

 10.  बीटी  मैसर्ज  रासी  सीड्स  क्राई  एसी  531  दक्षिण

 लिमिटेड
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 मैसर्ज  माहिको

 मैसर्ज  माहिको

 मैसर्ज  माहिको

 मैसर्ज  माहिको

 मैसर्ज  अंकूर

 सीड्स  लिमिटेड

 मैसर्ज  अंकूर

 सीड्स  लिमिटेड

 मैसर्ज  अंकूर

 सीदस  लिमिटेड

 मैसर्ज  माहिको

 मैसर्ज  माहिको

 मैसर्ज  नूजीविदू

 सौद्स  लिमिटेड

 मैसर्ज  नूजीविदू
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 27.  बीटी  मैसर्ज  रासी  क्राई  एसी  53  केंद्रीय  क्षेत्र
 *

 सीड्स  लिमिटेड

 28.  आरसीएच-]7॥  बीजीआई  मैसर्ज  रासी  क्राई  एसी  531  दक्षिण  क्षेत्र

 सीड्स  लिमिटेड

 29.  बीजीआई  मैसर्ज  रासी  क्राई  एसी  531  दक्षिण  क्षेत्र

 सीडू्स  लिमिटेड

 30.  बीजीआई  मैसर्ज  रासी  क्राई  एसी  53  दक्षिण  क्षेत्र

 सीड्स  लिमिटेड

 31.  बीटी  :  भैसर्ज  गंगा  कावेरी  क्राई  एसी  531  केन्द्रीय  क्षेत्र

 प्राइवेट  लिमिटेड

 32.  बीटी  मैसर्ज  गंगा  कावेरी  क्राई  एसी  53  केन्द्रीय  क्षेत्र

 प्राइवेट  लिमिटेड

 33.  बीटी  मैसर्ज  गंगा  कावेरी  क्राई  एसी  53  दक्षिण  क्षेत्र

 34.  बीटी  मैसर्ज  गंगा  कावेरी  क्राई  एसी  53  दक्षिण  क्षेत्र

 35.  बीटी  मैसर्ज  कृषिधन  सीड्स  क्राई  एसी  531  केंद्रीय  एवं  दक्षिण  क्षेत्र

 प्राइवेट  लिमिटेड

 36.  मैसर्ज  कृषिधन  सीड्स  क्राई  एसी  531  केंद्रीय  एवं  दक्षिण  क्षेत्र

 प्राइवेट  लिमिटेड

 37.  बीटी  मैसर्ज  कृषिधन  सीडूस  क्राई  एसी  53  केंद्रीय  क्षेत्र

 प्राइवेट  लिमिटेड

 38.  एसीएच-33-॥  बीटी  मैसर्ज  अजीत  लिमिटेड  क्राई  एसी  53  केंद्रीय  एवं  दक्षिण  क्षेत्र

 39.  बीटी  मैसर्ज  अजीत  लिमिटेड  क्राई  एसी  53  केंद्रीय  एवं  दक्षिण  क्षेत्र

 40.  तुलसी  4  बीटी  मैसर्ज  तुलली  सीड्स  क्राई  एसी  53  केंद्रीय  दक्षिण  क्षेत्र

 प्राइवेट  लिमिटेड

 41.  तुलसी  117  बीटी  मैसर्ज  तुलसी  सीड्स  क्राई  एसी  531  केंद्रीय  एवं  दक्षिण  क्षेत्र

 प्राइवेट  लिमिटेड
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 42.  एनपीएच  2171  बोटी

 43.  ब्रह्मा  बीटी

 44.  वीआईसीएच  -  5  बीटी

 45.  वीआईसीएच  -  9  बीटी

 46.  पीआरसीएच  -  102  बीटी

 47.  पीसीएच  -  2270  बीटी

 48.  पीसीएच  -  111  बीटी

 49.  बीजी  ॥

 ५50.  बीजी  ॥

 51.  बीजी  ॥

 52.  बीजी  ॥

 53.  बीजी  ॥

 54.  बीजी  ॥

 55.  बीजी  ॥

 56.  जेकेसीएव  1947  बीटी

 15  2006
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 मैसर्ज  प्रभात  सीडस  क्राई  एसी  531

 लिमिटेड

 मैसर्ज  एमरजेंट  जेनेटिक्स  क्राई  एसी  531

 मैसर्ज  विक्रम  सीड्स  क्राई  एसी  53

 प्राइवेट  लिमिटेड

 मैसर्ज  विक्रम  सीड्स  क्राई  एसी  53

 प्राइवेट  लिमिटेड

 मैसर्ज  प्रवर्धन  सीड्स  क्राई  एसो  53

 लिमिटेड

 मैसर्ज  प्रभात  सीड्स  क्राई  एसी  531

 लिमिटेड

 मैसर्ज  विक्की  एग्रोटेक  क्राई  एसी  531

 प्राइवेट  लिमिटेड

 मैसर्ज  माहिको  क्राई  ।  एसी  एवं  क्राई  2  एबी
 15985

 मैसर्ज  माहिको  क्राई  एसी  एवं  क्राई  2  एबी
 15985

 मैसर्ज  माहिको  क्राई  ।  एसी  एवं  क्राई  2  एबी
 15985

 मैसर्ज  माहिको  क्राई  ।  एसी  एवं  क्राई  2  एबी

 15985

 मैसर्ज  भाहिको  क्राई  ।  एसी  एवं  क्राई  2  एबी
 15985

 मैसर्ज  कृषिधन  सीडूस  क्राई  ।  एसी  एवं  क्राई 2  एबी
 प्राइवेट  लिमिटेड  15985

 मैसर्ज  अजीत  सीडूस  क्राई  ।  एसी  एवं  क्राई  2  एबी
 लिमिटेड  15985

 मैसर्ज  एग्री  क्राई  ।  एसी  जीन  1)

 जेनेटिक्स  सीड्स  लिमिटेड

 केंद्रीय  एवं  दक्षिण  क्षेत्र

 केंद्रीय  एवं  दक्षिण  क्षेत्र

 केंद्रीय  एवं  दक्षिण  क्षेत्र

 केंद्रीय  एवं  दक्षिण  क्षेत्र

 केंद्रीय  क्षेत्र

 दक्षिण  क्षेत्र

 केंद्रीय  क्षेत्र

 केंद्रीय  क्षेत्र

 केंद्रीय  क्षेत्र

 केंद्रीय  क्षेत्र

 दक्षिण  क्षेत्र

 दक्षिण  क्षेत्र

 केंद्रीय  क्षेत्र

 केंद्रीय  क्षेत्र

 केंद्रीय  क्षेत्र

 224
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 57.  जेके  वरुण  बीटी  मैसर्ज  एग्री  क्राई  ।  एसी  जीन  1)  केंद्रीय  क्षेत्र

 जैनेटिक्स  सीड्स  लिमिटेड

 58.  जेक  दुर्गा  बीटी  मैसर्ज  एग्री  क्राई  ।  एसी  जीन  1)  दक्षिण  क्षेत्र

 जेनेटिक्स  लिमिटेड

 59.  बीटी  मैसर्ज  एणग्री  क्राई  ।  एसी  जीन  ए  1)  दक्षिण  क्षेत्र

 जैनेटिक्स  सीड्स  लिमिटेड

 60.  आर  मैसर्ज  नाथ  सीड्स  एबी  +  क्राई  उत्तरी  क्षेत्र

 लिमिटेड  जीएफएम

 61.  आर  मैसर्ज  नाथ  सीडूस  ।  एबी  +  क्राई  केंद्रीय  क्षेत्र

 लिमिटेड  जीएफएम

 62.  आर  मैसर्ज  नाथ  सीड्स  ।  एबी  +  क्राई  दक्षिण  क्षेत्र

 लिमिटेड  जीएफएम

 क्षेत्र-वार  राज्यों  का  केंद्रीय  क्षेत्र  महाराष्ट्र  और  दक्षिण  क्षेत्र  कर्नाटक्क  और  और  उत्तरी

 क्षेत्र  राजस्थान  और

 **आंध्र  प्रदेश  के  लिए  अनुमोदन  का  नवीनीकरण  नहीं  किया

 रुपए  की  क्रय  शक्ति

 3443.  धीरेंद  अग्रवाल  :

 श्रीमत्ती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  कुछ  वर्षों  से  भारतीय  रुपए  की  क्रय  शक्ति

 लगातार  गिरतो  जा  रही

 यदि  तो  1980-81  में  रुपए  के  मान  के  आधार  पर

 वर्ष  1991-92  और  2006-07  में  रुपए  का  औसत  मान  कितना

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  शहरों  में  रुपए  की  क्रय  शक्ति  में

 विसंगति

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 रुपए  के  मान  को  बनाए  रखने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या

 कदम  उठाए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  वर्ष  1980-81  को  आधार  मानते  भारतीय

 रुपए  का  औसत  मूल्य  1991-92  में  37  पैसे  और  2006-07  में  14

 पैसे  था  कौ

 विभिन्‍न  शहरों  में  रुपए  की  क्रय  शक्ति  में  अंतर  यह  अंतर

 देश  के  विभिन्न  शहरों  में  औद्योगिक  कामगारों  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य

 सूचकांक  की  विभेदक  भारत  पद्धति  के  साथ-साथ

 सभी  शहरों  के  मूल्य  व्यवहारों  में  भिन्‍नताओं  के  कारण  इसी  के

 परिणामस्वरूप  विभिन्‍न  शहरों  में  सीपीआई-आई-डब्ल्यू  की  वृद्धि  की

 भिन  दरें  हैं  जिसका  सदृश  रुपए  की  क्रय  शक्ति  बताता

 मूल्यों  के  स्तर  में  वृद्धि  अर्थात  मुद्रास्फीति  के  परिणामस्वरूप  रुपए
 के  मूल्य  में  गिरावट  होती  सरकार  ने  मुद्रास्फीति  को  नियंत्रण  में

 रखने  के  लिए  इस  दिशा  में  हाल  में  अनेक  उपाय  किए  इनमें
 कठोर  राजकोषोय  और  मौद्रिक  शुल्कों  में  कमी  आयात
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 के  माध्यम  से  आवश्यक  वस्तुओं  की  आपूर्ति  और  मांग  का  प्रभावी

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  सुदृढ़ीकरण  और  कुछ  वस्तुओं
 का  निर्यात  रोकना  शामिल

 ]

 पूर्णी  तथा  उत्तरी  क्षेत्र  में  कोहरे  पर  अध्ययन

 3444.  श्री  जरकला  राखाकृष्थन  :  क्या  विजन  और  प्रौधोगिकी

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  आनकारी  है  कि  एक  दशक  से  भी  अधिक

 से  जाड़े  के  महीनों  के  दौरान  देश  के  पूर्वी  और  उत्तरी  भाग

 के  अधिकांश  क्षेत्रों  में घना  कोहरा  छाया  रहता

 यदि  तो  क्या  सरकार  की  इस  समस्या  का  अध्ययन

 करने  के  लिए  अनुसंधान  कराने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संयंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की

 गयी

 विद्वान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वो  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  जी  यह  सर्वविदित  है  कि  जाड़े  के  महीनों  के

 दौरान  उत्तरी  और  पश्चिमी  भारत  के  अधिकांश  क्षेत्रों  में  कोहरा  या

 रहता

 (@) और  चूंकि  जड़े  के  महोरनों  के  दौरान  कोहरा  छाया

 रहना  विशेष  रूप  से  विमानन  क्षेत्र  क ेलिए  चिन्ताजनक  स्थिति  इसलिए

 आईएमडी  और  अन्य  अनुसंधान  संस्थारनों/संगठनों  ने  कोहरे  के  विभिन्‍न

 पहलुओं  जैसे  इसके  शुरू  होने  के  इसके  बने  रहने  की

 बनने  की  स्थितियों  के  बारे  में  कई  अनुसंधान  किए  इसके

 कोहरे  के  दौरान  विमान  प्रचालन  में  आने  वाली  समस्याओं  को

 कम  करने  के  लिए  आईएमडी  ने  सभो  हवाई  अड्डों  पर  दृष्टिसीमा
 का  मूल्यांकन  करने  और  अन्य  तात्कालिक  पूर्वानुमान  करने  तथा  सरल

 अभिकलन  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  भी  किया

 आईएमडी  और  एनसीएमआरडब्ल्यूएफ  के  मध्यमान  माडलों  में  कोहरे
 की  समस्या  का  अध्ययन  करने  की  संभावना  मौजूदा  ये  मॉडल

 वास्तविक  समय  में  चलाए  जाते  हैं  तथा  पूर्वानुमान  करने  वाले  केद्ध
 स्थान  विशेष  के  लिए  पूर्वानुमान  करने  में  मार्गदर्शन  लेने  के  लिए  इनका
 प्रयोग  करते  आईएमडी  की  आधुनिकीकरण  योजना  में  शामिल  विस्तारित

 प्रेक्षणात्पक  नेटर्वक  से  कोहरे  के  पूर्वानुमान  में  सुधार  लाने  के  लिए
 मध्यमान  मॉडल  काफी  कारगर  उपकरण  साबित  हो  सकते

 राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  नई  दिल्ली  कोहरा  बनने

 की  स्थितियों  तथा  कोहरें  की  स्थितियों  में  परिवर्तन  होने  में  मानवजनित
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 प्रदूषकों  की  भूमिका  पर  अध्ययन  कर  रहा  यह  कार्य  वैज्ञानिक

 एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  केन्द्र  के  गणितीय  माडलिंग  एवं  कम्प्यूटर

 अनुरूपण  केन्द्र  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  किया

 जा  रहा  ताकि  दिल्‍ली  तथा  उसके  आस-पास  के  क्षेत्रों  के  लिए

 सी-एमएमएसीएस  द्वारा  निर्मित  माडल  का  प्रयोग  करके  कोहरे  के  मौसम

 में  दृष्टिसीमा  का  पूर्वानुमान  किया  जा

 निजी  जौीमा  कंपनियों  का  मूल्यांकन

 3445.  श्री  अमिताभ  ननन्‍्दी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  क्री  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  कितनी  निजी  बीमा  कंपनियां  कार्य  कर  रही

 क्या  सरकार  ने  इन  कंपनियों  के  कार्यकररण  का  कोई

 मूल्यांकन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 वित्त  मंआलय  में  राज्य  मंत्री  :

 बीमा  विनियामक  और  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  सूचित
 किया  गया  आदिनांक  देश  के  बीमा  क्षेत्र  में  24  निजी  कंपनियां

 हैं  जिनमें  से  15  जीवन  बीमा  क्षेत्र  में  और  9  गैर-जीवन  बीमा  क्षेत्र
 में

 और  आईआरडीए  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  बीमा

 1938  में  निहित  प्राधिकरण  द्वारा  अधिसूचित  किए

 गए  विभिन्न  विनियमों  और  समय-समय  पर  जारी  किए  गए  परिपश्नों  के

 बीमा  कंपनियों  के  कार्य-कलापों  की  निरन्तर  समीक्षा  और  निगरानी

 करता  रहा  इसके  यह  परिचालन  के  विशिष्ट  क्षेत्रों  के  संबंध

 बोमा  कंपनियों  का  स्थल  पर  निरीक्षण  भ्री  करता  रहा

 विदेशी  बैंकों  संबंधी  दिशा-निर्देश

 3446.  श्री  आरुन  रशौद  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  संस्थाओं
 में  विदेशी  बैंकों  की  भूमिका  के  संबंध  में  हाल  ही  में  दिशा-निर्देश
 जारी  किए

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  अनेक  विदेशी  बैंकों  ने  भारतीय
 रिजर्व  बैंक  की  नीति  का  उल्लंघन  किया  और

 यदि  तो  इन  बैंकों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्रवाई  की  गई
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 वित्त  मंआलय  में  राज्य  मंत्री  :
 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  12  2006  को

 जारी  रूप  से  महत्वपूर्ण  गैर-बैंकिग  वित्तीय  कंपनियों  का

 वित्तीय  विनियमन  और  बैंकों  के उनके  साथ  से  संबंधित  मार्गनिर्देशों
 के  विदेशी  बैंकों  सहित  बैंक  किसी  एकल  गैर-बैंकिंग  वित्तीय

 कंपनी  (एनबीएफसी)/एनबीएफसी-आस्ति  वित्त  कंपनी  में

 अपनी  पूंजी  निधियों  का  क्रमशः  15%/12%  तक  एक्सपोजर  कर  सकते

 बशर्ते  10%/15%  से  अधिक  एक्सपोजर  अवसंरचना  क्षेत्र

 को  एनबीएफसी/एनबीएफसी-एएफसी  द्वारा  दी  गई  निधियों  के  लिए

 इसके  बैंक  सभी  एनबीएफसी  में  अपने  कुल  एक्सपोजर
 की  आंतरिक  सीमाएं  निर्धारित  करने  पर  भी  विचार  कर  सकते

 और  चूंकि  पूर्वोक्त  मार्गानिर्देश  12  2006  को

 ही  प्रभावी  हुए  इसलिए  प्रश्न  नहीं

 जिला  ग्रामीण  विकास  अभिकरणों  में  रिक्त  फ्द

 3447  श्रीमती  मनोरमा  माधवराज  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सभी  राज्यों  के  जिला  ग्रामोण  विकास  अभिकरणों  में

 वरिष्ठ  अधिकारियों  विशेषकर  समूह  के  65  प्रतिशत  से  अधिक

 पद  रिक्त  पड़े  हुए
 ह

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इन  रिक्त  पर्दो  को  भरने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा

 रहे

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सूर्वकान्ता  :  से  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 संदूषित  जल

 3448.  श्री  ललित  मोहन  शुक्लवैद्या  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली

 जल  बोर्ड  ट्वारा  आपूर्ति  किए  जाने  वाले  जल  में  कार्सिनोजेनिक  पदार्थों

 की  अत्यधिक  मात्रा  होती  है  जैसाकि  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  द्वारा

 पाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  संदूषण  स्तर  कम  करके  इसे  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन
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 के  मानक  स्तर  तक  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यविधि  तैयार

 की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 दिल्ली  जल  बोर्ड  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  केन्द्रीय

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  द्वारा  कराए  गए  अध्ययन  एवं
 केन्द्रीय  पर्यावरण  इंजीनियरिंग  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  स्वतंत्र  रूप  से  की

 गयी  जांचों  के  डीजेबी  का  शोधित  जल  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 के  पेयजल  दिशानिर्देशों  और  अनुमत्य  मानकों  के  अनुकूल

 से  (25)  उपरोक्त  के  उत्तर  के  आलोक  में  प्रश्न

 नहीं  -

 वैज्ञानिकों  की  संख्या

 3449.  श्री  स्वदेश  चक्रवर्ती  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चीन  एवं  अन्य  विकसित  देशों  में  दस  लाख  की

 जनसंख्या  में  वैज्ञानिकों  की  संख्या  कितनी  और

 चीन  एवं  अन्य  विकसित  देशों  में  अनुसंधान  एवं
 विकास  में  प्रति  व्यक्ति  निवेश  कितना

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  और  (a)  चीन  तथा  अन्य  विकसित  देशों

 में  2002  के  आंकड़ों  के  अनुसार  प्रति  मिलियन  जनसंख्या  पर  अनुसंधानरत
 वैज्ञानिकों  की  संख्या  और  प्रति  व्यक्ति  अनुसंधान  और  बिकास

 एण्ड  व्यय  से  संबंधित  जानकारी  निम्नानुसार

 देश  प्रति  मिलियन  व्यक्ति  डालर

 पर  वैज्ञानिकों  में  प्रति  व्यक्ति

 की  संख्या  एण्ड

 1  2  ३  4

 1.  आस्ट्रेलिया  3446  281.07

 2...  आस्ट्रिया  2346  564.59

 3...  कनाडा  3487  459.63

 4.  चीन  633  12.15



 1  2  3  4

 5.  डेनमार्क  4822  689.68

 6...  क्रांस  3134  552.08

 7.  जर्मनी  3222  613.94

 8...  भारत«  110  3.53

 9...  आपान  5065  976.58

 10.  कोरिया  गणराज्य  2979  288.50

 nn.  सिंगापुर  4352  475.52

 12.  स्वीडन  5171  1104.20

 13.  यूनाइटेड  किंगडम  2691  436-40

 14.  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  4526

 और  विकास  सांख्यिकी  2004-05,

 विश्व  विकास  संकेतक  2004/05,  विश्व  बैंक

 चीन  में  हांगकांग  शामिल  नहां  है

 ।  मिलियन  -  10  लाख

 शहरी  गरीबी  उपशमन  कार्यक्रम

 3450.  श्री  रनेन  बर्मन  :

 श्री  रामकपाल  कादव  :

 श्री  हितेन  बर्मन  :

 क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  शहरी  गरीबी  का  उपशमन  करने  हेतु  सरकार  द्वारा

 बनाए  गए  और  क्रियान्वित  किए  गए  कार्यक्रमों  और  योजनाओं  का  योजनावार

 और  राज्यवार  ख्यौरा  क्‍या

 उपर्युक्त  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  हेतु  गत  तीन  वर्षों  के
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 दौरान  प्रत्येक  राण्य  सरकार  ट्वारा  वर्धषवार  और  राज्यवार  कितनी  धनराशि

 आयोटित  और  उपयोग  की  गई

 इन  योजनाओं  से  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  हुआ

 क्या  शहरी  गरीबी  के  उपशमन  हेतु  आबंटित  धनराशि

 ग्रामीण  गरीबी  उपशमन  हेतु  आबंटित  धनराशि  की  तुलना  में  बहुत  कम

 (2)  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  का  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए

 आवास  और  शहरी  गरीबी  ठपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  देश  में  शहरी  गरीबों  की  जीवन  दशाओं  में  सुधार

 लाने  तथा  शहरी  गरीबों  के  लिए  रोजगार  का  सृजन  करने  पर  ध्यान

 केन्द्रित  करने  हेतु  आवास  एवं  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  दिनांक

 1.12.1997  से  संपूर्ण  भारत  में  स्वर्ण  जयंती  शहरी  रोजगार  योजना

 नामक  एक  रोजगारोन्मुखी  शहरी  गरीबी  उपशमन

 स्कीम  पहले  हो  कार्यान्वत  कर  रहा  इस  स्कीम  में  नौवीं

 कक्षा  तक  ही  पढ़े  व्यक्तियों  द्वारा  स्व  रोजगार  उद्यमों  की  स्थापना  को

 प्रोत्साहन  देकर  तथा  सामाजिक  एवं  आर्थिक  रूप  से  उपयोगी

 सार्वजनिक  परिसंपत्तियों  के  निर्माण  के  लिए  उनके  श्रम  का  उपयोग

 करते  हुए  मजदूरी  रोजगार  मुहैया  कराके  शहरी  बेरोजगारों  एवं  अल्परोजगार

 प्राप्त  गरीबों  को  लाभप्रद  रोजगार  मुहैया  कराने  की  संकल्पना  की  गयी

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  जारो

 केन्द्रीय  धनराशि  तथा  तिमाही  प्रगति  रिपोर्ट  के  माध्यम  से  राज्यों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  सूचित  व्यय  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 स्वर्ण  जयंती  शहरी  रोजगार  योजना  के  1.12.1997  को  प्रारम्भ

 होने  को  तारीख  से  30.11.2006  तक  प्राप्त  तिमाही  प्रगति  रिपोर्टों  के

 माध्यम  से  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  यथा  सूचित  इस  स्कीम  के  अंतर्गत

 लाभार्थी  व्यक्तियों  की  संचयी  संख्या  इस  प्रकार

 माको  पपूप  उच्चम  स्थापित  करने  हेतु  सहायता  911056
 प्रदाव  किए  गए  शहरी  गरीबों  की  कुल  संख्या

 कौशल  प्रशिक्षण  प्रदान  किए  गए  शहरी  947819

 गरीबों  की  संख्या
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 मजदूरी  रोजगार  घटक  के  अंतर्गत  सृजित  586.86  लाख

 कार्य  के  कार्य  दिवसों  की  संख्या

 से  वर्ष  1999-2000  में  अनुमान  लगाये  गए  67.1
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 जोरदार  प्रयासों  के  स्वर्ण  जयंती  शहरी  रोजगार  योजना  के

 अंतर्गत  केन्द्रीय  आबंटन  हाल  के  वर्षों  में  पर्याप्त  रूप  से  बढ़ा  दिया

 गया

 मिलियन  शहरी  गरीबों  की  कुल  संख्या  को  देखते  हुए  स्वर्ण  जयंती  रुपये

 शहरी  रोजगार  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  आबंटन  बहुत  कम  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  स्वर्ण  जयंती  शहरी  रोजगार  योजना  के  लिए  धनराशि  2003-04  2004-05  2005-06.  2006-07

 का  केन्द्रीय  आबंटन  निम्नवत  यह  देखा  गया  है  कि
 बजट

 आबंटन  आबंटन  105.00  123.00  160.00  250.00
 में  वृद्धि  करने  हेतु  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  के

 विवरण

 स्वर्ण  जयंती  शहरी  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जारी

 केनद्रीय  धनराशि  तथा  सूचित  व्यय  का  राज्यवार  ब्यौरा

 लाख

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  जारी  सूचित  केन्द्रीय  जारी  सूचित  केंद्रीय  जारी  सूचित  केन्द्रीय

 केन्द्रीय  धनराशि  केन्द्रीय  घनराशि  केन्द्रीय  धनराशि

 धनराशि  व्यय  धनराशि  व्यय  धनराशि  व्यय

 2003-2004  2004-2005  2005-2006

 त  2  3  4  5  6  7  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  1390.19  1390.19  1116.41  319.86  1526.17  289.97

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  7.84  140.34  7.69  26.16  0.00  125.11

 3.  असम  0.00  669.94  245.07  405.94  0.00  538.51

 4...  बिहार  425.38  425.38  468.09  468.09  681.66  0.00

 5...  छत्तीसगढ़  229.65  170.00  119.31  115.06  405.67  146.52

 6.  गोवा  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 7.  गुजरात  260.19  170.04  164.36  283.12  0.00  572.16

 8...  हरियाणा  569.95  435.52  668.47  432.66  681.12  673.71

 9.  हिमाचल  प्रदेश  32.58  60.09  2.17  38.59  45.36  34.45

 10.  जम्मू  एवं  कश्मीर  30.41  106.20  128.17  72-25  9.06  55.92
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 1  2  3  4  5  6  7  8

 11.  झारखंड  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 12.  कर्नाटक  577.46  985.44  1165.15  796-92  822.99  756-29

 13.  केरल  610.50  610.50  554.95  554.95  681.26  117.91

 14.  मध्य  प्रदेश  818.32  687.70  931.49  886.47  1596.76  1196.69

 1S.  महाराष्ट्र  322.56  1335.80  1508.66  1835.83  2552.92  2055.94

 16-  मणिपुर  0.00  184-45  0.00  0.00  111.39  232.70

 17.  मेघालय  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00

 18.  मिजओरम  522.79  522.79  491.04  491.04  351.90  351.90

 19.  कमलैंड  190  ५9.67  34.02  34.02  194.51  194.51

 20.  उड़ीसा  0.00  291.61  48.91  162.04  469-86  211.92

 21.  पंजाब  0.00  199.77  0.00  107.35  39.68  36-65

 22.  राजस्थान  122.96  151.86  256-29  217.68  495.38  497.69

 23.  सिक्किम  163.21  34.62  0.00  92-43  0.00  ३6.26

 24.  तमिलनाडु  648.58  648.58  511.69  511.69  924-36  397-61

 25.  त्रिपुरा  354.26  146.10  352.18  434.68  0.00  130.49

 26.  उत्तरांचल  46.27  41.39  160.31  11.12  309.14  16-08

 27.  उत्तर  प्रदेश  1571.74  1732.80  2622.61  2811.28  3071.43  3155.45

 28.  पश्चिम  बंगाल  883.26  739.06  424.02  767.88  617-47  755.29

 29.  अंडमान  एवं  निकोबार  0.00  31.97  0.00  58.16  0.00  63-67

 ट्वीपसमूह

 ३0.  चंडीगढ़  278.37  73-90  28.64  49.84  0.00  42.12

 31.  दादरा  एवं  नगर  हवेली  14.63  69.29  0.00  7.35  0.00  0.00

 32.  दमन  एवं  दीव  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
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 त  2  3  4  5  6  7  8

 33.  दिल्‍ली  0.00  21.09  0.00  25.30  0.00  20.81

 34.  पांडिचेरी  191.00  ५5.76  191.00  235.34  0.00  401.59

 कुल  10074.00  12191.87  12200.70  12253.10  15588.09  13107.92

 *इस  व्यय  में  पूर्व  वर्षों  के  दौरान  जारी  धनराशि  से  व्यय  की  गई  धनराशि  शामिल  है  क्योंकि  स्वर्ण  जयंती  शहरी  रोजगार  योजना  एक  चालू
 स्कीम

 ग्रामीण  विकास  हेतु  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर

 प्रतिनिधियों  को  प्रशिक्षण  रख  दी

 3451.  धनराजू  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  ग्रामीण  विकास  संस्थानों  का  नाम  तथा  उनके

 क्‍या  सरकार  ने  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  निर्वाचित  कार्य  करने  का  स्थान

 प्रतिनिधियों  को  ग्रामीण  विकास  के  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  हेतु

 किसी  संस्थान  की  स्थापना  की  राज्य
 स्थान  जहां  राज्य  ग्रामीण  विकास

 संस्थान  कार्य  कर  रहे  हैं
 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  स्थापित  ऐसे  संस्थानों  का

 ब्यौरा  क्‍या  और  2

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  और  उसके  बाद  इन  संस्थानों  आंध्र  प्रदेश  आंध्र  प्रदेश  ग्रामीण  विकास  राजेन्द्र

 में  राज्यवार  कितने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  हैदराबाद

 अऋमीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्रशखर  अरुणाचल  प्रदेश  राज्य  ग्रामीण  विकास  ईटानगर

 ४  और  राज्य  ग्रामीण  विकास  संस्थान
 ः

 और  विस्तार  प्रशिक्षण  केन्द्र  राज्य  हैं  जो  राज्य  राज्य  ब्राभीण  विकास

 और  जिला/्लॉक  स्तर  पर  क्रमशः  ग्रामीण  विकास  कार्यकर्ताओं  और  गुवाहाटी

 पंचायती  राज  संस्थाओं  के  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  को  ग्रामीण  विकास  के
 बिहार  ग्रामीण  विकास  प्रशिक्षण  फुलवारी

 क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  प्रदान  करते  ग्रामीण  विकास  पटना
 और  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करके  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रमों  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  हेतु  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  छत्तीसगढ़  छत्तीसगढ़  राज्य  ग्रामीण  विकास

 प्रतिनिधियों  के  प्रशिक्षण  सहित  राज्यों  की  प्रशिक्षण  गतिविधियों  में  मदद  रायपुर

 देता  देश  भर  में  28  राज्य  ग्रामीण  विकास  संस्थाएं  हैं-प्रत्येक  राज्य

 में  एक  और  89  विस्तार  प्रशिक्षण  केंद्र  राज्य  ग्रामीण  विकास  संस्थाओं  गोवा
 गोवा  ग्रामीण  विकास  एवं  स्थानीय  प्रशासन

 पणजी
 और  उनके  कार्य  स्थलों  की  सूची  संलग्न  में  दी  गई  है  तथा

 बस  पा

 केन्द्रों  सहित  उनके  कार्य  स्थलों  की  सूची  संलग्न  विवरण-॥
 गुयराह  राज्य  ग्रामीण  विकास  अहमदाबाद

 दी  गई



 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 राजस्थान

 15  2006

 हरियाणा  ग्रामीण  विकास  निलोखेडी

 हिमाचल  प्रदेश  लोक  प्रशासन

 शिमला

 राज्य  ग्रामीण  विकास  रांची

 जम्मू  और  कश्मीर  लोक  प्रशासन

 तथा  ग्रामीण  विकास  श्रीनगर  तथा

 ज्म्मू

 अब्दुल  नजीर  साब  राज्य  ग्रामीण  विकास

 मैसूर

 राज्य  ग्रामीण  विकास

 कोल्लम

 महात्मा  मांधी  राज्य  ग्रामीण  विकास

 जबलपुर

 यशवंत  राव  चव्हाण  विकास  प्रशासन

 पुणे

 राज्य  पंचायती  राज  एवं  ग्रामीण  विकास

 इंफाल

 राज्य  ग्रामीण  विकास  नॉग्सदर

 राज्य  ग्रामीण  विकास  कोलासिब

 राज्य  ग्रामीण  विकास  कोहिमा

 राज्य  ग्रामीण  विकास  भुवनेश्वर

 राज्य  ग्रामीण  विकास  नाभा

 इंदिरा  गांधी  पंचायती  राज  एवं  ग्रामीण  विकास

 जयपुर

 राज्य  ग्रामीण  विकास  जोरेथांग

 )

 उत्त  प्रदेश

 उत्तरांचल

 पश्चिम  बंगाल
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 राज्य  ग्रामीण  विकास  मरह्मलाईनगर

 )

 राज्य  लोक  प्रशासन  एवं  ग्रामीण  विकास

 अगरतला

 --  राज्य  ग्रामीण  विकास

 बर्शी  का  लखनऊ

 राज्य  ग्रामीण  विकास  रुद्रपुर

 राज्य  पंचायत  एवं  ग्रामीण  विकास

 कल्याणी

 विवरण-॥

 विस्तार  प्रशिक्षण  केद्"ों  का  नाम  तथा  उनके

 छत्तीसगढ़

 हिमाचल  प्रदेश

 कार्य  करने  का  स्थान

 स्थान  जहां  विस्तार  प्रशिक्षण  केन्द्र

 कार्य  कर  रहे  हैं

 2

 बाफाटाला

 समलकोटा  तथा  राजेन्द्रगगर

 )-  5

 पासीकट-॥

 कहिकुची  तथा

 सहरसा  तथा

 चन्दकुरी

 दीसा  तथा

 निलोखेडी-॥
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 पुरा  तथा  बडगाम

 2
 जम्मू  एवं  कश्मीर

 झारखंड  जसीडीह  तथा

 2

 कर्नाटक  गोवरीपेट  तथा

 केरल  मन्‍नूथी  तथा  तालीपरम्बा

 मध्य  प्रदेश  नौगांव

 तथा

 महाराष्ट्र  कोसबाद  हिल

 गारगोटी  बामडा

 मंजरी  फार्म  तथा

 मेघालय

 मिजोरम  पुकपुरी  तथा

 नागालैंड  तुएनसांग  तथा

 उड़ीसा  कयोंझर  तथा

 पंजाब  बटाना  तथा

 राजस्थान  अजमेर  तथा

 तमिलनाडु
 भवानी

 पदट्टूक्कोट्टई  तथा

 उत्तरांचल  हरिद्वार  तथा  पौड़ी

 उत्तर  प्रदेश

 आज जज

 24  1928  लिखित  उतर  242

 1  2

 बदायूं  तथा  अफीम  की

 पश्चिम  बंगाल  कूच  दिघा  तथा

 कुल  89

 लघु॒  वित्तपोषण  संस्थाओं  को  ऋण

 3452.  श्री  कैलाश  नाथ  सिंह  यादव  :

 भहादेवराव  शिवनकर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बैंकों  द्वारा  लघु  वित्तपोषण  संस्थाओं  को  ऋण

 देने  पर  प्रतिबंध  लगाने  पर  वित्तार  कर  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  चालू  वर्ष  के  पहले  छह  महीनों  के  दौरान  इन  संस्थाओं
 को  दी  गई  धनराशि  संबंधी  जांच  पूरी  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  कुल  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई

 है  और  इस  प्रयोजनार्थ  ऐसी  कितनी  संस्थाओं  को  धनराशि  दी  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  (४  :

 प्रश्न  नहीं

 आंध्र  प्रदेश  के  व्यष्टि  वित्त  संस्थानों  से  संबंधित

 कुछ  मामले  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  व्यष्टि  वित्त  संस्थानों  से  संबंधित

 मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  जौहरी  की  नियुक्ति  की

 समिति  अन्य  बातों  के  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश

 की  है

 —  व्यष्टि  वित्त  संस्थान  के  बोर्ड  में  सरकारी  अधिकारी  विशेष

 आमंत्रित  व्यक्ति  के  रूप  में  होना
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 -  उटउ्यष्टि  वित्त  संस्थानों  का  वित्तपोषण  करने  से  बैंकों

 को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  गरीबों  के  साथ

 देन  करते  समय  थे  आदर्श  आचार  संहिता  का  पालन

 करें  और  कि  व्यष्टि  वित्त  संस्थानों  को  एसजोएसवाई

 जैसे  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्रमों  में  शामिल  नहीं  होना

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  डाटा  एकत्र  करने  कौ  वर्तमान  प्रणाली

 से  व्यष्टि  वित्त  संस्थानों  को  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  निधियों

 की  जानकारी  प्राप्त  नहों  होतो  बैंकों  द्वारा  31  2006

 तक  स्व-सहायता  समूह-बैंक  संयोजना  कार्यक्रत  के  अंतर्गत  23.72  लाख

 स्व-सहायता  समूहों  को  दिया  गया  संचयो  उधार  12,618  करोड़  रुपए

 इसके  23.89  ल्मख  स्व-सहायता  समूहों  को  30

 2006  को  स्थिति  के  अनुसार  स्वर्ण  जयंती  ग्राम  स्वरोजगार  योजना  के

 अंतर्गत  7498.57  करोड़  रुपए  का  ऋण  और  सब्सिडी  प्रदान  किया  गया

 बैंकों  के  लिए  आचार  संहिता

 3453-  श्री  अंजनकुमार  यादव  :

 श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उपभोक्ताओं  के  साथ  बर्ताव  करने  संबंधी  आचार  संहिता

 का  बैंकों  ज्ञात  अनुपालन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 गत़  एक  वर्ष  के  दौरान  उक्त  संहिता  के  उल्लंघन  के  संबंध

 में  कितने  मामले  दर्ज  किए  और

 आचार  संहिता  का  उल्लंघन  करने  वाले  अधिकारियों  के

 विरूद्ध  क्‍या  कार्रवाई  की

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  भारतीय  संहिता  और  मानक  बोर्ड

 द्वारा  तैयार  की  गई  ग्राहकों  के  प्रति  बैंक  की  प्रतिबद्धता

 संहिता  में  बैंकों  के  अनुपालनार्थ  बैंकिंग  प्रथाओं  के  न्यूनतम  मानक  दिए

 गए  हैं  और  इसमें  ग्राहकों  के  साथ  बैंक  के  कार्य-व्यापार  में  पारदर्शिता

 कोने  पर  जोर  दिया  गया  इस  स्वीकृत  पारदर्शिता  को  प्राप्त  करने

 के  लिए  टैरिफ  अनुसूची  के  रूप  में  बैंक  के  शुल्क  और  सेवा  प्रभारों
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 के  प्रलेखीकरण  की  व्यवस्था  है  और  बैंकों  से  चेक  संग्रह  क्षतिपूर्ति
 नीति  तथा  प्रतिभूति  पुनर्आाधिपत्थ  नीति  तैयार  करने  की  अपेक्षा  की  जाती

 इस  संहिता  में  उत्पाद  या  सेवा  को  ग्राहक  को  बेचे  जाने  से  पूर्व

 उन्हें  पूर्ण  जानकारी  प्रदान  किए  जाने  पर  अधिक  जोर  दिया  गया

 बिक्री  पश्चात  संव्यवहार  के  लिए  इस  संहिता  में  बैंकों  पर  इस  बात

 के  लिए  जोर  डाला  गया  है  कि  वे  अपनी  टैरिफ  अनुसूची  में  बैसा

 कोई  परिवर्तन  या  उत्पाद  को  नियंत्रित  करने  वाले  निबंधतव  और  शर्तों

 में  बैसा  कोई  परिवर्तन  करने  से  पूर्व  ग्राहक  को  एक  महीने  का  नोटिस

 दें  जो  ग्राहकों  को  प्रतिकूल  ढंग  से  प्रभावित  कर  सकता  संहिता

 का  विस्तृत  ब्यौरा  बीसीएसबीआई  की  वेबसाइट  (httpy/www.besbi.org.in)

 पर  उपलब्ध

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  जानकारी  के

 बीसीएसबीआई  ने  60  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  सदस्यता  अनुमोदित

 कौ  है  जिसमें  भारत  में  वाणिज्यिक  बैंकों  का  98  प्रतिशत  से  अधिक

 शास्त्र  नेटवर्क  कवर  हो  जाता  बीसोएसबीआई  का  सदस्य  बनने  का

 निर्णय  करने  वाले  किसी  भी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंक  को  इस  संहिता

 को  अपनाने  के  लिए  प्रतिबद्ध  होना  पड़ता

 और  बीसीएसबीआई  की  सदस्यता  अपनाने  वाले  बैंक

 आपसी  सहमति  से  निर्धारित  समय-सीमा  के  भीतर  इस  संहिता  के  प्रावधानों

 का  अनुपालन  करने  की  प्रक्रिया  में  इस  संहिता  के  प्रावधानों  के

 उल्लंधन  का  प्रश्न  उक्त  सहमत  समय-सीमा  के  पश्चात

 उदड्डौसा  में  सीकरेज  और  ड्रेनेव  सिस्टम

 3454.  ्रौ  भर्तृहरि  महताब  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  के  चुने  हुए  शहरों  में  सीवरेज

 सिस्टम  और  ठेस  कचरे  की  समस्या  के  समाधान  के  लिए  कोई  योजना

 तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  पर  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जापान  सरकार  की  सहायता

 से  उड़ीसा  में  सीवरेज  और  ड्रेनेज  सिस्टम  को  आधुनिक  बनाने  का



 245  प्रश्नों  के

 यदि  तो  जापान  ने  सहायता  के  रूप  में  कितनी  धनराशि

 दी

 इस  कार्य  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  और

 इस  योजना  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 और  भारत  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  सहित  देश

 के  सभी  नगरों/शहरों  में  जल  निकासी  और  कचरा

 प्रबंधन  सहित  अवस्थापना  सुविधाएं  मुहैया  कराने  के  लिए  जवाहरलाल

 नेहरू  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन  और  छोटे  तथा

 मझोले  कस्बों  का  शहरी  अवस्थापना  विकास

 शुरु  किया  उड़ीसा  के  दो  नगर  जेएनएनयूआरएम  और  136  नगर

 यूआईडीएसएसएमटी  के  अंतर्गत  शामिल

 उडीसा  सरकार  से  755.76  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत

 पर  भुवनेश्वर  के  लिए  एकीकृत  सीवरेज  परियोजना  जेएनएनयूआरएम
 के  तहत  सहायता  के  लिए  प्राप्त  हुई  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  का

 तकनीकी  मूल्यांकन  किया  जा  रहा

 उड़ीसा  सरकार  ने  संभलपुर  और  बहरामपुर
 नगरों  में  सीवरेज  प्रणाली  तथा  कटक  नगर  में  कचरा  प्रबंधन  सुविधाएं
 देने  के लिए  1213.70  करोड़  लागत  बाला  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 है  जिसके  लिए  जापान  बैंक  फार  इन्टरनेशनल  को-आपरेसन  )
 से  सहायता  की  मांग  की

 भवनेश्वर  सीवरेज  प्रणाली  427.00  करोड़  रुपए

 2.  कटक  सफाई  परियोजना  341.10  करोड़  रुपए

 3.  संभलपुर  सीवरेज  प्रणाली  298.00  करोड़  रुपए

 4...  बहरामपुर  सीवरेज  प्रणाली  147.60  करोड़  रुपए

 से  भारत  जेबीआईसी  और  उड़ीसा  सरकार  के

 बीच  ड्राफ्ट  करार  पर  5.12-2006  को  हस्ताक्षर  किए  ड्राफ्ट  करार

 के  जेबीआईसी  23817  मिलियन  जापानी  येन  की  कुल  लागत

 में  से  19061  मिलियन  जापानी  येन  की  सहायता  देने  के  लिए  सहमत

 हो  गया  है  और  परियोजना  के  2012  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 सार्वजनिक  शेयर  जारी  करना

 3455.  श्री  विक्रमभाई  अर्जनभाई  माडम  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्र  सरकार  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  लिमिटेड  द्वारा

 5000  करोड़  रुपए  के  सार्वजनिक  शेयर  जारी  करने  पर  विचार  कर

 रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  जी

 वर्तमान  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  एनटीपीसी

 ने  वर्ष  2004  में  भारत  सरकार  के  अनुदान  के  पश्चात्‌  प्रदत्त  पूंजी  के

 5.25%  की  नए  निर्गम  के  रूप  में  सार्वजनिक  पेशकश  और  भारत  सरकार

 द्वारा  विक्रय  पेशकश  के  रूप  में  5.25%  की  सार्वजनिक  पेशकश  की

 भारतीय  ऑटोमोबाइल  उद्योग  से  प्राप्त  अभ्यावेदन

 3456.  श्री  बाडिगा  रामकृष्णा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  ऑटोमोबाइल  उद्योग  से  अवसंरचना  परियोजनाओं

 की  तर्ज  पर  500  करोड़  से  अधिक  के  निवेश  के  लिए  कर  छूट

 देने  हेतु  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ऑटोमोटिव  उद्योग  ने  निर्यात  लाभों  और  ऑटो  सेक्टर

 में  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  प्रस्तावों  के  लिए  वन-स्टॉप  क्लियरेन्स  पर  100

 प्रतिशत  कर  छूट  देने  की  मांग  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  पर  सरकार

 की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  भारतीय  ऑटोमोबाइल  विनिर्माता  सोसाइटी  के  ज्ञापन

 में  विभिन्‍न  राजकोषीय  नीति  प्रस्ताव  निहित  बजटीय  प्रक्रिया  के  दौरान

 ऐसे  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जाता  है  तथा  वित्त  विधेयक  में  सरकार

 के  निर्णय  को  परिलक्षित  किया  जाता

 3457.  श्री  पल्‍लानी  शामी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  इंडिया  इन्फ्रास्ट्रक्चर  फाइनेंस  कारपोरेशन

 की  स्थापना  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  के  अंतर्गत  किन्हीं  परियोजनाओं  की

 पहचान  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  :

 इंडिया  इन्फ्रास्टक्चर  फाइनेंस  कम्पनी  लिमिटेड
 को  1,000  करोड़  रुपए  की  प्राधिकृत  पूंजी  और  10

 करोड  रुपए  को  प्रदत्त  पूंजी  से 05  2006  को  कंपनी

 1956  के  तहत  निगमित  किया  गया  प्रदत्त  पूंजी  को  अब  बढ़ाकर
 100  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया

 और  अब  तक  32  परियोजनाओं  के  लिए  5,186  करोड
 रुपए  की  वित्तीय  सहायता  मंजूर  की  गई  क्षेत्रीय  ब्यौरा  निम्नलिखित

 तालिका

 इंडिया  इन्क्रास्ट्रक्बर  फाइनेंस  कम्पनी  लिमिटेड

 परियोजना  लागत  आईआईएफसीएल

 की  में  मंजूर  ऋण

 संख्या

 सड़क  23  12746  2057

 बन्दरगाह  3  1542  216

 विद्युत  5  15467  1963

 विमानपत्तन  1  5826  1150

 कुल  32  35581  5186

 देश  की  राजकोभीय  स्थिति

 3458.  श्री  रघुवीर  सिंह  कौशल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्या  के  प्रवर्तन  के  बाद  से  देश
 की  राजकोषीय  स्थिति  में  सुधार  हुआ
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 यदि  ते  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  तुलनात्मक  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  इस  दिशा  में  कोई  प्रयास  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  जहां  राजकोषीय  घाटा  वर्ष  2001-02  के

 सकल  घरेलू  उत्पाद  के  6.2  प्रतिशत  से  कम  होकर  वर्ष

 2005-06  में  का  4.  प्रतिशत  हो  वहीं  इसी  अवधि  में

 के  प्रतिशत  के  रूप  में  राजस्व  घाटा  4.4  प्रतिशत  से  कम  होकर

 2-7  प्रतिशत  हो  गया  वर्ष  2006-07  के  बजट  अनुमानों  के  लिए

 राजकोषीय  और  राजस्व  घाटे  का  निर्धारित  लक्ष्य  का

 3.8  प्रतिशत  और  2.1  प्रतिशत

 राजकोषीय  समेकन  प्राप्त  करने  के  सरकार  के  प्रयास  राजस्थों  में

 वृद्धि  हेतु  एक  विवेकपूर्ण  और  स्थिर  नीति  का  अनुपालन  करने  और

 साथ  ही  व्यय  के  बेहतर  प्रबंध  की  ओर  लक्षित  कर  नीति  के

 अनुपालन  में  वृद्धि  कर  प्रशासन  की  क्षमता  में  सुधार

 शुरू  उपयोग  प्रमाण-पत्रों/बजटीय

 आवंटरनों  की  खर्च  न  की  गई  राशि  की  मानिटरिंग  करना  और  अधिक

 खर्च  करने  वाले  कुछ  मंत्रालयों  में  नकद  प्रबंधन  प्रणाली  शुरू

 इस  दिशा  में  निरन्तर  किए  जा  रहे  प्रयासों  के  कुछ  उदाहरण

 बायो-टेक्नोलॉजी  में  विकास

 3459.  श्री  राव  :  क्‍या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  बायो-टेक्नोलॉजी

 के  विकास  के  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई

 कायो-टेक  क्षेत्र  कार्य-निष्पादन  कैसा  रहा  और  भावी

 विस्तार  योजना  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  में  ज्यादा  निवेश  के

 लिए  निजी  क्षेत्र  को  आमंत्रित  और  प्रोत्साहित  करने  का  और

 यदि  ते  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्वन  मंत्री  कपिल

 :  जैवप्रौद्योगिकी  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी



 249  प्रश्नों  के

 भारत  सरकार  के  लिए  अब  तक  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 योजना  निधी  आबंटन  वर्ष  2006-2007  में  52  करोड़  वर्ष

 2005-2006  में  445  करोड़  रुपये  और  वर्ष  2004-2005  में  310  करोड़
 रुपये  रहा  नीधि  को  उत्पाद  एवं  प्रक्रिया  स्वास्थ्य

 रख-रखाव  पर्यावरण  एवं  औद्योगिक  विकास  क्षेत्रों  में  जैवप्रौद्योगिकी  के

 अनुप्रयोग  तथा  जैवप्रौद्योगिकी  पार्कों  एवं  क्लस्टर्स  की  स्थापना  पर  खर्च

 किया  गया  जैवप्रौद्योगिकी  विभाग  के  साथ-साथ  अन्य  वैज्ञानिक

 एवं  प्रौद्योगिक  एजेंसिया  जैसेकि  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  विभाग  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  और  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान
 परिषद  भी  जैवप्रौद्योगिको  अनुसंधान  एवं  विकास  तथा

 प्रयोगों  को  सहायता  प्रदान  करते

 विभिन्‍न  कार्यक्रमों  और  परियोजनाओं  का  निष्पादन  विस्तृत
 रूप  से  www.dbtindia.nic.in  वेबसाइट  पर  उपलब्ध  जैवप्रौद्योगिकी

 विभाग  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  देखा  जा  सकता  जैवप्रौद्योगिकौय  क्षेत्र

 पेटेंट  प्रकाशनों  एवं  उत्पाद  विकास  विशेषकर  महामारियों

 के  लिए  टीकों  और  बायोफार्मास्यूटिकल  आनुवंशिक  रूपांतरित

 जैवकीटनाशकों  तथा  जैविक  खादों  के  मामले  में  संतोषजनक

 रूप  से  विकसित  हो  रहा  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  37.42%  की

 वार्षिक  वृद्धि  के  साथ  वर्ष  2005-06  में  जैवप्रौद्योगिकी  उद्योग  का  राजस्व

 6521  करोड़  रुपये  की  करीब  मानव  संसाधन  औद्योगिक

 प्रोत्साहन  और  प्रौद्योगिकी  विकास  के  लिए  क्षेत्रीय  अनुसंधान
 और  जैवप्रौद्योगिकी  के  अग्रणीय  क्षेत्रों  में  नये  संस्थानों  कौ

 स्थापना  और  विनियामक  तंत्र  को  मुख्य  धारा  में  लाने  तथा  विस्तार

 करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  जैवप्रौद्योगिकी  विकास  कार्यनीति  तैयार  कौ

 गई

 और  जी  जैवप्रौद्योगिकीय  क्षेत्र  में  कुल  लागत  में

 वृद्धि  करने  और  जैवप्रौद्योगिकी  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार

 ने  विशेष  कदम  उठाए  औद्योगिक  बढ़ोतरी  के  लिए  उपयुक्त  माहौल

 बनाने  के  लिए  जैवप्रौद्योगिकी  उद्योग  को  अनिवार्य  लाइसेंसिंग  से

 100%  तक  सीधा  विदेश  एसइजेड  के  क्षेत्र  को  कम  करते  हुए

 इसे  सूचना  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  क ेबराबर  पहचानित  अन्तनिर्मित  अनुसंधान

 एवं  विकास  उद्योगों  को  विशाल  सामान  पर  सीमा  शुल्क  की  आयात

 शुल्क  में  कटौती  और  अनुसंधान  एवं  विकास  पर  किये  गये  व्यय  में

 150%  की  अनुपाती  कटौती  करते  हुए  वित्तीय  भत्ते  प्रदान  करने  के  लिए

 शुरूआतें  की  गई  संयुक्त  अनुसंधान  एवं  बिकास  तथा  प्रौद्योगिकी

 विकास  के  लिए  सार्वजनिक  नीजि  भागीदारी  को  प्रोत्साहित  करने  के

 लिए  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  प्रौद्योगिकी  विकास  बोर्ड  तथा

 सीएसआईआर  के  नये  मिलेनियम  भारतीय  प्रौद्योगिकी  अग्रणी  पहल
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 के  द्वारा  आसान  ऋण  भी  प्रदान  किए  जा  रहे

 हाल  ही  में  जैवप्रौद्योगिकी  विभाग  ने  एक  मुख्य  योजना  व्यापार

 अनुसंधान  पहल  की  भी  शुरूआत  कौ  है  ताकि  लघु  एवं  मध्यम  जैवप्रौद्योगिकी

 उद्योग  में  अनुसंधान  एवं  विकास  तथा  उत्पाद  विकास  के  लिए  आसान

 ऋण  प्रदान  किए  जा

 निर्धनों  हेतु  शरण  स्थल

 3460.  श्री  जोवाकिम  बखला  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी

 उपशमन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ह्यूमन  सेटलमेन्ट्स  मैनेजमेन्ट  इंस्टिट्यूट
 और  सेन्टर  फार  डेवलपमेन्ट  अहमदाबाद  ने  निर्धन  और

 जरूरतमन्द  लोगों  को  स्थायी  आवास  शरण  स्थल  प्रदान  करने  की  सिफारिश

 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  को  निर्धन  लोगों  को  समयबद्ध  ढंग  से  कम

 लागत  वाले  आवास  उपलब्ध  कराने  हेतु  विशेषज्ञों  से  कोई  सुझाव  प्राप्त

 हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  और  इस  मंत्रालय  को  इन  अभिकरणों

 द्वारा  दिए  गए  इस  प्रकार  के  किसी  सुझाव  की  कोई  जानकारी  नहीं

 और  (3)  प्रश्न  नहीं

 तम्बाकू  का  व्यापार

 3461.  श्री  सुबोध  मोहिते  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  मार्ग  के  माध्यम  से  विदेशी  कंपनिर्यों

 को  तम्बाकू  उत्पादों  के  व्यापारिक  क्रियाकलापों  के  लिए  अनुमति  देने

 पर  विचार  कर  रही  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुपार  :  और

 सामान  के  थोक/खुदरा  व्यापार  पर  100%  तक  प्रत्यक्ष  घिदेशी

 निवेश  हेतु  अनुमोदित  मार्ग  पर  अनुमति  दी  जातो  तम्याक्‌/तम्बाक

 उत्पादों  के  कारोबार  के  लिए  अलग  से  कोई  नीति  नहीं

 उद्योग  और  1951  के  अंतर्गत

 औद्योगिक  लाइसेंस  को  शर्तों  के  अध्यधोन  सिगार  और  सिगरेट  के  उत्पादन

 के  लिए  सरकार  कौ  पूर्वानुमति  से  100%  तक  विदेशी  निवेश  को  अनुमति
 दी  जातो

 आवकर  की  अदावगी  न  करने  काले

 3462.  श्री  गणेश  सिंह  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  देश  में  आयकर  की  अदायगी

 न  करने  वाले  व्यक्तियों  को  सूची  प्रकाशित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  और

 अदायगी  न  करने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  ट्वारा

 क्या  उठाए  गए  हैं/उञआए  जा  रहे

 वित  मंआलय  में  राज्य  मंत्री  :

 संघ  सरकार  देश  में  आयकर  चूककर्ताओं  की  सूची  को  प्रकाशित

 करने  का  प्रस्ताव  नहीं  करती

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  लागू  नहीं

 सरकार  के  द्वारा  चूककर्ताओं  के  विरुद्ध  उञअए  गए/उठाए

 जा  रहे  कदम  मामला  दर  मामला  भिन्‍न  होते  हैं  और  आयकर

 1961  को  दूसरी  अनुसूची  के  साथ  पठित  अध्याय  Xvi  के  उपबंर्धो

 के  द्वारा  नियंत्रित  होते  इन  ठपायों  में  धारा  220  (2)  के  अंतर्गत

 सांविधिक  सूचना  जारी  बकायों  की  अदायगी  न  करने  के  लिए

 ज्याज  का  अधिरोपण  एवं  अर्थदण्ड  का  चूककर्ता  के  बैंक

 खातों  एवं  उधारकर्ताओं  के  द्वारा  ऐसे  चूककर्ताओं  को  देय  राशि  की

 चूककर्ता  की चल/अचल  सम्पत्तियों  की  कुर्की  एवं  चूककर्ता
 को  चूककर्ता  की  चल/अचल  संपत्तियों  के  प्रबंधव  के  लिए

 एक  रिसीवर  की  नियुक्ति
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 अंतर्राष्ट्रीय  विकास  विभाग  में  सहायता

 3463.  श्री  करुणाकर  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  पिछले  तीन  वर्षों  के

 प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  विभाग  से

 धनराशि/ऋण  सहायता  मिली

 राज्यों  द्वारा  राज्यवार  किस  प्रयोजनार्थ  ऋण/सहायता  प्राप्त

 की  और

 राज्यों  द्वारा  इस  धनराशि  का  कितना  उपयोग  +िया

 वित्त  मंऋआलव  में  राज्य  मंत्री  :

 से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  आंध्र  हिमाचल

 मध्य  राजस्थान  और  पश्चिम  बंगाल

 ने  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  विभाग  डीआईआईडी  से  अनुदान  सहायता  प्राप्त

 की  डीएफआईडी  से  प्राप्त  सहायता  का  उपयोग  सामाजिक  क््ेत्रकों

 यथा  प्राथमिक  शहरी  ग्रामीण

 पर्यावरण  और  सफाई-स्वच्छता  और  गरीबी  कम  करने  वाले  सुधार  कार्यक्रमों

 में  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  में  किया  विगत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  डीएफआईडी  से  प्राप्त  निधियों  का  राज्यवार  संवितरण  और  उपयोग

 निम्तानुसार

 करोड़  रुपए

 राज्य  2003-04  2004-05  2005-06

 1  2  3  4

 आश्ध्र  प्रदेश  624.326  233.909  202.750

 हिमाचल  प्रदेश  0.505  3.724  10.406

 कर्नाटक  8.924  6.246  6-227

 केरल  21.215  00  00

 मध्य  प्रदेश  00  12.189  50.490
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 उड़ीसा  32.047  137.429  179.748

 राजस्थान  2.057  34.481  34.563

 पश्चिम  बंगाल  83.938  157.695  173.566

 स्व-वित्तपोषण  योजना

 3464.  श्री  हितेन  बर्मन  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  विभिन्‍न  शहरों  में

 स्व-वित्तपोषण  योजना  के  अंतर्गत  मकार्नों  का  निर्माण  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  शहर-वार  ब्यौरा  क्‍या

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  और  जहां  तक  आवास  एवं  शहरी  गरीबी

 दपशमन  मंत्रालय  का  संबंध  सरकारी  कर्मचारी  कल्याण

 आवास  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  स्व-वित्तपोषण

 आधार  पर  आवासीय  परियोजनाएं  चलाता  ये  परियोजनाएं  केन्द्र  सरकार

 के  कर्मचारियों  की  मांग  तथा  उन  स्थानों  पर  भूमि  की  उपलब्धता  के

 आधार  पर  समय-समय  पर  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  चलायी  जाती

 ग्रुप  हार्यसंग  सोसाइटियों  हेतु  निजी  क्षेत्र  को

 भूमि  का  हस्तांतरण

 3465.  श्री  जयप्रकाश  :  क्‍या  शहरी  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से

 ग्रुप  हाउसिंग  सोसाइटियों  के  लिए  आरक्षित  भूमि  मकानों  के

 निर्माण  हेतु  निजी  क्षेत्र  को  हस्तांतरित  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 द्वारा  इस  पर  क्‍या  कार्रवाई  की  गई
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  19.10.2006

 को  हुई  प्राधिकरण  की  बैठक  की  कार्यसूची  और  कार्यवृत्त  की  प्रति

 भ्रेजी  है  जिसमें  नरेला  उप-नगर  में  निजी  क्षेत्र  के  जरिए  समूह  आवास

 प्लार्टो  के विकास  और  निपटान  के  लिए  प्रस्तावित  मानदंड  अनुमोदित

 किए  गए  ये  मानदंड  अन्य  के  साथ-साथ  अनुमेय

 भूमि  घनत्व  तथा  पार्किंग  से  संबंधित  हैं  और  इनमें  आर्थिक

 रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  आवास  हेतु  एफएआर  के  15%  के

 आवंटन  का  भी  प्रावधान

 सरकार  द्वारा  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही

 मलिन  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोग

 3466.  श्री  सुब्रत  बोस  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महानगरों  की  मलिन  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोगों  की  प्रति

 व्यक्ति  आय  कितनी

 कया  मलिन  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोग  सरकार  की  शहरी

 गरीबी  उपशमन  योजनाओं  से  लाभान्वित  हुए  और

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  शहर-वार  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  से  महानगरीय  शहरों  में  रह  रहे

 स्‍लम  वासियों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  के  संबंध  में  आवास  और

 शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  के  पास  कोई  प्रामाणिक  आंकड़े  नहीं

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  द्वारा  कार्यान्वित  स्वर्ण

 जयंती  शहरी  रोजगार  योजना  नामक  रोजगारोन्मुखी  शहरी  गरीबी  उपशमन

 स्कीम  स्लमों  सहित  शहरी  क्षेत्रों  मे ंगरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  सभी

 शहरी  गरीबों  के  लिए  लागू  स्वर्ण  जयंती  शहरी  रोजगार  योजना

 का  उद्देश्य  शहरी  बेरोजगारों  तथा  अल्परोजगार  प्राप्त  गरीबों  जो

 कक्षा  तक  पढ़े  स्व-रोजगार  उद्यम  लगाने  के  प्रोत्साहित

 करके  तथा साथ  ही  सामाजिक  और  आर्थिक  रूप  से  लाभप्रद  सार्वजनिक

 परिसम्पत्तियों  के  निर्माण  के  लिए  उनके  श्रम  का  उपयोग  करके  मजदूरी
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 रोजगार  का  प्रावधान  करके  लाभप्रद  रोजगार  मुहैया  कराना  राज्य/संघ  स्वर्ण  जयंती  रोजगार  योजना  के  मजदूरी  रोजगार  घटक  के  अंतर्गत

 शासित  प्रदेश  सरकारों  से  प्राप्त  तिमाही  प्रगति  रिपोर्टो  के  जरिए  गत  दो  अर्थात्‌  2004-05  तथा  2005-06  के  दौरान  व्यक्तिगत/समूह
 स्तर  पर  स्कीम  कौ  निगरानी  की  जाती  मंत्रालय  में  केवल  राज्य/संघप  लघु  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता  प्राप्त  शहरी  गरीबों  की

 शासित  प्रदेश-वार  ब्यौरे  उपलब्ध  हैं  तथा  शहर-वार  आंकड़े  नहीं  कौशल  प्रशिक्षण  प्राप्त  शहरी  गरीबों  की  संख्या  तथा  सृजित  श्रम  दिवसों

 की  संख्या  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 जयंती  शहरी  रोक्गार  योजना  के  अंतर्गत  राज्यवार  सहायता  प्राप्त  लाभार्थी

 क्र  राज्य/केन्द्र  शासित  2004-2005  2005-2006

 प्रदेश  का  नाम  जज
 भ:।::।ए।|।|।घैएयणए

 लघु/समूह  उद्यम  प्रशिक्षित  सृजित  कार्य  लघु/समूह  उद्यम  प्रशिक्षित

 स्थापित  करने  व्यक्तियों  दिवसों  स्थापित  करने  व्यक्तियों

 के  लिए  की  संख्या  की  के  लिए  की  संख्या

 सहायता  प्राप्त  सहायता  प्राप्त

 शहरी  गरीबों  शहरी  गरीबों

 की  संख्या  की  संख्या

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  आंध्र  प्रदेश  17704  5631  6.11  2020  3957

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  40  0  ३.88  0  0

 3.  असम  1150  4638  0.94  2825  2230

 4...  बिहार  0  0  3.28  ३4087  4233

 5.  छत्तीसगढ़  1903  4559  0.56  558  2027

 6.  गोवा  53  345  0.00  22  0

 7...  गुजरात  4307  5958  0.27  2028  1585

 8.  हरियाणा  2362  4171  0.37  2553  3078

 9...  हिमाचल  प्रदेश  302  839  0.00  89  450

 10.  जम्मू  एवं  कश्मीर  1265  1748  0.29  822  987

 11.  ज्ञारखंड  0  0  0.00  0  0

 12.  कर्नाटक  4572  2709  1.24  3451  3451

 सृजित  कार्य

 0.00

 0.25

 0.00

 0.12

 0.69

 0.08

 0.00

 0.00

 1.28
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 त  2  3  4  5  6  7  8

 13.  केरल  3007  4736  0.12  1982  ख््वा  0.53

 4.  मध्य  प्रदेश  8704  7524  1.47  817  5078  0.52

 15.  महाराष्ट्र  19114  14518  0.53  9579  18382  2.77

 16.  मणिपुर  0  2506  0.00  0  0  2-47

 17.  मेघालय  ०  0  0.00  0  0  0.00

 18.  मिजोरम  1175  379  0.00  156  2126  22.36

 19.  नागालैंड  265  250  0.00  131  154  0.53

 20.  उड़ीसा  3967  2273  0.76  1179  4063  0.00

 21.  पंजाब  527  1440  0.25  7  1236  0.01

 22...  राजस्थान  4660  1957  0.50  3260  5555  0.16

 23.  सिक्किम  76  176  0.56  ॥ण्व  170  0.00

 24...  तमिलनाडु  2356  5016  0.59  1412  4756  0.00

 25.  त्रिपुरा  ह््य्व  4783  1.07  878  3081  0-48

 26.  उत्तरांचल  153  1212  0.00  0  ०  0.00

 27.  उत्तर  प्रदेश  6919  29031  4-20  6345  5253  4.69

 28.  पश्चिम  बंगाल  4033  2361  1.92  4030  20222  1.46

 29.  अंडमान  एवं  निकोबार  4  0  0.87  16  ०  0.62

 ट्वीपसमूह

 30.  चंडीगढ़  72  961  0.00  35  0  0.00

 31.  दादरा  व  नगर  हवेली  10  98  0.00  0  0  0.00

 32.  दमन  एवं  दीव  0  0  0.00  0  0  0.00

 33.  दिल्ली  214  220  0.00  170  ३00  0.00

 34.  पांडिचेरी  1108  1792  1.46  1122  2152  0.64

 कुल  111831



 259  प्रश्नों  के

 न्यायालय  के  भवनों  के  निर्माण  हेतु
 वित्तीव  सहायता

 3467.  श्री  सरकरवेनयन  :  कया  विधि  और  न्याय  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  न्यायालय

 के  भवर्नों  के  निर्माण  वर्तमान  ढांचों  को  सुधारने  और  न्यायाधीशों

 के  लिए  आवासीय  कालोनिर्यों  के  निर्माण  हेतु  वित्तीय  सहायता  मांगी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्‍या  कार्रवाई  को  गई

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 तमिलनाडु  सरकार  ने  एक  10  वर्षीय  भावी  योजना  में  156

 न्यायालय  भवर्नों  के  संनिर्माण  के  लिए  206.26  करोड़  रुपए  और

 न्यायाधीशों/न्यायिक  अधिकारियों  के  299  आवार्सो  के  संनिर्माण  के  लिए

 6-89  करोड़  रुपए  मंजूर  करने  का  प्रस्ताव  किया

 ग्यारहवों  योजना  में  के  लिए  अवसंरचनात्मक

 सुविधाओं  का  संबंधी  स्कीम  के  लिए  लागत  प्राप्त  करने  के

 इस  विभाग  के  प्रस्ताव  में  तमिलनाडु  सरकार  के  प्रस्ताव  को  ध्यान  में

 रखा  गया

 बैंकों  में  पेंशन  लाभ

 3468.  श्री  अविनाश  राय  खाना  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताते

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बैंकों  में  पेंशन  घारकों  के  लाभ  के  बारे

 में  नकारा  बनाम  भारत  सरकार  तथा  अर्न्यों  के  मामले  में  माननीय

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  की  जानकारी

 यदि  तो  क्‍या  इस  निर्णय  को  क्रियान्वित  किया  गया

 और

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  कितने  पेंशनधारकों  को

 लाभ

 विज्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
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 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल

 भर  रख  दी

 भारतीय  कंपनियों  और  परियोजनाओं  में

 विदेशी  निवेश

 3469.  श्री  ज्योतिरादित्व  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  कंपनियों  और  परियोजनाओं  में

 विदेशी  निवेश  को  आमंत्रित  करने  हेतु  एक  व्यापक  अभियान  शुरू  किया

 यदि  ते  इस  वर्ष  अब  तक  प्राप्त  विदेशी  निवेश  का

 ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  निर्धारित  दिशानिर्देशों  तथा  जारी  किए  गए

 निदेशों  का  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंऋ्ालय  में  राज्य  मंत्री  :

 सरकार  ने  एक  ददार  एवं  पारदर्शा  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश

 नीति  तैयार  की  है  जिसके  अनुसार  अधिकांश  क्षेत्रकों/गतिविधियों  में

 मार्ग  के  अंतर्गत  100%  तक  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  अनुमत
 विदेशी  इक्विटी  सीमाओं  संबंधी  उच्चतम  सीमा  तथा  प्रक्रियाविधियों

 सहित  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  नीति  की  सतत्‌  आधार  पर  पुनरीक्षा  की

 जाती  है  जिसका  उद्देश्य  उच्चतर  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  अंतःप्रवाह  को

 आकृष्ट  करने  के  लिए  एक  बेहतर  निवेश  व्यवस्था  का  सृजन  करना

 1991  से  2006  की  अवधि  के  दौरान

 संचयी  प्रत्यश्न  विदेशी  निवेश  अंत:प्रवाह  की  राशि  43.286  बिलियन  अमरीकी

 डालर  वर्तमान  वित्तीय  वर्ष  2006  के  प्रत्यक्ष

 विदेशी  निवेश  अंत:प्रवाह  की  राशि  4.384  बिलियन  अमरीकी  डालर

 ब्यौरे  विदेशी  निवेश  नीति  :  अप्रैल  2006''  में

 दिए  गए  हैं  जो  ॥#7:/#४४.०70.90५.॥४7०0०॥०80008#_  poticy_

 2006.70.  में  उपलब्ध

 करेंसी  नोटों  कौ  लाइफ

 3470.  श्री  गुंडलूर  निजामुददीन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  करेंसी  नोटों  की लाइफ  का  आकलन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  बेहतर  कागज  का  प्रयोग  करके  कॉसी  की  लाइफ

 को  बढ़ाया  जा  सकता  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 मूल्य  वर्ग  10  रुपए  20  रुपए

 औसत  3.  वर्ष  4  वर्ष

 जीवन  अवधि  6  महीने  9  महीने
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 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  भारतीय  बैंक  नोटों  की

 जीवन-अवधि  का  सांख्यिकीय  अनुमान  लगाने  का  कार्य  भारतीय  सांख्यिकीय

 कोलकाता  को  सौंपा  गया  था  जिसने  अपनी  रिपोर्ट  2003  में

 प्रस्तुत  की  बैंक  नोट  के  जीवनकाल  को  नोट  को  भारतीय  रिजर्य

 बैंक  द्वारा  नए  नोट  के  रूप  में  जारी  किए  जाने  की  तारीख  और  उस

 नोट  के  मैल  नोट  के  रूप  में  परिचालन  से  वापसी  की  तारीख  के

 बीच  की  अवधि  के  रूप  में  परिभाषित  किया  गया  नोटों  की  औसत

 जीवन-अवधि  पर  भारतीय  सांख्यिकीय  संस्थान  द्वारा  निकाले  गए  अनुमान

 निम्तानुसार

 50  रुपए  100  रुपए  500  रुपए

 5  वर्ष  5  वर्ष  5  वर्ष

 10  महीने  10  महीने  5  महीते

 और  बैंक  नोटों  की  परिचालन  अवधि  जलवायु

 विपयक  संचालन  की  अर्थव्यवस्था  की

 रफ़्तार  और  समग्र  विकास  जैसे  कारकों  पर  निर्भर  करता  उपर्युक्त

 कारकों  पर  ध्यान  देते  हुए  भारतोय  बैंक  नोटों  की  जीवनावधि  को  बढ़ाने

 के  वैज्ञानिक  विकल्पों  को  एक  अनवरत  प्रक्रिया  के  रूप  में  लिया  जाता

 विद्युत  वित्त  निगम  से  ऋण

 3471.  श्री  फुरकान  अंसारी  :  कया  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झारखंड  सरकार  ने  राज्य  में  विद्युत  परियोजनाओं  के

 वित्तपोषण  हेतु  विद्युत  वित्त  निगम  और  ग्रामीण  विद्युतोकरण  निगम  से

 ऋण  मांगा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  मांगा  गया  ऋण  प्रदान  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विधुत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  से

 विद्युत  यूटिलिटरयों  के  अनुरोध  पर  पावर  फाइनेन्स  कारपोरेशन  ने

 एपोडीआरपी  के  अंतर्गत  झारखंड  राज्य  विद्युत  बोर्ड  को  222  करोड़

 रुपये  का  काउंटर-पार्ट  ऋण  तथा  झारखंड  राज्य  में  तेनुघाट  निगम

 को  1892  करोड़  रुपये  ऋण  मंजूर  इन  मंजूरियों  के  मुताबिक

 ऋण  संबंधी  नियम  एवं  शर्तों  के  अनुसार  65.54  करोड़  रुपये  जारी

 किए  गए

 बीमा  संबंधी  धोखाधड़ी

 3472.  श्री  अधीर  चौधरी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  विधि  आयोग  ने  पाया  है  कि  भारतीय  कानून  बीमा

 संबंधी  धोखाधड़ी  से  निपटने  के  लिए  अपर्याप्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बीमा  कंपनियों  में  धोखाधड़ी

 में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 (2)  बीमा  संबंधी  धोखाधड़ी  से  निपटने  के  लिए  प्रभावी  कानून
 बनाने  हेतु  सरकार  का  क्‍या  कदष  उठने  का  विचार

 जित  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  :

 प्रश्न  नहीं

 और  बीमा  विनियापक  और  विकास  प्राधिकरण

 ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बीमा  कंपनियों
 में  का  कंपनियों  के  विरुद्ध  धोखाधडियों  में  वृद्धि  की  कोई  सूचना  प्राप्त

 नहीं  हुई

 (2)  सरकारी  क्षत्र  की  बीमा  कंपनियों  आंतरिक

 यदि  कोई  के  संबंध  मुख्य  सतर्कता  अधिकारी  के  नेतृत्व
 में  उनके  सतर्कता  विभाग  जांच-पड़ताल  करते  हैं  और  कार्रवाई

 करते  बीमा  कंपनियों  पर  व्यक्तियों  द्वारा  धोखाधड़ी  किए  जाते

 के  संबंध  में  कंपनियों  से  भारतोय  दंड  संहिता  के

 प्रावफ्तों  के  अंतर्गत  पुलिस  में  शिकायत  दर्ज  करने  की  अपेक्षा  की

 जाती
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 न्यू  इंडेया  एश्योरेंस  कंपनी  के  लंबित  मामले

 3473.  औ  किसनभाई  फ्टेल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  कंपनी  के  लंबित  मामलों  से  संबंधित
 जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  विलंब  के  क्‍या  कारण  और

 इस  जानकारी  को  कब  तक  एकत्र  कर  लिए  जाने  की

 संभावना

 वित्त  मंआलय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिनांक  11

 2006  को  अतारांकित  प्रश्न  2062  पूछा  गया  इस  संबंध  में

 दिए  गए  आश्वासन  को  दिनांक  10.11.2006  को  पूरा  कर  दिया  गया

 इसकी  एक  प्रतिलिपि  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 और  प्रश्न  नहीं

 विवरण

 चौदहवीं  लोक  सभा  का  सातवां  2006

 वित्त  मंआलय  आर्थिक  कार्य  विभाग

 प्रश्न  तथा  तारीख  विषय

 1  2

 श्री  किसनभाई  पटेल

 द्वारा  पूछ  गया  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  2062  जिसमें  पूछ  गया  था

 क्या  न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  कंपनी  मुंबई
 के  पास  2000  के  दौरान  चोरी  हुए  शेयरों  के

 कुछ  दावे  लंबित

 न्यू  इंडिया  एश्वोरेंस  कपनी  के  पास  लंबित  मामले

 पूरा  करने  की  तारीख  10.11.2006

 दिया  गया  कब  विलम्ब  के

 आश्वासन  कैसे  पूरा  कारण

 किया  गया

 3  4  "5

 से  सूचना

 सूचना  एकत्र  की  अनुबंध

 जा  रही  है  और  में  दी

 सदन  के  पटल  पर॒  ई

 रख दी
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 2

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इनके

 लंबित  रहने  के  क्‍या  कारण

 क्या  प्रतिभूति  कंपनियों  न ेएफआईआर  के  निष्कर्षों

 को  न्यू  इंडिया  एश्यारेंस  कंपनी  मुंबई
 को  सौंप  दिया

 यदि  तो  कया  उक्त  प्रतिभूति  कंपनियों  ने  दोषी

 पाए  गए  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  भी  कार्यवाही

 की

 क्या  न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  कंपनी  लिमिटेड  ने

 मुंबई  पुलिस  द्वारा  उनके  कर्मचारियों  को  दोषी

 न  पाए  जाने  के  बावजूद  दावा  देने  से  इंकार

 कर

 यदि  तो  एश्योरेंस  कंपनियों  द्वारा  ऐसे  दावों

 से  इंकार  करने  के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  और  न्यू  इंडिया  एश्यारेंस  कंपनी  लिमिटेड

 द्वारा  दावाकर्तां  को  और  अधिक  देरी  किए

 बिना  राहत  देने  के  लिए  उक्त  लंबित  दावों  के

 निपयन  हेतु  क्‍या  सुधारात्मक  ठपाय  किए  गए

 अनुबंध

 सूचना  नीचे  दी  गई

 दि  न्यू  इंडेया  एश्योरेंस  कंपनी

 दि  न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  कंपनी  लिमिटेड

 ने  सूचित  किया  है  कि  अब  वर्ष  2000  गुम

 हुए/चुराए  गए  शेयर  के  संबंध  में  केवल  एक  दावा  शेष

 शेयर  का  ब्यौरा  तथा  लंबित  होने  के

 बीमाधारक  का  नाम  :  मैसर्स  कोयम्बतूर  केपिटल

 दावा  ४  112700/46//00/5190000059

 पालिसी  ४  112700/46/00/51/00000062

 मामले  का  शेयर  कुरियर  ब्लयू  डार्ट

 एक्सप्रैस  ट्वारा  पारवहन  में

 गुम

 गुम  होने  की  तारीख  :  5.9.2000,

 लंबित  रहने  का  ४:  कंपनी  ने  निम्नलिखित  दस्तावेज

 कारण  प्रस्तुत  करने  के  लिए  पत्र  लिखे

 ताकि  दावे  पर  कार्रवाई  की  जा

 पारवहन  में  गुम  हुए  शेयर्स  का  रोकने  के

 कोर्ट  का  निषेध
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 2.  अन्य  स्थापन  पत्र  तथा  विधिवत  रूप  से  नोटरी  से  प्रमाणित

 3  बीमाधारक  उनके  द्वारा  गुम  हुए  शेयर  के  लिए

 कोई  अनुलिपि  शेयर  प्राप्त  किए  हैं-के  करे  में  पुष्टिकरण

 बीमाधारक  ने  पारवहन  में  गुम  हुए  शेयर्स  के  लिए
 ''  अंतरण

 के  निषेध  आदेश  के  लिए  न्यायालय  में

 मुकदमा  दायर  किया  बीमाधारक  ने  अन्य  दस्तावेजों

 सहित  के  निषेधਂ  आदेश  की  प्रति  कंपनी  में

 अभी  तक  प्रस्तुत  नहीं  को  कंपनी  ने  उपरोक्त  दस्तावेजों

 को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  पत्र  और  अनुस्मारक  भेजे

 बीमाधारक  मैसर्स  कोयम्बतूर  केपिटल  ने  मुम्बई  पुलिस  की

 दिनांक  4.9.2000  की  एफआईआर  266/2000  की  प्रति

 प्रस्तुत  की

 कोई  भी  बीमाधारक  कर्मचारी  शामिल  नहीं  शेयर्स  कुरियर

 कंपनी  द्वारा  परिवहन  के  दौरान  गुम  हुए

 और

 कंपनी  भाग  पर  दर्शाये  गए  अनुसार  अपेक्षित

 दस्तावेजों  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  दावेदार  को  कई  पत्र

 और  अनुस्मारक  भेजे  हैं  ताकि  वे  इस  संबंध  में  कार्रवाई

 कर  सके  और  शीक्रातिशीघ्र  दावे  को  निपटा  उपर्युक्त

 दस्तावेजों  के  प्राप्त  होते  ही बीमा  कंपनी  इस  दावे  की  प्रक्रिया

 करके  मामले  को

 तप  विद्युत  परियोजनाएं

 3674.  श्री  गिरणारी  लाल  भार्गव  :

 श्रीमती  किरण  माहेश्वरी  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आयातित  कोयला  आधारित  विद्युत  परिग्रेजजाओं  की
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 सूची  में  की  दोनों  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  को  सम्मिलित

 किया  गया  और

 यदि  तो  क्या  कोटा  और  सूरतगढ़  ताप  विद्युत  परियोजनाओं

 के  लिए  स्वदेशी  कोयले  का  आवंटन  किया  जा  रहा

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :

 वर्ष  2006-07  के  लिए  राजस्थान  राज्य  विद्युत  उत्पादन

 निगम  के  कोय  और  सूरतगढ़  ताप  विद्युत

 स्टेशनों  हेतु  कोयले  की  आवश्यकता  लगभग  12  मिलियन  टन

 राजस्थान  राज्य  विद्युत  उत्पादन  निगम  को

 घरेलू  स्रोतों  से  10.2  एमटी  कोयले  की  आपूर्ति  की  जानी  है  और  उन्हें

 वर्ष  के  दौरान  लगभग  1.2  एमटी  कोयले  (1.8  एमटी  घरेलू  कोयले

 के  का  आयात  करने  की  सलाह  प्रदान  की  गई

 1

 बने  बनाये  घरों  की  खरीद

 3475.  श्री  शिवन्ता  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  बंगलौर  और

 मैसूर  में  तथा  ठसके  आस-पास  कर्नाटक  राज्य  आवास  बोर्ड  द्वारा  बनाए

 गए  तैयार  घरों  को  खरीदने  के  लिए  धनराशि  जारी  करने  का  अनुरोध

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  धनराशि  को  कब  तक  जारी  किए  जाने  की  संभावना

 आवास  और  शहरी  गरीबी  डपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  से  सूचना  एकत्र  कौ  जा  रही  है  और  सभा

 पटल  पर  रख  दी

 संयुक्त  राष्ट्र  जिकास  कार्यक्रम  की  स्वच्छता

 संबंधी  रिपोर्ट

 3476.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  कया  आवास  और  शहरी  गरीबी

 उपशमन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम

 की  स्वच्छता  संबंधी  रिपोर्ट  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  भारत  स्वच्छता  के  मामले  में  पिछड़  रहा

 है  तथा  इसकी  दो-तिहाई  जनसंख्या  को  स्वच्छता  सुविधाएं  नहीं  मिल

 रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  से  संयुक्त  राष्ट्र  विकस  कार्यक्रम

 द्वारा  जारी  मानव  विकास  2006  में  यह  उल्लेख

 है  कि  भारत  में  33  प्रतिशत  लोगों  को  हमेशा  बेहतर  स्वच्छता  सुविधाएं
 मिल  रही  सरकार  जवाहरलाल  नेहरू  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन

 के  तहत  जल  एवं  स्वच्छता  सुविधाओं  को  प्राथमिकता

 दे  रही

 दिल्ली  मास्टर  प्लान

 3477.  श्री  हेमलाल  मुर्मू  :

 श्री  राजेन  गोहेन  :

 क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  का  मास्टर  प्लान  202  से  संबंधित

 विभिन्‍न  मुद्दों  हेतु  विशेषज्ञों  का  एक  पैनल  नियुक्त  करने  का  निर्णय

 लिया  है  जैसाकि  21  2006  के  में  समाचार

 प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तसंबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पैनल  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  कब  तक  सौंप

 दिए  जाने  की  संभावना

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 से  सरकार  ने  विशेषज्ञों  का  कोई  पैनल  गठित  नहीं  किया

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित  किया

 है  कि  दिल्ली  का  मास्टर  प्लान  2021  का  प्रारूप  तैयार  करते  समय

 उसने  अनेक  उप-दल  गठित  किए  जिनमें
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 सामाजिक  अवस्थापना  आदि  जैसे  विभिनन  क्षेत्रों  स ेविशेषज्ञ  शामिल

 विभिल  गैर-सरकारी  संगठनों  और  स्थानीय  निकायों

 से  विशेषज्ञों  तथा  व्यवसायिकों  को  समय-समय  पर  इनमें  शामिल  किया

 गया

 आरक्षित  पर्दों  का  बैकलॉग

 3478.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 श्री  तुकाराम  गणपतराव  रेंगे  पाटील  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जनजातियों  (एसटी/एसटी)  तथा  अन्य  पिछडे  वर्गों  के  बैंक-वार  कितने

 कर्मचारी

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  अ.जा./अ.ज.जा.  तथा

 हेतु  रिक्तियों  का  कोई  बैकलॉग

 यदि  तो  तत्संबंधी  बैंक-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 बैकलॉग  को  भरने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  या

 उठाए  जा  रहे

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों/वित्तीय  संस्थाओं  में  कार्यरत  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  एवं  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  कर्मचारियों  की

 31.12.2005  की  स्थिति  के  अनुसार  संख्या  का  बैंक-वार  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 से  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए

 आरक्षित  रिक्त  पर्दों  को  भरने  के  लिए  विशेष  भर्ती  अभियान  के  संबंध

 में  सरकारी  अनुदेश  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  वित्तीय  संस्थाओं  एवं

 बीमा  कंपनियों  को  इस  निदेश  के  साथ  अग्रेषित  किए  गए  थे  कि  कार्मिक

 एवं  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  किए  गए  कार्यक्रम  के  आरक्षित

 रिक्त  पदों  को  भरा  बैंकों/वित्तीय  संस्थाओं  एवं  बीमा  कंपनियों

 द्वारा  की  गई  प्रगति  की  समीक्षा  बैंकों/वित्तीय  संस्थाओं  के  महाप्रबंधकों

 के  साथ  हुई  विभिन्‍न  बैठकों  में  की  गई  थी  तथा  उनके  साथ  मामले

 को  लगातार  उठाया  गया  पहचाने  गए  आरक्षित  3558  रिक्त  पर्दों

 में  से  3381  रिक्त  पद  30.11.2006  तक  भर  दिए  गए  अन्य  पिछड़े
 वर्गों  के  लिए  रिक्त  पर्दों  को  भरने  संबंधी  कार्रवाई  की  निगरानी  नहीं

 की  जाती



 27  प्रश्नों  को  15  2006  लिखित  उत्तर  272

 विवरण

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  आ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.  का  प्रतिनिधित्व

 (31.12.2005  की  स्थिति  के

 बैंक  का  नाम  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  कुल

 त  2  3  4  5५  6

 1...  इलाहाबाद  बैंक  ३673  1014  219  4906

 2.  आंध्रा  बेंक  2414  725  413  3552

 3.  बैंक  आफ  बड़ौदा  6730  2335  2168  11233

 4...  बैंक  आफ  इंडिया  8574  3032  1333  12939

 5.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  3316  1041  636  4993

 6...  केनरा  बैंक  9465  2483  2702  14650

 7.  सेन्‍्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  8573  2481  1662  12716

 8.  कारपोरेशन  बैंक  2046  480  863  3389

 9.  देना  बैंक  2283  1108  195  3586

 10.  इंडियन  बैंक  5243  954  618  6815

 11...  इंडियन  ओवरसीज  बैंक  6504  937  695  8136

 2.  ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स  2966  631  886  4483

 3.  पंजाब  नेशनल  बैंक  13160  2653  4045  19858

 “4.  पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  1579  210  196  1985

 15.  .  सिंडिकेट  बैंक  5342  1545  232  7119

 %  बैंक  आफ  इंडिया  6476  1489  2084  10049

 7.  युनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  3882  887  202  4971

 18.  यूको  बैंक  4632  156  93  5881
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 1  2  3  4  5  6

 19.  विजया  बैंक  1475  550  785  2810

 20.  स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  36699  11210  5391  53300

 21.  .  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एंड  जयपुर  2410  856  156  3422

 22.  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  2185  697  1060  3962

 23.  स्टेट  बैंक  आफ  इंदौर  1115  679  221  2015

 24...  स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  1696  497  562.  2755

 25.  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  3292  168  730  4190

 26...  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  1186  728  242  2156

 27.  स्टेट  बैंक  आफ  आवणकोर  1964  375  1465  3804

 28...  522  184  155  861

 29.  नाबार्ड  883  421  507  1811

 30.  एक्जिम  बैंक  23  18  57

 31.  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  7  4  13  24

 32.  सिडबी  143  57  79  279

 33.  भारतीय  रिजर्व  बैंक  5520  2085  660  8265

 कुल  155978  43690  31304
 323५७  __  २७००  __

 230972

 ]  के  आदान-प्रदान  हेतु  तंत्र  को  सुदृढ़  बनाने  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपलब्धियां

 प्राप्त  की  गई
 ॥

 मारीशस  के  साथ  दोहरा  कराधान

 समझौता  क्‍या  व्यापार  समूह  कर  संधि  में  परिवर्तन  के  विरुद्ध

 3479.  श्री  निखिल  कुमार  :  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  तथा  ब्यौरा  क्‍या  और

 श्री  अधीर  चौधरी  :
 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 मारीशस  सरकार  के  साथ  कर  मामलों  संबंधी  सूचनाओं  भारत-मारीशस  दोहरे  कराधान  के  परिहार  संबंधी  अभिसमय  पर
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 एक  संयुक्त  कार्य  दल  का  गठन  किया  गया  संयुक्त  कार्य  दल

 के  विचारार्थ  विषयों  में  निम्नलिख्कित  के जरिए  भारत-मॉरीशस  दोहरे  कराधान

 के  परिहार  संबंधी  अभिसमय  के  सूचना  के  आदान-प्रदान  हेतु
 तंत्र  को  सुदृढ़  करना  शामिल

 “()  जहां  अपेक्षित  वहां  घरेलू  कानूनों  में  उपयुक्त  विधाई

 परिवर्तनों  के  लिए  दोनों  देशों  के  कार्यकारी  और  विधाई

 संगठनों  को  सिफारिश  करते  हुए  यह  सुनिश्चित  करना  कि

 भारत-मॉरीशस  दोहरे  कराधान  के  परिहार  संबंधी  अभिसमय

 के  अंतर्गत  बैंकिंग  सूचना  सहित  सूचना  प्राप्त  करने  तथा

 उसका  आदान-प्रदान  करने  के  लिए  सक्षम  प्राधिकारियों

 के  पास  शक्तियां

 (0)  नए  ओ  ई  सी  डी  मॉडल  करार  के  आधार  पर

 मासलों  में  सूचता  के  आदान-प्रदान  पर  व्यापक

 निष्पन्न

 संयुक्त  कार्य  दल  की  दिल्ली  में  और  पोर्टलुईस
 में  दो  बैठकें  हुई

 किसी  व्यावसायिक  समूह  से  इस  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन

 प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 विद्युत  की  हिस्सेदारी  में  कमी

 3480.  श्री  काशीराम  राण  :

 श्री  रतिलाल  कालीदास  थर्मा  :

 वल्‍्लभभाई  कथीरिया  :

 श्री  मधुसूदन  मिस्त्री  :

 श्री  जसुभाई  धानाभाई  करड  :

 श्री  हरिन  पाठक  :

 श्री  विक्रमभाई  अर्जनभाई  माडम  :

 श्रीमती  जयाबहन  उककर  :

 श्री  गढ़वी  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिमी  क्षत्र  तथा  पूर्वी  क्षेत्र  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  की
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 विद्युत  परियोजनाओं  के  अनाबंटित  कोटे  से  गुजरात  को  विद्युत  आब्ंटन

 में  कमी  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  कारण

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  इस  कमी  पर  आपत्ति  जताई

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और

 पश्चिमी  क्षेत्र  में  केंद्रीय  उत्पादन  स्टेशनों

 के  अनाबंटित  कोटे  से  विद्युत  के  आबंटन  को  2006  में

 संशोधित  किया  गया  था  और  कंफर्टबल  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  और

 जो कम  बिजली  आहरित  कर  रहा  था  और  बिजली  की  बिक्री

 भी  कर  रहा  था  को  आबंटन  कम  करके  क्षेत्र  में  अपेक्षाकृत  अधिक

 कमी  वाले  राज्थों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  विधुत  का  आबंटन  किया  गया

 पूर्वी  क्षेत्र  में  एनटीपीसी  स्टेशनों  के  अनाबंटित/सर्रेंडर  किए

 गए  कोटे  से  विद्युत  के  आबंटन  को  2005  में  संशोधित  कर

 दिया  गया  था  और  गुजरात  सपेत  दूसरे  क्षेत्रों  के  अधिकांश  का

 आबंटन  कम  कर  दिया  गया  था  क्‍योंकि  पूर्वी  क्षेत्र  संघटकों  की  मांग

 थी  कि  पूर्वी  क्षेत्र  की  विद्युत  उन्हें  बहाल  की

 और  गुजरात  सरकार  ने  आबंटन  को  बहाल  करने  और

 पश्चिमी  थ  पूर्वी  क्षेत्र  क ेसीजीएस  से  गुजरात  को  आबंटन  में  कमी

 के  कारणों  को  संसूचित  करने  का  अनुरोध  किया  है  और  इसे  राज्य

 सरकार  को  सूचित  कर  दिया  गया  गुजरात  ऊर्जा  विकास  निगम

 ने  पशिचमी/क्षेत्र  व  उत्तरी  क्षेत्र  मे ंसीजीएस  की  अनाबंटित  विद्युत
 से  आबंटन  पुनः  बहाल  करने  का  अनुरोध  किया  विद्युत  आपूर्ति
 की  विद्यमान  स्थिति  और  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  जरूरत

 (आकस्मिक/मौसमी  के  स्वरूप  के  आधार  पर  सीजीएस  कौ  अनाबंटित

 विद्युत  के  आबंटन  की  समय-समय  पर  समीक्षा  एवं  संशोधन  किया

 जाता

 विकास  अधिकारियों  के  वेतन  में  संशोधन

 3406.  श्री  फ्रांसिस  जाय  :

 श्री  वरकला  राधाकृष्णन  :

 क्या  कित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  सामान्य  बीमा  कंपनियों  के बिकास
 अधिकारियों  के  वेतन  में  संशोधन  करने  से  इंकार  कर  दिया  गया  है
 जो  कि  अगस्त  2002  में  देय

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 से  दी  जनरल  इंश्युरर्स  पब्लिक  सेक्टर  एसोसिएशन  आफ

 इंडिया  ने  सूचित  किया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  चार  बोमा

 कंपनियों  में  विकास  अधिकारियों  सहित  सभी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के

 लिए  बेतन  संशोधन  प्रस्ताव  1.8.2002  से  के  संबंध  में

 कंपनियों  की  उत्पादकता  एवं  कार्यक्षमता  को  सुधारने  के  लिए  एक
 संगठनात्मक  एजेंडा  भी  शामिल  इस  संगठनात्मक  एजेंडा  अन्य

 बातों  के  सभी  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  के  लिए  स्थानांतरण

 और  अंतरणीयता  नीति  शामिल  हैं  तथा  संबंधित  संघों/संगठनों
 से  वेतन  संशोधन  पैकेज  के  एक  भाग  के  रूप  में  इससे  सहमत  होने

 की  अपेक्षा  की  गई  श्रेणी-॥  तथा  श्रेणी-।४  कर्मचारियों

 के  संघों/संगठनों  ने  संगठनात्मक  एजेंडे  पर  सहमति  दी  थी  और  वैसे

 बेतन  संशोधन  के  लाभ  प्राप्त  किए  गए  जिसको  तदनुसार  दिनांक

 21.12.2005  को  अधिसूचित  किया  गया  श्रेणी-॥  कर्मचारियों

 के  संघों/सगठनों  द्वारा  संगठनात्मक  एजेंडे  पर

 सहमति  न  दिए  जाने  के  कारण  उनसे  संबंधित  बेतन  संशोधन  का  कार्यान्वयन

 नहीं  हो  यह  मामला  इस  समय  कुछ  विकास  अधिकारियों  एवं
 उनके  संगठनों  द्वारा  विभिन्‍न  अदालतों  के  समक्ष  चुनौती  दिए  जाने  के

 कारण  न्यायाधीन

 अवसंरचनात्मक  परियोजनाओं  का  वित्तपोषण

 3482.  श्री  बालासोवरी  वल्लभनेनी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अवसंरचनात्मक  परियोजनाओं  के

 वित्तपोषण  हेतु  निजी  ऋण  प्रदाताओं  को  लुभाने  हेतु  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 भारतीय  प्रतिभूति  तथा  विनिमय  बोर्ड  तथा  अर्न्यों

 के  साथ  बातचोत  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अवसरंचनात्मक  परियोजनाओं  हेतु  कितनी  धनराशि  जुटाई
 जाने  को  संभावना
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  इस  मुद्दे  पर  आर्थिक  कार्य  विभाग  के

 अवसंरचना  पूंजी  याजार  प्रभाग  और  बैंकिंग  प्रभाग  तथा  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  की  एक  बैठक  हुई  थी  जिसमें  अवसंरचना  परियोजनाओं

 के  निधीयन  में  निजी  ऋणदाताओं  की  भागीदारी  में  आने  बाली  समस्याओं

 को  रेखांकित  करने  के  लिए  एक  मास्टर  पेपर  तैयार  करने  का

 प्रस्ताव  किया  गया  मास्टर  पेपर  तैयार  करने  की  प्रक्रिया  चल

 रही  इस  प्रक्रिया  के  पूरा  हो  जाने  पर  भारतीय  रिजर्व  सेबी

 और  अन्यों  के  साथ  चर्चा  करने  की  कार्रवाई  को  अंतिम  रूप  दे  दिया

 प्रधानमंत्री  की  अध्यक्षता  में  अवसंरचना  संबंधी  समिति  ने

 कुछ  प्रमुख  क्षेत्रों  मे ंनिविश  की  आवश्यकताओं  का  अनुमान  इस  प्रकार

 लगाया  है  :  वर्ष  2012  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  क्षेत्र  में  2,20,000  करोड़
 वर्ष  2010  तक  विमानपत्तन  क्षेत्र  क ेलिए  40,000  करोड़  रुपए

 और  पत्तन  क्षेत्र  के  लिए  वर्ष  2012  तक  50,000  करोड़
 विभिन्‍न  अनुमान  दर्शाते  हैं  कि  आगामी  4-5  वर्षों  में  अवसंरचना  क्षेत्रों

 के  लिए  कुल  निवेश  आवश्यकता  320-350  बिलियन  डालर

 उपर्युक्त  आवश्यकताओं  का  एक  बड़ा  हिस्सा  निजी  क्षेत्र  से  आना

 विद्युत  परियोजनाओं  हेतु  कोल  लिंकेज

 3483.  श्री  इकबाल  अहमद  सरडगी  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वेस्ट  बंगाल  पावर  डवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड

 ने  250  मेगावाट  की  सन्तालडिह  विस्तार  परियोजना

 हेतु  कोल  लिंकेज  में  तेजी  लाने  तथा  सागरदिघी  तथा  बारकेश्वर

 विद्युत  परियोजना  हेतु  कोल  लिंकेज  प्रस्तावों  हेतु  विद्युत  मंत्रालय  से  हस्तक्षेप

 की  मांग  की  और

 सदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  विद्युत
 मंत्रालय  ने  वेस्ट  बंगाल  पावर  डेबवेलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड

 से  250  मेगावाट  सन्तालडिह  विस्तार  परियोजना

 हेतु  कोयला  लिंकेज  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  किया

 सागरदिघी  और  बारकेश्वर  में  विद्युत  परियोजनाओं  हेतु  लम्बी  अवधि  कोल

 लिंकेज  पर  11.05.2006  को  कोयला  मंत्रालय  की  स्टैंडिंग  लिंकेज  कमेटी
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 ट्वारा  विचार  किया  गया  समिति  ने  इन

 परियोजनाओं  के  लिए  दीर्घावधि  कोल  लिकेज  प्रदान  नहीं  की  थी  क्योंकि

 कोल  ब्लॉकों  का  आबंटन  पहले  से  ही  डब्ल्यूबीपीडीसीएल  को  कर

 दिया  गया

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  दिनांक  15  2006  के  अपने

 पत्र  के  माध्यम  से  डब्ल्यूबीपीडीसीएल  से  आवंटित  कोयला  ब्लाकको  की

 अंत  प्रयोग  परियोजनाओं  को  चिहिनत  करने  तथा  किसी  कमी  की  स्थिति

 में  प्रयोग  किए  गए  कोल  लिंकेज  हेतु  आवेदन  प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध
 किया

 जलापूर्ति  तथा  स्वस्छता  योजनाओं  हेतु  धनराशि

 का  आबंटन

 3484.  श्री  ब्रजेश  प्राठक  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जलापूर्ति  तथा  स्वच्छता  योजनाएं

 चलाने  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  अब  तक  कितनी

 धनराशि  आबंटित  की

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उक्त  कार्य  इसमें  से कितनी  धनराशि

 खर्च  की  और

 प्रत्येक  वर्ष  को  प्रथम  तीन  तिमाहियों  तथा  अंतिम  तिमाही

 के  दौरान  कितनी  धनराशि  खर्च  को

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी

 (

 नागरिक  सुविधाएं

 3485.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  महानगरीय  शहरों  के  और  टाइप-॥

 सरकारी  क्यार्टरों  में  रहने  वालों  से  क्षेत्र  में  मलिन  बस्ती  जैसी  स्थितिर्यों

 के  बारे  में  कोई  शिकायर्ते  प्राप्त  हुई  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार

 द्वारा  क्या  कार्रवाई  की  गई

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 और  मह्ायनगरों  के  क्षेत्रों  के  सम्पदा  प्रबंधकों  और  सहायक

 महानिदेशक  से  सूचना  प्राप्त  की  जानी

 दिल्ली  में  केन्र  सरकार  के  क्वार्टर

 3486.  श्री  रामदास  आउवले  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए

 से  टाइप-।४  क्यवार्टरों  की  टाइप-वार  संख्या  कितनी

 क्‍या  कुछ  क्वार्टर  गत  कुछ  वर्षों  से  खाली  पड़े  हुए

 यदि  तो  इसके  कारणों  सहित  इसका  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  के

 लिए  कुछ  और  क्वार्टर  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसका  निर्माण

 कब  तक  किए  जाने  की  संभावना

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 दिल्ली  में  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  सामान्य  पूल

 रिहायशी  वास  टाइपवार  संख्या  से

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 और  विभिन  श्रेणियों  के  वास  के  अंतर्गत  कुल  807

 सामान्य  पूल  रिहायशी  वास  खाली  खाली  क्वार्टरों

 का  टाइप-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  807  क्यवार्टरों

 में  से  132  क्वार्ट  बिजली  के  बिलों  की  अदायगी  न  होने  के  कारण

 खाली  295  क्वार्टर  केलोनिवि  ट्वारा  खतरनाक  घोषित  किए  जाने

 के  कारण  खाली  76  क्वार्टर  अस्थाई  मरम्मत  के  कारण  खाली

 228  क्वार्टर  इस  कारण  खाली  हैं  कि  वे  अलोकप्रिय  स्थानों  में  हैं  और

 उनके  आसपास  का  इलाका  अच्छा  नहीं  है  तथा  76  क्वार्टर  इसलिए

 खाली  हैं  कि  उनमें  अलग  स्नानघर  इत्यादि  जैसी  सुविधाएं

 नहीं
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 और  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  सरकार
 ने  दिल्ली  में  कुछ  क्वार्टरों  का  निर्माण  करने  की  मंजूरी  दी  हुडको
 प्लेस  नई  दिल्ली  में  319  ट्रांजिट  वास  निर्माणाधीन  है  तथा

 इनका  निर्माण  कार्य  2006  तक  पूरा  किया  जाना  दिल्ली
 में  विभिन्न  श्रेणियों  के  वास  के  अंतर्गत  2242  सामान्य  पूल  रिहायशी
 वास  का  निर्माण  स्वीकृत  किया  गया  योजनाओं  के  धनराशि
 के  नियतन  तथा  स्थल  सौंपने  इत्यादि  जैसे  कारणों  के  कारण  निर्माण
 कार्य  अभी  शुरू  नहीं

 विवरण

 वास  की  टाइप  वास  की  संख्या  खाली  पडे  वास

 की  संख्या

 16960  240

 2.  ॥  23705  436

 3  ॥  11870  103

 4...  ४  5435  14

 5.  798  -

 6.  1360
 -

 7.  885  न

 8.  Vin(at-il)  446  7

 9.  158  4

 कुल  61617  807

 ग्रामीण  व्यापार  केन्द्र

 3487.  श्री  दरोगा  प्रसाद  सरोज  :  क्‍या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  चलाए  जा  रहे  ग्रामीण  व्यापार  केन्द्रों  का

 स्थान-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इन  व्यापार  केन्रों  के  लक्ष्य  एवं  उद्देश्य  क्या

 इन  केद्धों  के  वित्त  के  स्रोत  क्‍या
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 इस  प्रयोजनार्थ  गठित  अधिशासी  निकार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  योजना  का  विस्तार  कुछ  अन्य  राज्यों  में  किए
 जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  इनका  विस्तार  कब

 तक  किए  जाने  की  संभावना

 ग्रामीण  लिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सूर्यकान्ता  :  ग्रामीण  व्यापार

 केन्द्र/ग्रामीण  व्यावसायिक  पंचायती  राज  मंत्रालय  की  एक  पहल

 पंचायती  राज  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  विभिन्‍न

 राज्यों  में  ग्रामीण  व्यापार  केन्द्रों  या  ग्रामीण  व्यावसायिक  केन्द्रों
 के  बारे  में  हस्ताक्षरित  समझौता  ज्ञापनों  का  स्थलवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 में  दिया  गया

 पंचायती  राज  मंत्रालय  और  भारतीय  उद्योग  परिसंघ

 देश  के  विभिन्‍न  ब्लॉर्कों  में  इन  व्यापार  केन्द्रों  के  सृजन
 के  लिए  उद्योगों  तथा  व्यापार  जगत  के  बीच  संपर्क  को  सुगम
 बनाने  के  लिए  मिलकर  काम  कर  रहे  इन्हें  सार्वजनिक-निजी-पंचायत

 भागीदारी  के  रूप  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  स्थानीय  रूप

 से  उपलब्ध  संसाधनों  से  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने/उनमें  सुधार

 करने/परिष्कृत  करने  तथा  उन्हें  और  अधिक  बाजारों  तक  पहुंचाने  में

 सहायता

 ग्रामीण  व्यापार  केन्द्र/आरबीएच  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  नहीं

 है  और  इसके  लिए  राज्य  या  केन्द्र  सरकार  से  कोई  प्रत्यक्ष  वित्तपोषण

 उपलब्ध  नहीं  प्रस्ताव  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जहां  पंचायर्ते

 कार्य  कर  रही  वहां  आरबीएच  के  लिए  पंचायतें  केद्र  द्वारा  प्रायोजित

 योजनाओं  एवं  राज्य  सरकारों  की  योजनाओं  के  बीच  समन्वय

 ग्रामीण  व्यावसायिक  केन्द्रों  का  सार्वजनिक-निजी-पंचायत

 भागीदारी  सिद्धांत  पर  आधारित  एक  व्यापारिक  गतिविधि  के  रूप  में

 किए  जाने  की  परिकल्पना  की  गई  है  जिसके  लिए  इस  प्रयोजन  हेतु
 उपलब्ध  निधियों  से  भी  सहायता  केवीआईसी

 आदि  जैसे  विशिष्टीकृत  संस्थानों  से  भी  सहायता  प्राप्त  किए  जाने  का

 विचार

 केन्द्रों  की  स्थापना  को  गति  देने  के  उद्देश्य  से  केन्द्र

 स्तर  पर  एक  आरबीएच  परिषद  स्थापित  की  गई  है  जिसके  सह-अध्यक्ष

 पंचायती  राज  मंत्री  और  श्री  सुनील  कांत  निवर्तमान
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 सोआईआई  आरबीएच  परिषद  के  दिशानिर्देशों  के  कार्य

 योजना  तैयार  करने  में  आरबोएच  परिषद  को  सहायता  करने  के  लिए

 पंचायती  राज  मंत्रालय  की  अध्यक्षता  में  एक  आरबीएच

 कार्यकारी  समिति  भी  गठित  को  गई  आरबीएच  की  स्थापना  में

 स्थानीय  पंचायतों  की  सहायता  के  लिए  कई  राज्यों  में  राज्य  आरभीएच

 परिषरदे  स्थापित  की  गई  हैं  जिसके  राज्य  के  पंचायतों  राज

 पंचायती  राज  विभाग  और  राज्य  सीआईआई  सह-अध्यक्ष

 (2)  और  सरकार  का  देश  के  सभी  ब्लॉकों
 में  आरबीएच  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  समूचे देश  में  आरबीएच
 स्थापित  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की

 गई

 विवरण

 ग्रामीण  व्यावसायिक  केंद्र  पहल  के  अंतर्गत  हस्ताक्ष  किए  गए  समझौतों  की  सूची

 दिनांक  ग्राम  पंचायत/ब्लॉक

 पंचायत/जिला/राज्य

 2  3

 1.  13.8.05  रामगढ़  ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल

 2.  13-8.05  बेतालघाट

 ब्लाक/नैनीताल/उत्तंंचल

 3.  काशीपुर
 ब्लाक/नैनोताल/उत्तरांचल

 4.  13.8.05  भीमताल

 ब्लाक/नैनीताल/ठत्तरांचल

 5.  13-8.05  रामनगर

 ब्लाक/गैनीताल/उत्तरांचल

 6.  13.8.05  भमताल

 ब्लाक/वैनीताल/उत्तरांचल

 मर  13.8.05  रामनगर

 ब्लाक/वैनीताल/उत्तरांचल

 8.  13.8.05  हल्द्वानी

 ब्लाक/गैनीताल/उत्तरांचल

 9.  13-8.05  भीमताल

 ब्लाक/वैनीताल/उत्तरांचल

 कंपनी  का  नाम  उत्पाद

 4  5

 नीमराना  समूह  एवं  आईटीसी  फल  प्रसंस्करण

 लिमिटेड

 जयकाली  ग्रामोद्योग  फल  प्रसंस्करण  प्रसंस्करण

 एवं  प्रसोधन  इकाई  एवं  आईटीसी

 लिमिटेड

 कांशीपुर  एग्रो  इंडस्ट्रीज  फल  प्रसंस्करण

 एवं  आईटीसी  लिमिटेड

 जनशिक्षण  संस्थान  एवं  फल  प्रसंस्करण

 आईटीसी  लिमिटेड

 डेलिशिया  फूड्स  एवं  प्रसंस्करण

 आईटीसी  लिमिटेड

 सुरूची  फ्रूट  प्रोडक्ट्स  एवं  फल  प्रसंस्करण

 आईटीसी  लिमिटेड

 इमैजिनेशन  एग्री  एक्सपोर्ट्स  एवं  फल  प्रसंस्करण

 आईटीसी  लिमिडेट

 हँड्स  के  इंटरप्राइजेज  प्रसंस्करण

 एवं  आईटीसी  लिमिटेड

 नैनीताल  फ्रूट  प्रोडक्ट्स  एवं  फल  प्रसंस्करण

 आईटीसी  लिमिटेड
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 10  13.8.05  काशीपुर  जिंदल  फ्रोजन  फूड  प्रोडक्ट्स  फल  प्रसंस्करण

 ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल  एवं  आईटीसी  लिमिटेड

 11...  13.8.05  हल्द्ववानी  ब्लिस  फूड  प्राडक्ट्स  एवं  प्रसंस्करण

 ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल  आईटीसी  लिमिटेड

 12...  9.10.05  पिनागवान/पुन्हाना/मेवात/हरियाणा  डी  ।  आयल्स  इंडिया  जटरोफा  प्लांटेशन  और

 बायोडीजल

 13...  9.10.05  होडल  और  हसनपुर  डी  ।  आयल्स  इंडिया  जटरोफा  प्लांटेशन  और

 ब्लाक/फरीदाबाद/हरियाणा  यबायोडीजल

 14.  06  बिलासपुर  छछरोली  जगाधरी  और  डी  ।  आयल्स  इंडिया  जटरोफा  प्लांटेशन  और

 सधौरा  ब्लाक/यमुत्रा  नगर/हरियाणा  बायोडीजल

 15...  23.1.06  गौरोगंज  ब्लाक/जिला  सैल्फ  एम्प्लायड  विमेंस  एसोसिएशन  हस्तशिल्प  एवं

 सुल्तानपुर/उत्तर  प्रदेश  हथकरघा  उत्पाद

 16-37.  24.2.06  कर्नाटक  राज्य  में  विभिन्‍न  ग्राम  मलवल्ली  पॉवर  प्लांट  विद्युत
 को  22  पंचायर्ते  बैंगलौर  इलैक्ट्रिक  सप्लाई  कंपनी  उत्पादन/विवरण

 समझौता  मंगलौर  इलैक्ट्रिक  सप्लाई  कंपनी

 ज्ञापनों  पर  हुबली  इलैक्ट्रिक  सप्लाई  कंपनी

 हस्ताक्षर  गुलबर्गा  इलैक्ट्रिक  सप्लाई  कंपनी

 हुए  चामुंडेश्वरी  इलैक्ट्रिक  सप्लाई

 कंपनी

 38-42.  24.2.06  कर्नाटक  राज्य  में  पांच  राष्ट्रीय  फैशन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  कलाकृति/गारमेंट

 को  5  ग्राम  पंचायर्ते  डिजाइन

 समझौता

 ज्ञापनों  पर

 हस्ताक्षर

 हुए

 43...  29.7.06  मृवालूर  मइलादुथूरई  क्लासिक  बायोमास  बायो  गैसोफायर

 नागापट्टनम

 तमिलनाडु

 44...  29.7.06  कोडीमंगलम  मइलादुथूरई  क्लासिक  बायोमास  बायो  गैसोफायर

 नागापट्टिनम

 तमिलनाडु
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 45.

 47.

 49.

 $1.

 52-

 55.

 प्रश्नों  के

 29.7.06

 29.7.06

 30.7.06

 20.8.06

 20.8.06

 20.8.06

 20.8.06

 20.8.06

 3

 कोडीमंगलय  महलादुधूरई

 नागापट्टिनम  तमिलनाडु

 वल्लालहरम  मइलादुधूरई

 नागापट्टिनम  तमिलनाडु

 कप्पुत  कुट्टालम

 नागापट्टिनम  तमिलनाडु

 कंजानगरम  सेम्बानरकोईल

 नागापट्टिनम  तमिलनाडु

 अन्नावसल  सेम्बानरकोईल

 नागापट्टिनम

 तमिलनाडु

 सेमंगलम  सेम्बानरकोईल

 नागापट्टिनम  जिला

 तमिलनाडु

 थिरूवेंगडू  सिरकाली

 नागापट्टनम  जिला

 थिरूवेंगद्धू  पंचायत  सिरकाली

 नागापट्टनम  जिला

 बालाजी  सत्तानाथापुरम
 सिरकाली

 नागापट्टनम  जिला

 गांधी

 तिरुवरूर  जिला

 चिदम्बरम  मेन

 पीओी

 कट्दूमनारकोइल

 कुड्डालूर  जिला

 15  2006

 शमीना  फूड  इंडस्ट्रीज

 केएमआर  इंडस्ट्रीज

 एसीटी  चैम्बर  प्रिक्स  इंडस्ट्रीज

 शिव  शक्ति  सीड्स

 एनएसी  फार्म  प्रोडक्ट्स

 आरकेएस  डेरी  फार्म

 शिव  शक्ति  डेयरी  फार्म

 श्री  बालाजी  मिल्क  डेयरी

 श्री  अप्सरा  गारमेंट्स

 श्री  दुर्गा  विलास

 श्री  अबिरामी  सा  मिल
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 गुणवत्तापूर्ण  अटूटा  एवं

 मूल्य  संबंधित  उत्पाद

 शुष्क  नारियल  चूर्ण  तथा

 संबंधित  नारियल  उत्पाद

 गुणवत्तापूर्ण
 चैम्यर  ब्रिक्स

 धान  बीजों  का

 उत्पादन

 आर्गेनिक  केलों

 का  उत्पादन  तथा

 प्रसंस्कृत  उत्पाद

 गुणवत्तापूर्ण  दुग्ध
 उसकी

 पैकिंग  तथा  अन्य

 प्रसंस्कृत  उत्पाद

 गुणवत्तापूर्ण  दुग्ध
 उसकी

 चैकिंग  तथा  अन्य

 प्रसंस्‍्कृत  उत्पाद

 दुग्ध  प्रशीतन

 संयंत्र

 रैडीमेड  वस्त्र

 मूंगफली  उत्पाद

 टिम्बर  साँ  मिल

 और  फर्नीचर

 तथा  फिर्टिंग्स

 का  निर्माण
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 लघु  जल  विद्युत  परियोजनाओं  की  स्थापना

 3488.  श्री  सिद्दीश्वर  :

 श्री  करुणाकर  रेड्डी  :

 क्या  नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  चल  रही  लघु  जल  विद्युत  परियोजनाओं  तथा  उनसे

 सृजित  की  जा  रही  विद्युत  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  लघु  जल  विद्युत  परियोजनाओं  के

 वित्तपोषण  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  क्या  और  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 निगम  एक  साथ  मिलकर  लघु  विद्युत  परियोजनाओं  के  वित्तपोषण  के

 लिए  एक  योजना  तैयार  कर  रहे

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  लघु  जल  विद्युत  परियोजनाओं

 की  स्थापना  करने  हेतु  मंजूरी  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  निर्णय  लिया  गया

 नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  विलास

 :  दिनांक  31.10.2006  के  अनुसार  देश  में  समग्र

 रूप  से  1860  की  566  लघुपनबिजलो  परियोजनाएं  स्थापित  की

 गई  हैं  जिनके  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  इन

 परियोजनाओं  से  वर्ष  2005-06  के  दौरान  अनुमानित  विद्युत  उत्पादन  3652

 मिलियन

 और  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं  जैसे  भारतीय  अक्षय

 ऊर्जा  विकास  ग्रामीण  विद्युतीकरण  विद्युत  वित्त

 आईडीएफसी  और  बैंकों  द्वारा  पहले  से  ही  अक्षय  विद्युत

 परियोजनाओं  का  वित्त-पोषण  किया  जा  रहा  ये  परियोजनाएं  सामान्यतया

 पारंपरिक  विद्युत  परियोजनाओं  की  तुलना  में  छोटी

 और  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  हेतु  राज्य  सरकारों  से

 नियमित  आधार  पर  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  कभी-कभी  ये  प्रस्ताव  अपूर्ण

 पाए  जाते  हैं  अथवा  स्कीमों  के  प्रावधानों  के  अनुसार  नहीं  होते
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 पूर्ण  प्रस्तावों  पर  बजट  प्रावधानों  के  अध्यधीन  विचार  किया  जाता  है

 और  उन्हें  अनुमोदित  किया  जाता

 विवरण

 संस्थापित  एसएचपी  परियोजनाओं  (25  के  राज्यवार

 विवरण  (31.10.2006  के

 राज्य  स्थापित  वर्ष  2005-

 06  के

 क्षमता  दौरान  अनुमानित
 उत्पादित

 विद्युत

 1  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश
 हि

 ।  178.81  357.62

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  64  44.30  88.60

 3.  असम  3  2.11  4.22

 4...  बिहार  7  50.40  100.80

 5.  छत्तीसगढ़  4  11.00  22-00

 6.  गोवा  त  0.05  0.10

 7.  गुजरात  2  7.00  14.00

 8...  हरियाणा  5  62.70  125.40

 9.  हिमाचल  प्रदेश  56  132.58  264.16

 10.  जम्मू  एवं  कश्मीर  32  111.49  219.48

 11.  झारखंड  6  4.05  8.10

 12.  कनटिक  60  351.13  659.26

 169.24 13.  केरल  95.12
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 1  2  3  4  5

 14.  मध्य  प्रदेश  8  41.16  82.32

 15.  महाराष्ट्र  27  207.08  414.16

 16-  मणिपुर  8  5.45  10.90

 17.  मेघालय  3  ३0.71  61-42

 18.  मिजोेरप  16  14.76  29.52

 19.  नागालैंड  9  20.67  41.34

 20.  उड़ीसा  6  7.30  14.60

 21.  पंजाब  29  122.55  245.10

 22.  राजस्थान  10  23-85  47.70

 23.  सिक्किम  14  38.61  77.20

 24.  तमिलनाडु  12  77.70  155-4Q

 25.  त्रिपुरा  3  16.01  32.02

 26.  उत्तर  प्रदेश  9  25.1  50.20

 27.  उत्तरांचल  76  75-45  150.90

 28.  पश्चिम  बंगाल  23  98.40  196.60

 29.  अंडमान  एवं  निकोबार  1  5.25  10.50

 ट्वीपसमृह

 कुल  566  1860-79  3652.86

 बैंकों  में  रिक्तियां

 3489.  श्री  चेंगरा  सुरेन्द्रन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 आज  की  तिथि  के  अनुसार  देश  के  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में

 रिक्तियों  की  बैंक-वार  संख्या  कितनी

 क्‍या  ऐसो  रिक्तियों  के  भरे  जाने  पर  कोई  प्रतिबंध  और
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 यदि  तो  इन  रिक्तियों  को  कब  तक  भरे  जाने  की

 संभावना

 वित्त  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी

 पेंशनरों  का  उत्पीडन

 3490.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  पेंशनरों  को

 पेंशन  के  आहरण  में  उत्पोडित  किए  जाने  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  सुधारात्पक  कदम  उठाए

 गए  हैं/उठाए  जा  रहे

 वित्त  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  सरकार/भारतीय  रिजर्व  बैंक  पेंशनभोगियों/पेंशनभोगी

 संघ  से  बैंकों  के  विरुद्ध  महंगाई  राहत/परिवार  पेंशन  खाते  में

 न्यूनतम  शेष  बनाए  वृद्ध/बीमार/अक्षम  बैंक  परिसरों  में

 अपर्याप्त  शाखाओं  द्वारा  पति/पत्मी,  नामित  व्यक्तियों  के  साथ

 संयुक्त  खाते  खोलने  की  अनुमति  न  देने  आदि  के  संबंध  में  शिकायर्ते

 पिली

 ऐसी  शिकायतें  संबंधित  बैंकों  को  ब्यौरा  देने  हेतु  तत्काल  भेज  दी

 जाती  हैं  और  उन्हें  शिकायत  निवारण  करने  के  लिए  कहा  जाता

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  पेंशन  भुगतान  करने  वाले  सभी  बैंकों  से  कहा

 है  कि  वे  सरकार  द्वारा  उन्हें  डाक/फैक्स/ई-मेल  द्वारा  भेजे  गए  या  संबंधित

 पेंशन  भगुतान  प्राधिकारियों  की  वेबसाइट  में  जाकर  महंगाई  राहत  और

 अन्य  भर्तों  के  संबंध  में  जारी  सरकारी  आदेशों  की  प्रतियों  के  आधार

 पर  ही  उन  पर  सीधे  कार्रवाई  करें  और  इसके  लिए  अगले  अनुदेश
 मिलने  की  प्रतीक्षा  न  बैंकों  से यह  भी  कहा  गया  है  कि  उनके

 प्रतिष्तनों  ट्वारा  आयोजित  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  पेंशन  योजनाओं/नियमों

 से  संग्रंधित  विषय  शामिल  बैंकों  को  यह  अनुदेश  भी  दिए  गये

 हैं  कि  वृद्ध/बीमार/अक्षम  व्यक्तियों  के  पेंशन  खातों  के  परिचालन  हेतु
 उनका  बैंक  शाखा  में  आना  आवश्यक  न
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 सीवेज  डिस्पोजल  स्कीम

 3491.  श्री  कृष्णा  मुरारी  मोघे  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह
 यताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंदौर  जिले  की  सीबेज  डिस्पोजल  स्कीम  के  अंतर्गत
 वर्ष  2002  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  द्वारा  अभी  तक  क्या  कारंवाई  की

 गई  और

 इसे  कब  तक  स्वीकृत  किए  जाने  की  संभावना

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 से  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  540.92  करोड़  रुपये

 की  अनुमानित  लागत  बाली  इंदौर  की  सीवरेज  परियोजना  के  लिए  एक

 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तकनीकी  अनुमोदन  तथा  एशिया  विकास  बैंक/विश्व

 बैंक/आवास  एवं  नगर  विकास  निगम/एनसीआरडी  से  अनुदान/राज्य  योजना

 कोष  से  संभव  ऋण  सहायता  हेतु  भी  भेजी

 तकनीकी  जांच  के  बाद  मध्य  प्रदेश  सरकार  से

 अतिरिक्त  जानकारी  मुहैया  कराने  के  लिए  कहा  गया  मध्य  प्रदेश

 सरकार  ने  इस  परियोजना  को  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  हेतु

 जवाहरलाल  नेहरू  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन  के  तहत  प्रस्तुत  किया

 वर्ष  2006-07  के  दौरान  जवाहरलाल  नेहरू  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण

 मिशन  के  तहत  307.17  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  के

 इस  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  किया  जा  चुका  है  तथा  अतिरिक्त  केन्द्रीय

 सहायता  के  रूप  में  30.715  करोड़  रुपयें  को  राशि  जारी  को  जा  चुकी

 ]

 डीमैट  खाता

 3492.  श्री  जित्तन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  डीमैट  खाते  के  लिए  नियमों  में  परिवर्तन

 किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण
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 क्या  पूर्ववर्ती  नियमों  की  तुलना  में  इसमें

 और

 यदि  तो  समस्या  के  निराकरण  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं/उठाये  जाने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  अनेकानेक  डिमैट  खातों  को  खोलने  के  परिणामस्वरूप

 उत्पन्न  हुई  समस्याओं  का  निवारण  करने  के  उद्देश्य  सेबी  ने  अपने

 ग्राहक  को  जानें  मानदंडों  को  अभिवर्धित  किया  इसने  पहली

 2006  को  या  उसके  पश्चात्‌  डिमैट  खाते  खोलने  के  लिए  स्थायी  खाता

 संख्या  को  अनिवार्य  बना  दिया  पहली  2006  से  पूर्व
 खोले  गए  डिमैट  खातों  के  संबंध  में  खाता  धारकों  के  लिए  3

 2006  तक  निश्षेपागारों  को  पैन  उपलब्ध  कराना  अनिवार्य  बना  दिया

 गया

 और  निवेशकों  को  पैन  अनुपालक  बनाने  के  उद्देश्य

 से  सेबी  ने  समयावधि  को  3  2006  तक  बढ़ा  दिया  है  तथा

 संक्रमण  की  प्रक्रिया  में  किन्हीं  कठिनाइयों  को  समाप्त  करने  के  लिए

 स्पष्टात्मक  परिपत्र  जारी  किए  जहां  पैन  उपलब्ध  नहीं  कराया

 वहां  डिमैट  खाते  को  उसके  उपलब्ध  कराए  जाने  तक  के  लिए
 कर  दिया  सीबीडीटी  ने  भारत  के  बाहर  रहने  वाले

 भारतीय  नागरिकों  तथा  विदेशी  नागरिकों  को  पैन  जारी  करना  सुकर
 बनाने  हेतु  दिशानिर्देश  जारी  किए

 मैनुअल  स्कवैन्जर्स

 3493.  श्री  सुप्रीव  सिंह  :

 श्री  किसनभाई  पटेल  :

 क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  मानव  अधिकार  आयोग  ने  एक  निर्धारित

 समयावधि  के  भीतर  मैनुअल  स्कैवेगिजग  को  समाप्त  करने  की  व्यापक

 योजनाओं/स्कीमों  के  लिए  एक  दल  का  गठन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  और  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  देश  में

 मैला  ढोने  को  प्रथा  के  उन्मूलस  की  आवश्यकता  के  मामले  को  केन्द्र
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 और  राज्य  सरकारों  तथा  अन्य  पणधारियों  के  साथ  जोरदार  ढंग  से

 उठाता  आ  रहा

 मंदबृद्धि  याले  व्यक्तियों  के  लिए  आवासीक  परिसर

 3494.  श्री  अविनाश  राय  खन्ना  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मंदबुद्धि  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  उनके

 माता-पिता  को  मृत्यु  के  पश्चात्‌  आश्रय  प्रदान  करने  के  लिए  आवासीय

 परिसर  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  मंदबुद्धि  वाले  व्यक्तियों  हेतु  उक्त  आवासों

 का  निर्माण  करने  में  गैर-सरकारी  संगठनों  को  समर्थ  बनाने  हेतु  उन्हें

 रियायती  दरों  पर  भूमि  आवंटित  करने  को  कोई  योजना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में

 कया  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए

 शहरी  विकास  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 से  सूचना  एकज्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी

 सूचना  और  संचार  प्रौद्योगिकी

 3495.  श्री  छत्तर  सिंह  दरकर  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकौ  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  किसानों  के  लाभार्थ

 भारत  -  कुल  संख्या  63

 15  2006  लिखित  उतर  296

 सूचना  और  संचार  प्रौद्योगिकी  के  जरिए  सूचना  आधारित  ज्ञान  प्रदान

 करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  क्‍या  उक्त  सूचना  प्रणाली  के  माध्यम  से

 बाढ़  और  भूकंप  जैसी  प्राकृतिक  आपदाओं  के  संबंध  में  जिला  स्तर

 पर  सूचना  उपलब्ध  करायी  जा  सकती  और

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  सरकार  ट्वारा  कब  तक  स्वीकृत

 किए  जाने  की  संभावना

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :

 और  प्रश्न  नहीं

 जैव-प्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा  कराये  गए  पेटेंट

 34796.  श्री  राजमोपाल  :  क्‍या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  जैव  प्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा  कराये

 गए  पेटेन्टों  का  देश-वार  और  उत्पाद-वार  ब्यौरा  क्‍या

 जैव-प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  में  अपने  बौद्धिक  संपदा  अधिकारों  के

 संरक्षण  के  लिए  जैव-प्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा  क्या  रणनीतियां  अपनायी

 गई

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  ()  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  जैवप्रौद्योगिकी  विभाग

 ट्वारा  फाइल  किए  गए  पेटेंट्स  का  वर्ष-वार

 2001  से  2002  से  2003  से  2004  से  2005  से
 2002  2003  2004  2005  2006

 6  11  15  22

 विदेशी  -  कुल  संख्या  74

 2001  से  2002  से  2003  से  2004  से  2005  से
 2002  2003  2004  2005  2006

 6  16  21
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 (0).  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  जैवप्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा

 फाइल  किए  गए  पेटेंट्स  का  वर्ष-वार  ब्यौरा

 क्र  देश  फाइल  किए  गए  पेटेंटों

 की  संख्या

 1  2  3

 1...  इंडोनेशिया  3

 2...  कोरिया  3

 3.  जापान  7

 4...  यूएसए  22

 5...  सिंगापुर  त

 6...  फिलीपीन्स  3

 7...  यूरोपियन  पेटेंट  कार्यालय  11

 8...  वियतनाम  2

 9...  बंगलादेश

 10.  श्रीलंका  2

 11...  थाइलैंड  2

 12...  रशिया

 13...  ब्रिटन

 14...  चीन  $

 15.  दक्षिण  अफ्रीका  3

 16...  ब्राजील  1

 17...  टर्की

 18.  मलेशिया  1

 19.  अरीपो  1
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 त  2  3

 20.  आस्ट्रेलिया  1

 2.  जर्मनी

 22...  कनाडा  1

 (॥)  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  जैवप्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा

 किए  गए  पेटेंट्स  का  वर्ष-बार  ब्यौरा

 उत्पाद-वार

 त  2

 है  पौध  ऊतक  रूपांतरण  के  लिए  सुनहरे  अणुओं  पर  डीएनए

 संगणन  का  एक  तरीका

 2:  पेनेसिड  और  गैर-पेनेलिड  का  गहन  तंत्र  हेटेरिज  में  पानी  को

 नाइट्रीफाइंग  करने  के  लिए  बायोरिएकटर्स

 3.  जापानी  ऐन्सेफेलाइटिस  वायरस  के  लिए  शिमेकक॑टी  हैल्पर  बी

 कोशिका  पेपटाइड  टीका

 4.  स्वेदेशी  फरमेंटर  तथा  आकार

 5.  आण्विक  एंट्रीक  ज्वर  तथा  दूषित  खाद्य  नमूनों  के

 लिए  प्रक्रिया

 6.  मानव  बीमारियों  के  मच्छर  बैक्टर  के  लिए  एक  सूृक्ष्मीय  नियंत्रण

 एजेंट

 7.  ब्रुगुजा  मेलाई  9  एमएफ  ग्लाकोप्रोटीन  को  तैयार

 करने  के  लिए  एक  प्रक्रिया

 8.  फलैंकिंग  श्रृंखला  और  एक  किट  देयरफॉर  को  विभाजित

 करने  के  लिए  एक  प्रक्रिया

 9.  औपचारिक  तकनीकों  जोकि  एम-ट्यूबरकुलोसिस  के  बिरूलेंस

 में  ट्यूबरकूलोसिस  प्रभेद  का  प्रवेश  कराती  हैं  और  इसके

 अनुप्रयोग  की  क्षमता  रखते  हैं  की  मयूटेंट  डेब  आर  जीन  की

 तैयारी  के  लिए  एक  प्रक्रिया
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 31.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16-

 18.

 19.

 21.

 22-

 प्रश्नों  के
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 रोटेरावायरस  के  विरुद्ध  प्रतिरक्षित  बकरी  कोलोस्ट्रम  की

 तैयारी

 सहसंवर्धन  द्वारा  गौलिक  अम्ल  को  तैयार  करने  के  लिए  एक

 प्रक्रिया

 एथिराकोस्कलोरोसी  और  हाइपरलिपिडिमिया  की  तैयारी  के  लिए

 शक  नोवन  पॉली  हर्बल

 एक  लवण  सहनीय  एल  मायो  इनोसिटोल  एक  फासफेट  का

 संश्लेषण  और  इसको  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया

 कॉफी  बैरी  बाडर  के  विरुद्ध  एक  जैवकीटनाशक

 संगणन  को  तैयार  करने  की  प्रक्रिया

 पशुओं  में  खाद्य  मुख  बीमारी  कौ  नैदानिकी  के

 लिए  एक  मुख्य  प्रतिरक्षा  जैवसैंसर  उपस्करण

 माइकोबैक्टीरियल  ट्यूबरकुलोसिस  के  हिस्टोन  जैसे  प्रोटीन  का

 खंडन  करने  वाले  हपबी  जीन  का  चित्रण

 माडल  तंत्र  में  लीवर  की  गंभीर  असफलता  में  गोटहेपोटोसाइटिस

 का  हेराप्यूटिक  अनुप्रयोग  एवं  इन-विट्रो  चित्रण

 भौतिक  चरण  पेपटाइड  संश्लेषण  के  लिए  एक  नई  लचीली

 तथा  तंत्रिक  स्थिर  पालीमर  सहायता

 पौधों  में  शुष्क  सहनीयता  के  लिए  एक  मुख्य  डीएनए

 मार्कर

 पोलोमनरी  तथा  अतिरिक्त  पोलोमनरी  की  ट्यूबरकुलोसिस  की

 जांच  के  लिए  एक  किट

 ऑक  टसर/ककक्‍्कून  को  पाइनेपल  अर्क  का  प्रयोग  करते  हुए
 पकाने  के  लिए  एक  सुधरी  हुई  प्रक्रिया

 माइक्रोटिब्यूल  के  रूप  में  एक  मुख्य  संशलिस्ट  डीएटी

 1  का  प्रयोग

 ”
 फिनाजीन  ।  कार्बोक्सिलिक  अम्ल  का  डाइमर  को  इसको  तैयार

 करने  के  लिए  प्रक्रिया

 15  2006

 25.

 26.

 27.

 31.

 32.

 35.

 37.
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 कैंसर  के  उपचार  में  प्रयोग  किए  जाने  बाला  एक

 कम्पोसजन

 क्लेमिडिया  ट्रेकोमेटिस  के  लिए  पीसीआर  आधारित  जांच

 तकनीक

 फर्न  शेरटेंथिस  से  निकाले  गए  अर्क  को  तैयार  करने  के

 लिए  एक  प्रक्रिया

 स्पिलेरक्टिया  न्यूक्लियर  पाली  हैड्ोसिस  वायरस

 चेपाटाइड्स  को  उत्पादित  करने  का  तरीका

 ट्राइकोड्मा  के  पुनः  प्रयोग  ग्रेन्यूलर  तैयारी  के  लिए  एक  प्रक्रिया

 वायरल  विरोधी  एवं  राइवाजोम  निष्क्रियता  कार्यविधी  के  साथ

 सीडीएनए  एनकोड  करने  वाला  एक  प्रोटीन

 यू  वी  किरणों  का  प्रयोग  करते  हुए  आय  में  स्वाद  को  बढ़ाने

 के  लिए  एक  प्रक्रिया

 जड़  अंग  संवर्धन  के  लिए  एक  रिएक्टर

 पौध  कॉलिस  टिमोत  रिजीडेस  आरवीआर  के  अर्क  की

 सूक्ष्मविरोधी/जैविक  विरोधी  कार्यविधी

 सक्षम  एजैविक  फासफेट  को  घोलने  वाला

 जैवकीटनाशकों  को  वाणिज्यिक  उत्पादन  के  लिए  एक  मुख्य
 प्रक्रिया

 पेरूडोमानोस-एसपी  एमआई  प्रभेद  से  एक  गलैकटोसिडेज-एक

 सहनीय  उत्पादन  के  लिए  प्रक्रिया

 भारतीय  पोडोफिल्म  हैक्‍्साड़म  रायल  की  कोशिका

 पंक्तियों  के  उच्च  उत्पादन  में  पोड़ोफिलो  टाक्सिन  की  उत्पत्ति

 के  लिए  एक  तरीका  हुई

 वर्टीकल  भौतिक  स्थिति  रिएक्टर

 पाइपर  निग्रम  के  लिए  सूक्ष्म  उपग्रह  को  विकसित  करने  के

 लिए  एक  तरीका
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 47.

 49.

 चावल  के  एक  नोबल  जीन  ओएसआईएसएपी  1  और  जीन

 ओएसआईएसएपी  1  का  प्रयोग  करते  हुए  पौध  तंत्रों  में  दबाव

 सहनीयता  का  परिचालन  करने  याला  एक  तरीका

 भौतिक  चरण  जैविक  संश्लेषणक  के  लिए  पीएस-ए-पीजी

 और  डीएमए-ए-पीईजी  जेल  डेंडर  मेर  रेसिन्स  फार  सालिड

 फेस  आर्गेनिक  सिंथेसिस

 पेनेस  मोनोडोन  ब्लैक  टाइगर  के  बीमारी

 अवशरेधकता  जनसंख्या  को  पहचानने  के  लिए  एक  सूक्ष्म  उपग्रह

 डीएनए  मार्कर

 सक्रिय  बैक्टरियल  बैकोलोवायरस  पुनर्सयोजक

 ई-पैप

 साल्मोनेला  टीफीटी  2  के  आउटर  मेंग्रेन  प्रोटीन  सी  की  क्लोनिंग

 एवं  निष्पीडन  तथा  टायफायड  ज्वर  के  लिए  एक  टीके  के

 रूप  में  वीपौलीसेकेराइड  के  प्रयोग  के  लिए  घुलनशील  प्रोटीन

 को  शुद्धिकरण  एवं  कन्जोगेशन

 आरनेबिया  हिसपीडिसमिया  के  जेनेटिक  रूपांतरण  मध्स्थ

 एग्रोबैक्टीरियम  राइजोजीन्स  मध्यस्थ  और  कैलेस  में  सीधी  पुनः

 शीकोनीन  परिचालन  का  तरीका

 संयुक्त  भौतिक  चरण  जैविक  संश्लेषण  के  लिए

 डेन्ड्राइमर  रेजेंस  और  तरल  चरण  जैविक  संश्लेषण  के  लिए

 जबिनोजेल  जैसे  घुलनशीलों  की  एक  नई  श्रेणी

 आर्जेन  पौध  को  बांधने  वाले  मैनोन्स  लैक्टिन्स  का  प्रयोग

 करते  हुए  मानव  हेमेटापीएटी  स्टेम/प्रोजेनेटर  कोशिकाओं  का

 संरक्षण

 केलीमाइडिया  ट्रेकोमेटिस  और  निसीरिया  गानोरोइया  का

 के  लिए  प्रोटोटाइप्स  पीसीआर  आधारित

 आकार

 पौर्धो  में  चावल  ठुंग्रो  बेसिली  फोरम  से  लिए  गए  वायरल

 प्रोमोटर  की  जीन  निष्पीडन  प्रणाली

 ट्रेकोड़्मा  हार्जियामम  और  सुडोमोनास  फ्लोरोसेंस  वाले

 24  1928

 51.

 52.

 53.

 55.

 58.

 59.

 61.
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 जैबकीटनाशर्कों  के  संयुक्त  संगणन  और  एक  जैविक  उत्पादन

 के  लिए  प्रक्रिया  का  विकास

 प्रोयोक्लोरोफाल्यूड  ऑक्सीडो  रेडक्टेज  सी  और  इसकी  अन्य

 आइसोफार्म  के  अत्यधिक  निष्पीडन  ट्वारा  जैविक  तथा  अजैविक

 दवाओं  से  पौधों  की  अवरोधकता

 फेनुग्रीक  बीज  का  डायलाइजिस  एजिएस  अर्क  हाइपो

 गलेसेरेमिक  उत्पन्न  करता  मधुमेह  में

 सुमियर  माइक्रोस्कोपी  संवर्धन  और  पोलीमेरेज  श्रृंखला  प्रक्रिया

 द्वारा  ट्यूबरकुलोसिस  की  नैदानिकी  के  लिए  एक  तरीका

 पेस्टेडेसपेटिस  रूमिनेन्ट्स  वायरस  से  संबंधित

 एंटीबाडीस  की  गुणवत्ता  जांच  के  लिए  स्ट्रिप्स  टैस्ट

 बैक्टरोफेजेज  का  प्रयोग  करते  हुए  श्रिम्प  हैचरीस  में  लियूमिन्स

 बैक्टीरिया  का  जैवनियंत्रण

 जलकृषि  तंत्रों  मे ंविवरियो  एसपीसी  के  लिए  की  जांच  एवं

 इनोमरेशन  के  लिए  ओलिगोन्यूकलयोटाइड  प्रोब

 ब्रुसला  टीके  के  रूप  में  फ्यूजन  प्रोटीन  एवं  न्यूक्लूयोटाइड

 गांव  के  गोबर  पर  सूडोमानास  फलोरोसेंसिस  की  बहुगुणा

 ब्यूटी  प्रजातियों  की  स्टीरियापोराइसिस  विरोधी  सक्रियता

 पोलीहाइड्रोक्सिलएलकानोएट  कोपॉलीमर  के  उत्पादन  के  लिए

 एक  प्रक्रिया

 केपसाइसिन  संश्लेषण  और  पंजेसि  फैक्टर  आइसोलेटिड  के

 लिए  इसकी  जीन  जिम्मेदारी  तथा  कैपसिकम  एसपीपी  के

 पलेसेंटल  उतकों  से  चित्रित

 प्रभेद  का  प्रयोग  करते  हुए  वर्बेनोल  के  उत्पादन  के

 लिए  प्रक्रिया

 एक  नोवल  पेंसिलियोनम  एसपी  का  प्रयोग  करते  हुए  वाइसिकल

 (3-1-1)  हैप्ट  3  आरएन  2  के  उत्पादन  के  लिए  एक  सुधरी

 हुई  प्रक्रिया
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 74.

 75.

 प्रश्नों  के

 2

 जैविक  अम्लों  और  उनके  सहअम्लों  के  नाप  के  लिए  महत्वपूर्ण

 शक  प्रक्रिया

 तीन  कोमेरिनोलिग्नोएडस  के  संयोजन  से  बनी  हुई  एक

 इम्यूनोमोडेलेटरी  फार्मास्थूटिकल  और  इसको  तैयार  करने

 के  लिए  एक  प्रक्रिया

 किसी  ठोस  प्रमिएक्ल  सामान  में  गैस  क्षमता  को  नापने  के

 लिए  एक  उपस्कर  तथा  तरीका

 एक  सूक्ष्म  उपचार  द्वारा  एक  कोलेजेनस  साधन  से  एटिलोपेफ्टाइड

 कोलेगन  के  अर्क  के  लिए  एक  प्रक्रिया

 कालरा  के  लिए  एक  गैर-विधाक्तता  मौखिक  टीके  को  तैयार

 करने  के  लिए  प्रक्रिया

 यूकेरियोटिक  तंत्र  में  मिलानिन  को  इन्डयूस  करने  के  रूप

 में  महत्वपूर्ण  प्लेसेंटल  अर्क  से  एक  सेरामाइड  को  तैयार  करने

 की  एक  प्रक्रिया

 आनुवंशिक  रूफंतरित  जीवों  और  प्राकृतिक  विभाजतों  या बेसिलस

 थुरिनजियर्सिस  में  वनस्पति  कीट  प्रोटीन  जीन  की

 जांच  के  लिए  पीसोआर  आधारित  कौट

 प्रोटीन्‍्स  के  शुद्धिकरण  के  लिए  सुधरी  हुई  पौलीमरी  सहायता

 को  तैयार  करने  की  एक  प्रक्रिया

 मेक्रोपोर्स  बीडीड  क्रास  लिक्ड  कोपोलीमर्स  के  डेरीवेटजेशन

 के  लिए  एक  प्रक्रिया

 पौध  उत्पत्ति  का  एक  मानकीकृत  प्रतिरक्षा  माडुलेटरी
 फ्रेक्शन

 सुबेरशिया  चिराटा  की  इन-विट्रो  पुनः  उत्पत्ति  के  लिए

 सीनरजिस्टिक  ऊतक  संवर्धन  मीडिया  संगणन

 एसेपेराग्स  रेसमोसस  से  एक  नोवल  ओलिगो  स्पीरो  स्टेनासाइड

 के  विभाजन  के  लिए  एक  प्रक्रिया

 जैक  फ्रूट  बीज  चूर्ण  पर  उगने  वाली  फीलेमेंटस  फंगस

 एसपरगाइलेस  फिकुअम  (1165)  का  प्रयोग
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 करते  हुए  ठोस  अवस्था  किणवन  के  द्वारा  पर्यावरण  सहायक

 खाद्य  एन्जाइम  फाइटेज  के  उत्फदन  के  लिए  एक  मुख्य  प्रक्रिया

 76.  मुख्य  कलामाइडिया  ट्रेकोमेटिस  विशिष्ट  इनके

 विभाजन  के  लिए  एक  प्रक्रिया  कलामाइडिया  ट्रेकोमेटिस  की

 जांच  के  लिए  एक  नैदानिक  किट  के  उत्पादन  के  लिए

 एक  तरीका  और  किट  का  प्रयोग  करते  हुए  कलामाइडिया

 ट्रेकोमेटिस  की  जांच  के  लिए  एक  तकनीक

 जैवप्रौद्योगिकीय  क्षेत्र  में  अपने  बौद्धिक  संपदा  अधिकारों

 को  सुरक्षित  रखने  के  लिए  जैवप्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा  अपनाई  गई

 कार्यनीतियां

 असंरचना  सुविधाओं  को  तैयार  करने  और  विकास  एवं  अनुसंधान

 पर  परियोजनाओं  में  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से  जैवप्रौद्योगिकी  विभाग

 बौद्धिक  संपदा  अधिकार  की  सुरक्षा  करने  को  प्रोत्साहित  करता

 इसके  ()  जैवप्रौद्योगिकी  में  मिड  कैरियर  वैज्ञानिकों  और

 (४)  जीवविज्ञानों  तथा  जैवप्रौद्योगिकी  के  स्तातक  शिक्षण  में  सम्मिलित

 महाविद्यालय  शिक्षकों  क ेलिए  लघु  अवधि  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के  प्रस्तावों

 को  भी  सहायता  प्रदान  करता  है  और  पाउपग्रक्रम  सामग्री  के  भाग  के

 रूप  में  बौद्धिक  संपदा  अधिकारों  पर  नीधि  प्राप्तकर्ताओं

 को  भाषण  शामिल  करना  अनिवार्य  करता

 इस  विभाग  के  जैवप्रौद्योगिकी  पेटेंट  सुविधाकरण  सेल

 ने  एक  समिति  की  स्थापना  की  है  जोकि  भारतीय  वैज्ञानिकों

 निधी  प्राप्त  संस्थाएं  जैसेकि  विश्वविद्यालयों  और  अनुसंधान
 के  आग्रहों  को  समीक्षा  करती  है  ताकि  उनकी  स्व्रोजों  को  पेटेंटिंग  सहायता

 प्राप्त  हो  समिति  को  जहां  भी  पेटेंट  की  शर्तों  को  पूरा  करने

 वाला  आग्रह  प्राप्त  यह  उसे  राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय  पेटेंट  आवेदन

 पत्रों  का  फाइल  करने  के  लिए  प्रशासनिक  एवं  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 बीपीएफसी  सम्मेलनों  और  देश  के

 वैज्ञानिकों  तथा  अनुसंधकों  के  बीच  बौद्धिक  संपदा  अधिकार  के  महत्व

 के  बारे  में  समझ  एवं  जागरूकता  पैदा  करने  पर  लक्ष्यित  नियमित  प्रशिक्षण

 पाठ्यक्रमों  को  भी  सहायता  देता

 एमपीबीएफ  हेतु  मानदंड

 3497.  श्री  पोन्नुस्थामी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :



 305  प्रश्नों  के

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  विभिन्‍न  मानदंडों  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  निगम  उपभोक्ताओं  के  लिए  अधिकतम  अनुमत्य  बैंक  वित्त

 )  निर्धारित  करने  के  लिए  कतिपय  मानदंड  निर्धारित  किये

 यदि  तो  निगम  उपभोक्ताओं/वर्तमान  उधारकर्ताओं  के

 लिए  कार्यशील  पूंजी  वित्त  के  आकलन  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के

 बैंकों  को  क्‍या  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए

 क्या  ऐसे  दिशा-निर्देशों  का  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा
 उल्लंघन  किया  जाता  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पवन  कुमार  :

 और  बैंक  ऋण  के  अनुवर्तन  हेतु  मार्गनिर्देश  तैयार  करने  के  लिए

 बनाए  गये  टंडन  कार्य  दल  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  एक

 भाग  के  रूप  में  भारतोय  रिजर्व  बैंक  ने  1975  में  अधिकतम

 अनुमत  बैंक  वित्त  निर्धारित  किया  बैंकों

 द्वारा  ऋण-वितरण  से  संबंधित  मामलों  के अनियमन  की  नीति  से  अनुरूपता

 बनाए  रखने  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  15  1997  से

 यह  निर्धारण  वापस  ले  लिया  था  और  बैंकों  को  विवेकपूर्ण  मार्गनिर्देशों

 और  निर्धारित  निवेश  मानदंडों  के  अंतर्गत  उधारकर्ताओं  की  कार्यशील

 पूंजी  संबंधी  ऋण  की  आवश्यकता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  उपयुक्त

 प्रणाली  तैयार  करने  की  सलाह  दी  गई

 तब  से  बैंक  कार्यशील  पूंजी  वित्त  के  मूल्यांकन  के  मामले  में  पूरी

 तरह  स्वतंत्र  बैंकों  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  आर्थिक

 कार्यकलाप  की  प्रत्येक  व्यापक  श्रेणी  के  संबंध  में  ऋण-वितरण  के

 लिए  अपने  बोर्डों  के  जरिए  पारदर्शी  नीति  एवं  मार्गनिर्देश  निर्धारित

 और  प्रश्न  नहीं

 एलजी  इलेक्ट्रॉनिक्स  द्वारा  शुल्क  अपवंचन

 3498.  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  क्‍या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  एलजी  इलेक्ट्रॉनिक्स  ने  करोड़ों  रुपये  के  शुल्क  भुगतान

 का  अपवंचन  किया  है  जैसा  कि  दिनांक  24  2006  के

 टाइम्स  ऑफ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 एलजी  इलेक्ट्रॉनिक्स  के  विरुद्ध  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्‍या

 कार्रवाई  की  गयी  है/की  जा  रही

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 इस  मामले  की  जांच  से  पता  चला  है  कि  मैसर्स  एल
 जी  इलेक्ट्रोनिक्स  ने  निविष्टियों  और  कारखानागत  माल  का  आयात  किया

 और  आयात  के  समय  भुगतान  करते  समय  अतिरिक्त  सीमा  शुल्क  और

 विशेष  अतिरिक्त  शुल्क  के  क्रेडिट  का  लाभ  कारखाना

 परिसरों  से  घरेलू  बाजार  में  लाते  समय  इन  आयातित  निविष्टियों  और

 कारखानागत  माल  कौ  मंजूरी  के  समय  मेसर्स  एल  जी  इलेक्ट्रोनिक्स
 ने  लाभ  उठाए  गए  क्रेडिट  के  विशेष  अतिरिक्त  शुल्क  संघटक  का

 भुगतान  नहीं  किया/इसे  वापस  नहीं  उसके  बाद  से  मैसर्स  एल

 जी  इलेक्ट्रोनिक्स  ने  शुल्क  देयता  को  स्वीकार  किया  है  और  इस  नाम

 पर  5.32  करोड़  की  राशि  का  भुगतान  भी  किया

 जांच  पूरी  होने  के  बाद  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क

 1944  और  उसके  अंतर्गत  नियमों  के  अधीन  मैसर्स  एल  जी  इलेक्ट्रोनिक्स

 के  विरुद्ध  कार्वाई  की

 पीपीपी-एसी  के  अंतर्गत  रेल  परियोजना

 3499.  श्री  आरून  रशीद  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पब्लिक  प्राइवेट  पार्टनरशिप  एपरेजल  कमेटी

 द्वारा  संचालित  रेल  परियोजना  के  पक्ष  में  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  मुबई  मेट्रोपोलिटन  रीजन  अथॉरिटी  ने  वरसोवा-घाटकोपर

 मेट्रो  लाइन  के  प्रथम  चरण  हेतु  650  करोड  रुपए  से  अधिक  के  वायबिलिटी

 गैप  फंर्डिंग  की  मांग  की

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 और

 इस  वित्त  पोषण  की  मंजूरी  प्रदान  करने  के  क्‍या  कारण



 ३307  प्रश्नों  के

 वित्त  मंआलय  में  राज्य  मंत्री  पक्‍न  कुमार  :

 और  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंसभी  सार्वजनिक  निजी  भागीदारी

 परियोजनाओं  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  पब्लिक  प्राइवेट  पार्टनरशिप

 एपरेजल  कमेंटी  गठित  की  गई

 से  मुंबई  महानगर  क्षेत्र  प्राधिकरण  ने

 वरसोवा-घाटकोपर  मेट्रो  लाइन  के  प्रथम  चरण  के  लिए  650  करोड

 रुपए  के  अर्थक्षमत्ता  अंतर  के  निधीयन  का  अनुरोध
 किया  प्रस्त्ृव  पर  अधिकार  प्राप्त  संस्थान  और  बाद  में  अधिकार

 प्राप्त  समिति  द्वारा  विकार  किया  गया  अधिकार  प्राप्त  समिति  ने

 सिफारिश  कि  इस  परियोजना  का  निधीयन  शहरी  विकास  मंत्रालय

 द्वारा  इसकी  अर्थक्षमत्त  अंतर  निधीयन  स्कीम/जेएनएनयूआरएम  के  अंतर्गत

 किया  इसके  निधीयन  का  लक्ष्य  परियोजना  की  अर्थक्षमता  में

 सुधार  करना

 ऋण  सहायता  का  प्रावधान

 3500.  श्री  महावीर  भगोरा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को ऋण/वित्तीय  सहायता

 उपलब्ध  कराने  संबंधी  नीति  का  ब्यौरा  क्‍या

 कया  उक्त  नीति  का  अनुपालन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  राजस्थान  को  ऋण

 के  रूप  में  कुल  कितनी  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई

 कया  ॥2वें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  लोक

 खाले  के  माध्यम  से  बाद्मा  वित्त  पोषित  योजनाओं  को  ऋण  उपलब्ध

 कराया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  फ्वन  कुमार  :

 और  राज्य  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  का  निर्धारण  योजना

 आयोग  द्वारा  1991  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  यथा-संशोधित  व

 अनुमोदित  गाडगिल  फार्मूले  के  अनुसार  किया  जाता  कार्यक्रम  से

 संबंधित  सहायता  से  अन्य  सभी  प्रकार  की  केन्द्रीय  सहायता  विशेष  श्रेणी
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 के  राज्यों  हेतु  10:90  और  गैर-विशेष  श्रेणी  राज्यों  के  लिए  30:70

 के  औसत  से  ऋण-अनुदान  जारी  किया  जाता  वर्ष  2005-06

 से  राज्यों  के लिए  यह  अपेक्षित  है  कि  वे  योजना  प्रयोजनों  के  लिए

 ऋण  हेतु  सीधे  बाजार  से  संपर्क  करें  तथा  केन्द्र  ने  वित्त  आयोग

 द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  अनुरूप  मध्यस्थ  के  रूप  में  कार्य  करना

 समाप्त  कर  दिया

 राजस्थान  राज्य  को  योजना  प्रयोजनार्थ  मुहैया  कराई  गई  कुल

 ऋण  सहायता  नीचे  दी  गई

 वर्ष  ऋण  राशि  रुपए

 2003-04  1623.68

 2004-05  1453.92

 2005-06  365.93

 (2)  और  राज्यों  को  विदेशी  ऋण  लोक  खाते

 के  माध्यम  से  बल्कि  भारत  की  समेकित  निधि  से  दिया  जाता

 ऐसा  बारहवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करते  समय

 भारत  सरकार  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  के  अनुरूप  ही  किया  जा  रहा

 ]

 किदेशी  नागरिकों  द्वारा  भूमि  का  अधिग्रहण

 3501.  श्रीमती  मनोरमा  माधवराज  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यटक  के  रूप  में  गोवा  आने  वाले  कई  विदेशी  नागरिक

 विदेशी  मुद्रा  प्रबंधन  अधिनियम  का  उल्लंघन  करते  हुए  भूमि  अधिग्रहण

 के  सौदों  में  संलिप्त  हो  जाते  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले  में

 क्या  कार्रवाई  की  गई  है/किए  जाने  का  प्रस्ताव

 वित्त  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  :

 गोवा  में  अचल  सम्पत्तियों  की  खरीद  में  कथित  रूप  से  संलिप्त

 गैर-भारतीय  मूल  के  विदेशी  भारत  में  और  भारत  के  बाहर

 निवासी  के  कुछ  दृष्टान्त  ध्यान  में  आए
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 जांच  शुरू  कर  दी  गई  है..और  मामला  जांचाधीन

 यूनियन  बैंक  ऑफ  इंडिया  की

 यूनियन  मित्र  योजना

 3502.  श्री  तूफानी  सरोज  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 '
 क्या  यूनियन  बैंक  ऑफ  इंडिया  ने  मित्रਂ  नामक

 कोई  योजना  आरंभ  की

 य॑दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  यह  योजना  ग्रामीण  जनसंख्या  की  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  हेतु  तैयार  की  गई

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  हेतु  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने  केन्द्र

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 (5)  वह  योजना  किन  राज्यों  में  आरंभ  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  यूनियन  बैंक  ऑफ  इंडिया  ने  ग्रामीण  समुदाय
 को  आवश्यकताएं  पूरी  करने  के  लिए  दिनांक  14.11.2006  को  यूनियन
 मित्र  योजना  शुरू  की  इस  योजना  अन्य  बातों  के

 निम्नलिखित  शामिल

 (i)  वित्तीय  रूप  से  विपदाग्रस्त  व्यक्तियों  को

 (ii)  वित्तीय  उत्पादों  और  सेवाओं  के  साथ-साथ  बैंक-उत्पादों

 के  बारे  में  भी  सूचना

 (ii)  बैंक-खाता  खोलने  के  संबंध  में  मार्गनिर्देश

 (५)  बचत  प्रबंधन  और  के  संभावित  अवसरों  संबंध

 में  सूचना

 (४)  मौजूदा  ऋण  प्रबंधन  के  बारे  में  मार्गनिर्देश  '

 यह  योजना  मुख्यतः  ग्रामीण  लोगों  की  आवश्यक्ताएं
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 पूरी  करने  के  लिए  बनाई  गई  धीरे-धीरे  इस  योजना  में  शहरी  लोगों
 को  भी  शामिल  किया

 और  (2)  बैंक  ने  पूरे  देश  में  आंध्र

 उत्तर  मध्य

 हरियाणा  एवं  पंजाब  राज्यों  में  ५  केन्द्रों  पर  वित्तीय  शिक्षा

 सेवाएं  अर्थात्‌  मित्रਂ  शुरू  कर  दी

 सरकारी  कर्मचारियों  हेतु  आवास  योजना

 3503.  श्री  रनेन  बर्मम  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  निकट  भविष्य  में  केवल

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  दिल्ली  में  आवासीय  गृहों  का  निर्माण  करने

 का  निर्णय  लिया  है/प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रयोजन  हेतु
 किन  क्षेत्रों  की  पहचान  को  गई  और

 इसे  कब  तक  आरंभ  किए  जाने  की  संभावना

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 और  उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न

 नहीं
 ॥

 निर्मल  ग्राम  पुरस्कार

 3504.  श्री  सर्वे  सत्वनारायण  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  निर्मल  ग्राम  पुरस्कार  दिए  जाने  हेतु  मानदंडों

 में  परिवर्तन  किया  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चंद्रशेखर  :

 निर्मल  ग्राम  पुरस्कार  नमक  पुरस्कार  की  राशि  संबंधी

 संशोधित  मानदंड  निम्नानुसार



 31)

 0)

 (Wy)

 मानदंड  में  परिवर्तन  केवल  ग्राम  पंचायत  के  लिए  किया  गया

 प्रश्नों  के

 ग्राम  पंचायत  स्तर  के

 1000  से  कम  जनसंख्या

 1000  से  अधिक  परन्तु  2000

 से  कम

 2000  से  अधिक  परन्तु  5000

 से  कम

 ५5000  से  अधिक  परन्तु  10000

 से  कम

 10000  और  उससे  अधिक  जनसंख्या

 ब्लॉक  पंचायत  स्तर  के

 50,000  तक  की  जनसंख्या

 50001  तथा  इससे  अधिक  की

 जनसंख्या

 जिला  स्तर  के

 ।  मिलियन  जनसंख्या

 1  मिलियन  से  अधिक  जनसंख्या

 व्यक्तियों  के

 ग्राम  पंचायत  स्तर

 ब्लॉक  स्तर

 जिला  स्तर

 संगठन  के

 ग्राम  पंचायत  स्तर

 ब्लॉक  स्तर

 जिला  स्तर
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 डीआरडौए  की  बैठकें

 050  लाख  3505.  धनराजू  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 1.00  लाख

 क्या  वर्ष  2006  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  की  जिला  ग्रामीण

 विकास  एजेंसियों  की  बैठकों  हुई
 2.00  लाख

 यदि  तो  इसमें  किन-किन  राज्यों  ने  भाग  लिया  और

 की  गई  चर्चा  का  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  कया  परिणाम

 «00  लाख
 ©  क्या  इसमें  प्रत्यके  जिले  के  सभी  जिला  ग्रामीण  विकास

 अभिकरणों  ने  भाग

 5:00  लाख  ₹-
 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 (32)  इस  पर  केनद्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 10.00  लाख  ₹.
 ग्रामीण  विकास  मंऋालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंशालय

 20.00  लाख  रु
 में  राज्य  मंत्री  सूर्यकान्ता  :  जिला

 '
 ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  के  परियोजना  निदेशकों  का  राष्ट्रीय

 सम्मलेन  16-17  2006  को  हुआ

 सिक्किम  को  सभी  राज्यों  ने  बैठक  में  भाग

 30.00  लाख  सम्मेलन  में  निम्नलिखित  कार्यक्रमों  पर  चर्चा

 50.00  लाख  (1)  एनएफएफडब्ल्यूपी  तथा  एसजीआरवाई

 (2)  एसजीएसवाई  तथा  डीआरडीए  प्रशासन

 0.10  लाख  (3)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  आवास  नीति  तथा  स्थाई  आईएवाई  प्रतीक्षा

 सृची
 0.20  लाख

 (4)  निगरानी  और  आन  लाइन  जानकारी
 0.30  लाख  ₹.

 (5)  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम

 (6)  पेयजल  और  सम्पूर्ण  स्वच्छक्ष  अभियान

 0.20  लाख
 परियोजना  निदेशकों  और  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  ने  अपने

 0.35  लाख  जिलों  में  प्राप्त  सफलता  का  ब्यौरा  प्रस्तुत  किया  जिस  पर  भी

 सम्मेलन  में  चर्चा
 0.50  लाख

 अन्यों  के  मामले  में  कोई  बदलाव  नहीं  किया  गया

 राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  जिला  ग्रामीण  विकास  एजंसियों  के  परियोजना

 निरदेशकों/मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  ने  मंत्रालय  के  विभिन्‍न

 कार्यक्रमों  के  मारे  में  परस्पर  चर्चा  की  और  अनुभवों  तथा  जानकारी
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 का  आदान-प्रदान  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  के
 परियोजना  निदेशकों/मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  ने  निम्नलिखित
 विषयों  पर  सिफारिशें/सुझाव  प्रस्तुत

 (1)  पेयजल  आपूर्ति  तथा  सम्पूर्ण  स्वच्छता

 (2)  स्व-सहायता  समूहों  के  उत्पादों  के  लिए  विपणन  नीति

 (3)  परिवारों  क ेलिए  लागत  वहन  करने  योग्य  आवास

 (4)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  कार्य  को

 बाटरशेड  विकास  योजनाओं  में  शामिल  करना

 (5)  पुरा  संबंधी  भावी  योजना  तैयार  करना  तथा

 (6)  महिलाओं  पर  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  प्रभाव  में  सुधार

 और  सभी  राज्यों  द्वारा  प्रशासनिक  कारणों  से  अपने

 सभी  परियोजना  निदेशकों  को  बैठक  के  लिए  उपलब्ध  कराना  संभव

 नहीं  होता  जिसे  संघ  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  सम्मेलन

 में  अधिकांश  राज्यों  की  पर्याप्त  भागीदारी  एबं  प्रतिनिधित्व

 विमान ,  कंपनियों  के  विरुद्ध  शिकायर्ते

 3506.  श्री  गढ़वी  :  क्‍या  कंपनी  कार्व  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निजी  विमान  कंपनियों  के  विरुद्ध

 कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 इस  पर  सरकार  द्वारा  कया  कारंवाई  की  गई
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 क्या  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवह्मर  आयोग

 एवं  महानिदेशक  और  को  भी  निजी  विमान  कंपनियों
 के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  पर  क्‍या  कार्रवाई  को  गई

 कम्पनी  कार्य  मंत्री  प्रेमचंद  :  नागरिक  विमानन

 मंत्रालय  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हें  समय-समय  पर  यात्रियों  से  उन

 सेवाओं/सुविधाओं  को  न  दिये  जाने  की  बहुत  अधिक  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  हैं  जो  एयरलाइन्स  द्वारा  उन्हें  प्रदान  की  जानी  इनमें  उड़ानों

 को  विलंब/उड़ानों  को  रद्द  व्हीलचेयर  की  उड़ान  के  दौरान
 आवश्यक  विलंब  हुई/उडानों  के  यात्रियों  को  भोजन/अल्पाहार

 आदि  निशुःल्क  प्रदान  करना  शामिल

 नागरिक  विमानन  के  महानिदेशक  ने  एयरलाइन्स
 को  यह  निर्देश  दिया  है  कि  यात्रियों  को  निशुःल्क  प्रदान  की  जाने  वाली

 सुविधाओं  और  मूल्य  पर  उपलब्ध  सुविधाओं  की  व्यापक  जानकारी  स्पष्ट

 रूप  से  अपने  वेबसाइट  पर  सम्मिलित  की  सरकार  और  डीजीसोए
 ने  घरेलू  एयरलाइन  संचालकों  के  साथ  बैठकों  के  दौरान  शिकायतों  के

 स्पष्ट  उत्तर  दिये  जाने  पर  बार-बार  बल  दिया

 एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवह्मर

 आयोग  तथा  महानिदेशक  एवं  द्वारा  प्राइवेट  एयरलाइन्स
 के  विरुद्ध  प्राप्त  की  गई  शिकायतों  का  ब्यौरा  तथा

 ॥  के  रूप  में  संलग्न  एमआरटीपी  आयोग  एक  अर्द्ध-न्यायायिक

 निकाय  जांचें  आयोग  के  समक्ष  निर्णयाधीन  ऊपर  उल्लिखित

 मामले  आयोग  के  समक्ष  जांच  के  विभिन्‍न  चरणों  में  लंबित  पड़े
 अनियमितताओं  के  निष्कर्ष  या  इस  पर  आदेशित  यदि

 कोई  कार्यवाहों  के  पूरा  होने  पर  हो  ज्ञात  हो  सकती

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  को  प्राप्त  मामलों  का  ब्यौरा

 जांच  के  साथ-साथ यूटीपीई/आरटीपीई
 प्रतिवादी  का  शीर्षक

 2  3

 मामले  का  सव्यौरा

 4

 a  रख  नं  जज  दयपय  िप+५पघप7प7पए/णणय।पपपतहपगै  पगभगि  फऊभ#मगनग  मन

 23/2004
 बनाम

 डेल्टा  एयरलाइन्स  मुम्बई

 कॉक्स  एण्ड  किंग्स  (३)  मुम्बई  कॉक्स  एण्ड  ने  एमआरटीपी  अधिनियम  की  धारा
 के  तहत  डेल्टा  एयर  लाइन्स  के  विरुद्ध  शिकायत  दर्ज

 की  यह  आरोप  लगाया  गया  था  कि  एयरलाइन्य  ने  शिकायतकर्ता

 a ज-डमज-पडजजहपहफपफफपःभमपभथि:"पहफ/ए"ऑ- -
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 श््ज  आरटीपीई  26/2004

 आरटीपीई  33/2005

 आरटीपीई  15/2006

 30(  34)

 खगेश  अग्रवाल

 बनाम  _
 जेट  एयरवेज  मुम्बई

 स्टिक  ट्रैवल्स  नई  दिल्ली
 RT

 बनाम

 वर्जिन  एटलांटिक  एयरवेज

 नई  दिल्‍ली

 कंस्युमर  एड्केशन  एण्ड  रिसर्च

 अहमदाबाद

 बनाम

 जेट  एयरवेज  इण्डिया  मुम्बई
 2.  एयर  लखनऊ

 3-  इंडियन  नई  दिल्ली

 वर

 आई  एण्ड  आर)**

 जनाम

 सहारा  एयरलाइन्स  नई  दिल्‍ली

 ट्वातरा  आयकर  अधिनियम  की  धारा  143  के  तहत  अदा  की  गई

 कर  राशि  को  वापसी  नहीं  मामले  को  पक्षों  के  बीच  सुलझा

 लिया  गया  है  तथा  मामला  खारिज  हो  गया  है  क्योंकि  दिनांक

 31.5.2006  को  इसे  वापस  ले  लिया  गया

 श्री  खगेश  अग्रवाल  ने  एमआरटीपी  अधिनियम  की  घारा  10(%)(i)

 के  तहत  टिकटों  के  मूल्य  से  संबंधित  शिकायत  दर्ज  की

 दिनांक  25.4.2006  को  आयोग  के  पास  सूचिबद्ध  हुआ  था

 तथा  अभियोजन  की  आवश्यकता  के  कारण  मामला  खारिज

 कर  दिया  गया  अर्थात्‌  शिकायतकर्ता  ने  मामले  को  आगे  नहीं

 स्टिक  टैवल्स  न ेएमआरटीपी  अधिनियम  की  धारा

 के  तहत  एक  शिकायत  दर्ज  को  यह  आरोप  लगाया  गया  था

 कि  प्रतिवादी  बगैर  किसी  कारण के  शिकायतकर्ता  के  करार  की

 समाप्ति  कर  रहा  मामला  दिनांक  15.1.2007  को  विदारार्थ  सूचिबद्ध

 कंस्युमर  एड्डकेशंन  एण्ड  रिसर्च  अहमदाबाद

 के  1969.  की  धारा  27  के  तहत  जेट

 एयरवेज  तथा  एयर  सहारा  के  विलय  की  जांच  करने  का  अनुरोध
 करते  हुए  शिकायत  दर्ज  की  गई  मामला  दिनांक  30.11.2006

 को  आयोग  के  समक्ष  सूचिबद्ध  था  तथा  यह  कहते  हुए  निपटाया

 गया  कि  इन  दोर्नों  एयरलाइन्स  का  प्रस्तावित  विलय  हुआ  ही  नहीं

 कंपनी  कार्य  मंत्रालय  ने  श्री  उदय  संसद  लोक

 सभा  द्वारा  प्रधानमंत्री  के  पास  जेट  एयरवेज  द्वारा  सहारा  एयर

 लाइन्स  को  क़य  किए  जाने  के  मामले  की  जांच  डीजी

 एण्ड  के  द्वारा  जांच  करने  तथा  प्राथमिक  रिपोर्ट

 दर्ज  करने  का  निर्देश  देने  का  अनुरोध  करते  हुए  दिए  गए

 आवेदन  को  अग्रेषित  किया  डीजी(आई  एण्ड  ने  एक
 प्राथमिक  जांच  रिपोर्ट  दर्ज  की  है  जिस  पर  आयोग  द्वारा  दिनांक

 30.11.2006  को  विचार  किया  गया  था  तथा  यह  कहते  हुए  निपटा

 दिया  गया  था  कि  इन  दो  एयरलाइन्स  का  प्रस्तावित  विलय  हुआ
 ही

 जाप
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 6...  यूटीपीई  36/:2006  मनीष  नई  दिल्ली  श्री  मनीष  चौधरी  ने  एमआरटीपी  अधिनियम  की  धारा  तथा

 बनाम  के  तहत  एयरोफ्लोट  के  विरुद्ध  शिकायत  दर्ज  की  यह

 नई  दिल्ली  आरोप  लगाया  गया  था  कि  शिकायतकर्ता  ने  वियना  में  अपनी  हवाई

 टिकट  खो  दी  थी  तथा  प्रतिवादी  कंपनी  ने  डुप्लीकेट  टिकट  जारी

 नहीं  किया  जिसके  कारण  उन्हें  नुकसान  उठाना

 प्रतिवादी  द्वारा  प्रदत्त  सेवाओं  से  संतुष्ट  नहीं  मामला  दिनांक

 9.01.2007  को  विचारार्थ  सूचिबद्ध

 7...  यूटीपीई  51/2006  हितीश  दिल्ली  श्री  हितीश  कुमार  ने  स्पाइसजेट  के  विरुद्ध  एक  शिकायत  दर्ज

 आई  एण्ड  की  थी  जिसे  डीजी  एण्ड  के  पास  जांच  एवं  जांच  रिपोर्ट

 बनाम  '  सौंपने  का  निदेश  देते  हुए  भेज  दिया  गया  डीजी  एण्ड

 गुड़गांव  ने  एक  प्राथमिक  जांच  रिपोर्ट  दर्ज  की  है  जिसमें  यह  कहा

 गया  है  कि  प्रतिवादी  एमआरटीपी  अधिनियम  की  धारा  के  तहत

 अनुचित  व्यापार  व्यवहार  में  संलिप्त  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  गया

 तथा  आयोग  ने  जांच  को  नोटिस  जारी  कर  दिया  मामला  दिनांक

 16.1.2007  को  मुद्दे  बनाए  जाने  के  लिए  सूचिबद्ध

 8...  यूटीपोई  87/2006  डीजी  एण्ड  इकॉनोमिक  टाइम्स  में  दिए  गए  एक  समाचार  के  आधार  आयोग

 बनाम  ने  डीजी  एण्ड  के  द्वारा  विभिन्‍न  एवरलाइन्स  के  मामलों

 विभिन  एयरलाइन्स  में  प्राथमिक  जांच  के  आदेश  दिए  हैं  जिसमें  थात्रियों  द्वारा  खरीदे

 1.  इंडिया  नई  दिल्ली  गए  टिकट  के  रह  करने  पर  पैसे  के  जब्ती  के  निबंधन  एवं  शर्तों

 2.  गो  एयरलाइन्स  की  जांच  करना  सभी  एयरलाइन्स  को  जांच  के  लिए  नोटिस

 3.  सहारा  इंडिया  नई  भेज  दिए  गए  हैं  तथा  सुनवाई  की  अगली  तारीख  14.2.2007  निर्धारित

 दिल्ली  की  गई

 4.  डेक्कन  बंगलौर

 5.  स्पाइसजेट  नई  दिल्ली

 6.  एयरलाइन्स  एलिट  सर्विसेज

 लिमिटेड  नई

 दिल्ली

 9...  यूटीपीई  90/2006  सुशील  कुमार  नई  दिल्ली  सुशील  कुमार  गुप्ता  द्वारा  यह  आरोप  लगाते  हुए  एक  शिकायत  दर्ज

 बनाम  की  गई  है  कि  स्पाइसजेट  ने  उनके  द्वारा  बुक  किए  गए

 गुड़गांव  श्रीनगर-दिलली  के  लिए  हवाई  टिकटों  के  रद्द  किए  जाने  पर  राशि

 की  वापसी  नहीं  मामला  डीजी  एण्ड  के  पास

 जांच  के  लिए  भेज  दिया  गया  डीजी  एण्ड  ने

 प्राथमिक  जांच  रिपोर्ट  दर्ज  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  आयोग

 ने  अनुचित  व्यापार  व्यवहार  के  लिए  जांच  स्थापित  की  मामला

 मुद्दे  बनाने  के  लिए  दिनांक  15.1.2007  के  लिए  सूचीबद्ध
 ne पपपपतहिप।ख।पखएफ/क्‍८/स्‍ह

 *अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  व्यापार  व्यवहार  *“महानिदेशक  एवं
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 विवरण-॥

 महानिदेशरू  जांच  एवं  पंजीकरण  डीजी  एण्ड  द्वारा

 (0)

 (ui)

 (४)

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  मामलों  का  ब्यौरा

 मैसरस  सर्गोवियर  लिमिटेड  दिनांक  01.08.2005  के

 पत्र  क॑  माध्यय  से  की  गई  शिकायतकर्ता  द्वारा  दिनांक

 12.06.2005  को  पेरिस  से  साओपोलो  और  वापस  पेरिस  की

 यात्रा  हेतु  खरीदने  गए  एक  यात्री  टिकट  से  संबंधित  शिकायत

 प्राप्त  हुई  शिकायत  को  कम्पनी  के  पास  भेजा

 एयरलाइन्स  का  उत्तर  शिकायतकर्ता  के  जानकारी  में  लाए

 जाने  पर  उसने  अपनी  शिकायत  को  आगे  कार्रवाई  के  लिए

 नहीं  मामला  बन्द  कर  दिया

 दिल्ली  निवासी  श्री  हितेश  कुमार  कुमार  ने  दिनांक

 31  2006  को  एमआरटीपी  आयोग  को  एक

 शिकायत  की  कि  मैसर्स  स्पाइसजेट  लिमिटेड  ने  इन्टरनेट  के

 माध्यम  से  99  रुपये  प्रतिटिकट  के  हिसाब  से  सीटें  ऑफर

 कम्पनी  ने  टिकट  बुक  करने  का  वही  उपयुक्त

 तरीका  नहीं  अपनाया  और  शिकायतकर्ता  अपने  परिवार

 के  लिए  गोवा  से  वापसी  का  टिकट  बुक  नहीं  करा

 डीजी  आई  एण्ड  आर  ट्टारा  प्रस्तुत  आरंभिक  जांच  रिपोर्ट  के

 आधार  माननीय  आयोग  ने  दिनांक  13  2006

 के  अपने  आदेश  के  तहत  जांच  का  नोटिस  जारी  किया

 डिफेंस  नई  दिल्ली  निवासी  श्री  सुशील  गुप्ता  से

 दिनांक  15.5.2006  को  एमआरटीपी  आयोग  के  नाम

 लिखे  अपने  पत्र  के  माध्यम  से  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  जिसमें

 यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  पैसर्स  स्पाइसजेट  लिमिटेड

 दिल्ली  से  श्रीनगर  और  वापस  दिल्ली  आने  हेतु  बुक  किये

 गए  उनके  हवाई  यात्रा-टिकट  के  रद्द  किये  जाने  पर  टिकट

 की  राशि  वापस  नहीं  कर  आई  एण्ड  आर

 द्वारा  प्रस्तुत  आरंभिक  जांच  रिपोर्ट  के  आधार  आयोग

 ने  दिनांक  13  2006  के  अपने  आदेश  के  तहत  टिकट

 खरीदने  हेतु  भुगतान  की  गई  राशि  की  जब्ती  से  संबंधित  इसके

 नियर्मों  का  उल्लंघन  करने  पर  अनुचित  व्यापार  व्यवहार  हेतु

 आंच  संस्थित  की

 गो-एयरलाइन्स  के  विरुद्ध  श्री  देवराज  मेनन  से  25

 2006  को  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  जिसमें  टिकटों  के

 रद्द  होते  पर  किराया  वापस  न  किये  जाने  तथा  उन  व्यक्तियों

 15  2006

 (v)

 (ix) ।

 लिखित  उतर  ३20

 को  कम  किराये  का  लाभ  न  देने  का  आरोप  लगाया  गया

 जिन्होंने  पहले  से  टिकट  बुक  किया  शिकायत  की

 जांच  की  जा  रहो

 डीजी  आई  एण्ड  आर  द्वारा  एमआरटीपी  आयोग  के  समक्ष

 प्रस्तुत  आरंभिक  जांच  रिपोर्ट  जिसमें  निम्न

 एयरलाइनस-मैसर्स  गो  एयरलाइन्स  प्राइवेट  मैसस

 स्पाइस  जेट  लिमिटेड  के  अतिरिक्त  इण्डियन  एयरलाइन्स  लिमिटेड

 और  एलायन्स  एयरलाइन्स  द्वारा  टिकटों  के  रद्द  किये  जाने

 पर  इनकी  राशि  न  लौटाए  जाने  की  अनुचित  व्यापार  व्यवहार

 को  जांच  करने  का  सुझाव  दिया  गया  आरंभिक  जांच

 रिपोर्ट  माननीय  आयोग  के  विचाराधीन

 कोलकाता  निवासी  श्री  हेमन्त  पोद्दार  से  दिनांक  27

 2006  के  पत्र  के  तहत  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  जिसमें  यह

 आरोप  लगाया  गया  है  कि  मैसर्स  इण्डिगो  एयरलाइन्स  टिकटों

 के  रद्द  होने  पर  इनकी  राशि  वापस  नहीं  कर  सकी

 शिकायतकर्ता  ने  उड़ानों  का  समय  आगे  बढ़ाने  के  कारण

 टिकर्टों  को  रद्द  कर  दिया  शिकायत  की  जांच  की  जा

 रही

 गुवाहाटी  निवासो  श्री  शुभ्रा  सप्रु  से  दिनांक  28  2006

 के  पत्र  के  तहत  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  जिसमें  यह

 आरोप  लगाया  गया  है  कि  इण्डिगो  एयरलाइन्स  ने  27,594

 रुपये  कीमतः  के  6  टिक्रटों  को  रद्द  किये  जाने  पर  इनकी

 बुकिंग  राशि  वापस  करने  से  इन्कार  कर  दिया  शिकायत

 को  जांच  की  जा  रहो

 गुवाहाटी  निवासी  श्री  भुवन  दत्ता  से  दिनांक  28  2006

 के  डीजो  आई  एण्ड  आर  के  नाम  लिखे  उनके  पत्र  के  तहत

 एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  जिसमें  यह  आरोप  लगाया  गया

 है  कि  मैसर्स  स्पाइसजेट  लिमिटेड  टिकर्टों  को  बुकिंग  राशि

 इनके  रद  होने  पर  वापस  नहीं  कर  शिकायत  की  जांच

 की  जा  रही

 जेट  एयरवेज  द्वारा  सहारा  एयर  लाइन्स  के  खरीदे  जाने  की

 रिपोर्ट  से  संबंधित  दिनांक  21  2006  को  श्री  उदय

 सिंह  से  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  माननीय  आयोग  के

 समक्ष  डीजी  आई  एण्ड  आर  द्वारा  एक  आरंभिक  जांच  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी  इस  मामले  को  माननीय  आयोग  द्वारा

 निषटा  दिया  गया
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 निजी  विमान  कंपनियों  के  विरुद्ध  जांच

 3507.  श्री  ठुम्मर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्व  आसूचना  महानिदेशालय  ने  निजी  विमान  कंपनियों

 के  विरुद्ध  जांच  आरंभ  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उक्त  विमान  कंपनियों

 के  विरुद्ध  प्राप्त  शिकायतों  का  स्वरूप  क्‍या  और

 जांच  के  क्‍या  परिणाम  निकले  और  इन  विमान  कंपनियों

 के  विरुद्ध  क्‍या  कार्रवाई  करने  का  प्रस्ताव

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  ने  निजी  एयरलाइन्य

 अर्थात्‌  जेट  एयरवेज  और  एयर  सहारा  के  विरुद्ध  मुंबई  और

 दिल्ली  में  मामले  दर्ज  किए  ये  मामले  अंतर्राष्ट्रीय  उड़ान  के  बाद

 घरेलू  उड़ान  में  परिवर्तित  करने  वाली  उड़ानों  के  लिए  एविएशन  टर्बाईन

 फ्यूल  पर  सीमा  शुल्क  का  भुगतान  नहीं  करने  के  लिए  दर्ज  किए  गए

 मुंबई  में  जेट  एयरवेज  और  एयर  सहारा  के  विरुद्ध  दर्ज

 मामलों  के  संबंध  में  पश्षकारों  ने  67  लाख  और  2  लाख

 के  परिवर्ततशील  सोमा  शुल्क  का  भुगतान  कर  दिया  दिल्ली

 में  उक्त  एयरलाइन्स  के  विरुद्ध  दर्ज  मामले  जांच  के  अधीन  जांच

 हो  जाने  के  बाद  परिवर्ततशील  सीमा  शुल्क  की  वसूलो  तथा  अर्थदंड

 लगाने  के  लिए  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए

 कारपोरेट  उधारकर्ताओं  को  अग्रिम

 3508.  श्री  सुरेन्द्र  प्रकाश  गोयल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पंजाब  नेशनल  मुम्बई  की  कारपोरेट  शाखा  ने

 कारपोरेट  उधारकर्त्ताओं  को  दिए  गए  एक  हजार  करोड़  रुपए  के  अग्रिम

 को  संदेहस्पद  घोषित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  बैंक  ने  इनके  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई  आरंभ  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  आदिनांक  पंजाब  नैशनल  बैंक  की

 कार्पोरेट  के  52.32  करोड़  रुपए  की  अंतर्ग्रस्तता  वाले

 केवल  दो  गैर-निष्पादनकारी  ऋण  जिनमें  मैसर्स  पेट्रोनेट  एमएचबी

 लिमिटेड  क्षेत्र  का  49.78  करोड़  रुपए  बकाया

 खाता  शामिल

 से  मैसर्स  पेट्रोनेट  एमएचबी  लिमिटेड  के  खाते  का

 नौ  अन्य  बैंकों  के  साथ  सहायता  संघ  व्यवस्था

 के  तहत  किया  गया  था  और  सोडीआर  तंत्र  के  तहत  उसका  पुनर्गठन
 किया  गया

 राज्यों  के  आवास  और  शहरी  विकास  मंत्रियों

 की  बैठक

 3509.  श्री  खारवेनथन  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  राज्यों  के आवास  और  शहरी

 विकास  मंत्रियों  की  बैठठट  आयोजित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  परिणाम

 क्‍या  आवास  के  संबंध  में  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों

 और  अल्प  आय  समूहों  को  प्राथमिकता  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  और  एवं  मानव  के  बारे

 में  दिनांक  17  और  18  2006  को  हैदराबाद  में  राज्यों/संघ  शासित

 प्रदेशों  के  आषास  मंत्रियों  का  एक  राष्ट्रीय  सम्मेलत  आयोजित  किया

 गया  था  जिसमें  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  के  आवास  मंत्रियों  तथा

 सचिवों/आयुक्तों  ने  शहरी  आवास  से  संबंधित  मुद्दों  के  बारे  में  अपने

 विचारों  का  आदान-प्रदान  इस  सम्मेलन  में  देश  में  सभी  सुविधाओं
 से  युक्त  शहर  बसाने  तथा  आवास  एवं  मानव  बसाव  का  सतत  विकास

 सुरक्षित  पर्यावरण  सुनिश्चित  करने  तथा  जीवन  स्तर  को  बढ़ाने
 की  आवश्यकता  की  पुनः  पुष्टि  की
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 और  इस  सम्मेलन  में  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों

 एवं  कम  आय  वर्ग  वालों  के  लिए  आवासीय  परियोजनाओं  हेतु  निजी

 क्षेत्र  एवं  सरकारी  क्षेत्र  में  भूमि  तथा  आवासों  के  लिए  आरक्षण  की

 आवश्यकता  को  स्वीकार

 सूचना  प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  में  संयंत्र  कौ  स्थापना

 3510.  श्री  कड़िगा  रामकृष्ण  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेमी  कंडक्टर  फैब्रिकेशन  और  माइक्रो  तथा  नैनो

 टैक्‍नालॉजी  से  संबंधित  प्रस्तावित  अत्याधुनिक  विनिर्माण  परियोजना  में  सरकार

 की  इक्विटी  का  निर्धारण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  सेमी  कन्‍्डक्टर  तथा  सूचना  प्रौधोगिकी  संबंधी  अन्य

 उच्च  तकनीको  उत्पादों  के  विनिर्माण  से  संबंधित  एक  नीति  का  प्रतिपादन

 सरकार  में  विचाराधीन

 बेघर  महिलाएं

 3511.  श्री  सुग्रत  बोस  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  बेघर  महिलाओं  की  संख्या  कितनो

 उनके  लिए  उपलब्ध  आश्रय  स्थलों  की  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  का  विचार  और  आश्रय  स्थल  बनाने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  ने  बताया  है  कि  वर्ष  2001

 को  जनगणना  के  अनुसार  दिल्ली  में  बेघर  महिलाओं  की  संख्या  3719

 से  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  ने  बताया

 है  कि  दिल्ली  में  छः  आश्रय  स्थल  उपलब्ध  हैं  तथा  एक  और  आश्रय

 स्थल  प्रस्तावित
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 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  दिल्ली  मास्टर  प्लान

 2021  के  प्रारूप  में  प्रति  एक  लाख  की  जनसंख्या  के  लिए  1000

 वर्गगीटर  का  रैन-बसेरा  सहित  बेघर  लोगों  की  आश्रय  संबंधी

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  विभिन्‍न  प्रावधानों  की  संकल्पना

 की  गई

 शहरों  में  रहने  वाले  गरीब

 3512.  श्री  राव  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  शहरों  में  रहने  वाले  गरीबों  की  संख्या

 कितनी

 बड़े  शहरों  में  रहने  वाले  गरीबों  की  शहर-वार  संख्या  कितनी

 क्या  गार्बो  से  शहरों  की  ओर  पलायन  करने  वाले  गरीबों

 की  पलायन  दर  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  राज्य  में  कार्यरत  महिला  स्व-सहायता  समूहों  की

 संख्या  कितनी  और

 सरकार  द्वारा  महिला  स्व-सहायता  समूहों  के  सुदृढ़करण

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  और  योजना  आयोग  करीब  पांच  वर्षों  के

 अन्तराल  पर  सांख्यिकीय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्‍्ययन  मंत्रालय  के  राष्ट्रीय

 प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  कराए  जाने  वाले

 उपभोक्ता  संबंधी  व्यापक  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  से  राष्ट्रीय  और  राज्य

 स्तर  पर  गरीबी  का  आंकलन  करता  ऐसे  सर्वेक्षण  के  नवीनतम  आकड़े
 1999-2000  में  कराए  गए  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के

 राउंड  से  प्राप्त  हुए  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  शहरी  क्षेत्रों

 में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  की  संख्या  तथा  प्रतिशतता

 670.07  लाख  तथा  23.62%  देश  के  छोटे  तथा  बड़े  शहरों  और

 महनगरीय  शहरों  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  संख्या

 संबंधी  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  तथापि  वर्ष  1999-2000  के  दौरान

 शहरी  क्षेत्रों  में  गरोबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  राज्यवार

 संख्या  तथा  प्रतिशतता  संलग्न  में  दी  गईं
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 और  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय
 ने  देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  शहरों  की  ओर  आने  वाले  गरीबों  की

 प्रवजन  दर  के  संबंध  में  इस  प्रकार  का  कोई  अध्ययन  नहीं  कराया

 और  स्वर्ण  जयंती  शहरी  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत

 समूह  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  न्यूनतम  10  सदस्यों  के  महिला

 समूहों  का  गठन  किया  जाता  इन  समूहों  को  शहरी  क्षेत्रों  में  महिला

 एवं  बाल  विकास  समूह  कहा  जाता  इन  समूहों
 को  समूह  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  परियोजना  लागत  का  5%  अथवा

 125000/-,  जो  भी  कम  बढ़ी  हुई  सब्सिडी  के  रूप  में  सहायता

 मुहैया  कराई  जाती  जब  ये  समूह  अपने  समूह  उद्यम  क्रियाकलाप

 के  अलावा  स्वयं  की  श्रिफ्ट  एंड  क्रेटिड  सोसाइटी  बनाते  हैं  तो  प्रत्येक

 समूह  के  लिए  अधिकतम  1000  प्रति  सदस्य  के  हिसाब  से  25000/-

 तक  राशि  के  आवर्ती  कोष  के  रूप  में  सहायता  भी  मुहैया  कराई

 जाती  स्वर्ण  जयंती  शहरी  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  गठित  डीडब्ल्यूसीयूए

 दलों  की  राज्यवार  संख्या  तथा  साथ  ही  स्थापित  थ्रिफ्ट  सोसाइटीज  की

 संख्या  संलग्न  विवरण-॥  में  दी  गई

 शहरी  क्षेत्रों  में  राज्यों  द्वारा  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  आबादी

 की  संख्या  एवं  प्रतिशतता

 राज्य/केन्द्र  शासित  शहरी

 प्रदेश

 व्यक्तियों  की  संख्या  व्यक्तियों  का

 %

 2  3  4

 1.  आमन्ध्र  प्रदेश  60.88  26.63

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.18  7-47

 ३.  असम  2.38  7.47

 4...  बिहार  49.13
 5

 5.  गोवा  0.59  7.52

 6  गुजरात  28.09  15.59

 24  1928

 7.  हरियाणा

 8.  हिमाचल  प्रदेश

 9.  जम्मू  और  कश्मीर

 10.  कर्नाटक

 11.  केरल

 12.  मध्य  प्रदेश

 13.  महाराष्ट्र

 14.  मणिपुर

 15.  मेघालय

 16.  मिजोरम

 17.  नागालैंड

 18.  उड़ीसा

 19.  पंजाब

 20.  राजस्थाल

 21.  सिक्किम

 22.  तमिलनाडु

 23.  त़िपुरा

 24.  उत्तर  प्रदेश

 25.  पश्चिम  बंगाल

 26.  अंडमान  एंव  निकोबार

 ट्वीपसमूह

 27.  चंडीगढ़

 28.  दादरा  एवं  नगर  हवेली

 33.38

 0.24

 0.45

 0.03
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 1  2  3  4

 29.  दमन  और  दीव  0.05  7.52

 30.  दिल्‍ली  11.42  9.42

 31.  लक्षद्वीप  0.06  20.27

 32.  पुडूचेरी  1.77  22.11

 समग्र  भारत  670.07  23.62

 स्वर्ण  जयंती  शहरों  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  गठित  डीडब्ल्यूसीयूए

 समूहों  तथा  स्थापित  ट्रिफ्ट  एंड  क्रेडिट  सोसाइटियों  की  राज्यवार

 संख्या

 राज्य/संघ  प्रदेश  गठित  एसजेएसआरवाई  के

 डीडब्ल्यूसोयूए  अंतर्गत  गठित

 समूहों  की  स्थापित  च्रिफ्ट  एंड

 संख्या  क्रेडिट  सोसाइटियों

 को  संख्या

 तर  2  3  4

 1.  आम्च  प्रदेश  16131  73872

 2.  अरुणायल  प्रदेश  6  6

 3.  असम  120  200

 4...  बिहार  2120  0

 5.  छत्तीसगढ़  448  5524

 6...  गोवा  4  ॥|

 7.  गुजरात  7203  1968

 8...  हरियाणा  396  810

 9.  हिमाचल  प्रदेश  54  29
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 1  2  3  4

 10  जम्मू  और  कश्मीर  135  49

 झारखंड  ०  0

 12  कर्नाटक  1661  12752

 13.  केरल  1796  8632

 14.  मध्य  प्रदेश  3529  9949

 15.  महाराष्ट्र  5454  22014

 16.  मणिपुर  96  88

 17.  मेघालय  1

 18.  मिजोरम  337  30

 19.  नागालैंड  179  370

 20.  उड़ीसा  1789  2102

 21.  पंजाब  48  106

 22.  राजस्थान  304  432

 23.  सिक्किम  12  20

 24.  तमिलनाडु  6342  15865

 25.  त़िपुरा  109  156

 26.  उत्तरांचल  2  23

 27.  उत्तर  प्रदेश  3363  8437

 28.  पश्चिम  बंगाल  319  11995

 29.  अंडमान  एवं  निकोबार  10  4

 ट्वीपसमूह

 30.  चंडीगढ़  7  ३4

 31.  दादरा  एवं  नगर  5  1
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 1  2  ३  4

 32.  दमन  और  दीव  0  0

 33.  दिल्ली  47  56

 34.  पुडूचेरी  362  1070

 कुल  52399  176596

 ]

 अधिक  व्याज  दर  वसूलना

 3513.  श्री  हरिकेबल  प्रसाद  :

 श्री  तथागत  सत्पथी  :

 श्री  हरिसिंह  चावड़ा  :

 क्या  छित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  2006  की  विश्व  बैंक  को  रिपोर्ट  में  यह  उजागर

 किया  गया  है  कि  भारत  में  व्यवसायियों  की  तुलना  में  किसानों  से

 अधिक  ब्याज  दर  वसूली  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  की  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वित्त  मंकालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना

 सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  का  अपबंचन

 3514.  श्री  गिखिल  कुमार  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  अपवंचन  के  मामले  सरकार

 की  जानकारी  में  आए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया
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 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  उत्पाद  शुल्क  अपवंचकों

 के  विरुद्ध  कठोर  कार्रवाई  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (3)  2006  की  स्थिति  के  अनुसार  बड़े  उत्पाद  शुल्क
 अपवंचकों  के  नाम  क्या  और

 सरकार  द्वारा  अपवंचकों  से  अब  तक  ऐसे  शुल्क  वसूलने

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 गत  तीन  वित्तीय  वर्षों  और  चालू  वित्त  वर्ष  2006

 के  लिए  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अपवंचन  के  मामलों  के  ब्यौरे

 निम्नानुसार

 वर्ष  मामलों  की  अंतर्ग्रस्त  राशि

 2003-04  9091  9489

 2004-05  7927  4273

 2005-06  6689  4606

 2006-07  ३407  8573

 जब  कभी  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  अपवंचन  का  पता

 चलता  मामले  को  दर्ज  किया  जाता  जांच  के  पूरा  होने  पर  अपराध

 की  गम्भीरता  के  अनुरूप  संबंधित  व्यक्तियों  पर  अपवंचित  शुल्क  की

 राशि  के  बराबर  अर्थदण्ड  और  व्यक्तिगत  अर्थदण्ड  के  प्रस्ताव  संबंधी

 कारण  बताओ  सह  मांग  नोटिस  जारी  किया  जाता  उपयुक्त  मामलों

 में  शुल्क  अपवंचकों  के  खिलाफ  अभियोजन  चलाया  जाता

 उन  प्रमुख  उत्पाद  शुल्क  अपवंचर्को  जिन्होंने  2006

 की  स्थिति  के  अनुसार  25  करोड़  से  अधिक  का  अपवंचन  किया

 के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 अपवंचकों  से  ऐसे  शुल्कों  को  वसूलने  के  लिए  केन्द्रीय

 उत्पाद  शुल्क  1944  और  उसके  अंतर्गत  बनाये  गये  नियमों

 के  अनुसार  कार्रवाई  की  जाती
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 क्वरिव  1  2

 क़॒  राज्य  कंपनी  का  नाम
 अनुबंध  १9.  2004-05

 राशि

 -  20.  2004-05
 1  2  3  4

 21.  2004-05

 1.  2003-04  जी  एम  आर  138-32  " प  2004-05

 2.  2003-04.  इंडियन  अल्यूमिनियम  128.27  23.  2004-05
 (2  एम  सी

 3.  2003-04  नुमालोगढ़  रिफाइनरोज  -  92-17  24.  2004-05

 4.  2003-04  पी  एस  एल  72.98  25.  2004-05

 5.  2003-04  एम  आर  पी  एल  52-87  26.  2004-05

 6.  2003-04  बड़ोदा  रेयन  कार्पोरेशन  50  27.  2005-06

 सूरत
 हि  28.  2005-06

 7.  2003-04  इंडिया  कोल  एजेंसी  43.68
 29.  2005-06

 8.  2003-04  डी  एस  पी  42.51
 ३0.  2005-06

 9.  2003-04  आर  के  सिगरेट  40.67

 वाराणसी
 31.  2005-06

 10.  2003-04.  हिन्दुस्तान  मोटर्स  34.35
 32.  2005-06

 1.  ~  क़बल  फर्टिलाइजर्स  कोटा  .
 ीणिक 2003-04  ष्  »  को  33.59

 33.  2005-06

 12.  2003-04...  चम्बल  फर्टिलाइजर्स  कोटा  33-57  ३4.  2005-06

 13.  2003-04  अमर  ज्योति  पैकर्स  33.2  ३5.  2005-06

 14.  2003-04  खालाओ  ट्रेडिंग  कंपनी  32.28  ३6.  2005-06

 15.  2003-04  एल  जी  ई  आईं  पी  30  37.  2005-06

 16.  2004-05.  रिलायन्स  जामनगर  172.86  38.  2005-06

 17.  2004-05.  रिलायन्स  जामनगर  82.28  39.  2006-07

 18.  2004-05  सी  पी  सी  एल  40.  2006-07

 लिखित  उत्तर

 बी  पी  सी  एल  शक्र

 रिलायन्स  जामनगर

 आई  ओ  सी  जयपुर

 आई  ओ  सी  पानीपत

 मुरारी  लाल  हरिशचन्द्र  जायसवाल

 इलेक्ट्रो  स्टील  कास्टिंग

 सीपीसी  एल

 इब्राहिम  गारमेंटस
 ह

 सी  पीसी  एल

 सीपीसी  एल

 टेराकाम

 एच  पी  सी  शक्र  बस्ती

 टेराकाम

 रुचि  इन्फ्रा  स्ट्रक्चर

 एच  पी  सी  एल

 एसोसिएटेड  पावर  स्ट्रक्चर

 करिश्मा  एन्टर  प्राइजेज

 एस  पी

 मिराज  प्रोडक्ट्स  वी  टी.टी  डी

 जे  एस  डब्ल्यू  स्टील्स

 जिलेट  इंडिया  बाड्डी

 उडउर

 उ4.4बा

 33.98

 27.17

 88-44

 45.18

 43-85
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 1  2  3  4  जमा  और  अग्रिम

 41.  2006-00  जी  पी  आई  लि  67.55
 3515.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा |

 करेंगे  कि  :

 ॒  2006-07  एस्कोर्टस  न 42.  2006-07.  एस्कोर्टस  फरीदाबाद  one
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  ग्रामीण

 43.  2006-07.  स्टरलाइट  47.87  शाखाओं  के  एक  कर्मचारी  द्वारा  औसतन  कितनी  ऋण  राशि  और  खाते

 हैंडल  किए  जाते  और
 44.  2006-07  कम्प्यूटर  ग्राफिक्स  40.74

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  ग्रामीण  शाखाओं  तथा  ग्रामीण  क्षेत्र

 45.  2006-07  टाइटन  हण्डस्ट्रीज  27.58  में  स्थित  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  बैंक  द्वारा  क्रमशः  जमाओं  और  अग्रिमों

 के  अंतर्गत  कितने  परिवारों  को  कबर  किया  गया
 46.  2006-07  रोनी  सिल्क  27.38

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 47.  2006-07  जिंदल  डृग्स  जम्मू  य्  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के

 3।  2005  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  और 48.  2006-07  इंटरनेशनल  टेक्ट्रर  26.21
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  जमाराशि  एवं  ऋण  बकाया  से  संबंधित  खातों

 49.  2006-07  भूषण  26.12  की  संख्या  एवं  राशि  व्यक्ति  आंकड़े  के  संबंध  जनसंख्या

 समूह-वार  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिए  गये  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 50.  2006-07

 शार्ष
 मेंघोल  इण्डिया  25  ने  सूचित  किया  है  कि  जमाराशि  एवं  अग्रिम  राशि  द्वारा  कवर  किए

 एंड  अन्य
 गये  परिवारों  के  संबंध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 विवरण

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  जनसंख्या  का  समूह-वार  जमाराशि  और  प्रति  कर्मचारी  ऋण

 (31  मार्च  की  स्थिति  के

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  2005

 हजार  धनराशि  लाख

 जनसंख्या  जमाराशि  कुल  ऋण  कुल  प्रति  कर्मचारी  प्रति  प्रति  प्रति

 समूह  कर्मचारियों  जमा-खातों  कर्मचारी  कर्मचारी  कर्मचारी

 की  संख्या  की  औसत  ऋण  औसत

 खातों  की  राशि  खातों  की  बकाया  संख्या  जमाराशि  खातों  की  ऋण  राशि

 संख्या  संख्या  राशि  औसत  रुपये

 संख्या

 या  व  #$#  &#|  7  8  9$+  ४७0.

 ग्रामीण  93370.  1608916217320  8243844  127930  730  125.77  135  64-44
 ee

 ऋ$फऋफ रर र हर र र इकडफउ रफर॒र॒रररररररर रर हर
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 अर्द्ध  शहरो  102366  24520344..._  13911  10973081  165114  620  148.51  84  66.46

 शहरी/महानगरीय  160953...  88988268..  12693  62517445..._  442310  ३64  201.19  29  141.34

 कुल  356689  129597774  43924  81734370  735354  485  176.24  60  111.15

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  2005

 हजार  धनराशि  लाख

 जनसंख्या  जमाराशि  कुल  ऋण  कुल॒  प्रति  कर्मचारी  प्रति  प्रति  प्रति

 समूह  कर्मचारियों  कर्मचारी  कर्मचारी  कर्मचारी

 की  संख्या  की  औसत  औसत  ऋण  औसत

 खातों  की  राशि  खातों  की  बकाया  संख्या  जमाराशि  खार्तो  की  ऋण  राशि

 संख्या  संख्या  राशि  औसत  रुपये

 संख्या

 ग्रामीण  43540  4095713...._  10913  2301735  45062  966  90.89  242  51.08

 अर्द्ध  शहरो  11625  1515459  2764  752916  14323  812  105.81  193  52.57

 राहरी/महानगरीय  2523  533518  491  214232  6214  406  85.86  79  34.48

 कुल  57688  14168  3268883  65599  879  93.67  216  49.83

 स्रोत  :  भारत  के  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  मूल  सांख्यिको  विवरणियां

 झालावबाड़  में  तप  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना

 3516.  श्री  रघुवीर  सिंह  कौशल  :  क्या  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृषा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  किसो  दल  ने  राजस्थान

 के  ज्ञालावाड  कस्बे  में  ताप  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  की  संभावनाओं

 का  पता  लगाने  हेतु  वहां  का  दौरा  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  और

 इस  पर  क्‍या  अनुवर्ती  कार्वाई  को  गई

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  जी  राजस्थान

 सरकार  के  अनुरोध  पर  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधकरण  की  स्थल  चयन  समिति

 की  एक  टीम  ने  राजस्थान  में  1000  की  कोयला  आधारित

 ताप  विद्युत  परियोजना  की  स्थापना  की  गुंजाइश  तलाशने  के  लिए
 14.11.2006  को  राजस्थान  के  झ्ालावाड़  जिले  के  दो  विभिन्न

 यथा  झालरापाटन  में  निमोधा  गांवा  तथा  अकलेरा  तहसील  में  बोरखेरी-गुजरन
 गांव  का  निरीक्षण

 और  टीम  की  प्रारंभिक  रिपोर्ट  के  अनुसार  निमोधा

 गांव  स्थित  स्थल  1000  मेगावाट  के  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए

 तकनीकी  रूप  से  व्यवहार्य  प्रतीत  होता  बशर्ते  कि  परियोजना

 के  लिए  पर्यावरणीय  स्वीकृति  तथा  जल  संबंधी  प्रबंध  सुनिश्चित  हो

 बोरखेरी  स्थल  के  लिए  जल  एवं  रेल  कनेक्टिविटी  आदि  से  संबंधित



 ३37  प्रश्नों  को

 अगली  जांच  की  जानी  टीम  के  प्रारंभिक  निष्कर्ष  राजस्थान  सरकार
 को  ज्ञापित  कर  दिए  गए  राजस्थान  सरकार  ने  दिनांक  29.11.2006  .
 के  पत्र  द्वारा  को  सूचित  किया  है  कि  पर्यावरणीय  स्वीकृति
 एवं  अन्य  घटकों  के  प्रबंध  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  कर  रहे

 ]

 कर्नाटक  को  केन्द्रीय  सहायता

 3517.  श्री  शिवन्ना  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  राज्य  में  सड़कों  के

 उनन्‍यन/चौडीकरण  हेतु  राज्य  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  जारी
 करने  हेतु  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  कार्रवाई  की  गयी
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अथय  :
 जी

 और  कर्नाटक  सरकार  ने  सड़कें  सुधारने/सौडी  करने
 के  लिए  जवाहरलाल  नेहरु  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन

 के  अंतर्गत  6  परियोजनाएं  प्रस्तुत  की  इनमें  3

 परियोजनाएं  केन्द्रीय  स्वीकृति  और  मॉनीटर्रिंग  समिति  द्वारा

 अनुमोदित  की  गई  जबकि  2  परियोजनाओं  का  मूल्यांकन  किया  जा

 रहा  है  और  शेष  परियोजना  तकनीकी  मूल्यांकन  एजेंसी  के  परामर्श
 पर  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  में  संशोधन  करने  के  लिए  राज्य  सरकार
 को  वापस  कर  दी  गई  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 छोटे  तथा  मझोले  कस्बों  की  शहरी  अवस्थापना  विकास  स्कीम

 के  अंतर्गत  दिनांक  2.11.2006  को  राज्य  स्तरीय

 स्वीकृति  समिति  द्वारा  3128.40  लाख  रुपए  की  लागत

 -  पर  देवनगिरी  कस्बे  के  लिए  सड़कों  के  सुधार/निर्माण  के  लिए  एक

 परियोजना  अनुमोदित  की  गई

 विकरण

 जवाहरलाल  नेहरु  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन

 सड़क/फ्लाईओवर  सेक्टर  के  अंतर्गत  कर्नाटक  से  प्राप्त  स्थित  परियोजना  रिपोर्ट  की  स्थिति

 राज्य  शहर  सेक्टर  परियोजना  का  नाम  अनुमानित  मंत्रालय  में  स्थिति

 लागत  डीपीआर

 रु  प्राप्ति  की

 तारीख

 1  2  3  4  5  6  7  8

 1...  कर्नाटक  बंगलौर  सड॒क/फ्लाईओवर.  मेल्लेश्वरम  1448.00  3.10.06  अनुमोदित

 आरओबी  पर  ग्रेड  सेपरेटर

 2...  कर्नाटक  बंगलौर  सड़क/फ्लाईओवर  मिनर्वा  सर्कल  2508.00  3.10.06  संशोधन  हेतु  डीपीआर

 आरओबी  पर  ग्रेड  सेपरेटर  चापस

 3...  कर्नाटक  बंगलौर  सड॒क/फ्लाईओवर  एमजी  रोड  क्षेत्र  के  4850.00  3.10.06  मूल्यांकणाधीन

 आरओबी  आसपास  पटरी  का

 सुधार  तथा  सड़कों

 पर  डामर  कार्य
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 4.  कनटिक  बंगलौर  सड्क/फ्लाईओवर  कोरा  मंगला  4916.80  3.10.06  मूल्यांकणाधीन

 आरओबी  के  आसपास  पटरी

 का  सुधार  तथा

 सड़कों  पर  डामर

 कार्य

 5...  कर्नाटक  बंगलौर  सडुक/फ्लाईओवर  टैगोर  सर्कल  पर  2065.30  11.10.06  अनुमोदित

 आरओबी  अंडर  पास  का

 निर्माण

 6...  कर्नाटक  बंगलौर  सडक/फ्लाईओवर  टीचर्स  1587.00  11.10.06  अनुमोदित

 आरओबी  कॉलेज  सर्कल  पर

 अंडरपास  का  निर्माण

 कुल  17375.10

 इजिकेपिय  को  ऋण  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 3518.  श्री  कालासोयरी  बल्लभनेनी  :  कया  वित्त  मंत्री  मह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  इथियोपिया  को  आसान  ऋण  देने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  निबंधन

 और  शर्तें  क्‍या

 क्या  इसी  प्रकार  का  ऋण  किसी  अन्य  देश  को  मुहैया
 कराने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  जी  भारत  सरकार  द्वारा  समर्थित  भारत  के  निर्यात

 आयात  बैंक  द्वारा  इथियोपिया  सरकार  को  उनके  चीनी  उद्योग  के नवीकरण

 हेतु  640  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  अण  श्रृंखला  देने  का  एक
 प्रस्ताव  विचाराधीन  तत्संबंधी  शर्तें  यथासमय  तय  कर  ली

 वियरण

 विभिन्‍न  देशों  को  भारत  सरकार  द्वारा  समर्थित  भारतीय

 आयात  बैंक  की  ऋण  श्रृंखलाओं  के  प्रस्तावों  के  ब्यौरे

 प्रापकर्ता  ऋण  श्रृंखला  प्रयोजन

 देश  की  राशि

 अमरीकी

 1  2  3  4

 1.  श्री  लंका  100  रक्षा  उपस्कर  खरीद/आपूर्ति।

 2...  नेपाल  35  विभिन्न  विद्युतीकरण  और

 पन  बिजली  परियोजनाओं

 3.  मारीशस  60  पूंजीगत  सामान  का  उन्नत

 हल्के  हेलीकाप्टः  का

 सड़कों  का  भेषज  उत्पादों

 की  खरीद  और  आईसीटी



 1  2  3  4

 कृषि  तकनीकी  और

 प्रयोगशाला  वैज्ञानिक

 सौर  विद्युतीकरण  और

 सूडान  रेलवे  की  आवश्यकताएं

 पूरी  करने  के

 5.  गैबन  14.45  आवास  परियोजना  के

 6.  म्यांमार  80  हैवी  ड्यूटी  पानी  के  पंपों  की

 आपूर्ति  और  विद्युत

 कृषि  और  सिंचाई  योजनाओं  के

 8.  कंबोडिया  35.20  जल  संसाधन  विकास

 पानी  के  पंप  और  बिजली  पारेषण

 लाइन  परियोजना  के

 9...  वियतनाम  45  ताप  संयंत्र  परियोजना

 कांफ्रेस  ऑन  प्रॉ  पूअर  अर्थन  गवर्नेंस

 3519.  श्री  इकआल  अहमद  सरडगी  :  क्या  आवास  और  शहरी

 गरीबी  उपशमन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कांफ्रेस  ऑन  प्रा  पूअर  अर्बन  गवर्नेंस  एण्ड  मलिन

 बस्ती  उन्‍नयन  और  दिल्ली  में  वित्तीय  तौर  पर  सक्षम  शहरीकरण  के

 मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  हाल  ही  में  सरकार  द्वारा  संयुक्त

 राष्ट्र  पर्यावास  के  सहयोग  से  एक  संगोष्ठी  का  आयोजन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  किन  मुद्दों  पर

 चर्चा  की  गयी  और  इन  पर  क्‍या  निर्णय  लिए  और

 निर्णयों  को  लागू  करो  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा

 रहे

 आधास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  कौ  राज्य  मंत्री

 :  से  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय

 दिनांक  13  से  16  2006  तक  विज्ञान  नई  दिल्ली  में
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 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  पर्यावास  के  सहयोग  से  आवास  एवं  मानव  बसावट

 के  बारे  में  प्रथम  एशिया-प्रशांत  मंत्री  स्तरीय  सम्मेलन  आयोजित  कर

 रहा  इस  सम्मेलन  का  उद्देश्य  आवास  एवं  पर्यावास

 मिलेनियम  विकास  शहरी  गरीबी  तथा  स्‍लम  विकास  की  चुनौतियों
 का  समाधान  करना  तथा  समेकित  विकास  के  लिए  नीतियों  का  विकास

 करना  है  जिसमें  भूमि  तथा  आवास  महत्वपूर्ण  घटक  इस  सम्मेलन

 का  उद्देश्य  भूमि  तथा  आवास  और  गरीबी  उपशमन  के  लिए  राष्ट्रीय
 और  नगरीय  स्तर  की  नीतियों  के  संबंध  में  जानकारी  का  आदान-प्रदान

 करना

 भारतीय  स्टेट  बैंक  में  अधिकारियों  द्वारा

 स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  मांगना

 3520.  श्री  सुकेध  मोहिते  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  अधिकारियों

 ने  काफी  संख्या  में  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  मांगी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  कारण

 और

 सरकार  द्वारा  भारतीय  स्टेट  बैंक  में  अच्छी  कार्य  परिस्थितियां

 मुहैय्या  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंऋ़लव  में  राज्य  मंत्री  :

 और  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  29  2005

 से  सेवानिवृत्ति  विकल्प  योजना  प्रारम्भ  की  थी  और  1

 2006  से  इसे  वापिस  ले  लिया  गया  एसबीआई  में  कुल  58600

 अधिकारियों  में  बैंक  द्वारा  4068  अधिकारियों  को  कार्यमुक्त  किया

 एसबीआई  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति

 मांगने  के  मुख्य  कारण  अगले  ग्रेड/वेतनमान  में  फ्दोन्‍नति  के  लिए  अवसर

 गंवा  खराब  स्वास्थ्य  व्यक्तिगत  कारण  एवं  अनुपयुक्त  स्थान  पर

 तैनाती

 एसबीआई  के  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तें  राष्ट्रीयकृत

 बैंकों  के  कर्मचारियों  के  तुल्य  एसबीआई  में  कम्प्यूटीकरण  एवं

 स्वचलीकरण  के  कारण  इसकी  कार्य-दशा  में  सुधार  हुआ



 343  प्रश्नों  के

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  हेतु  ऋण  पर  व्याज

 राज-सहाक्ता

 3521.  श्री  ख्रयेश  फठक  :  क्या  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  हेतु  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  क्‍या  उपलब्धियां  हासिल

 हुई

 क्या  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  ऋणों  पर  ब्याज  राजसहायता

 प्रदान  करने  का  कोई  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :

 सरकार  ने  आरजीजीवोवाई  तहत्‌  2005  से  प्रारंभ  ॥0वीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  50,000  गांवों  को  विद्युतीकृत  करने  का

 लक्ष्य  रखा  निर्धारित  किए  क्षए  लक्ष्य  का  वर्ष-वार  विवरण  निम्नानुसार

 वर्ष
 *....

 विद्युतीकृत  किए  जाने  वाले

 गांवों  की  संख्या

 2005-06  10,000

 2006-07  40,000

 कुल  50,000

 क्रियान्ववक  राज्यों/एजेंसियों  ने  सूचित  किया  है  कि  राजीव

 गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना  के  अंतर्गत  2005  से  इसके

 प्रारंभ  होने  से  8.12.2006  तक  23014  अविद्युतीकृत  गांवों  का  विद्युतीकरण
 किया  आ  चुका

 और  रुरल  इलेक्ट्रिफिकेशन  कारपोरेशन

 ऋण  संघटक  के  लिए  5%  ब्याज  दर  पर  सुलभ  ऋण  प्रदान  करता

 है  जो  कि  कुल  परियोजना  लागत  का  दस  प्रतिशत
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 लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  संशोधन

 3522.  श्री  रामदास  आउचले  :

 भी  राजा  मोहन  रेड्डी  :

 श्री  कमस  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्वाचन  आयोग  ने  चुनावों  के  दौरान  उम्मीदवारों  द्वारा

 किए  जाने  वाले  अत्यधिक  खर्च  को  नियंत्रित  करने  हेतु  लोक  प्रतिनिधित्व

 अधिनियम  में  संशोधन  करने  की  सलाह  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 ज्रिधि  और  न्याय  मंत्री  हंस  राज  :  सरकार

 को  निर्वाचर्नों  के  दौरान  अभ्यर्थियों  द्वारा  उपगत  अत्यधिक  खर्च  को  नियंत्रित

 करने  के  लिए  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए

 आयोग  से  कोई  सलाह  प्राप्त  नहीं  हुई

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 कम  लागत  पर  विद्युत  उत्पादन  हेतु  अनुसंधान

 3523.  श्री  दरोगा  प्रसाद  सरोज  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  विद्युत  उत्पादन  की  लागत  कम  करने  हेतु

 कोई  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और  जी

 विद्युत  क्षेत्र  के  संगठन  यथा-केद्धीय  विद्युत  अनुसंधान  संस्थान

 ,  एनटीपीसी  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स

 नेशनल  हाइड्रो-इलेक्ट्रिक  कारपोरेशन  तथा

 वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  कुछ
 अपनी  अनुसंधान  प्रयोगशालाओं  तथा  अन्य  संगठनों  में  उपलब्ध

 सुविधाओं  के  माध्यम  से  विद्युत  उत्पादन  की  लागत  को  कम  करने

 के  लिए  अनुसंधान  एवं  विकास  परियोजनाएं  संचालित  कर  रहे  कुछ
 विशिष्ट  जहां  अनुसंधान  एवं  विकास  कार्य  किया  जा  रहा  ब्यौरे
 विवरण  के  रूप  में  संलग्न



 345  प्रश्नों  के

 विवरण

 निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  इस  समय  कम  लागत  पर  विद्युत  उत्पादन

 अनुसंधान  एवं  विकास  एण्ड  कार्य  किया  जा  रहा

 -  नदियों  एवं  जलाशयों  के  तलछट

 जलाशयों/इनटेक,  मलबा  एवं  लद्ठा  प्रबंधन  बेसिन  तलछट

 प्रबंधन  में  ग्लोबल  पोजिशनिंग  सिस्टम  का  प्रयोग

 जलाशय  तलछट  नदी  बहाव/प्रवाह  बाढ़

 पूर्वानुमान

 -  क्रोमियम  निकल  क्रोम  4  निकल  के  जंग  रहित

 इस्पात  के  संशोधित  विकल्प  के  रूप  में  विद्युत  जेनरेटर्स

 की  टरवाईनों  के  लिए  गाद  क्षरण  प्रतिरोधी  सामग्री  का

 विकास '”  नामक  अनुसंधान

 -  .  (i)  विश्वसनीयता  एवं  उपलब्धि  में  वृद्धि  (॥)  दक्षता  में

 सुधार  तथा  (॥)  ईंधन  के  श्रेष्ठतम  उपयोग  के  द्वारा  विद्युत

 उत्पादक  लागत  में  कमी  लाने  हेतु  अनेक  विद्युत  केन्द्रों

 को  वैज्ञानिक  सेवाएं  देने  का

 -  .  बिनिर्दिष्ट  संघटर्कों  को  चलाने/मरम्मत  करने/बदलने  का  निर्णय

 लेने  के  लिए  केन्द्रों  को  सहायता  देने  के  लिए  लाभप्रद

 आकलन  अध्ययन  जिसमें  अनुरक्षण  लागत  में  कमी

 आने  के  साथ-साथ  संयत्र  के  जीवन  काल  से  सुधार/सुलभता

 में

 -  संयंत्र  संघटकों  की  सुलभता  तथा  दक्षता  के  सुधार  में  केंद्रों

 को  सहायता  देने  के  लिए  जंग  नियंत्रण

 -  बॉयलर्स  तथा  टरबाइन  की  दक्षता  में  सुधार  लाने  के  लिए

 कार्यक्रम  वृद्धि  तथा  गणितीय  प्रतिरूपण  पर  आधारित

 वास्तविक  समय  प्रयालक  परामर्शक/पर्यवेक्षकीय

 -  निर्यात  सुधारने  के  लिए  डियाजिट्स  के  न्यूनीकरण  हेतु

 कंडेंसरों  की
 जल-रसायन  में

 -  कालिंग  टावसें  की  दक्षता  में  सुधार  लाने  हेतु  मॉडलिंग  एवं

 सिम्यूलेशन

 -  दूसरी  प्रणालियों  से  फ्लू  गैस  हीट  रिकवरी  तथा  वेस्ट  हीट

 रिकवरी  का
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 —
 =  निकटस्थ  ईंधन  कण  आकार  वितरण  बनाएं  रखते  हुए  दहन

 दक्षता  में

 —
 .  सहायक  पंखों  तथा  नलिकाओं  के  उन्नत  कार्य-निष्पादन  द्वारा

 सहायक  विद्युत  खपत  में  कमी

 -  आर  एंड  डी  पहल  के  रूप  में  रोबाटिक्स  सदृश  स्वचालित

 निरीक्षण  मशीनों  का  विकास  शुरू  किया  जा  रहा

 -  =  विश्वनीयता  बढ़ाने  के लिए  कोल-फायर्ड  बॉयलर्स  के  लिए

 कम्यूटरीकृत  फ्लो  डिजाइन  माडलिंग  का

 -  एकीकृत  गैसीकरण  मिश्रित  चक्र  सदृश
 अधिक  दक्ष  प्रौद्योगिकी  का

 -  कर्जा  लेखा-परीक्षा  तथा

 -  सामग्री  विकास  तथा  सिम्यूलेशन

 -  कोयला  अनुसंधान  एवं

 -  टरबाइन  ब्लेड  तथा  जलमग्न  पुर्जों  की

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्रों  के  निर्माण  हेतु
 नाबार्ड  से

 3524.  श्री  करुणाकर  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नाबार्ड  कर्नाटक  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  निर्माण

 हेतु  राज्य  को  वित्तीय  सहायता  मुहैया  कराने  पर  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 नाबार्ड  द्वारा  इस  प्रयोजनार्थ  कर्नाटक  को  दी  जाने  वाली

 प्रस्तावित  घनराशि  कितनी  और

 नाबार्ड  की  सहायता  से  कर्नाटक  में  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 केनद्रों  का  निर्माण  किए  जाने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  नाबार्ड  ने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 के  निर्माण  हेतु  ग्रामीण  मूलभूत  सुविधा  विकासनिधि
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 के  तहत  कर्नाटक  सरकार  को  ऋण  मंजूर  किया  है  जिसका  ब्यौरा

 निम्नलिखित

 करोड़

 ब्यौरा  वर्ष  प्राथमिक  ऋण-राशि

 स्वास्थ्य  केन्द्र

 आरआईडीएफ-४॥॥  2002-03  94  19.78

 2005-06  भ्र  28.99

 कुल  191  48.77

 इसके  कर्नाटक  सरकार  से  4.02  करोड  रुपए  की  वित्तीय

 सहायता  से  12  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  निर्माण  करने  हेतु  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुआ  जिस  पर  विद्यमान  प्रक्रिया  के  अनुसार  कार्रवाई  की  जा

 रहो

 पेंच  परियोजना

 3525.  श्री  कृष्णा  मुरारी  मोधे  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पेंच  परियोजना  को  इंडो-जर्मन  ट्विपप्षीय  विकास  सहयोग

 नामक  विदेशी  विलपोषण  एजेंसी  से  सहायता  मिल  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 और  पेंच  परियोजना  को  बाह्य  वित्त  पोषण  एजेंसी/इंडो-जर्मन

 द्विपक्षी  विकास  सहयोग  कार्यक्रम  से  कोई  सहायता  नहीं  मिल  रही

 ]

 चुनर्ठपकेगीकृत  ऊर्या  पर  भारत-बयूबा  समझौता

 3526.  श्री  ज्योतिरादित्व  माणषवराव  सिंधिया  :  क्‍या  नवीन  और

 नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  क्यूबा  ने  पुनर्ठपयोगीकृत  ऊर्जा  के  संबंध

 में  एक  ट्विपक्षीय  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 इस  संबंध  में  अभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 नजीन  और  गवीकरणीब कर्जा  मंआलय के  राज्य  मंत्री  विलास
 :  से  जी  लघु  सौर

 तापीय  और  सौर  प्रकाशवोल्टीय  सहित  अक्षय  ऊर्जा  के  विभिन्न  क्षेत्रों

 में  सहयोग  के  लिए  भारत  सरकार  और  क्यूबा  गणराज्य  की  सरकार

 के  बीच  एक  प्रोटोकॉल  पर  हवाना  में  दिनांक  18  2004  को

 हस्ताक्ष  किए  इस  प्रोटोकॉल  के  क्रम  में  क्यूबा  के  प्राधिकारियों

 के  साथ  विचार-विमर्श  किए  गए

 ट्वारका  में  पानी  कौ  आपूर्ति

 3527.  श्री  सुग्रीव  सिंह  :

 श्री  किसनभाई  पटेल  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  ट्वारका  ठउपनगर

 में  फनी  की  आपूर्ति  को  पूरा  करने  के  लिए  कमांड  टैंकों  को  बनाने

 की  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  आज  तक  कमांड

 ईैकों  के  निर्माण  और  उसके  उपयोग  में  कितनी  प्रगति  हुई

 इन  टैंकों  के  निर्माण  पर  कितनी  राशि  खर्च  हुई

 इस  ठपनगर  के  लोगों  को  किस  सीमा  तक  लाभ  हुआ
 और

 (2)  सरकार  द्वारा  इन  टैंकों  को  शीघ्रातिशीघ्र  उपयोग  योग्य  बनाने

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अअथय  :

 और  दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है
 कि  ट्वारका  में  जल  आपूर्ति  के  लिए  कमांड  टैंकों  की  योजना  बनाई

 गई  कमांड  टैंक  संख्या  ।  से  4  का  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  चुका
 कमांड  टैंक  संख्या  5  का  निर्माण  कार्य  शुरू  हो  चुका  है  तथा

 करम्मांड  टैंक  संख्या  ७  योजना  स्तर  पर

 डीडीए  ने  बताया  है  कि  कमांड  टैंक  संख्या  |  से  4  के

 निर्माण  पर  39.10  करोड़  रुपये  का  व्यय  कमांड  टैंक  संख्या
 5  के  निर्माण  पर  आज  की  तिथि  तक  2.23  करोड़  रुपये  का  व्यय

 हुआ

 डीडीए  ने  यह  भी  बताया  है  कि  सीमित  जल  आपूर्ति  उपलब्ध
 होने  के  कारण  केवल  दो  कमांड  टैंकों  का  उपयोग  किया  जा  रहा
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 पूरे  द्वारका  उप-नगर  को  जल  की  आपूर्ति  करने  हेतु  सभी
 चार  कमांड  टैंकों  के  नेटवर्क  का  उपयोग  किया  जा  रहा

 (2)  द्वारका में जल  आपूर्ति  को  बढ़ाने  से  संबंधित  मामला  नांगलोई
 जल  शोधन  संयंत्र  के  लिए  दिल्ली  जल  बोर्ड  को  बढ़ी  हुई  अशोधित
 जल  आपूर्ति  की  उपलब्धता  से  संबंधित  दिल्‍ली  जल  बोर्ड  ने  बताया
 है  कि  उन्होंने  इस  मामले  को  हरियाणा  सरकार  के  साथ-साथ  केन्द्रीय
 जल  आयोग  के  साथ  उठया

 भूमि  अर्जन  कौ  प्रक्रिया

 3528.  श्री  खारवेनथन  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी
 उपशमन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूमि  अर्जन  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय की  राज्य  मंत्री
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा

 पटल  पर  रख  दी

 ग्रामीण  विश्वुतीकरण  कार्यक्रम

 3529.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 श्री  गिरिघारी  यादव  :
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 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  टी  पी  को  देश

 में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  में  तेजी  लाने  की  कोई  भूमिका  दी

 गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 एन  टी  पी  सी  द्वारा  अभी  तक  राज्यवार  कितने  गांयों  का

 विध्युतीकरण  किया  गया

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  और

 मध्य  उड़ीसा  एवं  पश्चिम

 बंगाल  के  29  जिलों  में  राजीव  गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना

 के  तहत्‌  ग्रामीण  विद्युतीकरण  संबंधी  कार्यों  का  निष्पादन

 कार्य  नेशनल  थर्मल  पावर  कारपोरेशन  को  सौंपा  गया

 संबंधित  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टों  के  अनुसार

 एनटीपीसी  को  सौंपे  गए  इस  कार्यभार  अब  तक  27  जिलों  के

 13639  अविद्युतीकृत  गांवों  का  निर्विद्युत  किए  गए  2277

 गांवों  का  पुनः  विद्युतीकरण  तथा  19977  विद्युतीकृत  गांवों  का  गहन

 विद्युतीकरण  किया  जाना  शामिल  राज्यवार/जिलावार  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया

 एनटीपीसी  ने  अब  तक  पश्चिम  बंगाल  के  पश्चिमी  मेदिनीपुर
 जिले  के  खड़गपुर  ब्लॉक  के  83  गांवों  का  विद्युतीकरण  किए  जाने

 की  सूचना  दी

 क्विरण

 आरजीजीवाई  के  कार्यान्‍नवयन  के  लिए  एनटीपीसी  को  आवंटित  जिलों  हेतु  डीपीआर  के  ब्यारे

 क्र  राज्य  एवं  जिले  का  परियोजना  के  अंतर्गत  आवास  विद्युतीकरण  हेतु  शामिल  गांव

 नाम

 गैर  विद्युतीकृत  निर्विद्युतीकृत  गांवों  विद्युतीकृत  गांवों  आवास  विद्युतीकरण

 गांवों  की  संख्या  की  संख्या  की  संख्या  हेतु  शामिल  गांवों

 की  संख्या

 4  5  6

 889  889
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 1  2  3  4  5  6

 2.  कोरबा  7  32  573  622

 3...  बिलासपुर  ०0  0  1565  1565

 4.  जशपुर  नगर  23  672  695

 5...  रायगढ़  ३6  +  0  1397  1433

 कुल  छत्तीसगढ़  १6.
 |

 32

 |

 5096  5204

 झारखंड

 1.  देवघर  1295  119  760  2174

 2.  जमतारा  685  0  278  963

 3.  गोड्डा  1168  65  391  1624

 4...  दुभकः  2253  49  365  2667

 5...  रांची  1109  177  704  1990

 &  पाझकुर  902  82  144  1128

 7.  लोहरदंगा  138  144  69  351

 8...  साहिबगंज  943  181  183  1307

 कुल  8493  817  2894  12204

 मध्य  प्रदेश

 1...  गुम  ०  ०  1241  1241

 2.  अशोकनगर  0  72  746  818

 3...  शिवपुरी  11  0  1305  1316

 4...  ग्वालियर  0  0  583  583  *

 कुल

 ह
 "  72  3875  3958
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 2  3  4  5  6
 +ज-+न्ै््.्...््॒॒॒॒

 उड़ीसा

 1...  अंगूल  280  314  1034  1628

 2...  नयागढ़  335  268  873  1476

 3.  ढेनकनाल  87  163  828  1078

 4...  जारसुगुडा  16  27  305  348

 5...  कोरापुट  1256  17  579  1852

 6...  संबलपुर  382  76  766  1224

 7.  देवागढ़  319  29  692

 8.  कालाहांडी  1147  46  920  2113

 9...  बोलानगिर  369  95  1300  1764

 10.  कियोंझर  643  321  1163  2127

 कुल  4834  13%  8112  14302

 पश्चिम  बंगाल  +

 1.  पश्चिम  मिदनापुर  225  225

 खडगपुर

 2...  पश्चिम  मेदनिपुर

 खरगपुर

 अनुपूरक  डौपीआर

 कुल  225  225

 सकल  योग  13639  2277  19977  35893

 भारत  में  इस  समय  राज्यवार  कितनी  विदेशी  कंपनियां  कार्यरत

 भारत  में  विदेशी  कंपनियां
 हे

 गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  कितनी  विदेशी  कंपनियों  का  पंजीकरण ३ aren
 :  क्या  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने 3530.  श्री  बाड़िगा  रामकृष्णा  :  क्‍या

 किया
 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  विभिन्न  दस्तावेजों  को  भरने  हेतु  शुल्क
 आदि  के  माध्यम  से  राजस्व  प्राप्त  होता

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इन

 कंपनियों  से  प्राप्त  राशि  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 (2)  सरकार  ट्वारा  ऐसी  कंपनियों  को  क्‍या  रियायतें/सुविधाएं  दी

 गई

 कंपनी  कार्य  मंत्री  प्रेमचंद  :  वर्तमान  भारत

 से  बाहर  निगमित  की  गई  2069  विदेशों  कंपनियों  ने  भारत  में  कंपनी

 1956  को  धारा  592(1)  के  अंतर्गत  अपने  व्यापारिक  केन्द

 स्थापित  किए  इनका  राज्यवार  ब्यौरा  निम्नानुसार

 राज्य  भारत  में  कार्यरत  विदेशी

 कंपनियों  की  संख्या

 1  2

 आंध्र  प्रदेश  26

 बिहार  01

 दिल्ली  1280

 गुजरात  15

 हरियाणा  57

 जम्मू  और  कश्मीर  ०

 कर्नाटक  159

 केरल  07

 मध्य  प्रदेश  03

 महाराष्ट्र  ३61

 उड़ीसा  05

 01

 राजस्थान  02

 15  2006

 त  2

 तमिलनाडु  75

 उत्तर  प्रदेश  14

 पश्चिम  बंगाल  62

 कुल  2069

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पंजीकृत  की  गई  विदेशी  कंपनियों

 की  संख्या  निम्नानुसार

 वित्तीय  वर्ष  विदेशी  कंपनियों  की

 सं  संख्या

 01.  2003-04  152

 02...  2004-05  167

 03...  2005-06  211

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  कंपनियों  से  प्राप्त  की  गई

 शुल्क  राशि  निम्नानुसार

 वित्तीय  वर्ष  विभिन्‍न  दस्तावेज  दायर  करने

 हेतु  इन  कंपनियों  से  प्राप्त  की

 गई  शुल्क  आदि

 01...  2003-04  2,/63,17  225

 02...  2004-05  3A1,54,075

 03...  2005-06  ३,56,45,689

 (2)  भारत  से  बाहर  जो  कंपनियां  निगमित  की  गई  है  और  जिन्होंने
 भारत  में  व्यापारिक  केन्द्र  स्थापित  किये  उन्हें  कंपनी  1956

 के  भाग  Xi  के  ठपयंधों  संबंधित  उपबंधों  के  साथ  के

 अनुसार  विनियमित  किया  जाता  इन  कंपनियों  को  संवैधानिक  डांचे

 के  अनुपालन  संबंधी  कोई  रियायत/सुविधा  प्रदान  नहीं  की  गई
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 गांवों  का  डिह्लैक्ट्रिफिकेशन

 3531.  श्री  शिवन्ना  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने  गांवों  की  बिजली
 की  आपूर्ति  बंद  की  गई  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  जिन  गांषों  की  विद्युत  आपूर्ति  को  बंद  किया  गया
 था  वहां  विद्युत  आपूर्ति  बहाल  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  रुरल

 इलैक्ट्रिफिकेशन  कॉरपोरेशन  ने  राजीव  गांधी  विद्युतीकरण
 योजना  के  अंतर्गत  27  राज्यों  और  दिल्ली
 को  से  अबतक  575  प्रारूप  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त
 की  जिसके  अंतर्गत  अन्य  के  साथ-साथ  इन  27  राज्थों  में  से
 16  राष्यों  में  27504  निर्विद्युतीकृत  गांवों  का  पुनर्विद्यतोकरण  किया  जाना

 प्रारूप  डीपीआर  में  आरजीजीवीवाय  के  अंतर्गत  पुनर्विद्युतीकरण  हेतु
 शामिल  निर्विद्युतीकृत  गांवों  के  राज्य-वार  ब्यौरा  के  रूप  में

 संलग्न
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 ऐसा  समझा  जाता  है  कि  तूफान  आदि  जैसी  प्राकृति  आपदाएं
 तथा  विद्युत  लाइन  के  सामानों  की  चोरी  विद्युतीकृत  गांवों  के  निर्विद्युतीकरण
 के  लिए  मुख्य  रूप  से  जिम्मेवार

 से  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  समवर्ती  विषय  होने  के

 कारण  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्य  राज्य  सरकार/राज्य  विद्युत  यूटिलिटी
 द्वारा  किए  जाते  पश्चिम  उत्तर  उत्तरांचल

 और  कर्नाटक  राज्यों  ने  आरजीजीवीवाय  के  अंतर्गत

 निर्विद्युतीकृत  गांवों  का  वास्तविक  रूप  से  विद्युतीकरण  शुरू  कर  दिया

 जबकि  अन्य  राज्यों  ने  इसके  लिए  सर्वेक्षण/मार्ग  बुनियादी

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  आदि  समेत  प्रारंभिक  कार्रवाई  शुरू  कर  दी

 क्रियान्वयक  राज्यों  ने  8  2006  तक  23014  गैर-विद्युतीकृत
 गांवों  गांवों  के  विद्युतीकरण  की  सूचना  दी
 आरजीजीवीवाय  के  अंतर्गत  विद्युतीकृत  किए  गए  गांवों  के  राज्य-वार

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण-॥  के  रूप  में  संलग्न

 वर्ष  2000  तक  आरजीजीवीवाय  के  अंतर्गत  गैर-विद्युतीकृत
 एवं  निर्विद्युतीकृत  गांवों  समेत  सभी  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  जाना

 प्रारूप  डीपीआर  में  आरजीजीवीवाय  के  अंतर्गत  शामिल  निर्विद्युतीकृत  गांवों  का  राज्यवार  ब्यौरा

 राज्य  का  नाम  प्राप्त  की  गई  कुल  सम्मिलित  जिलों  गैर-विद्युतीकृत  निर्विद्युतीकृत  गैर-विद्युतीकृत
 की  संख्या  गांवों  की  संख्या  गांवों  की  संख्या  गांवों  की  कुल ह

 संख्या

 त  2  3  4  $  6  7

 1.  आंध्र  प्रदेश  26  22  0  0  0

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  16  16  1802  331  2133

 3.  अमप  21  3072  3831  6903

 4...  बिहार  43  38  14067  10486  24553

 5...  छत्तीसगढ़  15  15  951  179  1130



 नग्न

 359...  ग्र्श्नो  के  15  2006  लिखित  उतर

 2  ३  4  ड़  6  7

 6  गुजरात  25  25  0  |  0

 7.  हरियाणा  18  18  0  0  0

 8.  हिमांचल  प्रदेश  12  12  भर  0  97

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  12  12  198  8  206

 10.  झारखंड  22  22  16965  2774  19739

 1.  कर्नाटक  26  26  132  0  132

 12.  केरल  14  34  0  0  0

 13.  मध्य  प्रदेश  48  48  604  454  1058

 14.  महाराष्ट्र  34  34  6  0  6

 15.  मणिपुर  4  4  159  336  495

 16.  मेघालय  3  ३3  90  103  193

 17.  मिजोरम  8  8  42  95  137

 18.  नागालैंड  5  5  20  12  32

 19.  उड़ीसा  23  22  10809  ३440  14249

 20.  पंजाब  7  7.  0  0  0

 21.  राजस्थान  32  761  3681  4442

 22.  सिक्किम
 ©

 4  4  25  ०  25

 23.  तमिलनाडु  29  29  0  0  0

 24.  ज़िपुरा  3  3  127  ०  127

 25.  उत्तर  प्रदेश  67  65  31657  1077  32734

 26-  उत्तरांचल  13  13  -  787  682  1469

 27-  पश्चिम  बंगाल  26  18  4268  4283

 कुल  योग  575  546  86639  27504  114143
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 विवरण-॥

 आरजीजीवीवाय  के  अंतर्गत  राज्यवार  और  वर्षवार  ग्राम

 विद्युतीकरण

 राज्य  2005-06  2006-07  कुल

 दौरान  के  दौरान

 विद्युतीकृत  विद्युतीकृत

 गांव  गांव

 1.  बिहार  1600  1961  3561

 2...  कर्नाटक  47  47

 3.  राजस्थान  230  274  504

 4.  उत्तर  प्रदेश  7503  9588  17091

 5.  उत्तरांचल  87  481  568

 6.  पश्चिम  बंगाल  352  891  1243

 9819  13195  23014

 निर्वातक  गिरोह  का  पता  लगाना

 3532.  श्री  ब्रयेश  पाठ्क  :

 श्री  सुनिल  कुमार  महतो  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अपने  निर्यात  बीजक  में  अधिक  लागत

 दिखाकर  राजस्व  की  धोखाधड़ी  करने  वाले  निर्यातक  गिरोह  का  पता

 चला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई

 क्या  राजस्व  आसूचना  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
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 विभाग  और  सीमा  शुल्क  विभाग  ने  यह  पता  लगाया  है  कि  काफी

 नियार्तकों  न ेनकली  पहचान  बनाकर  अवैध  रूप  से  विदेशी  मुद्रा  लाने

 हेतु  घरेलू  बैकिंग  प्रणाली  का  प्रयोग  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसे  कदाचार

 को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  निर्यात  किए  जाने  वाले  माल  की  अधिक  लागत

 बताने  के  अनेक  मामले  वर्ष  2005-06  और  2006-07

 0०6  के  दौरान  दर्ज  किए  गए  विवरण  निम्न  प्रकार

 वर्ष  मामलों  की  लागत

 2005-06  9  54.19

 2006-07  12  43.91

 06

 से  ऐसे  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  जिनमें  निर्यातकों

 ने  विदेशी  रकम  मंगाने  के  लिए  घरेलू  बैंकिंग  चैनलों  और  हवाला  के

 रास्तों  का  उपयोग  किया  गया  वर्ष  2005-06  और  2006-07

 06  के  दौरान  दर्ज  किए  गए  ऐसे  मामलों  का  विवरण  निम्न

 प्रकार

 वर्ष  मामलों  की  की  गई  कार्रवाई

 2005-2006  5  11  व्यक्ति

 4  व्यक्ति  कोफेपोसा  के

 अंतर्गत  हवालात  में

 रखे  गये

 2006-2007  2  1  व्यक्ति  गिरफ्तार

 06

 राजस्थ  आसूचना  निदेशालय  सहित  सीमा  शुल्क  के  क्षेत्रीय

 कार्यालय  ऐसे  प्रयासों  को  विफल  करने  के  लिए  सतर्क  और  चौकन्ने
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 जल-मल  व्ययन  हेतु  योजनाएं

 3533.  श्री  कृष्णा  मुरारी  मोथे  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  त्वरित  शहरी  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम

 में  1991  की  जनगणना  पर  आधारित  20  हजार  जनसंख्या  की  सीमा

 को  बढ़कर  50  हजार  जनसंख्या  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  त्वरित  शहरी  जल-मल  व्ययन

 कार्यक्रम  को  त्वरित  शहरी  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  की  तरह  से  लागू

 करने  का

 यदि  ते  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (2)  क्‍या  सरकार  का  विचार  त्वरित  शहरी  जल  आपूर्ति

 कार्यक्रम/त्वरित  शहरी  जल-मल  व्ययन  कार्यक्रम  को  लागू  करने

 के  लिए  जीवन  बीमा  आवास  और  शहरी  विकास  निगम  और

 वित्तीय  संस्थाओं  से  ऋण  देने  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 और  त्वरित  शहरी  जलापूर्ति  कार्यक्रम

 का  विलय  हाल  ही  में  शुरू  किए  गए  छोटे  और

 मन्नोले  कस्बों  के  लिए  शहरी  अवसंरचनात्मक  विकास  स्कीम  में  कर

 दिया  गया  है  जिसमें  जवाहरलाल  नेहरु  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन

 के  तहत  शामिल  नहीं  किए  गए  शहरों/कस्बों  में

 वर्षा  जल  निकासी  इत्यादि  सहित  अवसंरचनात्मपक  विकास

 की  परिकल्पना  की  गयी

 और  त्वरित  शहरी  सीवरेज  कार्यक्रम  नामक

 कोई  स्कीम  शुरू  नहीं  की  गई

 अरश्न  नहीं

 15  2006  लिखित  उत्तर  ३64

 ]

 जल  और  स्वच्छता  के  निधियां

 3534.  श्री  इकबाल  अहमद  सरडगी  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रिपोर्ट  2006  के  अनुसार  भारत  में  जल

 और  स्वच्छता  के  लिए  निधियों  का  आबंटन  पर्याप्त  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 जल  और  स्वच्छता  पर  व्यय  में  बढ़ोत्तरी  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 शहरी  विकास  मंक्रलय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 और  यूएनडीपी  रिपोर्ट  2006  में  बताया  गया  है  जल

 आपूर्ति  तथा  सफाई  पर  वास्तवित  सरकारी  खर्च  पर  पूरी  पकड  बनाना

 कठिन  है  जिसके  कारण  आंशिक  रूप  से  विभिन्न  मंत्रालयों  में  वित्तपोषण

 का  आंशिक  रूप  से  विकेन्द्रीकीण  और  आंशिक  रूप  से  डौनर

 वित्तपोषण  का  अकसर  बजट  में  शामिल  न  होना

 भारत  में  पहली  पंचवर्षीय  योजना  से  पंचवर्षीय  योजना  तक

 जल  आपूर्ति  और  सफाई  के  लिए  कुल  योजना  परिष्यय  कुल  सार्वजनिक

 परिव्यय  का  1.07%  से  लेकर  4.46%  तक  रहा  इसी  योजना  अवधि

 के  दौरान  शहरी  जल  आपूर्ति  और  सफाई  के  लिए  योजना  परिव्यय

 0.65%  से  लेकर  2.16%  रहा  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  ।  में  दिया  गया

 जल  आपूर्ति  और  सफाई  राज्यों  का  विषय  है  और

 राज्य  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  विभागों/शहरी  स्थानीय  निकायों  के  जरिए
 राज्य  योजना  राशियों  स ेजल  आपूर्ति  और  सफाई  स्कीमों  के  लिए

 डिजाइन  बनाने  और  उन्हें  निष्पादित  करने  का  दायित्व  राज्य  सरकारों/शहरी

 स्थानीय  निकायों  का  तथापि  भारत  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  विकासात्मक

 स्कीर्मों  के  जरिए  उनके  प्रयासों  में  सहायता  की  जाती

 इस  मंत्रालय  ने  2005  में  दो  कार्यक्रम  शुरू  किए  हैं

 जिसके  लिए  50,000/-  करोड़  रुपये  का  बजट  नियतन  किया  गया

 है  जिसे  शहरी  क्षेत्रों  के एकीकृत  विकास  के  लिए  7  वर्षों  में  खर्च

 किया  जाना  इन  कार्यक्रमों  का  नाम  जवाहरलाल  नेहरु  राष्ट्रीय  शह्री
 नवीकरण  मिशन  और  छोटे  और  मझ्नौले  कस्यों  के

 लिए  शहरी  अवस्थापना  विकास  स्कीम  इन

 कार्यक्रमों  के  अंतर्गत  राज्य  सरकारों  को  जल  आपूर्ति  और  सफाई  सहित
 अवस्थापना  परियोजनाओं  को  शुरू  करने  के  लिए  अनुदान  के  रूप  में

 अतिरिक्त  केन्रीय  सहायता  दी  जाती
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 क्विरण

 योजनावार-निवेश-जल  आपूर्ति  तथा  सफ़ाई  क्षेत्र

 क्र  योजना  कुल  जल  आपूर्ति  एवं  शहरी  जल  आपूर्ति  एवं  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  एवं

 अवधि  सार्वजनिक  सफाई  क्षेत्र  के  लिए  सफाई  के  लिए  सफाई  के  लिए
 क्षेत्र  योजना  कुल  योजना  परिव्यय  योजना  परिव्यय  योजना  परिव्यय

 जज  550  राशि सार्वजनिक राशि  सार्वजनिक  ्  ्॥्ऋ7ऋ

 राशि  सार्वजनिक  राशि  सार्वजनिक  राशि  सार्वजनिक

 क्षेत्र  परिव्यय  क्षेत्र  परिव्यय  क्षेत्र  परिव्यय

 कालम  4  कालम  6  कालम  8

 x  100  x  100  x  100

 कालम  3  कालम  3  कालम  3

 त  2  3  4  5  6  7  8  9

 1.  |  योजना  3360.00  49.00  1.46  43.00  1.28  6.00  0.18

 (1951-56)

 2.  ॥  योजना  6750.00  72.00  1.07  44.00  0.65  28.00

 (1956-61)

 3.  ॥  योजना  8573.00  105.70  1.23  89.37  1.04  16.33  0.19

 (1961-66)  )

 4.  3  वार्षिक  6664.97  106-42  1.60  लागू  नहीं  लागू  नहीं  लागू  नहीं  लागू  नहीं

 (1966-69 )

 5.  VaR  योजना  15902.00  437.00  2.75  282.00  1.77  155.00  0.97

 (1969-74)

 6.  ४  योजना  39303.49  1030.68  2-62  549.44  1.40  481.24  1.22

 (1974-79)

 7.  वार्षिक  योजना  12549.83  430.22  3.43  197.93  1.58  232.29  1.85

 (1979-80)

 8.  ५!  योजना  97500.00  4047.00  4.15  1766-68  1.81  2280.32  2.34

 (1980-85)

 9.  ४॥  योजना  180000.00  6522-47  3.62  2965.75  1.65  3556.62  1.98

 (1985-90)
 रह  पभपफहफहफहजुफफजहहभ»“प"ै॑ै॑ै  रपिाभ।/।णफ:झ।पभआ।णफण।/।/-
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 10.  2  वार्षिक  योजनाएं  137033.15  4427.29  3.23  1721.37  1.26  2705.92  1.97

 (1990-92)

 11.  ४॥  योजना  16711.03  3.85  5982.28  1.38  10728.79  2-47

 (1992-97)

 12.  योजना  859200.00  39538.00  4.46  18624  2.16  20914.00  2-43

 (1997-2002)  2002)

 X  योजना  1525639.00...  44206.55  2-89  19758.55  1.30  24448.00  1.60

 (2002-2007)

 योजना  आयोग

 मुंबई  में  क्षतिग्रस्त  भवनों  का

 पुनरूद्धार

 3535.  श्री  ज्योतिरादित्य  माभवराव  सिंधिया  :  कया  शहरी  विकास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  बाढ़  से  तबाह  मुंबई  के  क्षतिग्रस्त  भवर्नों  तथा

 अवसंरचना  के  नवीकरण  तथा  पुनरूद्धार  हेतु  जवाहरलाल  मेहरु  राष्ट्रीय

 शहरी  नवीकरण  मिशन  के  अंतर्गत  सरकार  द्वारा  अब  तक  कितनी  धनराशि

 आबंटित  तथा  जारी  की  गई

 मुम्बई  में  सड़कों  तथा  अन्य  संबंधित  अवसरंचना

 को  इससे  हुई  क्षति  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  जवाहरलाल  नेहरु  राष्ट्रीय

 शहरी  नवीकरण  मिशन  के  अंतर्गत  क्रियान्वित  की  जानी  वाली  योजनाओं

 तथा  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 बाढ़  से  अनुमानित  कितनी  हानि  हुई  तथा  नवीकरण  तथा

 पुनरूद्धार  परियोजनाओं  पर  कितनी  लागत

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 पिछले  वर्ष  बाढ़  से  हुए  विनाश  के  पश्चात्‌  मुंबई  में  क्षतिग्रस्त

 भवर्नों  के  नवीकरण  तथा  पुनरूद्धार  के  लिए  जेएनएनयूआरएम  के  तहत

 विशिष्ट  रूप  से  कोई  राशि  आवंटित  अथवा  जारी  नहीं  की  गई

 ग्रेटर  मुंबई  के  संबंध  में  महाराष्ट्र  सरकार  से  अवस्थापना  क्षेत्र

 की  चार  परियोजनाएं  जेएनएनयूआरएम  के  तहत  मंजूर  की  गई  अभी

 तक  अनुमोदित  लागत  की  पहली  किश्त  के  रूप  में  केवल  मुंबई  सीवेज

 निपटान  परियोजना  स्टेज-॥  प्राथमिकता  कार्य  के  लिए  1505  लाख  रुपये

 की  राशि  जारी  की  गई

 और  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्रित  की

 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  भागीदार  राज्यों

 को  सहायतानुदान

 3536.  श्री  सुग्रीव  सिंह  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  भागीदार  राज्यों  को

 सहायतानुदान  प्रदान  करती

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न

 राज्यों  को  प्रदान  किए  गए  अनुदानों  का  क्‍या  ब्यौरा

 क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  प्रकोष्ठ  विनिर्दिष्ट  समय  पर  तिमाही

 प्रगति  रिपोर्ट  करते  रहे

 यदि  नहीं  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की

 (2)  क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  अन्य  महानगरों/बड़े  शहरों

 में  इसी  प्रकार  का  क्षेत्र  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया



 369  प्रश्नों  के

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :
 और  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  सी  आर

 पी  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  संघटक
 राज्यों  उत्तर  राजस्थान  और  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली
 सरकार  की  भागीदारी  के  कारण  उन्हें  कोई  अनुदान  सहायता  मुहैया  नहीं
 करायी  जा  रही

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  ने  यह  भी  बताया  है
 कि  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  योजना  और  निगरानी  प्रकोष्ठों  से  तिमाही  प्रगति

 रिपोर्ट  प्राप्त  होती  यद्यपि  कभी-कभी  ये  निर्धारित  समय  के  भीतर

 फ्राप्त  नहीं  होती

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  और  निगरानी  प्रकोष्ठों  द्वारा
 प्रगति  रिपोर्ट  समय  पर  प्रस्तुत  करना  सुनिश्चित  करने  के  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  ने  एक  व्यापक  प्रबंध  सूचना  प्रणाली  शुरू
 करने  का  निर्णय  लिया

 और  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 एसजीएसवाई  के  अंतर्गत  लंबित  प्रस्ताव

 3537.  श्री  चन्द्रमणि  त्रिफती  :.

 लक्ष्मीनारायण  पाण्डेव  :

 कया  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एसजीएसवाई  के  अंतर्गत  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  कितने

 प्रस्ताव  स्वीकृति  हेतु  केन्द्र  सरकार  के  पास  लंबित  पड़े

 उनके  लंबित  रहने  के  क्‍या  कारण  हैं  तथा  इन्हें  कब  तक

 स्वीकृति  दिए  जाने  की  संभावना

 क्या  केन्र  सरकार  राज्य  में  गरीबी  रेखा से  नोचे  रहने  वाले

 परिकारों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  महेनजर  आबंटन  धनराशि  को  बढ़ाने

 पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  एसजीएसवाई  के  अंतर्गत  दस  व्यक्तिर्यी

 के  स्थान  पर  पांच  व्यक्तियों  का  समूह  बनाने  के  संबंध  में
 कोई

 प्राप्त  हुआ  और
 ‘  |
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 यदि  तो  इस  पर  की  गई  कार्रवाई  का  न्यौरा

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सूर्यकांता  :  और  आज

 स्वर्णजयंती  ग्राम  स्वरोजगार  योजना  के  अंतर्गत

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  को  विशेष  परियोजनाओं

 के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  इन  63  प्रस्तावों  में  से  22  प्रस्तावों

 को  अनुमोदित  कर  दिया  गया  था  तथा  25  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  को

 लौटा  दिए  गए  थे  क्योंकि  एसजीएसवाई  दिशानिर्देशों  के  अनुरूप  नहीं

 शैष  16  प्रस्ताव  कार्रवाई  के  विभिन्न  चरणों  में  राज्य  सरकार

 से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने  पर  इसकी  मंत्रालय  में  जांच  की  जाती  है  और

 अनुमोदन  के  लिए  दो  अंत-मंत्रालय  समितियों  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया

 जाता  ये  समितियां  परियोजना  जांच  समिति  तथा  परियोजना  अनुमोदन
 समिति  यदि  ये  समितियां  इन  प्रस्तावों  को  बेहतर  तथा  प्रभावी  बनाने

 लिए  कोई  टिप्पणी  करती  हैं  तो  उन्हें  अनुपालन  के  लिए  राज्य  सरकार

 को  भेजा  जाता  इसीलिए  परियोजनाओं  का  संशोधन  और

 अनुमोदन  एक  सतत  प्रक्रिया

 और  एसजीएसवाई  के  अंतर्गत  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों

 को  निधियां  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित  गरीबी  अनुपात  की  व्यापकता

 के  आधार  पर  आबंटित  की  जाती  एसजीएसवाई  के  अंतर्गत  15%

 आबंटन  विशेष  परियोजनाओं  के  लिए  अलग  से  रखा  जाता  एसजएसवाई

 के  अंतर्गत  विशेष  परियोजना  तब  मंजूर  की  जाती  हैं  जब  राज्य  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  करते  हैं  तथा  मंत्रालय  में  उन्हें  व्यवह्ार्य  पाया  जाता  इस

 विशेष  परियोजनाएं  मांग  ऑर्धारित  होती

 (2)  और  एंसजीएसवाई  के  दिशानिर्देशों  के  एक

 स्व-सहायता  समूह  में  आमतौर  पर  10  से  20  व्यक्ति  हो  सकते

 मरुस्थल  तथा  पर्वतीय  जैसे  दुर्गम  क्षेत्रों  तथा  छितरी  और  पुट

 आबादी  खाले  क्षेत्रों  और  लघु  सिंचाई  तथा  अपंग  व्यक्तियों  के  मामले

 में  यह  संख्या  5  से  20  हो  सकती

 ]

 सरकारी  कार्यालयों  का  रख-रखाव  _

 3538.  श्री  शैलेद्र  कुमार  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिविल  प्राधिकरणों  द्वारा  कई  सरकारी  कार्यालयों  कौ

 काफी  लंबे  समय  से  उपेक्षा  की  जा  रही  है  जैसा  कि  ।  2006

 के  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ
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 यदि  तो  तत्लंबंधी  ब्यौरा  तथा  तंथ्य  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  इन  भवन  परिसरों  के  रख-रखाव  में  कोई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  पर  सरकार

 ने  क्‍या  कार्यथाही  की

 शहरी  विकास  मंकलय  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 से  लोक  नायक  भवन  एक  नागरिक  निकाय  एनडौएमसी

 द्वारा  निर्मित  और  स्वामित्वाधीन  भवन  इस  भवन  में  अनेक  सरकारी

 कार्यालयों  ने  स्थान  लिया  एनडीएमसी  ने  वाणिज्यिक  प्रयोजनार्थ  भूतल
 पर  कुछ  स्थान  पट्टे  पर  दे  रखा  भवन  का  रखरखाव  भवन  के

 मालिक  के  पास  भवन  की  संरचनात्मक  मजबूती  को

 नष्ट  किए  बिना  विभाजन  व  ले  आउट  द्वारा  कार्यालय  स्थल  का  उपयोग

 करने  में  सरकारी  कार्यालयों  की  सहायता  करता  भवन  के  रखरखाव

 में  कोई  अनियमितता  सामने  नहीं  आई

 केलोनिबयि  अपने  निर्मित  भवनों  तथा  इसमें  विभिन्न  विभागों

 व  उनके  संबद्ध  कार्यालयों  को  आबंटित  कार्यालय  स्थान  का  रखरखाव

 करता  विभागों  को  अपने  हाउसकीपिंग  कार्य  करने  होते  जबकि

 केलोनिवि  सिविल  व  विद्युत  पुन:स्थापन  इत्यादि  कार्य

 करता

 भवन  निर्माताओं  ट्वारा  ऋमक  जिक्षपन

 3539.  श्री  मोहन  सिंह  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भू-संपदा
 में  कार्यरत  भवन  निर्माता  भ्रामक  विज्ञपनों  के  माध्यम  से  क्रेताओं  से

 बड़ी  मात्रा  में  पैसा  एकत्र  कर  रहे  हैं  तथा  कद  में  उन्हें  धोखा  दे

 देते

 यदि  तो  आवास  क्षेत्र  में  इस  प्रथा  को  रोकने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही

 क्‍या  सरकार  क्रेताओं  को  भवन  निर्माताओं  तथा

 कंपनियों  से  बचाने  के  लिए  तथा  उन्हें  सस्ते  आरामदायक  आवास

 प्रदान  करने  के  लिए  किसी  व्यापक  नीति  पर  विचार  कर  रही

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 आवास  और  शहरी  मरीथी  उपशमन  मंत्रालय की  राज्य  मंत्री

 :  इस  मंत्रालय  के  ध्यान  में  ऐसा  कोई  उदाहरण  नहीं

 आया

 से  उपर्यकत  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 मास  रैपिड  ट्रॉजट  सिस्टम

 3540.  श्री  श्रीनियास  दादासाहेथ  पाटील  :  कया  शहरी  विकास

 मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शहरी  क्षेत्रों  में  आवाजाही  में  सुधार  लाने  के  लिए  शहरी

 यातायात  में  सुधार  लाने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  नीति  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  कुछ  शहरों  में  मास  रैपिड  ट्रांजिट  सिस्टम  कार्यान्वित

 किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्वौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  मंझालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 से  सरकार  ने  एक  राष्ट्रीय  शहरी  परिवहन  नीति

 तैयार  की  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  समेकित  भूमि  उपयोग

 और  परिवहन  सार्वजनिक  परिवहन  तथा  यात्रा  के  लिए  मोटर

 रहित  वाहनों  का  अधिक  उपयोग  करने  और  कम  प्रदूषण  वाली  प्रौद्योगिकी

 के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  की  कत  कही  गई  इसमें  प्रदर्शनात्मक

 प्रयोगिक  परियोजनाओं  सहित  पाकिंग  सुविधाओं  के  निर्माण  के  साथ-साथ

 मोटर  रहित  वाहनों  का  अपेक्षाकृत  अधिक  उपयोग  करने के  लिए  सार्वजनिक

 अजस्थापना  में  निवेश  करने  हेतु  केन्द्र  सरकार  की  वित्तीय

 सहायता  की  व्यवस्था  यह  संस्थागत  और  व्यक्तिगत  स्तर  पर  क्षमता

 नवीनतम  वित्तीय  संस्थागत  निजी  क्षेत्र  के सहयोग

 तथा  सार्वजनिक  जागरूकता  और  सहयोग  कौ  आवश्यकता  को  प्रोत्साहित

 करती

 और  (2)  शहरी  परिवहन  राज्य  का  विषय  है  तथा  शहरों

 में  तीम्र  जन  परिवहन  प्रणालियों  के  लिए  प्रस्ताव  शहरी

 स्थानीय  निकायों/राज्य  सरकारों  ट्वारा  तैयार  किए  जाने  केन्द्रीय  वित्तीय

 सहायता  से  कुछ  शहरों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  तीज़  जन  परिवहन

 प्रणालियां  इस  प्रकार
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 1...  मेट्रो  परियोजनाएं  :  मुंबई  और

 2.  तीत्र  बस  परिवहन  प्रणाली  परियोजनाएं  :

 इन्दौर  और

 भूंकप  और  सुनामी

 3541.  श्री  विजय  कृष्ण  :  क्‍या  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पृथ्वी  से  पदार्थों  का  खनन  तेजी  से  बढ़ता  जा  रहा

 यदि  तो  क्‍या  इससे  इन  दिनों  बार-बार  भूकंप  तथा

 सूनामी  आते  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई/किए
 जाने  का  प्रस्ताव

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  देश  में  खनन  कार्य  के  जरिए  खनिज  उत्पादन

 में  वृद्धि  हो  रही

 नहीं  ऐसा  कोई  वैज्ञानिक  प्रमाण  नहीं  है  जिससे  यह

 पता  चले  कि  खनन  कार्य  के  कारण  ही  महत्वपूर्ण  भूकप  सक्रिय  हुआ

 है  अथवा  भूकंप  के  कारण  सुनामो  आई

 प्रश्न  नहीं

 तेजिन्दर  खन्‍ना  समिति  कौ  सिफारिशों

 3542.  श्रीमती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :.

 श्री  गिरिधारी  यादव  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तेजिन्दर  खन्‍ना  समिति  द्वारा  क्या  मुख्य  सिफारिशें  की  गई

 सरकार  द्वारा  कोन-कौन  सी  सिफारिशें  मान  ली  गई

 और

 शेष  सिफारिशों  को  न  मानने  के  क्‍या  कारण
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 शहरी  ब्रिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अथय  :
 से  तेजिन्द  खन्‍ना  समिति  को  मुख्य  सिफारिशें  अनधिकृत

 परिसरों  के  लाल  डोरा  तथा  विस्तारित  लाल  डोरा

 क्षेत्र  के  लिए  प्रवर्तन  मशीनरी  की  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  की  संस्थानिक  व्यवस्थाओं  का  प्रबंधन  इत्यादि  से

 संबंधित

 इस  रिपोर्ट  में  निहित  सिफारिशों  के  आधार  पर  तथा  निर्धारित

 सांविधिक  प्रक्रिया  का  पालन  करने  के  दिनांक  7.6.06  तथा

 22.9.06  की  अधिसूचनाओं  के  जरिए  मिश्रित  उपयोग  से  संबंधित  प्रावधानों
 एवं  रिहायशी  प्लाटों  के  विकास  के  लिए  विकास  नियंत्रण  मानदंडों
 के  संबंध  में  दिल्ली  मास्टर  2001  में  संशोधन  किए  गये

 सरकार  ने  फार्म  लाल  डोरा  क्षेत्रों  तथा  डीडीए  फ्लैटों/समूह
 आवास  में  परिवर्द्धन  से  संबंधित  मुद्दों  की  जांच  करने  के  लिए  भी

 तीन  समितियों  का  गठन  किया  इन  समितियों  का  कार्यकाल  दिनांक

 3।  2006  तक

 अन्य  सिफारिशों  के  संबंध  में  अंतर-विभागीय  परामर्श  किए  गए

 शैयर  बाजार  में  निवेश

 3543.  श्री  प्रयोध  पाण्डा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  तथा  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों

 द्वारा  निवेश  के  संबंध  में  केन्द्र  भारतीय  प्रतिभूति  एवं  विनिमय

 बोर्ड  तथा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  बीच  मतभेद  है  जैसाकि  दिनांक  8

 2006  के  टाइम्स  ऑफ  इंडियाਂ  में  समाचार  प्रकाशित

 हुआ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए

 गए  हैं/किए  जा  रहे

 क्या  विभिन्‍न  शेयर  बाजारों  को  कर  दिया

 गया  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा

 का  ब्यौरा  क्‍या
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 वित्त  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  इन  अभिकरणों  की  भिन्‍न-भिन्‍्म  जिम्मेदारिकं  हैं  तथा

 इसीलिए  उनके  सापेक्ष  महत्व  भिन्‍म  विभिन्‍न  मुद्दों  के  संबंध

 मैं  उनकी  राय  भिन्‍न  हो  सकती  परामर्श  प्रक्रियाओं  में  इन

 मतभेदों  को  सुलझाकर  नीतिगत  निर्णय  लिए  जाते

 और  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  ने  सूचित
 किया  है  कि  इसने  दो  एक्सचेंजों  का  पहले  ही  निगमीकृत  एवं  अपरस्पीकृत
 होना  अधिसूचित  कर  दिया  इसने  19  अन्य  स्टॉक  एक्सचेंजों  के

 निगमीकरण  तथा  अपरस्परीकरण  की  योजनाओं  को  अनुमोदित  करने  कले

 आदेश  भी  अधिसूचित  कर  दिए  ये  अधिसूचनाएं  इसकी  बेबसाईट

 (www.sebi.gov.in)  पर  उपलब्ध

 चुनाव  संबंध  खां  पर  विश्व  बैंक  कौ  रिपोर्ट

 3544-  श्री  श्रीफद  येसो  नाईक  :

 श्रीमती  रुफताई  फाटील  :

 हैया  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  विश्व  बैंक  की  इस  रिपोर्ट  की

 ओर  दिलाया  गया  है  कि  विधान  सभा  तथा  संसदीय  चुनावों  के  लिए
 निर्धारित  चुनाव  संबंधी  खर्चों  की  सीमा  का  कोई  फायदा  नहीं  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  स्वतंत्र  एवं  निष्पक्ष  चुनाव  सुनिश्चित  करने  तथा  खर्वे

 पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  चुनाव  सुधार  का  प्रस्ताव  किया  गया

 और  न

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विधि  और  न्याय  मंत्री  इंस  राज  :  विश्व

 बैंक  ने  यह  स्पष्ट  किया  है  कि  भारत  में  निर्वाचन  संबंधी  व्ययो  के

 विषय  पर  विश्व  बैंक  की  रिपोर्ट  हीं

 प्रश्न  ही  नहीं

 और  निर्वाचन  विधियों  और  अन्य  संबंधित  विधर्यो  में

 सुधार/परिवर्तन  की  प्रक्रिया  एक  सतत्‌  और  निरंतर  चलने  वाली  प्रक्रिया

 है  और  इसे  केवल  राजनीतिक  दलों  के  बीच  आम  सहमति  से  ही  आगे

 बढ़ाया  जा  सकता
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 हडको  ट्वारा  ब्यायसत्रषिक  स्थल

 3545.  श्री  फ़ॉसिस  फैल्थम  :  क्या  शहरी  जिकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्या  दिल्ली  में  आवास  एवं  शहरी  विकास  निगम

 द्वारा  विकसित  व्यावसायिक  स्थल  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  है/का

 कई  वर्षो  से  नीलामी  नहीं  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कायंवाही  को  गई

 शहरी  जिकास  मंऋलव  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 से  आवास  और  नगर  विकास  निगम  ने

 यह  सूचित  किया  है  कि  भीकाजी  कामा  प्लेस  स्थित  अगस्त  क्रान्ति

 भवन  में  37%  स्थान  अभी  भी  हडको  के  कब्जे  में  क्योंकि  उसकी

 बिक्री  के  लिए  2006  में  आमंत्रित  खुली  बोली  में  कोई  उचित

 बोली  नहीं  प्राप्त  उस  क्षेत्र  की  गील्कमी  /  पुनः  निविदा  के

 लिए  कार्रवाई  आरंभ  की  गई  इसके  एन्ड्रयूजगंज  में  9

 गेस्ट  हाठस  तथा  होटल  स्थल  मुकदमेबाजी  के  कारण  अभी  भी  हड़को

 के  कब्जे  में

 सुकाभी  में  भवनों  का  ध्यक्त  होगा

 3546.  श्री  सुरेश  प्रभाकर  प्रभु  :  क्‍या  शहरी  बिकास्र  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  26  2004

 को  देश  में  सीआरजेड  के  उल्लंघन  में  सुनामी  में  लगभग  कितने  भवन

 ध्वस्त  हुए

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अअव  :

 सूचता  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 शहरों  का  विकास

 3547.  श्री  विजय  कृष्ण  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृफा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्र  सरकार  ने  कोलकाता

 और  हैदराबाद  का  प्लिंगापुर  की  तर्ज  पर  विकास  करने  ढेतु  कोई  योजना

 तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और
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 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अअय  :
 जी  भारत  सरकार  ने  जल

 सड़क  और  वर्षा  जल  निकास  आदि  जैसी  अवस्थापना  का  विकास

 करने  के  लिए  सुधार  आधारित  केन्द्रीय  सहायता  देने  हेतु
 हैदराबाद  सहित  63  चुनिंदा  शहरों  में  3.12.2005

 को  जवाहरलाल  नेहरु  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन  एन  एन

 यू  आर  शुरू  किया  है  ताकि  भारतीय  शहरों  को  रहने  के  लिए

 अपेक्षाकृत  और  उपयुक्त  तथा  जन-अनुकूल  बनाया  जा  वर्ष  2005-

 06  से  शुरू  सात  वर्ष  की  मिशन  अवधि  के  लिए  जे  एन  पू  यू  आर

 एम  हेतु  50,000  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  निर्धारित  की  गई

 और  प्रश्न  नहीं

 सामुदायिक  भवनों  हेतु  भूमि  आबंटन

 3548.  राजेश  मिश्रा  :

 श्री  सच्जन  कुमार  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  सामुदायिक  भवनों  के  निर्माण  हेतु  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  आबंटित  भूमि  पर  कई  स्थानों  पर  बैंक्वेट  हॉल

 चल  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच

 करायी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योशा  और  परिणाम  क्‍या

 और

 (52)  इस  संबंध  में  दिविप्रा  द्वारा  क्या  कार्वाई  की  गयी

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित
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 किया  है  कि  उसने  सामुदायिक  हालों  के  निर्माण  के  प्रयोजन  हेतु  भूमि
 आवंटित  की  है  जिनका  सामाजिक  और  सांस्कृतिक  कार्यों  के लिए  उपयोग

 किया  जा  सकता  यदि  यह  पाया  जाता  है  कि  किसो  सामुदायिक
 हाल  का  बैंक्वेट  हाल  आदि  जैसी  व्यवसायिक  गतिविधियों  के  लिए

 उपयोग  किया  जा  रहा  है  तो  जांच  के  बाद  इसके  पट्टे  को  समाप्त

 करने  हेतु  कार्रवाई  की  जाती

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  उसने

 हाल  ही  में  जांच  के  बाद  व्यवसायिक  गतिविधि  के  लिए  दुरूपयोग

 किए  जाने  के  कारण  दो  सामुदायिक  हालों  के  पट्टे  को  समाप्त  कर

 दिया

 बैंककारी

 354.  श्री  किन्मरपु  येरमनायडु  :

 श्री  राजगोपाल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  डाक  घरों  में  सुविधा  सहित

 बैंककारी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  अपेक्षाकृत  अधिक  वित्तीय  समावेशन  सुनिश्चित  करने

 तथा  बैंकिंग  क्षेत्र  की  पहुंच  को  बढ़ाने  के  उशेश्य  से  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  द्वारा  सुविधा  सेवा  प्रदान  करने  हेतु  सुविधा  प्रदाता  और

 के  रूप  में  डाक  घरों  की  सेवाओं  का  उपयोग  करने  में

 बैंकों  को  समर्थ  बनाने  के  लिए  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गए  ऐसी

 सेवाओं  में  (i)  उधारकर्ताओं  की  पहचान  और  क्रियाकलापों  का

 (॥)  प्राथमिक  सूचना  आंकड़ों  के  सत्यापन  सहित  ऋण  आवेदनों  का

 संग्रह  एवं  प्रारम्भिक  (॥)  बचतों  और  अन्य  उत्पादों  क॑  संबंध

 में  जागरूकता  पैदा  करना  और  धनराशि  और  ऋण  परामर्श  के  बारे

 में  शिक्षा/सलाह  (iv)  आवेदनों  पर  कार्रवाई  करना  और  उ्हें  बैंकों

 में  जमा  (५)  स्व-सहायता  समूहों/संयुक्त  देयता  समूहों  को  बढ़ावा

 देना  और  पोषण  (४४)  मंजूरी  उपरांत  (vil)  स्व-सहायता

 समूहों  /  संयुक्त  देयता  ऋण  समूहों/अन्य  की  निगरानी  और  संचालन

 और  (vii)  वसूली  के  लिए  अनुवर्ती  कार्रवाई  को  शामिल  किया  जा

 सकता
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 आयकर  प्रपत्र

 3550.  श्री  राकेश  सिंह  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आयकर  एफ  में  परिवर्तन  करने

 का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 नए  सरल  को  जारी  रखने  में  क्‍या  कठिनाइयां  और

 एफ  के  विशेष  यदि  कोई  तो  उनका

 ब्योरा  क्‍या

 वित्त  मंचझालय  में  राज्य  मंत्री  :

 फार्म  2  च  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 फार्म  2  च  को  भरना  कठिन  कार्य  नहीं

 नया  सरल  2  3)  को  जारी  न  रखने  के  कारण

 इस  प्रकार

 (i)  चूंकि  यह  एक  पृष्ठ  का  विवरणी  फार्य  इसलिए  संगत

 ज्यौरों  को  भरने  के  लिए  इसमें  पर्कप्त  स्थान  नहीं

 (#)  यह  करदाताओं  को  घन  के  प्रवाह  और  बहिर्प्रवाह

 को  प्रकट  करने  का  अवसर  नहीं  देता  विवरणी  फार्म

 में  इन  ब्वीरों  के  न  होने  लेन-दैनों  जिनकी  वार्षिक  सूचना
 विवरणी  में  सूचना  दी  जाती  को  स्पष्ट  करने  के  लिए

 करदाता  को  बुलाना  पड़ता

 फार्म  2  च॒  में  संगत  ब्वौरों  को  भरने  के  लिए  पर्याप्त

 स्थान  इसके  इस  फार्म  को  ऐसा  व्यक्ति  भी  आसानी  से

 भर  सकता  है  जिसको  कर  कानून  का  पर्याप्त  ज्ञान  न  हो  क्योंकि  इस

 फार्म  की  सभी  प्रविष्टियों  को  विधिवत्‌  स्पष्ट  किया  गया  है  तथा  वे

 श्रति  संदर्भित  इस  फार्म  में  उफ्लब्ध  नकद  प्रवाह  विवरण  धन  के

 अंतर्प्रकाह  एवं  बहिर्प्रकाह  को  प्रकट  करने  का  करदाताओं  को  अवसर

 प्रदान  करता  है  जिससे  स्पष्टीकरण  के  लिए  करदाताओं  को  बुलाए  बिना

 वार्षिक  सूचना  वियरणी  में  वर्णित  लेन-देनों  का  सत्यापन  किया  जा  सकता
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 राष्ट्रीय  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 बकाया  राशि  को  जारी  करना

 3551.  श्री  श्रीचन्द्र  कृपलानी  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  कई  राज्यों  को  राष्ट्रीय  काम  के

 बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कुछ  राशि  अभी  भी  अदा  करनी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  उक्त  राशि  कथ  तक  जारी  कर  दी

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  श्रमिकों  की  अदायगी  करने  हेतु

 राष्ट्रीय  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  केन्द्र  सरकार  से

 बकाया  राशि  जारी  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  केद्ध  सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही

 की  गई

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चंद्रशेखर  :

 से  मंत्रालय  न ेसभी  एनएफएफडब्ल्यूपी  राज्यों/जिलों

 को  उनके  आबंटन  तथा  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  उनकी  हकदारी  के  अनुसार
 निधिया  रिलीज  की

 और  उपर्युक्त  के  मद्देनजर  प्रश्न  नहीं

 ]

 जवाहरलाल  नेहरू  राष्ट्रीय  शहरी  नथीकरण  मिशन

 3552.  मनोज  :  कया  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जकहरलाल  नेहरु  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन  के  अंतर्गत

 एशियाई  विकास  बैंक  द्वारा  नियुक्त  प्रतिनिधि  फर्मों  का  ब्यौरा  क्‍या

 मंत्रालय  की  सूची  में  निजी  सलाहकारों  का  ब्यौरा  कया

 उनके  द्वारा  तैयार  की  गई  तथा  सहायता  वाली  परियोजना



 381  प्रश्मों  के

 आज  की  तिथि  तक  श्रेणीवार  उन्हें  कितनी  फीस  का  भुगतान
 किया  गया

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अअथय  :
 जवाहरलाल  नेहरु  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन

 के  कार्यान्वयन  हेतु  शहरी  विकास  मंत्रालय  को  तकनीकी  सहायता  मुहैया
 कराने  के  लिए  एशियाई  विकास  बैंक  द्वारा  ली  एसोसिएट्स
 साउथ  एशिया  प्रायवेट  इंडिया  तथा  टाइम्स  रिसर्च

 इंडिया  के  सहयोग  से  प्राइस  वाटरहाठस  कूपर्स  प्रायवेट  इंडिया
 को  नियुक्त  किया  गया

 जवाहरलाल  नेहरु  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन  के  लिए
 मंत्रालय  की  सूची  में  कोई  प्रायवेट  परामर्शदाता  नहीं

 एशियाई  विकास  बैंक  द्वारा  नियुक्त  की  गयी  फर्मों  को

 मंत्रालय  द्वारा  किसी  फीस  का  भुगतान  नहीं  किया  जाना

 सोनिया  जिह्ार  जाटर  ट्रीटमेंट  प्लांट  से  जलापूर्ति

 3553.  श्रीमती  निवेदिता  माने  :  क्या  शहरी  जिकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोनिया  विहार  वाटर  ट्रीटमेंट  प्लांट  से  दक्षिण  दिल्ली

 तथा  पूर्वी  दिल्‍ली  को  जलापूर्ति  शुरू  हो  गई

 यदि  तो  दक्षिण  तथा  पूर्वी  दिल्‍ली  को  उन  कॉलोनियों

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  इस  संयंत्र  से  पानी  की  आपूर्ति  होती

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  मयूर  विहार  फेज  -

 तीन  को  उक्त  संयंत्र  से  पानी  की  आपूर्ति  करने  का  प्रस्ताव

 और

 “
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  मयूर  विहार

 तीम  को  जलापूर्ति  कब  तक  शुरू  हो

 शहरी  घिकास  मंऋलच  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 और  दिल्ली  जल  बोर्ड  ने  बताया  है  कि  दक्षिण  दिल्ली

 और  पूर्वी  दिल्ली  की  निम्नलिखित  कालोनियों  में  सोनिया  विहार  जल

 शोधन  संयंत्र  से  पानी  की  आपूर्ति  शुरू  हो  चुकी
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 दक्षिणी  दिल्ली

 महारानी  फ्रेंड्स  तैमूर

 सिद्धार्थ  सिद्धार्थ

 किलोकरी  गांव  तथा  आस-पास के  सरिता

 ग्रेटर  कैलाश-पार्ट  ।  तथा  ॥,  अलकमगदा  कालोनियों

 का  ईस्ट  ऑफ  कैलाश  डिफेंस

 सीजीओ  प्रगति  विहार

 एनडीएसई-पार्ट  ।  तथा  ॥,  लाजपत

 नेहरु  सनलाइट  सी  आर

 गिरि  मस्जिद  चिराग  सावित्री

 शेख  लाडो  सादिक

 मालवीय

 नवजीवन  सर्वोदय  विजय  मंडल

 पंचशील  पंचशील  सोमी

 एमएमटीसी  एवं  एसटीसी  गुलमोहर  उदय

 नीति  आनंद  में  फेयर

 एशियाड  शाहपुर  जाट  मुनीरका
 ग्रीन  सफदरजंग  विकास  नेब  बेर

 कटवारिया  वसंत  किशनगढ़  एवं

 मसूदपुर

 पूर्वी  दिल्ली

 ब्रह्मपुरी  )(  ब्रह्मपुरी  एवं  एच

 शास्त्री  पार्क  ।

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया

 है  कि  डीडीए  द्वारा  जल  आपूर्ति  नेटवर्क  को  क्रियाशील  किये

 जाने  के  बाद  2007  के  अंत  तक  मयूर  विहार  फेज-॥  को

 सोनिया  विहार  जल  शोधन  संयंत्र  से जल  की  आपूर्ति  की  जा  सकती

 आरगेनिंग

 3554.  श्री  कलेश्यर  यादव  :  कया  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मामलों  के  त्वरित  निपटान  तथा

 अभियुक्त  को  राहत  देने  के  लिए  बारगेनिंगਂ  की  अवधारणा  शुरू
 करने  का



 383  प्रश्नों  को

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 जिधि  और  न्याय  मंजालथ  में  राज्य  मंत्री  :

 से  इस  संबंध  में  दंड  प्रक्रिया  1973  में  एक  नया

 अध्याय  जोड़कर  अभिवाक ''  से  संबंधित  आवश्यक  उपबंध

 को  पहले  ही  दंड  न्याय  प्रणाली  में  सम्मिलित  कर  दिया  गया

 ]

 सट्टा  आायार  में  विदेशी  संदान

 ._  3555.  श्रीमत्ती  नीता  पटैरिया  :  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  अंशदान  के  रूप  में  प्राप्त  धनराशि  को  सट्टे
 बाजरे  में  निवेश  किया  जा  सकता  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 थदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंआलय  में  राज्य  मंत्री  फ्लानीमनिक्कम  )  ई

 और

 प्राप्त  हुए  विदेशी  अंशदान  को  जिन  उद्देश्यों  के  लिए  इसे

 प्राप्त  किया  गय  है  उर्हें  निर्दिष्ट  उद्देश्यों  हेतु  उपयोग  में  लाया  जाना

 सांस्कृतिक  प्रतिष्तानों-को  आयकर  से  छूट

 3556.  श्री  नवीन  जिन्दल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा

 करेंगे  कि  :

 क्या  वेदांता  कल्चरल  मुंबई  को  आयकर

 अधिनियम  की  धारा  35(1))  और  (ii)  के  अंतर्गत  कर  से  छूट  प्राप्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  फाउंडेशन  ने  इस  कर  छूट  के  नवीकरण  के  लिए

 आवेदन  किया  ना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 कर  छूट  के  नवीकरण  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और

 इस  फाउंडेशन  को  यह  छूट  कब  तक  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना

 वित्त  मंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 आयकर  1961  की  धारा  35(1)(॥)  के  अंतर्गत

 अधिसूचना  दिनांक  14.11.2003  के  रहत  वेदांता  सांस्कृतिक

 मुंबई  को  1.8.2003  से  31.3.2006  तक  की  अबषधि  के  लिए  अनुमोदन

 प्रदान  किया

 प्रतिष्यन  ने आयकर  निदेशक  मुंबई  के  कार्यालय

 में  15.5.2006  को  नवीकरण  के  लिए  आवेदन

 (2)  आवेदन  की  प्रोसेसिंग  में  कोई  अनुचित  विलंब  नहीं  हुआ

 है  क्योंकि  इसे  15.5.2006  को  ही  दायर  किया  आवेदक  से  निर्धारित

 फार्म  2  ग॒  च  में  आवेदन  प्रस्तुत  करने  की  अपेक्षा  की  गई  थी  जिसे

 15.6.2006  को  प्रस्तुत  किया  इसके  कुछ  जानकारी  मांगी

 गई  तथा  आवेदन  के  उत्तर  की  आयकर  निदेशक  मुंबई  के  कार्यालय

 द्वारा  जांच  की  जा  रही  क्षेत्रीय  प्राधिकारियों  से  रिपोर्ट  प्राप्त  होने

 पर  मामले  को  बिहित  प्राधिकारी  अर्थात्‌  केंद्र  सरकार  के  विचारार्थ  प्रस्तुत
 किया

 जी  पी  ओ  उद्योग कौ  गुणवत्ता

 3557.  श्री  इंसराज  अहीर  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौच्योगिकी

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिजनेस  प्रोसेस  आऊटसोसिंग

 पी  अथवा  कॉल  मेंटरों  में  रोजगार  के  लिए  राष्ट्रीय  स्‍तर  की

 परोक्षा  आयोजित  करने  का

 यदि  तो  क्या  बी  पी  ओ  हेतु  राष्ट्रीय  स्तर  की  परीक्षा

 आयोजित  कराने  के  लिए  किसी  संस्था/विश्वविद्यालय  को  प्राधिकृत  किया

 जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या



 385  प्रश्नों  के

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :

 और  प्रश्न  नहीं

 ]

 शॉपिंग  माल  का  निर्माण

 3558.  श्री  रघुनाथ  झा  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताते

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  शॉपिंग  माल  एम  सी  डी/डीडीए  द्वारा  अनिवार्य

 पूर्णता  प्रमाण-पत्र  जारी  किए  बिता  चल  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसे  सभी  मॉललों

 के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  इन  मारलों  द्वारा  पर्याप्त  अग्नि  सुरक्षा  और  अन्य  सुरक्षा
 उपाय  नहीं  किए  गए

 यदि  तो  इस  मामले  में  संबंधित  प्राधिकारियों  द्वारा  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई  और

 (3)  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  इन  मॉलों  में  कितने  व्यक्ति  मारे

 गए

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 और  दिल्ली  नगर  निगम  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  उसने

 शापिंग  माल  के  निर्माण  के  लिए  स्वीकृति  नहीं  दी  यद्यपि  वर्ष  2005-06

 मैं  3  वाणिज्यिक  परिसरों  के  निर्माण  के  लिए  स्वीकृति  दी  गई

 दिल्ली  नगर  निगम  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  भवन  स्वामी  द्वारा

 भवन  का  कब्जा  लेने  से  पूर्व  कब्जा/पूर्ण  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  करना  अनिवार्य

 बिना  पूर्णता  प्रमाण  पत्र  के  भवन  का  कब्जा  लेने  पर  दिल्ली

 नगर  निगम  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अंतर्गत  कार्रवाई  की  जा  सकती

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित  किया  है  कि

 पूर्णता  प्रमाण  पत्र  के  बिना  किसी  भी  शापिंग  माल  में  कार्य

 शुरू  किए  जाने  की  जानकारी  नहीं

 और  दिल्ली  नगर  निगम  ने  यह  सूचित  किया  है  कि

 दिल्‍ली  अग्निशमन  सेवा  से  अनिवार्य  स्वीकृति  जहां  कहीं  भी
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 लागू  प्राप्त  करने  के  बाद  ही  कब्जा/पूर्णता  प्रमाण  पत्र  प्रदान  किया

 जाता
 ह

 (2)  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  ने  यह  बताया  है

 कि  गत  दो  वर्षों  क ेदौशन  आग  लगने  के  कारण  मार्लो  में  कोई  प्राणघातक

 दुर्घना  घटने  की  सूचना  नहीं

 बेरोजगारी

 3559.  श्री  रशीद  मसूद  :

 श्री  रघुनाथ  ञ्ञा  :

 क्या  आवास  और  शहरी  मरीबी  उपशमन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  ने  बेरोजगारी

 की  समस्या  का  समाधान  करके  बेरोजगारी  में  कटौती  करने  की  कोई

 योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  योजना  के  अंतर्गत  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गए

 और

 उक्त  योजना  के  माध्यम  से  कितने  बेरोजगार  युवर्कों  को

 रोजगार  मिलने  की  संभावना

 आवास  और  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री

 :  से  देश  में  शहरी  गरीबों  को  जीवन  दशाओं

 में  सुधार  लाने  तथा  शहरी  गरीबों  के  लिए  रोजगार  का  सृजन  करने

 पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  हेतु  आवास  एवं  शहरी  गरीबी  उपशमन  मंत्रालय

 दिनांक  01.12.1997  से  सम्पूर्ण  भारत  में  स्वर्ण  जयंती  शहरों  रोजगार

 योजना  नामक  एक  रोजगारोन्मुखी  शहरी  गरीबी

 उपशमन  स्कीम  पहले  ही  कार्यान्वित  कर  रहा  इस  स्कीम  में

 नौर्वों  कक्षा  तक  ही  पढ़े  व्यक्तियों  द्वारा  स्व-रोजगार  उद्यमों  की  स्थापना

 को  प्रोत्साहन  देकर  तथा  सामाजिक  एवं  आर्थिक  रूप  से  उपयोगी

 सार्वजनिक  परिसंपत्तियों  के  निर्माण  के  लिए  उनके  श्रम  का  उपयोग

 करते  हुए  मजदूरी  रोजगार  मुहैया  कराके  शहरी  बेरोजगारों  एवं  अल्परोजगार

 प्राप्त  गरीबों  को  लाभप्रद  रोजगार  मुहैया  कराने  की  संकल्पना  की  गयी



 ३87  प्रश्नों  के

 दसवीं  योजकमा  अवधि  के  दौरान  स्वर्ण  जयंती  शहरी  रोजगार  योजना
 के  अंतर्गत  माइको/ग्रुप  उद्यम  लगाने  में  बेरोजगार  शहरी  युवकों  सहित

 4  लाख  शहरी  गरीबों  को  सहायता  प्रदान  करने  तथा  5  लाख

 शहरी  गरीबों  को  कौशल  प्रशिक्षण  देने  का  लक्ष्य  नियत  किया  गया

 ]

 रेजिडेसिकल  बवेल्फेबर  एसोसिएशन  को

 स्थान  का  आवंटन

 3560.  श्री  यूज  भूषण  शरण  सिंह  :  क्‍या  शहरी  जिकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  डीडीए

 ट्वारा  विकसित  कालोनिययो/समूह  आवास  समितियों  को  रेजिडैंसियल  वेरू्फेयर

 एसोसिएशनों  को  कार्यालय  के  लिए  स्थान/भूमि  का  आबंटन  करने  की

 कोई  नीति

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  इस  नीति  के  अंतर्गत  डीडीए  को

 कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए

 डीडीए  द्वारा  विकसित  उन  समूह  आवास  समितियों

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  इस  प्रयोजनार्थ  स्थान/भूमि  का  आबंटन  किया

 गया

 आज  की  तिथि  के  अनुसार  डीडीए  के  पास  कितने  मामले

 लंबित  पड़े  और

 इन  मामलों  का  निपटान  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना

 शहरी  व्कास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया

 है  कि  नीति  के  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  संपदा

 का  प्रबंधन  और  1968  के  तहत  उनके  पास  पंजीकृत
 आवासी  कल्याण  संगठनों  को  प्लांट/निर्मित  स्थान  आबंटित

 किए  जाते  हैं  बशर्तें  कि  वे  उपलब्ध

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  डीडीए  को  5  आरडब्ल्यूए  से

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
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 डीडीए  द्वारा  जिन  12  आरडब्ल्यूए  को  स्थान/भूमि  आबंटित

 की  गई  है  उनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 (5)  और  डीडीए  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  5

 मामलों  में  विभिन्‍न  कारणों  से  निर्मित  स्थान  आबंटित  नहीं  किया

 जा  सका  जैसे  कि  प्लार्टो/निर्मित  स्थान  की  अनुपलब्धता

 इस  संबंध  में  कोई  समय  सीमा  निश्चित  नहीं  को  जा  सकती

 चिकरण

 डीडीए  द्वारा  कार्यालय  समुदाय  हॉल  के  लिए

 आबंटन  प्राप्त  आवास  कल्याण  संगठनों  की  सूची

 1...  आवासी  कल्याण  हज  एसएफएस  फ्लैट

 2.  आवासी  कल्याण  मुनिरिका  फैज-॥

 3.  आवासी  कल्याण  एसएफएस  फ्लैट

 4.  आवासी  कल्याण  एमआईजी  केशव

 पुरम

 5.  आवासी  कल्याण  एम  आई  जी

 ईस्ट  ऑफ  लोनी  रोड

 6.  आवासी  कस्याण  एच  साकेत

 7.  आवासी  कल्याण  राजौरी  गार्डन

 8.  आवासी  कल्याण  कैलाश  ग्रेटर  कैलाश

 9.  आवासी  कल्याण  ब्लॉक

 अशोक

 10.  आवासी  कल्याण  ब्लॉक

 अशोक

 11.  आवासी  कल्याण  पश्चिम

 विहार

 12.  आवासी  कल्याण  एशियन  गेम्स  विलेज  कंप्लेक्स

 चल  प्रभार

 3561.  श्रीमती  अर्थना  गायक  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  एक  ही  क्षेत्र  में  पानी
 के  टैंकरों  द्वारा  जलापूर्ति  के  लिए  अलग-अलग  धनराशि  बसूलता

 यदि  तो  एक  ही  क्षेत्र  में  ऐसे  भेदभाव  के  क्या  कारण

 हैं  जबकि  दिल्ली  जल  बोर्ड  सम्पूर्ण  दिल्ली  में  एक  समान  पानी  की

 दरें  वसूल  कर  रहा

 क्या  डीडीए  के  पास  द्वारका  की  जलापूर्ति  को  दिल्‍ली  जल

 बोर्ड  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित
 किया  है  कि  2006  तक  द्वारका  के  में  पांच  हाउसिंग

 सोसाइटियों  से  विशेष  मामले  के  रूप  में  125/-  रुपए  प्रति  टेंकर  लिया

 जा  रहा  क्योंकि  इन  सोसाइटियों  को  जल  की  कमी  के  कारण

 पाइप  के  जरिये  जल  आपूर्ति  नहीं  की  जा  रही  इस  समय

 द्वारका  में  सभी  हाउसिंग  सोसाइटियों  के  लिए  300/-  रुपए  प्रति  टेंकर

 की  दर  से  टेंकरों  के  माध्यम  से  जल  आपूर्ति  की  एक  समान  दर
 ह

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित  किया

 है  कि  वह  द्वारका  में  जल  आपूर्ति  का  कार्य  दिल्‍ली  जल  बोर्ड

 को  सौंपने  का  मामला  उठा  रहा  दिल्ली  जल  बोर्ड  ने  सी

 डब्ल्यू  पी  537/  1992  में  10.5.2000  को  जारी  माननीय  उच्चतम

 न्यायालय  के  निदेशों  के  संबंध  में  केनद्रीय  जल  आयोग  के

 साथ  हरियाणा  सरकार  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया  उपर्युक्त

 के  आलोक  इस  स्तर  पर  कोई  समय-सीमा  निर्दिष्ट  नहीं  की  जा

 सकती

 एल  आई  सी  पालिसियों  पर  सम्प्रभु  गारंटी

 3562.  श्री  बालासाहिब  विखे
 पाटील  :

 श्री  राम  कृपाल  यादव  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बीमा  विनियामक  विकास  प्राधिकरण  ने  सरकार  को

 जीवन  बीमा  निगम  की  जीवन  बीमा  पालिसियों  पर  से

 सम्प्रभु  गारंटी  को  समाप्त  करने  की  सिफारिश  क्री

 24  1928  लिखित  उत्तर  390

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  एल  आई  सी  ट्वास  दिए  गए

 रक्षोपाय  के  लिए  सम्प्रभु  गारंटी  को  जारी  रखने  का  निर्णय  लिया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 प्रश्न  नहीं

 गेट  लगाना

 3563.  राजेश  मिश्रा  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  संसद  सदस्यों  के  नार्थ

 साउथ  एवेन्यू  के  फ्लैटों  और  उनके  आवासी  परिसरों  में  सुरक्षा  प्रबंधों

 को  सुदृढ़  करने  के  लिए  वहां  पर  ग्रिल-गेट  लगाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 उपर्युक्त  को  देखते  लागू  नहीं

 ]

 भू-अभिलेखों  के  कम्प्यूटरीकरण  हेतु  केद्धीय  सहायता

 3564.  श्री  थामस  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  यताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  राजस्व  प्रशासन  के  सुदृढ़ीकरण  हेतु

 भू-अभिलेखों  के  कम्प्यूटरीकरण  और  उसे  अद्यतन  बनाने  हेतु  65.32

 करोड  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  अनुरोध  करते  हुए

 एल.आर  की  एक  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  और

 यदि  तो  ठउस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई



 391  प्रश्नों  के

 शहरी  विकास  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 केरल  कौ  राज्य  सरकार  ने  राजस्व  एवं  पंजीकरण  थिभागों  के

 आधुनिक  सर्वेक्षण  उपस्करों  के  जरिए  राज्य  का  पुनर्सवेक्षण
 तथा  सर्वेक्षण  अभिलेखों  के  अंकीकरण  के  कार्य  को  शामिल  करते

 हुए  भूमि  अभिलेखों  क॑  विस्तृत  आधुनिकौकरण  की

 प्रस्तावित  योजना  के  अंतर्गत  431.32  करोड़  रुपये  की  लागत  का  एक

 परियोजना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 भूमि  अभिलेसों  के  विस्तृत  आधुनिकीकरण
 की  योजना  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 अंशकालिक  कर्मचारियों  कौ  सेवाओं  को

 निवमित  करना

 3565.  श्री  अमिताभ  नन्‍दी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  विधिन्  बैंकों  में  अंशकालिक

 सफाईकर्मियों/कर्मचारियों  की  सेवाओं  को  पूर्णकालिक
 कर्मचारियों  के  रूप  में  नियमित  करने  के  आरे  में  कोई  निर्णय  लिया

 गया

 यदि  तो  क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  ने  इस

 निर्णय  को  लागू  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंऋआलय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी  के

 लिए  आरक्षण  से  संबंधित  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिए  बैंकिंग

 नई  दिल्ली  में  12  2006  को  संयुक्त  सचिव  (इन्फ्रा/एससीटी )
 की  अध्यक्षता  में  अ.जा./अ.ज.जा.  संगठनों  के  अखिल  भारतीय

 राष्ट्रीय  भारतीय  स्टेट  बैंक  अ.जा./अ.ज.जा.  कर्मचारी  अखिल  भारतीय

 बैंक  कर्मचारी  संघ  तथा  अखिल  भारतीय  ग्रामीण  बैंक  अ.जा./अ.ज.जा.

 कर्मचारी  कल्याण  संघ  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बैठक  आयोजित  की

 परिसंघ/संघ  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  यह  बताया  गया  था  कि  बैंकों

 ट्वारा  अनुसूचित  जाति/अनुसूखित  जनजाति  के  कर्मचारियों  को  2000-3000

 रुपए  प्रतिमाह  को  अत्यंत  कम  मजदूरी  पर  अंशकालिक  आधार  पर  रखा

 गया  जबकि  बैंकों  के  नियमित  कर्मचारी  अच्छा  वेतन  प्राप्त  कर
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 रहे  कुछ  अंशकालिक  कर्मचारी  ती  10-12  वर्ष  से  कार्य  रहे  थे

 और  आज  की  तारीख  तक  वे  अंशकालिक  कर्मचारी  के  रूप  में  ही

 कार्य  कर  रहे  हैं  और  उनका  भविष्य  अंधकारमय  यह  सुझाव  दिया

 गया  था  कि  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  अंशकालिक

 कर्मचारियों की  सेवाओं  को  नियमित  करने  तथा  भविष्य  में  सिर्फ  नियमित

 आधार  पर  नियुक्तियां  करने  के  लिए  बैंकों  को  अनुदेश  जारी  किए

 परिसंघ/संघ  के  प्रतिनिधियों  को  यह  सूचित  किया  गया  था  कि

 उपयुक्त  सुझावों  को  विचारार्थ  एवं  उपर्युक्त  कार्रवाई  हेतु  बैंकों  कौ  भेजा

 बैठक  के  कार्यवृत्त  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों/वित्तीय  संस्थाओं

 परिकालित  कर  दिया  गया

 किसी  बैंक  से  विशेष  रूप  से  क्रियान्वयनग  रिपोर्ट  नहीं  मांगी  गई

 शहरी  गवीकरण  परियोजना  हेतु  निजी  श्षेत्र

 3566.  श्री  पल्‍्लानी  शामी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शहरी  नवीकरण  परियोजना  हेतु
 निजी  क्षेत्र  को  प्रोत्साहित  करने  का

 क्‍या  सरकार  को  निजी  क्षेत्र  से  कोई  सकारात्मक  उत्तर

 प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अअय  :

 सार्वजनिक  निजी  भागीदारी  को  प्रोत्साहित

 करना  जवाहरलाल  नेहरु  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन

 के  अंतर्गत  एक  वैकल्पिक  सुधार

 और  जवाहरलाल  नेहरु  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन

 के  अंतर्गत  परियोजनाएं  अभिज्ञात  शहरों  के  स्थानीय  निकायों  (यूएलबो)/परा
 स्टेटर्लो  द्वारा  कार्यान्वत  की  जाती  हैं  न  कि  केद्ध  सरकार

 शहरी  क्षेत्र  को  परियोजनाओं  में  सार्वजनिक  निजी  भागीदारी  को  बढ़ाता
 देना  पैरा  स्टेटलों  पर  निर्भः  अभी  राजकोट  नगर

 निगम  ने  जवाहरलाल  नेहरु  राष्ट्रीय  शहरी  नवीकरण  मिशन  के  अंतर्गत

 सार्वजनिक  निजी  भागीदारी  आधार  पर  ठोस  कचरा  प्रबंधन  संबंधी  एक

 परियोजना  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  किया  यह  परियोजना  अनुमोदित
 हो  गई
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 रोहिणी  हाठसिंग  प्रोजेक्ट  1981

 3567.  श्री  तूफानी  सरोज  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  की  रोहिणी  हाउसिंग  प्रोजेक्ट  1981  को  पूरा
 कर  लिया  गया

 यदि  तो इसको  कब  तक  पूरा  किए  जाने  की  संभावना

 उक्त  प्रोजेक्ट  के  अंतर्गत  आबंटन  हेतु  कितने  आवेदकों  ने

 आवेदन  किया

 क्या  सभी  आवेदकों  को  मकान  आबंटित  कर  दिए  गए

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्‍या  सरकार  को  इस  प्रोजेक्ट  में  किसी  घोटाले  की  कोई

 शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित  किया  है  कि

 रोहिणी  आवासीय  1981  के  अंतर्गत  कुल  82,384  पंजीयक्कों  में

 से  54,707  पंजोयकों  को  प्लॉटों  का  आवंटन  कर  दिया  गया  1820

 चंजीयकों  ने  अपने  रजिस्ट्रेश  /  आवंटन  वापिस  कर  दिए  इस

 समय  स्कीम  के  अंतर्गत  बैकलॉग  25,857  भूमि  की  कमी  और

 अवस्थापना  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  होने  के  कारण  इस  स्कोम  के  सभी

 पंजोयकों  को  प्लॉट  आवंटित  नहीं  किए  जा  चूंकि  प्लॉ्टो  की

 बिक्री  भूमि  के  अधिग्रहण  पर  निर्भर  करती  इसलिए  कोई  समय-सीमा

 जहीं  दी  जा  सकतो

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  भी  सूचित  किया  है

 कि  इस  स्वाम  मे  किसी  घोटाले  की  कोई  विशेष  शिकायत  नहीं  मिली
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 और  उपर्युकत्त  भाग  के  उत्तर  के  आलोक  में

 प्रश्न  नहीं

 ग्रामीण  विकास  हेतु  निर्धारित  धनराशियों  का

 उपयोग  न  किया  जाना

 3568.  श्री  हंसराज  अहीर  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  ग्रामीण

 विकास  हेतु  राज्य  सरकारों  को  जारी  धनराशियों  को  योजना  शीर्ष  के

 अंतर्गत  खर्च  नहीं  किया  जाता

 यदि  तो  योजना  शीर्ष  के  अंतर्गत  उपयोग  न  किए  जाने

 के  कारण  ये  धनराशियां  कितनी  राज्य  सरकारों  के  पास  अप्रयुक्त  पड़ी

 किन-किन  राज्य  सरकारों  ने  योजना  शीर्ष  के  अंतर्गत

 धनराशियों  के  उपयोग  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  नहीं  किए  हैं  और  ऐसी  धनराशियों

 का  ब्यौरा  क्‍या  और

 ग्रामीण  विकास  हेतु  जारी  धनराशियों  का  योजना  शीर्ष  के

 अनुसार  उपयोग  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  गए

 “
 ज्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्यमंत्री  सूर्यकांता  :  से  ग्रामीण

 विकास  मंत्रालय  के  कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों/जिला  ग्रामीण

 विकास  एजेंसियों/जिला  परिषदों  के  जरिए  किया  जाता  कार्यक्रम

 के  दिशा-निर्देशों  के  राज्य  सरकारों  को  अधिकतम  सीमा  तक

 निधियों  का  उपयोग  करना  होता  व्यावहारिक  कठिनाइयों  जैसे

 कि  प्राकृतिक  सूखा  और  जन  प्रतिनिधियों  के  चुनाव  होने

 को  वजह  से  कभी-कभी  उपलब्ध  संसाधनों  का  उपयोग  नहीं

 किया  जाता  रिलीज  की  गई  निधियों  के  विषय  में  उपयोग  प्रमाण-पत्र

 और  लेखा-परीक्षा  रिपोर्ट  निधियों  की  अगली  किस्त  प्राप्त  करने  के

 लिए  प्रस्तुत  करना  आवश्यक  होता

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  ने  आवधिक  प्रगति  निष्पादन

 समीक्षा  समिति  को  क्षेत्र  अधिकारियों  की  राष्ट्र  स्तरीय

 राज्य/जिला  स्तर  पर  जिला  स्तरीय  सतर्कता  एवं  निगरानी

 समिति  के  माध्यम  से  निधियों  के  उपयोग  सहित  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन

 एवं  प्रभाव  को  निगरानी  की  एक  व्यापक  प्रणाली  बनाई  इसके
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 राज्य  सरकारों  को  पांच  आयामी  कार्यनीति  अपनाने  की  भी  सलाह  दी

 गई  है  जिसमें  निम्नलिखित  शामिल  (।)  योजनाओं  के  बारे  में  जागरूकता

 चैदा  (॥)  (॥)  जनभागीदारोा  और  (॥४)

 जवाबदेशी/सामाजिक  लेखा-परीक्षा  और  (४)  सभी  स्तरों  पर  कड़ी  सतर्कता

 और  इन  उपायों  से  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  के  अंतर्गत  कार्य

 को  समय  पर  पूरा  करने  में  मदद

 ]

 फन  एण्ड  फूड  विलेज

 3569.  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायाल  ने  सरकार  को  दिल्ली  में  बिना  किसी

 स्वीकृत  भवन  योजना  के  कृषि  भूमि  पर  व्यावसायिक  स्थल  एण्ड

 फूड  को  स्थापना  की  जांच  करने  का  निर्देश  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्या

 कार्रवाई  की  गयी

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 और  दिल्ली  नगर  निगम  ने  बताया  है  कि  माननीय  सर्वोच्च
 न्यायाल  ने  इस  मामले  में  कोई  जांच  करने  का  आदेश  नहीं  दिया

 दिल्ली  नगर  निगम  ने  यह  भी  बताया  है  कि  फन  एण्ड  फूड  विलेज

 का  परिसर  लगभग  सात  एकड़  भूमि  में  है  जिसमें  से  चार  एकड़  भूमि
 लाल  डोरा  क्षेत्र  में  है तथा  तीन  एकड़  भूमि  कापसहेड़ा  गांव  की  कृषि

 भूमि  जहां  तक  कृषि  भूमि  पर  निर्माण  का  संबंध  दिल्ली  नगर

 निगम  पहले  ही  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  के  उपबंधों  के  तहत

 कारण  बताओ  नोटिस  जारी  कर  चुका

 दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  यह  भी  बताया  गया  है  कि  माननीय

 सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्देशों  के  फन  एण्ड  फूड  विलेज  को

 दिनांक  7.4.06  को  बंद  कर  दिया  गया  क्योंकि  वह  80

 चौडी  सड़क  पर  स्थित  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  नियुक्त  मॉनीटरिंग

 समिति  के  निर्देशों  के  मालिकों  द्वारा  बाद  में  दिए  गए  शपथ-पत्र

 के  पश्चात्‌  इस  संपत्ति  को  खोल  दिया

 3570.  श्री  के  फ्रांसिस  जाय  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 15  2006  लिखित  उतर  396

 क्‍या  स्वापक  नियंत्रण  संबंधी  सरकार  की  एक  से  अधिक

 एजेन्सियां

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इसके  क्‍या  कारण

 ये  एजेन्सियां  अंतर्राष्ट्रीय  स्वापक-आतंकवाद  से  किस  प्रकार

 निपटती  *

 क्‍या  उनके  समक्ष  किसी  प्रकार  की  कठिनाइयां  आ  रही

 (2)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उनको  मिलाकर  एक

 एजेंसी  बनाने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 सरकार  ने  स्वापकों  के  नियंत्रण  के  लिए  एक  बहु  एजेंसी

 दृष्टिकोण  का  अनुसरण  किया  औषधी  और  प्रभावी  पदार्थ

 1985  डी  पी  एस  के  उद्देश्य  और  कारण

 के  विवरण  में  पूर्ववर्तो  विधानों  में  बहुत  सी  श्रुटियों  की  सूची  है  जिसके

 कारण  स्वापक  औषधि  और  मनःप्रभावी  पदार्थ  1985  को

 अधिनियमित  किया  गया  सूचीबद्ध  श्रूटियों  में  से एक  यह  है  कि

 कई  केन्द्रीय  प्रवर्तन  एजेंसियों  को  पूर्वावर्ती  कानूनों  के  अंतर्गत  प्रवर्तन

 की  शक्ति  नहीं  दी  गई  स्वापक  औषधि  और  मन:प्रभावी  पदार्थ

 अधिनियम  धारा  41(2)  और  42  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारों

 को  अपनी  संबद्ध  सरकारों  के  किसी  विभाग  के  अधिकारियों  को

 जब्ती  और  गिरफ्तार  करने  की  शक्तियां  देने  के  लिए  प्राधिकृत  करती

 सीमा  केन्द्रीय  उत्पाद  राजस्व  आसूचना
 केन्रीय  अन्वेषण  स्वापक  नियंत्रण  ब्यूरो  और  केन्द्रीय  स्वापक  ब्यूरो
 के  अधिकारियों  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  शक्ति  प्रदाव  की  गई  है  और

 ये  स्वापषक  औषधि  और  मन:प्रभावी  पदार्थ  1985  के  उद्देश्यों
 और  कारण  के  विधरण  के  दृष्टिगत  कानून  का  प्रवर्तन  करते

 स्वापक  औषधि  और  मन:प्रभावी  पदार्थ  1985
 के  अंतर्गत  प्राधिकृत  सभी  एजेंसियां  डूगों  को  जब्त  करती  और  अपराधियों
 को  गिरफ्तार  करती  केन्द्र  और  सभी  राज्य  सरकारों  के  अंतर्गत
 सभी  एजेंसियों  द्वारा  जब्ती  और  गिरफ्तारी  करने  से  संबंधित  सूचना  स्वापक
 नियंत्रण  ब्यूरो  सी  को  दी  जाती  है  जो  उक्त  सूचनाओं  का
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 संकलन  करता  स्वापक  नियंत्रण  ब्यूरो  अन्य  देशों  में  अपने  सहयोगियों

 से  भी  आसूचना  का  आदान  प्रदान  करता  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो
 इन्टरपोल  के  माध्यम  से  अंतरराष्ट्रीय  प्रभाव  वाले  मामलों  को  भी  देखता

 (2)  और  के  दृष्टिगत  प्रश्न  नहीं

 मीडिया  द्वारा  रिपोर्टिंग  के  संबंध  में  विधि

 आयोग  की  सिफारिश

 3571.  श्री  राव  :

 श्री  निखिल  कुमार  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विधि  आयोग  ने  सरकार  से  मीडिया  द्वारा  आपराधिक

 मामलों  में  गिरफ्तारी  के  जांच  और  विचारण  के  दौरान  अभियुक्त
 के  अधिकारों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालने  वाली  किसी  भी  प्रकार

 की  रिपोर्टिंग  को  रोकने  के  लिए  कानून  बनाने  की  सिफारिश  की
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  द्वारा  विचारण  :  दंड  प्रक्रिया  1973
 के  अधीन  स्वतंत्र  वक्तव्य  और  निष्पक्ष  विचारण  अवमान

 संशोधन  1971  के  ''  विषय  पर  विधि  आयोग  की

 रिपोर्ट  को  संसद  के  समक्ष  रखे  जाने  के  लिए  कार्यवाही  की

 जा  रही

 सरकारी  मुद्रणालयों  हेतु  मशीनरी/ठफ्करण

 की  खरीद

 3572.  श्री  जोवाकिम  बखला  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान

 विभिन्न  सरकारी  मुद्रणालयों  के  लिए  खरीदी  गई  मशीनरी/उपकरणों  का

 ज्यौरा  क्या  है  और  इनका  मूल्य  कितना

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजब  :

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  मुद्रणालयों  के

 लिए  खरीदे  गए  मशीनरी/ठपकरणों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया

 विवरण

 मशीम  का  नाम  खरीदी  गई  मात्रा  खरीदी  गई  वस्तुओं  का  प्रत्येक  मशीन  का  कुल  मूल्य
 प्रैस  वार  वितरण  मूल्य

 2  4  5

 वर्ष  2003-04  के  दौरान  खरीदी  गई  मशीनरी/ठपकरण

 डिजिटल  डूपलिकेटर  2  रिंग  रोड  (1)  6,17,032  12,34,064

 स्पाइरल  बाइडिंग  त  सांत्रागाछी  74,970  74,970

 स्पाइरल  बाइडिंग  त  सांत्रागाछी  74,970  74,970

 फ्रैकिंग  मशीन  4  मिन्‍्टो  रोड  (1)  87,500  3,50,000

 निलोखेडी  (1)
 ee
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 (1)

 भआसिक  (1)

 डीटीपी  सिस्टम  79  सांत्रागछी  (6)  अलग-अलग  दर  7174337

 '
 टीएसकोल  (1)

 अलीगढ़  (1)

 नीलोखेडी  (2)

 नासिक  (8)

 कोयम्बटरर  (6)

 कोरट्टी  (1)

 आरपी  भवन  (1)

 मिन्‍्टो  रोड  (50)

 फरीदाबाद  (2)

 वर्ष  2004-05  के  दौरान  खरीदी  गई  मशौनरी/उपकरण

 कम्प्यूट्राइज  पेपर  कटिंग  3  रिंग  रोड  (2)  अलग-अलग  दर  27,00,000

 मशीन  कोरट्टी  (1)

 पेपर  कटिंग  मशीन  (45'')  16  मिन्‍्टो  रोड  (4)  अलग-अलग  दर  1/440/00,000

 गिलोटिंग  रिंग  रोड  (2)

 भवन  (1)

 जौलोखेडी  (1)  हि

 फरीदाबाद  (2)

 कोयम्बटूर  (1)

 टीएस  कोलकाता  (2)
 हु

 सांत्रागाछी  (3)

 दी  कलर  ऑफसेट  प्रिंटिंग  12  मिनट  रोड  (2)  49,59,172  2,54 87  488

 मशीन
 रिंग  रोड  (2)  49,59,172
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 फरीदाबाद  (3)  53,04,986

 कोयम्बदूर  (1)  345,814

 नासिक  (2)  49,59,172

 सांत्रागाछी  (2)  49,59,172

 एक  कलर  साइज  6  नीलोखेडी  (1)  12,30,843  73,85,058

 ऑफसेट  प्रिंटिंग  मशीन  नासिक  (2)

 टीएस  कोल

 सांत्रागाछी  (2)

 वर्ष  2005-06  के  दौरान  खरीदी  गई  मशीनरी/ठउपकरण

 तीन  नाइफ  ट्रिमर  त  कोरट्टी  2461686

 वायर  स्टिचिंग  मशीन  1  मिंय  रोड  (2)  46,592  17,52,376

 रिंग  रोड  (2)

 भवन

 निलोखेडी  (2)

 (4)

 कोयम्बटूर

 कोल  (2)

 सांत्रागाछी  (2)

 प्लेट  प्रोसेसर  मिंटो  रोड  (2)  ३,43,200  7

 रिंग  रोड  (2)

 निलोखेडी

 अलीगढ़

 कोयम्बदूर

 नाशिक

 कोल
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 किताब  सिलाई  मशीन  2  मिंटो  रोड  (1)  2,34,000  4,88,000

 फरीदाबाद  (1)

 ओयेमेटिक  फोल्डिग  मशीन  5  रिंग  रोड  (1)  18,80  ,884  94  ,04  420

 कोल  (2)

 सांत्रागाछी  (2)

 प्रिंटिंग  डाउन  फ्रेम  12  पिंटो  रोड  (2)  1,87.200  22,46,400

 रिंग  रोड  (2)

 निलोखेडी  (1)

 अलीगढ़  (1)  यो

 कोयम्बटूर  (1)

 नाशिक  (2)

 कोल  (1)

 सांत्रागाछी  (2)

 नाइफ  ग्रेंडर  2  कोरट्टी  (1)  2,24,640  4,49,280

 कोल  (1)

 गैदर  स्टिचर  2  कोरट्टी  (1)  38,92,984  1,05,07

 कोल  ,872

 एक  कलर  साईंज  आफ  34  भवन  (1)  66,14  ,236
 सेट  प्रिंटिंग  मशीन  निलोखेडी  भवन

 अलीगढ़

 नाशिक  (6)

 सांत्रागाछी  (4)

 लैमिनेशन  मशीत  सांक्रागाछी  .  49,608  49,606

 एक  कलर  मशीन  साईज  9  निलोखेडी  33,08  49,608  2,97,76,608
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 आफसेट  प्रिंटिंग  मशीन  (2)
 नम्बरिंग  यूनिट

 ह

 कोयम्बटूर  (1)

 नाशिक  (2)

 कोल  (1)

 सांत्रागछी  (2)

 पर  हस्ताक्ष  कर  विनियामक  सहयोग  स्थापित  करने  के  महेनजर  तथा

 शहरी  सहकारी  बैंकों  के  पंजीकरण  पर  प्रतिबंध

 3573.  श्री  बालेश्वर  यादव  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  शहरी  सहकारी  बैंकों  के  पंजीकरण  पर  कोई  प्रतिबंध

 लगाया  गया

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रतिबंध  को  हटाने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  वर्ष  2004-05  के  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  वार्धिक

 नीति  विवरण  में  यूसीबी  क्षेत्र  को  नए  लाइसेंस  जारी  करने  का  उल्लेख

 इसमें  यह  निर्धारित  है  कि  इस  क्षेत्र  को  सुदृढ़  और  स्थिर

 बनाने  के  लिए  इस  क्षेत्र  के  लिए  उपयुक्त  कानूनी  एवं  विनियामक  ढांचे

 सहित  यूसीबी  से  संबंधित  एक  व्यापक  नीति  तैयार  कर  दिए  जाने  के

 पश्चात  ही  नए  लाइसेंस  जारी  किए

 इस  घोषणा  के  इस  संबंध  में  स्थिति  को  समीक्षा  करने

 तथा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  नई  घोषणा  करने  के  पश्चात  ही  नए

 यूसीबी  के  गठन  हेतु  अथवा  सहकारी  ऋण  समितियों  को  यूसीबी  में

 परिवर्तित  करने  के  किसी  नए  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाना  एक

 शुरूआती  कदम  के  रूप  राज्य  सरकारों  के  साथ  समझौता  ज्ञापनों

 शहरी  सहकारी  बैंकों  से  संबंधित  कार्यबल  के

 सकारात्मक  अनुभव  के  आधार  पर  मध्यावधि  समीक्षा  में  यह  कहा  गया

 था  कि  राज्यों  में  पंजीकृत  वित्तीय  रूप  से  सुदृढ़  जिन्होंने  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  के  साथ  समझौता  ज्ञाप्रन  पर  हस्ताक्षर  किया  है  तथा  वे

 यूसीबी  जो  बहुराज्य  सहकारी  सोसाइटी  2002  के  तहत  पंजीकृत

 हुए  को  विद्यमान  विस्तृत  पटलों  को  कुछ  शर्तों  के  अध्यधीन  पूर्ण

 में  परिवर्तित  करने  की  अनुमति  दी  इस  संबंध  में  13

 2006  कौ  को  दिशानिर्देश  जारी  कर  दिए  गए

 नई  शाखाओं/लाइसेंस  के  संबंध  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित

 किया  है  कि  शहरी  सहकारी  बैंकों  के  पुनर्गठन  से  संबंधित  प्रगति  के

 बारे  में  प्रत्येक  राज्य  की  समीक्षा  पूरी  होने  के  बाद  ही  वह  नह

 शाखाओं/लाइसेंस  कौ  अनुमति  प्रदान॑

 दैम  यंगਂ  का  ध्येय

 3574.  श्री  एन:एस.वी.  चित्तन  :  क्‍या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मंत्रालय  ने  दैम  यंगਂ  अपनाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इससे  किन  उद्देश्यों  और  ध्येयों  की  प्राप्त  किया

 और

 इसकी  वर्तमान  स्थिति  क्‍या
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  से  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  ने  मानव  संसाधन

 का  विकास  और  पोषण  सरकार  की  कार्यसूची  में  हमेशा  शीर्ष  पर  रहा

 सरकार  ने  विद्यार्थियों  को  उनकी  युवावस्था  में  स्कूल  से  कालेज

 तक  और  उसके  बाद  शीर्षस्थ  स्तर  पर  प्रतिस्पर्धी  अनुसंधान  तथा  अनुसंधान
 और  विकास  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर  अभिनव  योजनाओं  के  माध्यम  से

 विज्ञान  शिक्षा  अपनाने  हेतु  उन्हें  आकर्षित  करने  के  लिए  प्रमुख  महत्व

 दिया

 सरकार  ने  विज्ञान  में  कैरियर  अपनाने  हेतु  मेधावी  विद्यार्थियों  और

 वैज्ञानिकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  पहले  से  ही  अनेक  स्कीमें  शुरू
 को  इनमें  स्कूल  और  कालेज  स्तर  पर  आकर्षिक  किशोर  वैज्ञानिक

 प्रोत्साहन  योजना  छात्रवृत्तियों  से  लेकर  कार्यशील  वैज्ञानिकों  के  लिए

 श्यामा  प्रसाद  मुखर्जी  स्वर्ण  जयंती  रमनन्‍ना

 अनुसंधान  स्तर  पर  युवा  वैज्ञानिक  परियोजनाएं  और
 जे  सीं  बोस  और  रामानुजन  अध्येतावृत्तियां  राष्ट्रीय  बाल  विज्ञान

 अंतरराष्ट्रीय  विज्ञान  ओलंपियाड  जैसे  कार्यक्रम  भी  विज्ञान  और  प्रौधोगिकी

 के  चुनौतीपूर्ण  और  रूचिकर  क्षेत्रों  में  युवाओं  द्वारा  कार्य  करने  के  उद्देश्य
 के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  सुधार  हेतु  निधि

 कार्यक्रम  के  माध्यम  से  और  अनुसंधान  सुविधाओं  तथा  उत्कृष्टता  के

 केन्रों  की  स्थापना  द्वारा  भी  सरकार  ने  हमारे  मौलिक  विज्ञान

 अनुसंधानकर्ताओं  के  लिए  प्रतियोगी  अनुसंधान  अवसंरचना  उपलब्ध  कराने

 का  प्रयास  किया  अभी  हाल  ही  पुणे  और  चण्डीगढ़
 में  तीन  नये  भारतीय  विज्ञान  शिक्षा  और  अनुसंधान  संस्थान  आई

 एस  ई  स्थापित  किये  गये  हैं  जिनमें  अग्रणी  और  अंतरराष्ट्रीय
 रूप  से  प्रतियोगी  अनुसंधान  कराने  के  अलावा  एक  बहु  -  विषयो  और

 शैक्षिक  रूप  से  लचीले  तथा  अनुसंधानोन्मुखी  वातावरण  में  एकोकृत
 एस  कार्यक्रमों  को  भी  चलाया

 सरकार  ॥7र्वी  योजना  में  इन  साइंस  परस्यूट
 फॉर  इंस्पांयर्ड  नामक  एक  नई  स्कीम  प्रारंभ  करने  का  प्रस्ताव

 कर  रही  प्रस्तावित  स्कीम  की  मुख्य  विशेषताएं  होंगी  (1)  स्कूलों
 में  नवोन्मेष  वित्त  व्यवस्था  मिलियन  युवा  (2)  वैज्ञानिक

 विभृतिर्यों  के  साथ  ग्रीष्म  कैप  निष्पादकों  के  (3)  प्रम्मणित

 प्रतिभा  बल  हेतु  सुनिश्चित  अवसर  और  (4)  सार्वजनिक  -

 तिजी  सहभाम्ति  के  माध्यम  से  सार्वजनिक  निधिकृत  अनुसंधान  में  प्रतिभा

 को  बनाये

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  बोजना  के  अंतर्गत  जट्रोफा
 पौधरोपण  को  शामिल  किया  जाना

 3575.  श्री  राजगोपाल  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  परिसंघ  ने

 जैव-डीजल  का  उत्पादन  करने  और  इसके  फलस्वरूप  भारत  द्वारा  पेट्रोलियम

 उत्पादों  का आयात  कम  किए  जाने  के  उद्देश्य  से  जट्"रोफा  के  पौधरोपण

 को  बढ़ावा  देने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  कया  परिसंघ  ने  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी

 योजना  के  अंतर्गत  जट्रोफा  पौधरोपण  और  जैव-डीजल

 के  उत्पादन  को  एक  हिस्से  के  रूप  में  शामिल  किए  जाने  का  सुझ्नाव

 दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में

 सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  अंद्रशेखःर  :

 से  ग्रामीण  विकास  विभाग  को  रतनजोत  पौधरोपण

 को  बढ़ावा  ताकि  बायो-डीजल  का  उत्पादन  किया  जा  सके  तथा

 पेट्रोलियम  उत्पादों  का  आयात  कम  किया  जा  के  लिए  भारतीय

 वाणिज्य  और  उद्योग  परिसंघ  से  कोई  सुझाव  नहीं  मिला

 बायो-डीजल  उत्पादन  की  प्रक्रिया  का  प्रथम  चरण  जिसमें  पौधरोपण  तथा

 तिलहन  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  शामिल  राज्य  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  अधिनियम  के  अंतर्गत  शुरू  किया  जा  सकता

 है  क्योंकि  यह  काम  अधिनियम  की  में  उल्लिखित  कार्यों

 के  अंतर्गत  आता

 करों  के  संबंध  में  विश्व  बैंक  अध्ययन

 3576.  श्रीमती  मनोरमा  माणथवराज  :

 सुआन  चक्रकती  :

 क्या  कित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  9000  पेजों  के  आयकर  कानून  जैसा

 कि  दिनांक  14  2006  के  हिन्दुस्तान  में  समाचार

 प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 और

 क्‍या  जटिल  आयकर  प्रक्रिया  की  वजह  से  कर  अपवंचन

 होता  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इसे  सरल  बनाने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  गए  हैं/वठआए  जाने  का  विचार



 409  प्रश्नों  के

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 सरकार  ने  एक  खंडन  जारी  किया  है  जिसके  आधार  पर

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  ने  दिनांक  28.11.2006  के  अपने  संस्करण  में
 के  नाम  पत्रਂ  के  कॉलम  में  निम्नलिखित  प्रकाशित

 कि  इंडिया  में  आयकर  कानून  (14  के  9000

 पृष्ठ  हैं  से  यह  परिलक्षित  होता  है  कि  भारत  में  जटिल  आयकर
 विधान  यह  रिपोर्ट  दि  ग्लोबल  पिक्चरਂ  नामक

 एक  प्राइस  वाटर  हाठस  कूपर्स-वर्ल्ड  बैंक  स्टडी  पर  आधारित

 इस  स्टडी  के  ॥6वें  पृष्ठ  भारत  में  प्राथमिक  कर  विधान  के

 पृष्ठों  की  संख्या  9,000  के  रूप  में  दर्शायी  गई  ॥7वें  पृष्ठ
 स्टडी  में  कहा  गया  है  कि  भारत  के  प्राथमिक  संघीय  कर

 विधान  के  पृष्झों  की  संख्या  सबसे  अधिक  9000  इसमें  स्पष्ट
 रूप  से  सभी  केन्द्रीय  कर  विधानों  का  उल्लेख  किया  गया  है
 न  कि  सिर्फ  आयकर

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  की  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  गया  है  कि  सभी

 9000  पृष्ठ  केवल  आयकर  कानून  से  संबंधित  यह  रिपोर्ट  सही  नहीं

 है  और  यह  जनहित  के  विरुद्ध

 और  जटिल  आयकर  प्रक्रियाएं  कर-अपवंचन

 तथा  कर  परिहार  को  बढ़ावा  देती  सरकार  ने  नई  सरलीकृत
 आयकर  संहिता  का  मसौदा  तैयार  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समूह
 का  गठन  किया  हैं  उक्त  समूह  ने  अपनी  रिपोर्ट  दिनांक  08.09.2006

 को  प्रस्तुत  कर  दी  यह  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन

 (

 सरकारी  व्यय  में  कटौती

 3577.  श्रीमती  अर्चना  नायक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजकोष  में  वृद्धि  करने  के फलस्वरूप

 सरकारी  व्यय  में  की  गई  कटौती  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  प्रमुख  क्षेत्रों  मे ंनिविश  के  लिए  धनराशि

 उपलब्ध  कराई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  प्रमुख  क्षेत्रों  मे ंउच्चतर  संसाधन  आबंटन  करने  के  उद्देश्य

 से  सरकार  ने  ट्वि-आयामी  दृष्टिकोण  अपनाया  जिसमें  एक  उचित

 बेहतर  अनुपालन  तथा  कराधार  के  विस्तार  के  जरिए  राजस्व  में
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 वृद्धि  हुई  इसके  2003-04  का  सकल

 अनुपात  9.2  प्रतिशत  से  बढ़कर  2006-07  में

 11.2  प्रतिशत  हो  गया

 इसके  साथ  ही  सरकार  ने  2006-07  में  गैर-योजना  व्यय  की

 वृद्धि  को  5.5  प्रतिशत  तक  नियंत्रित  किया  है  जो  कि  हाल  के  वर्षों

 में  सबसे  कम  इसके  2006-07  के  दौरान  योजना  व्यय

 में  20.4  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  इस  वृद्धि  से  हम  आठ  फ्लैगशिप

 कार्यक्रमों  के  लिए  15,088  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  आबंटन  कर

 सकें  ये  कार्यक्रम

 सर्व  शिक्षा  मिड-डे  मील  राजीव  गांधी  पेय  जल

 समग्र  स्वच्छता  राष्ट्रीय  ग्रामीण  स्वास्थ्य

 इंटिग्रेटिड  चाइल्ड  डेवलपमेंट  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी

 स्कीम  तथा  जवाहर  लाल  नेहरु  नेशनल  अर्बन  रिन्यूअल

 व्यय  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  तहत्‌  होने  वाले  व्यय  के  रूझानों  का

 ब्यौरा  बजट  2006-07  के  साथ  प्रस्तुत  व्यय  बजट  के  के  अनुबंध
 3३,  3.1,  3.2,  3.3  में  दिया  गया  हैं  ये  विकास  तथा  निवेश  के

 लिए  आबंटित  संसाधनों  में  महत्वपूर्ण  सुधार  को  दर्शाते

 ]

 निधियों  को  विदेशों  में  हड़पने
 के  मामले

 3578.  श्री  ठुम्मर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  विदेशों  में  पंजीकृत  न्यासों  के

 जरिए  भारत  से  निधियों  को  हड्पने  और  धनशोधन  के

 मामले  आए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  क्‍या  कार्रवाई  की  गयी

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  पूरे  मामले  कौ  जांच  करने

 तथा  इन  न्यासों/कंपनियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करने  का  और

 (3)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 हस  मंत्रालय  की  संबंधित  एजेंसियों  को  विदेश  में  पंजीकृत  न्यासों

 के  जरिए  भारत  से  निधियों  को  हड़पने  और  धनशोधन

 के  मामलों  की  कोई  जानकारी  नहां



 411  प्रश्नों  के

 से  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 पास  बुक  जारी  करना

 3579.  श्री  सुबोध  मोहिते  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  देश  में  कार्य  कर  रहे  सभी

 बैंकों  द्वारा  बचत  खाता  धारकों  को  निःशुल्क  पास  बुक  और  मासिक

 विवरणियां  जारी  करना  अनिवार्य  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कुछ  बैंक  आर  यो  आई  के  आदेशों  का  पालन  करने

 के  इच्छुक  नहीं

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्या  इस  मामले  में  छूट  देने  के  लिए  भारतीय  बैंक  एसोसिएशन
 ने  आरबीआई  से  संपर्क  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  आर  बी  आई  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  दिनांक  4

 2006  के  अपने  दिशानिर्देशों  के  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों

 ग्रामीण  बैंकों  को  को  सलाह  दी  है  कि  वे  अपने

 सभी  बचत  बेंक  खाता  धारकों  को  पासबुक

 सुविधा  अवश्य  प्रदान  बैंक  ख्कता  विवरण  भेजने  को  सुविधा
 प्रदान  करता  और  गाहक  ने  इस  विवरण  को  लेने  का  विकल्प  दिया

 तो  बैंक  को  मासिक  खाता  विवरण  अवश्य  जारी  करना

 बैंकों  को  यह  भी  कह्य  गया  है  कि  ऐसी  पासबुक  अथवा  विवरण  प्रदान

 करने  को  लागत  ग्राहक  से  नहीं  ली  जानी

 से  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  अधिकांश

 बैंक  कोर  बैंकिंग  प्लेटफार्म  अपनाने  के  लिए  प्रयासरत  हैं  जिसमें  ग्राहकों

 को  नेट  आदि  ट्वारा  24  घण्टे  बैंकिंग  सेवाओं

 की  सुविधा  भारतीय  बैंक  संघ  ने  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 -  से  उपर्युक्त  अनुदेशों  को  समीक्षा  करने  का  अनुरोध  किया  भारतीय

 रिजथ  बक  भारतोय  बैंक  संघ  द्वारा  उठाए  गए  मामले  की  जांच  कर

 रह्म

 शहरी  गांव

 3580.  श्री  सुब्रत  बोस  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 दिल्लो  में  कितने  शहरी  गांव

 विशेषकर  दिल्ली  के  संदर्भ  में  शहरी  गांव  की  परिभाषा

 क्‍या

 इन  गांवों  को  क्‍या  सुविधाएं/रियायतें  प्रदान  की  जा  रही

 और

 इन  गांवों  में  मकानों  के  निर्माण  संबंधी  नियम  और  विनियम

 क्‍या

 शहरी  विकांस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 और  दिल्ली  नगर  निगम  ने  यह  सूचित  किया

 है  कि  दिल्ली  नगर  निगम  अधिनियम  की  के  अंतर्गत  गांवों

 को  शहरी  गांव  के  रूप  में  अधिसूचित  किया  जाता  दिल्ली  नगर

 निगम  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  इस  प्रकार  अधिसूचित  किए

 गए  135  शहरी  गांव

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐसे  गांवों  के

 संबंध  में  खरंजा  सुधार  मुहैया  कराना

 तथा  पार्कों  का  उन्‍नयन  और  सुधार  करने  जैसे  विकास  कार्य

 उसके  द्वारा  किए  जाते  सामुदायिक  मिल्क  बारात  घर

 आदि  जैसी  सुविधाएं  विकास  योजना  के  अनुसार  मुहैया  करायो  जातो

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  परियोजनाओं  के  अंतर्गत  आने  वाले  गांवों  के  लिए

 उसने  नागरिक  सुख-सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  एक  स्कीम  शुरू  की

 दिल्ली  नगर  निगम  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  शहरी

 गांवों  की  निर्माण  गतिविधियां  दिल्‍ली  के  मास्टर  प्लान  2001/  जोनल

 प्लान  विनियमन  तथा  गांव  की  संबंधित  पुनर्विकास  योजना/भवन  उप  नियमों

 के  अधिकार  क्षेत्र  में  आती  दिल्ली  नगर  निगम  ट्वारा  भवन

 के  नकक्‍शों  का  अनुमोदन  इन  गांवों  में  निर्माण  के  लिए  पृथपिक्षित
 भवन  नकशों  को  स्वीकृति  प्रदान  करते  समय  15  रुपए  प्रति  वर्ग  मीटर

 की  दर  से  विकास  प्रभार  भी  लगाया  जाता

 आयकर  प्रतिदाय  पर  व्याज

 3581.  श्री  प्रभुकथ  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  आयकर  विभाग  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारी
 धनराशि  का  उसके  ब्याज  सहित  प्रतिदाय  किया

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  का  प्रतिदाय  किया  मया  और
 उस  पर  कितने  ब्याज  का  भुगतान  किया  और

 विलंब  के  लिए  प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की

 गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 आयकर  1961  के  सांविधिक  उठपबंधों  के

 अनुसरण  में  कर  निर्धारण  के  परिणामस्वरूप  मांग  जारी  करना  अथवा

 कर  निर्धारितियों  को  प्रतिदाय  देना  आयकर  विभाग  की  एक  एतत  प्रक्रिया

 आयकर  1961  के  उपबंधों  के  अनुसरण  में  कर  निर्धारितियों

 को  प्रतिदाय  तथा  उस  पर  ब्याज  दिया  जाता

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कर  निर्धारितियों  को  संदत्त  प्रतिदाय

 एवं  उस  पर  ब्याज  की  कुल  राशि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 वित्त  वर्ष  कर  निर्धारितियों  को  कर  निर्धारितियों  को

 संदत्त  प्रतिदाय  की  संदत्त  ब्याज

 कुल  राशि  रुपए

 रुपए

 2003-2004  25737  4701

 2004-2005  28514  3865

 2005-2006  29435  4553

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अधिकारियों  के

 विरुद्ध  द्वारा  जांच

 3582.  श्री  रामदास  आठवले  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  कितने  अधिकारियों

 के  विरुद्ध  वर्तमान  में  जांच  कर  रही

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के

 कितने  अधिकारियों  के  विरुद्ध  आरोप-पत्र  दाखिल  किए  गए

 और
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 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  भ्रष्टाचार  को  रोकने  हेतु  सरकार

 द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठए  जाने  का  प्रस्ताव

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 और  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  ने  बताया  है  कि  वह

 दो  मामलों  की  जांच  कर  रहा  जिसमें  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 के  अधिकारी  संलिप्त  हैं  तथा  उसने  वर्ष  2004  से  आज  की  तिथि

 तक  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  16  अधिकारियों  के  विरुद्ध  आरोप-पत्र

 दायर  किए

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  उन्होंने  अपनी

 कार्य  प्रणाली  में  पारदर्शिता  बढ़ाने  तथा  भ्रष्टाचार  पर  अंकुश  लगाने  के

 सूचना  का  सुविधा  केद्रों  की  परामर्शदाताओं  की

 इंटरएक्टिव  वेबसाइट  शुरू  अपने  वरिष्ठ  अधिकारियों  तक

 जनता  की  पहुंच  आसान  बनाने  और  पुस्तिकाओं  के  प्रकाशन  आदि  जेसे

 विभिन्‍न  कदम  उठाये

 एसजीएसवाई  के  अंतर्गत  विशेष  परियोजना

 3583.  श्री  करुणाकर  रेड्डी  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  एसजीएसवाई  के  अंतर्गत  तीन  विशेष

 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  की  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या

 है  और  किन-किन  जिलों  में  इन्हें  क्रियान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 और

 इन  परियोजनाओं  हेतु  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सूर्यकान्ता  :  से  केन्द्र

 सरकार  ने  चालू  वित्त  वर्ष  2006-07  के  दौरान  स्वर्णजयंती  ग्राम  स्वरोजगार

 योजना  के  अंतर्गत  24  विशेष  परियोजनाओं  के  लिए  निधियों  की  पहली

 किस्त  मंजूर  एवं  रिलीज  की  विभिन  क्षेत्रों  में  मंजूर  कौ  गई  इन

 24  विशेष  परियोजनाओं  जिनमें  अन्य  के  साथ-साथ  कृषि  और  भूमि
 औषधीय  एवं  सुगन्धित

 कॉयर  एवं  डेयरी  पशुधन  रेशम

 पशु  पालन  और  मत्स्य  पालन  आदि  शामिल  हैं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 में  दिया  गया
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 हथकरणा  बुनकरों  हेतु  ऋण

 3584.  श्री  चित्तन  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  किसानों  को  दिए  जा  रहे  ऋण  की  तर्ज

 पर  हथकरघा  बुनकरों  को  कम  ब्याज  पर  ऋण  देने  की  योजना  का

 विस्तार  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंजलय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  वित्त  वस्त्र

 मंत्रालय  और  अन्य  स्टेकह्ोल्डर्स  से  परामर्श  करके  हथकरघा  बुनकरों
 के  लिए  ऋण  से  संबंधित  समस्याओं  पर  विचार-विमर्श  अभी

 तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 एलआईसी  एजेंट

 3585.  श्रीमती  मनोरमा  माधवराज  :

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :

 श्री  वीरेन्द्र  कुमार  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभो  के  लिए  आय  कर  छूट  की  सीमा  1  लाख

 जबकि  जीवन  बीमा  निगम  के  एजेंटों  के  लिए
 आयकर  छूट  5000/-

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  एलआईसी  एजेंटों  के  उपदान  की  गणना

 करने  हेतु  ठपदान  नियर्मों  में  संशोधन  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  पर  सरकार

 की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्या  एलआईसी  ने  लेपसेशन  मानदंड  शुरू  किया  जो

 कि  एलआईसी  एजेंटों  को  प्रतिकूल  रूप  से  प्रभावित  कर  रहा

 यटि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 एजेंटों  की  ड्रॉप  आऊट  दर  क्‍या

 वित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
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 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  सूचित  किया

 है  कि  वित्त  2006  के  बैयक्तिक  निर्धारिती  के  मामले

 में  0।  लाख  स ेअधिक  की  आय  पर  कर  प्रभार्य  जबकि  एलआईसी

 अभिकर्ता  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  5000/-  से  अधिक  के  कुल  कमीशन

 पर  10  प्रतिशत  की  दर  से  स्रोत्र  पर  कर  कटौती  की  जाती

 बीमा  अभिकर्ता  को  अदा  किए  गए  कमीशन  में  से  टीडीएस

 के  संबंध  ५000/-  की  प्रारंभिक  दिनांक  01.06.1987

 से  वित्त  अधिनियम  1987  के  प्रावधानों  के  अनुसार  निर्धारित  की  गई

 जी

 प्रश्न  नहीं

 से  एलआईसी  ने  सूचित  किया  है  कि  दिनांक

 1.4.2001  को  व्यपगमन  मानदंड  संशोधित  क्लब  सदस्यता  नियमावली

 में  प्रस्तुत  किए  गए  यह  खंड  एलआईसी  अभिकर्ताओं  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  नहीं  किसी  अभिकर्ता  के  पालिसी  व्यपगमन  का

 अनुपात  15%  से  अधिक  हो  जाए  तो  उसकी  क्लब  सदस्यता  निरस्त

 कर  दी  जाती  अन्य  सभी  लाभों  में  अन्य  बातों  के
 अभिकर्ता  को  अवधि  आवश्वासन  तथा  ग्रेच्युटी  का  निरन्तर

 भुगतान  करना  शामिल  वर्ष  2004-05  में  अभिकर्ता  की  छटनी  दर

 17.52%  दिनांक  31.3.2006  को  समाप्त  हुए  वर्ष  में  इसे

 15.72%  तक  कम  करने  में  सफलता  मिली

 अस्ट्रा  मेगा  पावर  प्रोजेक्ट  की  स्थापना

 3586.  श्री  खारवेनथन  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  राज्य  में  अल्ट्रा  मेगा  पावर

 प्रोजेक्ट  की  स्थापना  के  लिए  पहचान  किए  गए  प्रस्तावित  स्थल  के

 संबंध  में  कुछ  मतभेद  उभर  आए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या  कारण

 और

 इस  मुद्दे  को  सुलझाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  प्रयास

 किए  जा  रहे

 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  से  तमिलनाडु
 में  उपयुक्त  स्थान  पर  अल्ट्रा  मेगा  पावर  प्रोजेक्ट  लगाने
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 के  संबंध  में  तमिलनाडु  सरकार  और  केंद्रीय  विद्युत  प्राधिकरण

 के  बीच  कोई  मतभेद  नहीं  स्थान  का  अंतिम  चयन  करने  के  लिए

 उपयुक्त  जहां  कोयले  की  हैंडलिंग  करने  की  पर्याप्त  क्षमता

 की  उपलब्धता  पूर्व  आवश्यकता  सोीईए  तथा  राज्य  प्राधिकारी  इस
 आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  व्यवहार्य  स्थान  को  ढूंढने  का  कार्य

 संयुक्त  रूप  से  कर  हहे

 वैज्ञानिकों  हेतु  बौद्धिक  संपदा  अधिकार

 3587.  भी  इकबाल  अहमद  सरडगी  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  उन  विश्वविद्यालयों  में

 आविष्कार  एवं  नभ्यता  को  बढ़ावा  देने  हेतु  एक  नया  यू  डी  प्रकार

 का  विधान  लागू  करने  का  है  जहां  वैज्ञानिकों  को  पहली  बार  उनके

 आविष्कारों  के  लिए  बौद्धिक  संपदा  का  स्वामित्व  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  निर्णय  से  विश्वविद्यालयों  को  कितना  लाभ

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 :  जी  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 विद्युत  संयंत्र  हेतु  उपकरणों  का  निर्माण

 3588.  श्री  ज्योतिरादित्य  माधवराव  सिंधिया  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  पास  सरकारी  क्षेत्र  के

 अन्य  उपक्रमों  के  सहयोग  से  विद्युत  संयंत्र  हेतु  उपकरणों  का  निर्माण

 करने  की  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अब  तक  इस  संबंध  में  कितनी  प्रगति  हुई
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 विद्युत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  से  एनटीपीसी

 ट्रांसफार्मर  तथा  सहायक  विद्युत  उपकरण  बनाने  वाले  तथा  उससे  संबंधित

 सेवाएं  देने  वाले  केरल  सरकार  के  स्वामित्व  वाले  सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 उपक्रम  ट्रांसफार्मर्स  एंड  इलेक्ट्रिकल्स  केरल  के  साथ

 अनुकूल  भागेदारी  शुरू  करने  की  संभावना  पर  विचार  कर  रही

 इस  संबंध  18  2006  को  टीईएलके  के  साथ  अभिरूचि

 की  अभिव्यक्ति  पर  हस्ताक्ष  किए  जा  चुके  टीईएलके

 तथा  केरल  सरकार  के  प्रतिनिधियों  का  एक  संयुक्त  कार्य-बल  इसके

 लिए  उपयुक्त  प्रयास  के  लिए  गठित  किया  जा  चुका

 दिल्ली  के  मास्टर  प्लान  का  उल्लंघन

 3589.  श्री  सुब्रत  बोस  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  के  मास्टर  प्लान  के  उल्लंघन  के  मामले  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  के  ध्यान  में  आए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  सूचित  किया

 है  कि  मास्टर  प्लान  के  उल्लंघन  के  मामलों  का  पता  चलने  दिल्ली

 विकास  1957  की  धारा  29(2)  के  तहत  कारण  बताओ

 नोटिस  जारी  किए  जाते  कारण  बताओ  नोटिस  के  प्रत्युत्तर  में  प्राप्त

 तथा  अन्य  संगत  साक्ष्य  के  आधार  मेट्रोपोलिटन  मजिस्ट्रेट  के  विनिर्दिष्ट

 न्यायालय  में  अभियोजन  शुरू  किया  जाता  वर्ष  2005-06  में  डीडीए

 ने  मेट्रोपोलिटन  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय  में  405  अभियोजन  के  मामले

 दायर  किये

 बी  एस  यू  पी  कार्यक्रम

 3590.  श्री  बाडिगा  रामकृष्णा  :  क्या  आवास  और  शहरी  गरीबी

 उपशमन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 बेसिक  सर्विसेज  टू  अर्बन  पूअर  कार्यक्रम  के

 लक्ष्य  उद्देश्य  क्या

 क्या  बीएसयूपी  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कुछ  शहरों/नगरों  की

 पहचान  की  गई
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 यदि  तो  तत्संबंधो  राज्य-वार  व्यौरा  क्‍या

 शहरों/नगर्से  का  चयन  करने  हेतु  क्या  मानदंड  अपनाए  गए

 और

 इस  कार्यक्रम  का  विस्तार  अन्य  शहरों  में  करने  हेतु  सरकार

 की  क्या  योजनाएं

 आकास  और  शहरी  उपशमन  मंऋ्रलव  की  राज्यमंत्री

 :  शहरी  गरीबों  के  लिए  बुनियादी  सेवा

 के  उद्देश्य  और  लक्ष्य  अन्य  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  अनुसार

 -  .  मिशन  के  तहत  शामिल  नगरों  में  अवसंरचना  सेवाओं  के

 समन्वित  विकास  पर  अधिक  बल

 -  .  किफायती  कीमतों  में  टेन्योर  की  बेहतर

 सफाई

 -  स्वास्थ्य  और  सामाजिक  सुरक्षा  क्षेत्र  मे ंसेवाओं  को

 मिलाना

 -
 .  शहरी  गरीबों  को  जहां  तक  संभव  हो  उनके  व्यवसाय  स्थल

 के  समोप  आवास  मुहैया

 -
 .  परिसंपत्ति  सृजन  और  परिसंपत्ति  प्रबंध  के  बीच  प्रभावी

 सामंजस्य  स्थापित  करना  ककि  शहरी  गरीबों  के  लिए

 बुनियादी  सेवाओं  का  ठीक  ढंग  से  रखरखाव  सुनिश्चित

 हो

 -  .  शहरी  गरीबों  के  लिए  उपलब्धता  पर  विशेष  ध्यान  देते

 हुए  नागरिक  सेवाओं  और  सुविधाओं  को

 -  .  शहरी  गरीबों  के  लिए  बुनियादी  सेवाओं  की  कमियों  को

 पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  धनशाशि  का  निवेश  सुनिश्चित

 और  बीएसयूपी  के  अंतर्गत  63  शहंरों/नगरों  को  चुना
 गया  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  संसाधनों  की  कमी  और  शहरी  गरीबों  के  लिए

 लिए  बुनियादी  सेवा  के  तहत  सभी  शहरों/नगरों  को  शामिल

 करने  में  प्रशासनिक  कठिनाइयों  को  देखते  मानकों/मानदण्डों  के

 अनुसार  कंवल  निम्नलिखित  अनुसार  63  चुनिंदा  शहरों  को  शामिल  किया

 गया
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 श्रेणी  संख्या

 क  2001  की  जनगणना  अनुसार  4  07

 मिलियन  से  अधिक  आबादी  वाले

 शहर

 खख्  एक  मिलियन  से  अधिक  लेकिन  4  28

 मिलियन  से  कम  आबादी  वाले  शहर

 ग  चुनिन्दा  शहर  राजधानियां  और  25

 धार्मिक/एतिहासिक  और  पर्यटन  की

 दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  अन्य  शहर/नगर

 समूह

 देश  में  सभी  अन्य  नगरों/शहरों  में  एकीकृत  आवास  और  सस्‍लम  विकास

 कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 क्विरण

 राज्य  का  नाम  शहर/नगर/शहरी  समूह  का

 नाम  के

 तहत

 त  2  |

 1.  आंध्र  प्रदेश  हैदराबाद

 विजयवाडा

 विशाखापटनम

 2...  अरुणाचल  प्रदेश  इटानगर

 3.  असम  गुवाह्यटी

 4...  बिहार  बोध  गया

 पटना

 5...  छत्तीसगढ़  रायपुर

 6  गोवा  पणजी

 7...  गुजरात  अहमदाबाद
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 40.

 11.

 12.

 13.

 15.

 16.
 a  ||ਂ  “  फ9७क्‍घऑअऊखक्‍खऋऊ  ७  ल  रइर'ररररर  ररर

 प्रश्नों  को

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  तथा  कश्मीर

 झारखंड

 कर्नाटक

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 राजकोट

 सूरत

 वडोदरा

 शिमला

 जम्मू

 श्रीनगर

 धनबाद

 जमशेदपुर

 रांची

 बंगलौर

 मैसूर

 कोचिन

 तिरुवंतपुरम

 भोपाल

 इन्दौर

 जबलपुर

 उज्जैन

 ग्रेटर  मुंबई

 नागपुर

 नान्देड

 नासिक

 पुणे

 इम्फाल

 24  1928

 21.

 22-

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 )

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालैंड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तरांचल

 उत्तर  प्रदेश

 लिखित  उत्तर

 शिलांग

 आइजोल

 कोहिमा

 भुवनेश्वर

 पुरी

 अमृतसर

 लुधियाना

 अजमेर-पुश्कर

 जयपुर

 गंगटोक

 चेनई  (TU)

 कोयम्बटूर

 मदुरई

 अगरतला

 देहरादून

 हरिद्वार

 नैनीताल

 आगरा

 इलाहबाद

 कानपुर

 लखनऊ

 मथुरा

 मेरठ

 वाराणसी
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 1  2  3

 28.  पश्चिम  बंगाल  आसनसोल

 कोलकाता

 29...  दिल्ली  दिल्ली

 30.  पांडिचेरो  पांडिचेरी

 31.  चंडीगढ़  चंडीगढ़

 आमीज  शिल्पकारों  हेतु  नाकर्ड  योजना

 3591.  श्री  ग्रजेश  पाठक  :  क्या  लित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने

 ग्रामीण  शिल्पकारों  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  2003-04  से  आज  तक  नाबार्ड  द्वारा  विभिन्‍न  योजनाओं

 के  अंतर्गत  राज्यों  को  मुहैय्या  करायी  गयी  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा

 क्या  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  योजना  से  लाभान्वित  हुए  लोर्गों

 की  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 वित्त  मंझऋलव  में  राज्य  मंत्री  :

 से  नाबार्ड  ने  ग्रामीण  कारीगरों  के  लाभ  के  लिए
 विभिन्न  योजनाओं  को  लगा  किया  वर्तमान  में  चल  रही  योजनाएं

 (i)  समूह  विकास  कार्यक्रम
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 (॥)  ग्रामीण  उद्यमिता  विकास  कार्यक्रम

 (॥)  कौशल  विकास  उपाय

 (iv)  ग्रामीण  मार्ट  योजना

 (४)  विपणन  सहायता

 (५)  स्वरोजगार  क्रेडिट  कार्ड  योजना

 उपर्युक्त  में  स्वरोजगार  क्रेडिट  कार्ड  योजना  को  छोड़कर  अन्य

 सभी  योजनाएं  अनुदान  के  आधार  पर  तथा  गैर-सरकारी

 प्रशिक्षण  विकास  इत्यादि  के  माध्यम  से  ल्‍गगू  कौ

 गयी  स्वरोजगार  क्रेडिट  कार्ड  एक  ऋण  उत्पाद  है  और  इसे
 बैंकों  द्वारा  लागू  किया  जा  रहा

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  औद्योगिकरण  कार्यक्रम  के  तहत

 नाबार्ड  ने  विकास  के  लिए  65  ग्रामीण  समूहों  की  पहचान  की

 है  और  17  राज्यों  में  5५5  समूहों  के  विकास  का  कार्य  प्रगति  पर

 है  और  16000  इनमें  शामिल  इसके

 एनपीआरआई  के  तहत  समर्थित  समूहों  की  राज्य-बार

 सूची  संलग्न  में

 3।  2006  तक  की  स्थिति  के  ग्रामीण  मार्ट  की

 स्थापना  के  लिए  स्व-सहायता  समूहों  को  18.35  लाख  रुपए  तथा

 6  राज्यों  में  19  ग्रामीण  मार्टों  की  स्थापना  को  सुकर  बनाने  के

 लिए  एनजीओ  को  0.84  लाख  रुपए  संस्वीकृत  किए  गए
 वर्ष  2005-06  के  दौरान  3  राज्यों  यथा  पंजाब  और  हरियाणा  (9),

 उडीसा  (1)  एवं  राजस्थान  (1)  में  11  ग्रामीण  मार्टों  की  सहायता

 के  लिए  2.76  लाख  रुपए  की  कुल  राशि  जारी  की  गई

 31  2006  तक  की  स्थिति  के  12  राज्थों  में  27

 ग्रामीण  हाटों  की  सहायक  के  लिए  63.60  लाख  रुपए  की  संचयी

 राशि  संस्वीकृत  की  27  ग्रामीण  हार्टो  में  से  13  हाटों  ने

 परिचालन  शुरू  कर  दिया  एससीसी  के  कार्यान्वयन  के  संबंध

 में  राज्य-वार  एवं  बैंक-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-॥  में

 31  2004  की  स्थिति  के  अनुसार  एनपीआरआई  के  तहत  नाबार्ड  द्वारा  अंगीकार  किए  गए  समूह

 राज्य  समूहों  क्रियाकलाप  स्थान/जिला  अनुदान/आरएफए
 की  संख्या  के  रूप  में

 मंजूर  राशि

 1  2  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  5  मूर्ति  बनाई  चितूर  जिला  47437



 433.  प्रश्नों  के  24  1928  लिखित  434

 त  2  |  4  5  6

 ब्रास  एंड  बेल  मेटल  क्राफ्ट  श्रीकाकुलम  जिला  217127

 इमीटेशन  ज्वेलरी  मछली  कृष्णा  जिला  8329

 आईडोल/ममेन्टो  बनाई  महबूब  नगर  जिला  156890

 हैडलूम  समूह  नलगोंडा  जिला  54880

 2.  असम  ब्रास  मेटल  क्राफ्ट  जोरहट  80000

 केन  और  बांस  समूह  नोगांव

 3  बिहार  मधुबनी  पेंटिंग  मधुबनी  505596

 लेदर  क्राफ्ट  नालंदा  में  बिहर  सरीफ  55270

 4.  गुजरात  बांस  एवं  कागज  आधारित  दाहोड  311800

 चमड़ा  समूह  कच्छ  451500

 बांधनी  जामनगर  600000

 आक्सीयइजड  मेटल  वर्क  गुजरात  600000

 5.  हरियाणा  हरियाणा  जरी  रीवाडी  180000

 6.  झारखण्ड  लौहारगिरी  भेन्र्रा  बोकारो  314300

 7.  कर्नाटक  बीड़ी  उद्योग  बिदार  105600

 सिल्क  बुनाई  चित्रदुर्ग  18251

 सिसल  फाबर  रस्सी  बनाई  चामराज  नगर  57000

 चमडा  उद्योग  बेलगांव  118000

 बंजारा  कढ़ाई  संदूर  बेल्लारी  487930

 कसौटी  रजाई  बनाई  धारवाड॒  24304

 8  केरल  बेल  मेटल  क्राफ्ट  कुटय्यम  ३47600

 स्ट्रा  आर्टस  क्राफ्ट  कुल्लम  8210

 कोर  ग्रास  समूह  आलप्पूशा
 TTT टूट  फफिफिफपफस्‍क्‍:)क्‍9क्‍शमफैश/७थ/।/०/५पपपिभ/म:तपप"प/ख/ख/श/खः
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 10.

 11.

 12.

 13

 14.

 15.

 मध्य  प्रदेश

 नागलैषण्ड

 तमिलनाडु

 15  2006

 हॉर्न  क्राफ्ट

 टेराकोय  सिल्क

 बांस  एंड  मेटल  क्राफ्ट

 हैंडलूम  प्लस्टर

 कास्ट  सिल्क  समूह

 जूता  बनाई

 बुनकर  समूह

 जूट  बनाई

 हैड  बुक  प्रिंटिंग

 शीशा  कढ़ाई

 शीशा  कार्य  एवं  कढ़ाई

 कास्ट  कला

 नारियल  सेल  सिलप

 उज्जैन

 जबलपुर

 डेलजेपे  दीमापुर

 रेमकली  ब्लॉक  संभलपुर

 अंगुल

 गजपति

 हलधर  क्योश्नर

 नया  गढ़

 नवा  कटक

 कालाकांडी

 गिद्धरवाह  मुख्तशर

 बाकनल  झालावाड

 इस्माइल  पुर  अलवर

 अकोला  चितौर  गढ़

 डेली  पुगल  बीकानेर

 नजालिया  बारमेर

 बिलुपुरम

 कन्याकुमारी

 लिखित  उत्तर

 188000

 199000

 120000

 369921

 392500

 10000

 9500

 437434

 207150

 436



 437.  प्र््तों  के  24  1928  लिखित  438

 1  2  3  4  5  6

 पेपर  मेचो  टॉय  बनाई  कांचीपुरम  90000

 सिरामिक  टॉयस  कुडालूर

 हाथ  छपाई  टाई  एंड  डाई  मदुरै

 केला  आधारित  उत्पाद  तिरुचिरापली

 16.  उत्तर  प्रदेश  4  हार्न  एंड  बोन  क्राफ्ट  प्रोडेक्टस  मुरादाबाद  271788

 कास्ट  सिल्क  नगीना  107055

 पॉटरी  समूह  चूनार  मिर्जापुर  6172

 पॉटरी  समूह  बुलंद  शहर  2275

 17...  पश्चिम  बंगाल  त  हैंडलूमस  नवाद्वीप  नदिया  468559

 1  2  3

 30  2006  की  स्थिति  के  अनुसार  छत्तीसगढ़  13524  2849.98
 संचयी  रूप  से  जारी  किए  गए  स्वरोजगार  क्रेडिट  कार्ड

 सी  गोवा  3३27  ३392-06

 रुपये  जात  15522  4049.8

 हरियाणा  39357  10442.18
 राज्य  जारी  किए  गए  संस्वीकृत

 एस  सी  सी  की  ऋण  सीमा  हिमाचल  प्रदेश  5028  1717.54

 संख्या  झारखण्ड  6536  1570.18

 त  2  3  कर्नाटक  _  50480  17713-14

 अण्डमान  एवं  निकोबार  73  20.75  करल  59504
 46488.06

 ट्वीपसमूह  मध्य  प्रदेश  14765  4765.51

 आंध्र  प्रदेश  61439  37237.625  महाराष्ट्र  8601  1618.34

 असंभ  2381.  631.85  मिजोरम  95  47.1

 बिहार  23756  17208.71  नागालैण्ड  4  1-19



 439  प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 त१  2  3

 उड़ीसा  30746  7354,49

 पंजाब  14852  4673.36

 राजस्थान  19816  5626.84

 20837  9017.23

 त्रिपुरा  23  6-43

 उत्तर  प्रदेश  79505  25120.83

 उत्तराਂ  चल  6092  1955.18

 पश्चिम  बंगाल  21876  8708-45

 कुल  .  495139  209215.845

 *  अनंतिम

 शिक्षा  ऋण

 3592.  श्री  रामदास  आखबले  ई

 श्री  उदय  सिंह  :

 श्री  जीकभाई  पटेल  :

 श्री  बेल्शारमिन  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उच्च  शिक्षा  हेतु  अनिवार्य  ऋणों  की  स्वीकृति
 में  अनावश्यक  प्रभावों  के  प्रयोग  के  विरुद्ध  बैंकिंग  उद्योग  पर  निगरानी

 रख  रही  है  जैसा  कि  20  2006  के  में

 समाक्तर  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  बैंकों  से  उच्च  शिक्षा  हेतु  ऋण  ले  चुके  काफी  संख्या

 में  छात्र  इसे  बैंकों  को  लौटाने  में  असमर्थ

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या  और

 (3)  सरकार  द्वारा  संबंध  में  कया  कदम  उठाए  गए

 15  2०06  सभा  पटल  पर  रखे  गए  प्रश्न  440

 वित्त  मंआलय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  भारतीय  बैंक  संघ  इस  उद्देश्य  से

 कि  कोई  योग्य/मेधावी  विधार्थी  वित्तीय  सहायता  के  अभाव  में  उच्च

 शिक्षा  प्राप्त  करने  के  अवसर  से  वंचित  न  हो  सरकार  से  परामर्श

 करके  शिक्षा  ऋण  2001,  जिसे  2004  में  संशोधित  किया

 गया  सभी  सदस्य  बैंकों  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  परिचालित  की

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  योजना  का  कार्यान्वयन

 किया  योजना  के  अंतर्गत  बैंकों  को  शिश्ञा  ऋण  योजना  के

 परिचालन  हेतु  व्यापक  दिशानिर्देश  दिए  गए  हैं  और  लागू  करने  वाले

 बैंकों  को  योजना  को  अधिक  ग्राहक-अनुकूल  बनाने  के  लिए

 विद्यार्थियों/माता-पिता  की  सुविधा  के  अनुरूप  परिवर्तन  करने  का

 विवेकाधिकार

 और  योजना  के  अंतर्गत  ऋण  का  एक

 बहुत  बड़ा  भाग  अभी  चुकौती  हेतु  देय  नहीं  हुआ

 (2)  प्रश्न  नहीं

 मध्याहन  12.00  क्ले

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 1

 चिछुत  मंत्री  सुशील  कुमार  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1).  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा

 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 :--

 सतलुज  जल  विद्युत  निगम  न्यू  शिमला

 के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 ट्वारा
 ह

 सतलुज  जल  विद्युत  निगम  न्यू  शिमला

 का  वर्ष  2005-2006  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालेख्कपरीक्षक  की

 में  रखे  देखिये  5518/2006]



 सभा  पटल  पर  24  1928  रखे  गए  442

 फाइनेंस  कारपोरेशन  नई  दिल्ली  के
 वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 पावर  फाहनेंस  कारपोरेशन  नई  दिल्ली  का

 वर्ष  2005-2006  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित
 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिये  5519/2006]

 रूरल  इलेक्ट्रिफिकेशन  नई  दिल्ली  के

 वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 रूरल  इलेक्ट्रिफिकेशन  नई  दिल्ली  का

 वर्ष  2005-2006  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिये  5520/2006]

 (2)  सेन्ट्रल  पावर  रिसर्च  बंगलौर  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 सेन्‍्ट्रल  पावर  रिसर्च  बंगलौर  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5521/2006]

 (3)  विद्युत  2003  की  धारा  101  के  अंतर्गत  केन्ररीय

 विनियामक  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  2005-2006  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  देखिये  5522/2006]

 (4)  विद्युत  2003  की  धारा  100  के  अंतर्गत  केन्द्रीय

 विद्युत  विनियामक  नई  दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006

 के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 में  रखे  देखिये  5523/2006]

 वित्त  मंत्री  :  मैं  अधिनियम  1961

 की  धारा  2%  के  अंतर्गत  आयकरें  2006

 जो  24  2006  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखे  देखिये  5524/2006]

 और  न्याय  मंत्री  हंस  राज  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  काउंसिल  ऑफ  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 बार  काठंसिल  ऑफ  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5525/2006)

 (2)  लॉ  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 इंडियन  लॉ  नई  दिल्ली  के  वर्ष  2005-

 2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के

 बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  ॥॒  देखिये  5526/2006]

 (3)  विधि  आयोग  के  लंबित  2006  के  बारे

 में  वार्षिक  विवरण  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5527/2006]



 443  सभा  प्ररटल  पर

 और  प्रौद्योगिकौ  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञान  मंत्री  कपिल

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पफ्टल  पर  रखता

 (1)  बोस  कोलकाता  के  वर्ष  2005-2006

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  कौ  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 बोस  कोलकाता  के  वर्ष  2005-2006  के

 कार्ययकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  करे  में

 विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गये  देखिये  5528/2006 ]

 (2)  इंडियन  सांइस  कांग्रेस  कोलकाता  के

 ब्र्ध  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 च्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेख्कपरीक्षित

 इंडियन  सांइस  कांग्रेस  कोलकाता  के

 वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  देखिये  5529/2006]

 (3)  )  इंडियन  एसोसिएशन  फॉर  द  कल्टीवेशन  ऑफ
 कोलकाता  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 इंडियन  एसोसिएशन  फॉर  द  कल्टीवेशन  ऑफ

 कोलकाता  के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की

 सरकार  ट्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5530/2006]

 (4)  )  इंडियन  नेशनल  एकेडमी  ऑफ  नई  दिल्ली
 के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित
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 इंडियन  नेशनल  एकेडमी  ऑफ  नई  दिल्ली

 के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 ट्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  देखिये  5531/2006]

 (5)  )  जबाहर  लाल  नेहरु  सेंटर  फॉर  एडवांस्ड  साइंटिफिक

 बंगलौर  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  कौ  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 जवाहर  लाल  नेहरु  सेंटर  फॉर  एडवांस्ड  साइंटिफिक

 बंगलौर  के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5532/2006]

 (6)  रमण  रिसर्च  बंगलौर  के  वर्ष  2005-2006

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 रमण  रिसर्च  बंगलौर  के  वर्ष  2005-2006

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे

 में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5533/2006]

 (7)  एकेडमी  ऑफ  बंगलौर  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरोक्षित

 इंडियन  एकेडमी  ऑफ  बंगलौर  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्टवारा

 समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  देखिये  5534/2006]

 (8)  आर्यभट्ट  रिसर्च  इंस्टिटयूट  ऑफ  आब्जर्वेशनल

 नैनीताल  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक



 सभा  पटल  पर

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 आर्यभट्ट  रिसर्च  इंस्टिट्यूट  ऑफ  आशब्जर्वेशनल

 नैनीताल  के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5535/2006]

 (9)  इंडियन  इंस्टिट्यूट  ऑफ  नवी  मुंबई
 के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 इंडियन  इंस्टिट्यूट  ऑफ  नवी  मुंबई
 के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )।

 में  रखे  देखिये  3536/2006]

 (10)  )  अघरकर  रिसर्च  पुणे  के  वर्ष  2005-2006

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 अघरकर  रिसर्च  पुणे  के  वर्ष  2005-2006

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे

 में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5537/2006]

 (11)  सत्येन्द्र  नाथ  बोस  नेशनल  सेंटर  फॉर  बेसिक

 कोलकाता  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 सत्येद्र  नाथ  बोस  नेशनल  सेंटर  फॉर  बेसिक

 कोलकाता  के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5538/2006 ]
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 (12)  इंस्टिट्यूट  ऑफ  बायोरिसोर्सेज  एण्ड  सस्टेनेबल

 इम्फाल  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 इंस्टिट्यूट  ऑफ  बायोरिसोर्सेज  एण्ड  सस्टेनेबल

 इम्फाल  के  वर्ष  2005-2006  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ग्रंधालय  में  रखे  देखिये  5539/2006 ]

 नेशनल  इंस्टिट्यूट  ऑफ  नई  दिल्ली  के

 वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 नेशनल  इंस्टिट्यूट  ऑफ  नई  दिल्ली  के

 वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  देखिये  5540/2006]

 (14)  नेशनल  सेंटर  सेल  पुणे  के  वर्ष  2005-

 2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 नेशनल  सेंटर  सेल  पुणे  के  वर्ष  2005-

 2006  के  कार्ग्रॉकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के

 बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5541/2006]

 (15)  सेंटर  फॉर  डीएनए  फिंगरप्रिंटिंग  एण्ड

 हैदराबाद  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 सेंटर  फॉर  डीएनए  फिंगरप्रिंटिंग  एण्ड

 हैदराबाद  के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की
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 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5५42/2006]

 (16)  ) नेशनल  ब्रेन  रिसर्च  मानेसर  के  वर्ष  2005-2006

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरोक्षित

 नेशनल  ग्रेन  रिसर्च  मानेसर  के  वर्ष  2005-2006

 के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे

 में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5543  /2006]

 (17)  )  नेशनल  सेंटर  फॉर  प्लांट  जीनोम  नई  दिल्ली

 के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 च्रति  तथा  अंग्रेजो  तथा  लेखापरीक्षित

 नेशनल  सेंटर  फॉर  प्लॉट  जोनोम  नई  दिल्ली

 के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 |

 में  रखे  देखिये  5544/2006]

 (18)  लाइफ  भुवनेश्वर  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेख्वापरीक्षित

 इंस्टिट्यूट  ऑफ  लाइफ  भुव॑नेश्वर  के  वार्षिक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 इंस्टिट्यूट  ऑफ  लाइफ  भुवमेश्वर  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  करे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  देखिये  5545/2006]
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 (19)  टेक्नोलॉजी  फोरकास्टिंग  एण्ड  एसेसमेंट

 नई  दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 टेक्नोलॉजी  फोरकास्टिंग  एण्ड  एसेसमेंट

 नई  दिल्ली  के  वर्ष  2005-2006  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5546/2006)

 (20)  )  नेशनल  सेंटर  फॉर  एंटर्कटिक  एण्ड  ओसिएन

 गोवा  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  कौ

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 नेशनल  सेंटर  फॉर  एंटा्कटिक  एण्ड  ओसिएन

 गोवा  के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  देखिये  5547/2006]

 (21)  )  इंडियन  नेशनल  साइंस  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 इंडियन  नेशनल  साइंस  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  देखिये  5548/2006]

 (22)  )  इंडियन  नेशनल  सेंटर  फॉर  ओशन  इन्फर्मिशन

 हैदराबाद  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 इंडियन  नेशनल  सेंटर  फॉर  ओशन  इन्फर्मिशन  *

 हैदराबाद  के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण्‌  की
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 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5५49/2006]

 (23)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा

 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 इंडियन  वैक्सीन्‍्स  कारपोरेशन  गुड़गांव  के

 वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  बारे  में

 इंडियन  वैक्सीन्स  कारपोरेशन  गुड़गांव  का

 वर्ष  2005-2006  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिये  5550/2006]

 इम्यूनोलॉजिकल्स  एण्ड  बायोलॉजिकल्स

 कारपोरेशन  बुलंदशहर  के  वर्ष  2005-2006

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे

 में

 भारत  इम्यूनोलॉजिकल्स  एण्ड  बायोलॉजिकल्स

 कारपोरेशन  बुलंदशहर  का  वर्ष  2005-2006

 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिये  5551/2006]

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजय  :  मैं  श्री  प्रेमचंद

 गुप्ता  की  ओर  मे  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  कंपनी  1956  के  अंतर्गत  जारी  अधिसूचना  संख्या

 621  जो  6  2006  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  14

 2006  की  अधिसूचना  संख्या  का

 शुद्धिपत्र  दिया  हुआ  है  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 में  रखी  टेखिये  5552/2006)
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 (2)  चार्टर्ड  अकाउंटेंट  1949  की  धारा  के

 अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 चार्टर्ड  अकाउंटैंट  2006

 जो  17  2006  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  में  प्रकाशित

 हुए
 |

 अपील  प्राधिकरण  के  सभापति  तथा

 सदस्यों  को  देय  तथा  सेवा  के  अन्य  निबंधन

 व  शर्तों  और  प्राधिकरण  के  व्यय  को  पूरा  करने

 की  2006  जो  17  2006

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 में  प्रकाशित  हुए

 जा

 में  रखी  देखिये  5553/2006]

 (3)  कंपनी  सचिव  1980  की  धारा  39  की  उपधारा

 (4)  के  अंतर्गत  कंपनी  सचिव

 2006  जो  17  2006  के  भारत  के  राजपक्र  में

 अधिसूचना  संख्या  में  प्रकाशित  हुए
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखो  देखिये  5554/2006]

 (4)  लागत  और  संकर्म  लेखापाल  1959  की  धारा

 39  की  उपधारा  (5)  के  अंतर्गत  लागत  और  संकर्म  लेखापाल

 2006  जो  17  2006

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  5555/2006]

 नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  विलास

 :-  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  सरदार  स्वर्ण  सिंह  नेशनल  इंस्टिट्यूट  ऑफ  रिन्यूबेबल

 कपूरथला  के  वर्ष  2005-2006  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
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 (2)  सरदार  स्वर्ण  सिंह  नेशनल  इंस्टिट्यूट  ऑफ  रिन्यूवेबल

 कपूरथला  के  वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  देखिये  5556/2006]

 कोकला  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दासरे  नारायण

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  कंपनी  19%  की  धारा  की  उपधारा

 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  खम्माम  के

 वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा

 सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  खम्माम

 का  वर्ष  2005-2006  का  वार्षिक

 लेस्कपरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  को

 में  रखे  देखिये  5557/2006]

 इंडिया  कोलकाता  और  इसकी

 समनुषंगो  कंपनियों  के  वर्ष  2005-2006  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 कोल  इंडिया  कोलकाता  और  इसकी

 समनुषंगी  कंपनियों  का  वर्ष  2005-2006  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिये  5558/2006]

 वित्त  मंत्री  :  मैं  श्री

 पलानीमनिक्कम  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  सोमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अंतर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 15  2006  रखे  गए  पत्र  452

 2061  जो  1  2006  के  भारत

 के  राजपन्न  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा

 3  201  की  अधिसूचना  संख्या

 में  कतिपय  संशोधन  किए

 गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्पक

 2032  जो  27  2006  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो

 आयात  के  निर्धारण  के  प्रयोजनार्थ  कतिपय  विदेशी

 मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  तथा  भारतीय  मुद्रा  को

 विदेशी  मुद्रा  में  परिवर्तन  के  लिए  संशोधित

 विनिमय  दर  के  बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 2033  जो  27  2006  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा  जो

 निर्यात  के  निर्धारण  के  प्रयोजनार्थ  कतिपय  विदेशी

 मुद्राओं  को  भारतीय  मुद्रा  में  तथा  भारतीय  मुद्रा  को

 विदेशी  मुद्रा  में  परिवर्त  के  संशोधित

 विनिमय  दर  के  बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 719(  जो  22  2006  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा

 2  2005  की  अधिसूचना  संख्या  36/2005-

 में  कतिपय  संशोधन  किए  गए

 तथा  एक  व्याख्यात्पक

 720(  जो  22  2006  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  ट्टारा

 13  2006  की  अधिसूचना  संख्या  81/2006-

 में  कतिपय  संशोधन  किए  गए

 तथा  एक  व्याख्यात्मक

 जो  22  2006  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा

 13  2006  की  अधिसूचना  संख्या  81/2006-

 में  कतिपय  संशोधन  किए  गए

 तथा  एक  व्याख्यात्पक

 में  रखे  देखिये  5559/2006]
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 (2)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा

 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 )  बामर  लॉरी  इन्वेस्टमेंट्स  कोलकाता  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 बामर  लॉरी  इन्वेस्टमेंट्स  कोलकाता  का

 वर्ष  2005-2006  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिये  5560/2006]

 यूनाईटेड  इंडिया  इंश्यूरेंस  कंपनी  चेन्नई  के

 वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 यूनाईटैड  इंडिया  इंश्यूरेंस  कंपनी  चेन्नई  का

 वर्ष  2005-2006  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर  महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिये  5561/2006]

 नेशनल  इंश्यूरेंस  कंपनी  कोलकाता  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 नेशनल  इंश्यूरेंस  कंपनी  कोलकाता  का  वर्ष

 2005-2006  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे

 तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिये  5562/2006]

 जनरल  इंश्यूरेंस  कारपोरेशन  आफ  मुंबई  के

 वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा

 जनरल  इंश्यूरेंस  कारपोरेशन  आफ  मुंबई  का

 24  1928  रखे  गए  पत्र  454

 वर्ष  2005-2006  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिये  5563/2006]

 न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  कंपनी  मुंबई  के  वर्ष

 2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  कंपनी  मुंबई  का  वर्ष

 2005-2006  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे

 तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  को

 में  रखे  देखिये  5564/2006]

 )  ओरिएंटल  इंश्यूरेंस  कंपनी  नई  दिल्ली  के

 वर्ष  2005-2006  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा

 ओरिएंटल  इंश्यूरेंस  कंपनी  नई  दिल्ली  का

 वर्ष  2005-2006  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 में  रखे  देखिये  5565/2006]

 (3)  बैंककारी  विनियमन  1949  की  धारा  53  की

 उपधारा  (2)  के  अंतर्गत  जारी  प्रारूप  अधिसूचना  संख्या

 एफ  संख्या  जिसके  द्वारा  यह  घोषित

 किया  गया  है  कि  उक्त  अधिनियम  की  धारा  ।3  और

 15(1)  के  उपबंध  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  इंडियन

 बैंक  पर  लागू  नहीं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखो  देखिये  5566/2006]

 (4)  बैंककारी  कंपनी  का  अर्ज  और

 1980  की  धारा  19  की  उपधारा  (4)  के  अंतर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी
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 )  विजया  बैंक  अधिकारी  सेवा  संशोधन  2006

 (4)  संविधान  के  अनुच्छेद  151(1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  |

 जो  25  2006  के  भारत  के  राजपक्र  में

 अधिसूचना  संख्या  पीईआर/पीए  एण्ड  पीडी/५244/2006

 में  प्रकाशित  हुए

 कारपोरेशन  बैंक  सेवा  संशोधन

 2006  जो  23  2006  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  146  में  प्रकाशित

 हुए

 में  रखी  देखिये  5567/2006]

 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 )  2005  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  भारत

 के  नियंत्रक  एवं  महालेखापरीक्षक-संघ  सरकार

 (2006  की  संख्या  9)  कर

 में  रखो  देखिये  5568/2006]

 2006  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  भारत

 के  नियंत्रक  एवं  महालेखापरोक्षक-संघ  सरकार

 की  संख्या  20)

 लेखापरीक्षा)-सुनामी  राहत  और  पुनर्वास  के

 कार्यनिष्पादन  की

 में  रखी  देखिये  5568/2006]

 (6)  भारतीय  प्रतिभूति  तथा  विनियम  बोर्ड  1992  की

 धारा  3  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 )  भारतीय  प्रतिभूति  तथा  विनियम  बोर्ड

 अधिकारी  द्वारा  जांच  करने  तथा  शास्तियां  अधिरोपित

 करने  की  संशोधन  2006  जो  14

 2006  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  1961  में  प्रकाशित  हुए

 भारतीय  प्रतिभूति  तथा  विनियम  बोर्ड

 2006  जो

 30  2006  के  भारत  के  राजपकत्र  में

 15  2006  समितियों  के  456

 अधिसूचना  संख्या  2053  में  प्रकाशित

 हुए

 में  रखी  देखिये  5569/2006]

 (7)  विदेशी  मुद्रा  प्रबंधन  1999  की  घारा  48  के

 अंतर्गत  विदेशी  मुद्रा  प्रबंधन  विदेशी  प्रतिभूति  का

 अंतरण  या  2006  जो  &

 2006  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 535  में  प्रकाशित  हुए  की  एक

 में  रखी  देखिये  5570/2006)

 अपराइन  12.01  बजे

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा

 कार्यवाही  सारांश

 श्री  चरणजीत  सिंह  अटवाल  :  मैं  आठवें  और

 नौर्षे  सत्र  के  दौरान  आयोजित  गैर-सरकारी  सदस्यों  में  विधेयकों  तथा

 संकल्पों  संबंधी  समिति  की  इक्कीसवों  से  चौबीसवीं  बैठकों  के

 कार्यवाही-सारांश  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 अपराहन  12.01%  बजे

 सरकारी  आश्वासनों  संबंधी  समिति

 ॥5वां  प्रतिवेदन

 श्री  हरिन  पाठक  :  मैं  आश्वासनों  को  छोड़े
 जाने  के  अनुरोधों  के  बारे  में  सरकारी  आश्वासनों  संबंधी  समिति  का

 प्रंद्रहवां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता



 457  समितियों  के  प्रतिवेदन

 अपराहन  12.01%  बजे

 सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति

 ॥6वां  तथा  प्रतिवेदन

 ]

 श्री  रुपचंद  पाल  :  मैं  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी

 समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत
 करता

 (1)  कंपनियों  द्वारा  मोबाइल  हैंडसेटों  के  बारे  मे  विशेष

 आकस्मिक  नीतियां  महालेखापरीक्षक  के  प्रतिवेदन

 2005  की  संख्या  4  के  अध्याय  10  पर

 के  बारे  में  ॥6वां

 (2)  लिमिटेडਂ  के  बारे  में  ॥7वां

 अपराहन  12.01%  बजे

 जल  संसाधन  संबंधी  स्थायी  समिति

 छठ  प्रतिवेदन

 :

 श्री  रायापति  सांबासिया  राव  :  मैं  जल  संसाधन

 मंत्रालय  की  अनुदार्नों  की  मांगों  (2006-2007)  के  संबंध  में  प्रतिवेदन

 लोक  में  अंतर्विष्ट  सिफारिशों/टिप्पणियों  पर  सरकार

 द्वारा  की-गई-कार्यवाही  के  बारे  में  जल  संसाधन  संबंधी  स्थायी  समिति

 का  छठ  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 विवरण

 1

 श्री  रायापति  सांबासिवा  राव  :  में  जल  संसाधन

 संबंधी  स्थायी  समिति  के  दूसरे  तथा  चौथे  प्रतिवेदनों  लोक

 में  अंतर्थिष्ट  सिफारिशों/टिप्पणियों  पर  सरकार  द्वारा

 गई-कार्यवाही  दर्शन  वाले  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा

 पटल  पर  रखता

 24  1928  मंत्रियों  द्वारा  कक्‍तव्य  458

 अपराहन  12.02%  बजे

 वाणिज्य  संबंधी  स्थायी  समिति

 और  प्रतिवेदन

 ]

 श्री  मंजुनाथ  कुन्नुर  :  वाणिज्य

 संबंधी  स्थायी  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  काफी  उत्पादककों  की  समस्याओं  के  बारे  में  समिति  के  बहत्तरवें
 :

 प्रतिवेदन  में  अंतर्विष्ट  इसकी  सिफारिशॉं/टिप्पणियों  पर  सकार

 द्वारा  कौ-गई-कार्यवाही  संबंधी  और

 (2)  मसाला  बोर्ड  के  कार्यकरण  संबंधी

 अपराहन  12.02%  बजे

 पर्यटन  और  संस्कृति  संबंधी  स्थायी  समिति
 soe

 १०8वां  प्रतिवेदन

 .

 श्री  समिक  लाहिरी  :  मैं  इंडियां  टूरिज्म
 डेवलपमैंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  कार्यकरण  और  कार्यनिष्पादनਂ  के

 बारे  में  पर्यटन  और  संस्कृति  संबंधी  स्थायी  समिति  का

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 अपराहन  12.03  बजे

 मंत्रियों  द्वारा  ककतव्य

 :
 शहरी  विकास  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों  की  मांगों

 2006-07  के  संबंध  में  शहरी  विकास  संबंधी  स्थायी

 समिति  के  ॥4वें  प्रतिवेदन  में  अंतर्जिष्ट  सिफारिशों  के

 कार्यान्वयन  की

 *शहरी  विकास  मंत्रालक  में  राज्य  मंत्री  अजय  :

 अपने  वरिष्ठ  सहयोगी  श्री  एस  जयपाल  रेड्डी  की  ओर

 पटल  पर  रखा  गया  तथा  ग्रंथालय  में  भी  रखा  देखिए
 संख्या  5571/2006
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 अजय

 से  यह  वक्तव्य  माननीय  लोक  सभा  के  निर्देश  73  जो

 निम्नलिखित  अनुसार  के  अनुसरण  में  प्रस्तुत  कर  रहा

 अपने  मंत्रालय  के  संबंध  में  विभाग  से  संबंधित

 लोक  सभा  को  स्थाई  समिति  की  रिपोर्ट  में  निहित  सिफारिशों  के

 कार्यान्वयन  की  स्थिति  के  बारे  में  छह  माह  में  एक  बार  सदन

 में  विवरण

 सदन  के  माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  मैं  यह  सूचित
 करना  चाहंगा  कि  शहरी  विकास  संबंधी  लोक  सभा  की  स्थाई

 समिति  की  ॥4र्वी  रिपोर्ट  लोक  सभा  में  22  2006  को  पेश  की

 गई  रिपोर्ट  में  19  सिफारिशें  निहित  हैं  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्रवाई

 की  अद्यतन  स्थिति  अनुलग्नक  में  प्रत्येक  सिफारिश  के  आगे  दर्शाई  गई

 शहरी  विकास  मंत्रालय  द्वारा  इन  सिफारिशों  पर  2006  की

 स्थिति  अनुसार  की  गई  कार्रवाई  का  नोट  शहरी  विकास  संबंधी  स्थाई

 समिति  को  28  2006  को  भेजा  गया

 माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  करना  चाहूंगा

 कि  सरकार  द्वारा  जिन  19  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  गया  है  उनके

 संबंध  जहां  कहीं  आवश्यक  आगे  की  अनुवर्ती  कार्रवाई  की

 इस  वक्तव्य  का  अनुलग्नकक  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया

 अपराइन  12.03%  बजे

 विज्ञन  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  से  संबंधित  विज्नन  और

 पर्यावरण  और  वन  संबंधी  स्थायी  समिति  के

 प्रतिवेदन  में  अंतविष्ट  सिफारिशों के  कार्यान्वयन

 की

 ]

 नविज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  तथा  पृथ्वी  विज्ञन  मंत्री  कपिल

 :  मैं  लोक  सभा  बुलेटिन  -  दिनांक  01

 2004  के  तहत  जारी  लोक  में  प्रक्रिया  एवं  कार्य  संचालन  नियमावली

 ब्रंथालय  में  रखा  देखिए  संख्या  5572/2006
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 के  नियम  389  के  प्रावधानों  के  अनुसरण  में  लोफ  सभा  के  माननीय

 अध्यक्ष  के  निदेश  पर  विज्ञान  और  पर्यावरण  तथा  वन  संबंधी

 संसदीय  स्थायी  समिति  एस  की  एक  सौ  पचपनरवीं

 प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  की  स्थिति  पर  यह  वक्तव्य

 दे  रहा

 विज्ञान  और  पर्यावरण  तथा  वन  संबंधी  स्थायी  समिति

 ने  लोक  सभा  में  18  2006  को  अपना  एक  सौ  पचपनवीं

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  समिति  की  प्रतिवेदन  में  कुल  13  सिफारिशें

 की  गई  इन  सिफारिशों  पर  की  गई  कार्रवाई  की  जानकारी  समिति

 को  दी  गई  कार्वान्वयन  की  वर्तमान  स्थिति  का  विस्तृत  विवरण

 अनुबंध  में

 अपराइन  12-04  बजे

 कोकला  मंखलव  से  संबंधित  कोयला  और  इस्पात

 संबंधी  स्थायी  समिति  के  ॥4वें  प्रतिकेदन  में  अंतर्थिष्ट

 सिफारिशों  के  कार्याजयन  कौ

 ]

 बकोकला  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  दासरि  नाराषण  :

 लोक  सभा  संसदीय  दिनांक  ।

 2004  के  तहत  जारी  लोक  सभा  के  माननीय  अध्यक्ष  के  निदेश

 के  अनुसरण  में  कोयला  तथा  इस्पात  से  सम्बद्ध  संसद  की  स्थायी  समिति

 की  ॥4वें  प्रतिवेदन  में  ठउल्लिखित  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  की  स्थिति

 के  संबंध  में  यह  वक्‍तव्य  दे  रहा

 कोयला  तथा  इस्पात  से  सम्बद्ध  स्थायी  समिति  लोक

 की  ॥4वां  प्रतिवेदन  22.3.2006  को  लोक  सभा  में  प्रस्तुत  की  गई

 समिति  की  रिपोर्ट  में  उल्लिखित  सिफारिशोॉ/टिप्पणियों  के  संबंध  में  कृत

 कार्रवाई  के  विवरण  कोयला  और  इस्पात  से  सम्बद्ध  स्थायी  समिति  को

 13-6.2006  को  भेज  दिए  गए

 उक्त  रिंपोर्ट  में  समिति  ने  15  सिफारिशें  की  हैं  जिनमें  सरकार

 की  ओर  से  कार्रवाई  की  मांग  की  गई  ये  सिफारिशें  कोल

 इंडिया  में  जनशक्ति  अतिरिक्त  जनशक्ति  के  बोर्ड

 पटल  पर  रखा  गया  तथा  ग्रंथालय  में  भी  रखा  देखिए
 संख्या  5573/2006
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 स्तर  के  पर्दो  को  पेंशन  स्वैच्छिक  सेवा  निवृत्ति
 हैम  की  खरीद  और  उपयोग  तथा  आउटसोसिंग  आदि  जैसे

 मुद्दों  से  संबंधित

 समिति  द्वारा  की  गई  विभिन्न  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  की  मौजूदा
 स्थिति  मेरे  वक्तव्य  के  अनुबंध  में  दी  गई  है  जिसे  सदन  के  पटल  पर

 रख  दिया  गया  मैं  इस  अनुबंध  के  सभी  विषयों  को  पढ़कर  सदन

 का  बहुमूल्य  समय  बर्बाद  नहीं  करना  मैं  अनुरोध  करना  चाहूंगा
 कि  इसे  पढ़ा  हुआ  मान  लिया

 अपराहन  12.05  बचे

 सभा  का  कार्य

 ]  4

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  मैं  घोषणा  करता  हूं  आपकी  अनुमति  से  कि  सत्र

 की  शेष  अवधि  के  दौरान  निम्नलिखित  किए  जाने  वाले  सरकारी  कार्य

 किया

 1.  आज  की  कार्यसूची  से  अग्रेनीत  सरकारी-कार्य  की  किसी

 मंद  पर  विचार

 2...  राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारित  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार

 करना  और  उन्हें  पारित

 सिक्किम  विश्वविद्यालय  2006;

 त़िपुरा  विश्वविद्यालय  2006;  और

 राजीव  गांधी  विश्वविद्यालय  2006

 3...  प्रतिभूति  संविदा  संशोधन  2006  पर

 विचार  कर  और  इसे  पारित

 4...  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  बाल  विवाह  निषेध

 2006  पर  विचार  करना  और  उसे  पारित

 5...  शज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  प्रशासनिक  अधिकरण
 ,

 2006  पर  विचार  करना  और  उसे  पारित
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 श्रीमती  अर्चना  नायक  :  अगले  सप्ताह  के

 दौरान  सभा  में  चर्चा  के  लिए  निम्नलिखित  दो  मर्दों  को  सम्मिलित  किया

 1...  संसद  और  राज्य  विधान  सभाओं  में  महिलाओं  के  लिए

 33  प्रतिशत  आरक्षण  के  लिए  विधेयक  प्रस्तुत  किए  जाने

 की

 2.  उन  जिनकी  आयु  60  वर्ष  की  हो  चुकी  के

 लिए  पेंशन  योजना  शुरू  किए  जाने  की

 श्री  चन्द्रप्पन  :  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची

 में  निम्नलिखित  मर्दे  सम्मिलित  की

 1...  ..  सुप्रसिद्ध  अल  जजीरा  और  अल  अकबर  दूरदर्शन  और  रेडियो

 चैनलों  से  भारत  में  प्रसारण  करने  पर  रोक  लगाने  का

 सरकार  का  ऐसी  कार्यवाही  है  जो  हमारी  स्वतंत्र

 विदेश  नीति  के  अनुरूप  से  मेल  नहीं  खाती

 2...  उन  सैकडडों  वृद्ध  जिन्हों  ने  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन

 के  लिए  आवेदन  किया  को  यह  पेंशन  न  देने  की  केन्द्र

 की  नीति  पर  चर्चा

 श्री  शैलेद्र  कुमार  :  अध्यक्ष  कृपया  आगामी

 सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  निम्नांकित  दो  विषयों  को  सम्मिलित  किया

 1.  देश-विदेशों  में  22  करोड़  भोजपुरी  भाषा  बोलने  वालों

 का  सम्मान  व  स्वाभिमान  की  रक्षा  हेतु  भोजपुरी  भाषा

 को  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  किया

 2.  पूरे  देश  में  प्राइमरी  में  उच्च  शिक्षा  तक  सरकारी  व  गैर

 सरकारी  शिक्षण  संस्थाओं  में  मनमाने  ढंग  से  फीस  वसूली
 पर  रोक  लगाने  हेतु  एक  फीस  निर्धारण  हेतु  विशेषज्ञ  समिति

 का  गठन  किया

 श्री  रामदास  आठउबले  :  अध्यक्ष  कृपया  आगामी

 सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  निम्नांकित  दो  विषयों  को  सम्मिलित  किया

 जाए
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 रामदास

 1.

 श्री  अंजनकुमार  यादव  :  अध्यक्ष  -

 देश  को  सरप्लस  भूमि  को  और  फोरेस्ट  कंजर्वेशन  एक्ट

 में  जरूरी  संशोधन  करके  अतिरिक्त  भूमि  को  देश  के  गरीब

 एवं  दलित  समुदाय  के  भूमिहीन  लोगों  को  सिर  छिपाने

 और  जीविका  चलाने  के  लिए  खेतीबाड़ी  हेतु  भूमि  का

 आवंटन  सुनिश्चित  किए  जाने  से  संबंधित

 कृषि  और  उससे  जुड़े  आर्थिक  सैक्टरों  में  सुधार  के  लिए

 किसी  उच्च  स्तरीय  समिति  को  गंठित  करके  किसार्नो

 को  उनकी  फसल  का  वाजिब  मूल्य  दिलाए  जाने  से  संबंधित

 मेरे  निम्न  प्रस्तायों  को  लोकसभा  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यवाही  में

 शामिल  किया

 1.  हैदराबाद  में  मैट्रो  रेलवे  की  सुविधा  दिलवाये  जाने  का

 जिससे  हैदराबाद  के  लोगों  को  आने-जाने  में  सुविधा  हो

 सके  और  उनको  यात्रा  का  समय  बच

 हैदराबाद  को  ए  यन  सिटी  बनाने  का  जिससे  यहां

 के  साफ्टवेयर  और  हार्डवेयर  व्यवसाय  को  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर

 तक  ले  जाया  जा

 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  अध्यक्ष  मेरे  निम्न  स्तावों

 को  लोकसभा  की  अगले  हफ्ते  की  कार्यवाही  में  शामिल  किया

 क  नेपाल  गोरखपुर  देवरिया  भागलपुर  सिकन्दरपुर  बक्सर

 जो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  है  उसमें  उत्तर  प्रदेश  में  पड़ने

 वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  अभी  तक  पूरा  नहीं  किया  गया

 उसका  कार्य  लोकहित  में  शीघ्र  अति  शीघ्र  पूरा  किये

 जाने  का  कार्य

 भाटपारा  भिंगारी  भवानी  छापर  से  बिह्मर  जाते  वाला  राष्ट्रीय

 राजमार्ग  जो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  हो  चुका  है  उसे  शुरू

 करने  का

 श्री  सुनील  ख्कय॑  :  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची

 में  निम्नलिखित  मर्दे  शामिल  की

 15  2006  464

 पोण्डा  और  मालो  जैसी  जातियां  पश्चिम  बंगाल

 और  अन्य  राज्यों  में  अनूसूचित  जातियां  परंतु  उत्तर  प्रदेश

 और  उत्तरांचल  राज्यों  में  इन  विशेषरूप  से  बंटवारे

 के  दौरान  विस्थापित  को  अनुसूचित  जाति  की  सुविधा

 नहीं  की  गई

 दिल्ली  में  विशेषरूप  से  करोलबाग  में  बंगाली  स्वर्णकारों

 का  रात्रि  में  काम  करने  के  पश्चात  अपने  कार्य  स्थल

 छोड़कर  जाते  समय  पुलिस  द्वारा  प्रतांडित  और  परेशान  किया

 पुलिस  द्वारा  उन्हें  सोना  देने  के लिए  मजबूर  किया

 जा  रहा  और  ऐसा  न  करने  पर  उन्हें  या  तो  जेल

 में  बंद  कर  परेशान  किया  जाता  है  या  फिर  उनसे  जुर्माना

 वसूल  किया  जाता

 श्री  मोहन  :  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची

 में  निम्नलिखित  मर्दे  की

 1.  असंगठित  कारीगरों  और  खिलौना  बनाने  वालों  जो  बच्चों

 के  लिए  सामान  बनाते  को  सामाजिक  सुरक्षा  प्रदान  करना

 और  उनके  पुनर्वास  की  व्यवस्था

 परम्परागत  जिमनास्टों  की  पहचान  करना  और  उन्हें

 प्रोत्साहित  करना  और  उनमें  से  संभावित  खिलाड़ियों  और

 प्रशिक्षणकर्ताओं  को  प्रशिक्षण  जिनकी  देश  को  महती

 आवश्यकता

 श्री  सुरवरम  सुझाकर  रेड्डी  :  अगले  सप्ताह

 की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित  मर्दे  सम्मिलित  की

 1.  महिला  आरक्षण  विधेयक  क्योंकि  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा

 जिसके  बारे  में  प्रमुख  राजनीतिक  दलों  के  बीच  सहमति

 आंध्र  प्रदेश  के  नालगोंडा  जिले  में  सेरीपल्ली  नामक

 गांव  में  जनमत  के  विपरीत  यूरेनियम  प्रोसेसिंग  इकाई  की

 स्थापना  जिससे  नागार्जुन  सागर  का  जल  प्रदूषित

 करण  सिंह  यादव  :  माननीय  अध्यक्ष

 निम्नलिखित  मदों  को  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सूचीਂ  में  सम्मिलित  किया
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 1...  उच्च  न्यायिक  सेवाओं  की  नौकरियों  में  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  पिछड़ा  वर्ग  क ेलिए  आरक्षण
 प्रदान  करने  की

 2...  संसद  और  विधान  सभाओ  में  महिलाओं  को  आरक्षण  प्रदान
 करते  समय  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य

 पिछड़ा  वर्ग  को  महिलाओं  के  लिए  आरक्षण  प्रदान  की
 की

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  क्या  आप  कुछ  कहना

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रिमरंजन
 :  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं  सभा  से  अनुरोध

 करता  हूं  कि  महत्वपूर्ण  वन  अधिकार  को  पारित

 करने  की  तात्कालिकता  को  देखते  हुए  मैं  इसे  सभा  में  प्रस्तुत  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  :  की  बात  आपको

 उनको  जवाब  देना  टड

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  मैंने  दलों  के  साथ  विचार  विमर्श  किया

 यद्यपि  में  सरकारी  तौर  पर  कहता  हूं  फिर  भी  मैं  आपको  आश्वस्त

 करता  हूं  कि  हमे  पूर्वोददरण  के  रूप  में  नहीं  लिया  क्या  आज

 हम  गैर  सरकारी  सदर्स्यों  के  कार्य  को  सायं  6.00  बजे  तक  स्थगित

 कर  सककते  है  ताकि  वन  अधिकार  विधेयक  को  पारित  किया  जा

 यह  अत्यंत  महत्वपूर्ण  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  विचार  जानना  चाहता

 विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  अध्यक्ष  इस

 बिल  के  आज  पारित  किए  जाने  में  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  और

 इसे  पहले  करने  का  मंत्री  जी  ने  जो  प्रपोजल  दिया  वह  भी  ठीक

 लेकिन  यह  इररेगुलर  तरीका  अभी  तक  अमेंडमेंट्स  नहीं  आई

 )

 हमें  संशोधन  भी  प्राप्त  नहीं  हुए
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 अध्यक्ष  महोदव  :  आप  ठीक  कहते

 विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  में  अनुरोध  करना  चाहता

 ]

 आज  बिल  भी  नहीं  आया  है  और  बिल  को  सरकुलेट  किया  जाना

 चाहिए  पुराना  बिल  जो  पहले  स्टैण्डिंग  कमेटी  की  रिकर्मेंडेशन्स

 कया  वह  नहीं  आई  जो  अमेंडमेंट्स  की  जाएंगी  वह  भी  पता

 नहीं  है और  हम  अमेंडमेंट्स  में  क्या  अमेंडमेंट्स  करें  यह  भी  पत्ता  नहीं

 इसलिए  यह  एक  इररेगुलर  तरीका  लेकिन  चूंकि  यह  बिल  बहुत
 जरूरी  इसलिए  हम  भी  चाहते  हैं  कि  इसे  पास  कर  दिया
 >>

 अध्यक्ष  महोदव  :  मैं  आपसे  सहमत  हूं  कि  इसे  पृर्वोदाहरण  के

 रूप  में  नही  लिया  क्योंकि  सभी  पक्ष  इसमे  सहमत  मे  हपकी

 अनुमति  देता

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  यह  आत्यंत  महत्वपूर्ण
 विधेयक  है  और  हम  काफी  दिनो  से  इसकी  प्रतीक्ष  भी  कर  रहे  है

 इस  विधेयक  को  आज  पारित  किया  जाना

 अध्यक्ष  महोदव  :  ठीक  है  आपका

 शी  रामजीलाल  सुमन  :  अध्यक्ष  यह  खिल

 अभी  सरकुलेट  नहीं  हुआ

 अध्यक्ष  महोदव  :  बिल  सरकुलेट  हुआ  लेकिन  मेरी  कत

 ]

 श्री  बृज  किशोर  ज़िफती  :  इसे  अथी  तक  परिक्तलित

 भी  नहीं  किया  गया  हमें  अभी  तक  प्रात  भी  गहीं  हुए

 अध्यक्ष  महोदव  :  यही  तो  सथस्था  यदि  अध्यक्ष  कुछ  कहता

 चाहता  है  तो  कोई  सुनना  नहीं  आप  ऋहते  है  कि  मैं  सिर्फ

 आपकी  बातें  लेकिन  कभी  उम्रप  भी  मेरी  झत  सुनने  कृपयਂ
 बैठ  क्‍या  आप  सहमत
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 श्री  गुरुदास  दासगुप्त  :  मैं  तो  यह  अनुरोध  कर  रहा

 हूं  कि  गैर  सरकारी  सदस्यो  के  कार्य  के  समय  को  बदलने  के  इस

 सुझाव  को  पूर्वोदाहरण  के  रूप  में  न  लिया

 अध्यक्ष  महोदव  :  मैं  पहले  ही  यह  बता  चुका

 श्री  गुरुदास  दासयुस्‍्त  :  दूसरा  जिस  तरीके  से  सरकार  इस  विधेवक

 को  ला  रही  कह  सही  नहीं  हमे  अभी  तक  संशोधन  भी  नहीं

 मिले

 अध्यक्ष  महछोदव  :  ठीक  क्या  मैं  विषय  को  स्पष्ट  सभा

 के  सभी  वर्ग  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  लिए  तैयार  इसीलिए

 मैने  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृषया  मेरी  बात  अन्यथा  मैं  इसकी

 अनुमति  नहीं  इसे  पूर्वोदाहरण  के  रूप  में  नहीं  लिया

 श्री  मुख्दास  दासभुप्त  :  इससे  पहले  कि  आप  अपना  विनिर्णय

 प्रक्रियागत  पहलू  भी  देखा  जाना

 अध्यक्ष  महोदव  :  मैं  वही  कर  रहा  श्री  दासगुप्त  मुझे  अपनी

 बात  पूरी  ते  करने

 श्री  रामदास  आठवले  :  यह  बिल  आज  हीं  पास  होना

 अध्यक्ष  महोदव  :  आप  मेहरबानी  करके  बैठ
 आपकी  जात

 रिकार्ड  में  नहीं  जा  रही

 ]

 .  अध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  पूरा  जैसाकि  मैने  पहले  ही  बता

 में  सम्मिलित  नहीं  किया

 दिया  यह  चाहता  है  कि  इसे  पारित  किया  जाए  और  जैसाकि  आप

 सभी  ने  इसके  महत्व  और  ताटकालिकता  के  करे  में  कहा  है  तो  हम

 प्रक्रिया  से  हटते  सामान्य  तरीके  में  काम  करने  के  तरीके  में  थोड़ा

 इटकर  यह  कर  रहे  मैं  सहमत  भविष्य  में  भी  इस

 प्रकार  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  अब  तक

 कि  असाधक्षारण  परिस्थिति  उत्पन्न  नहीं  और  सभी  वर्ग  के  सदस्य

 सहमत  नहीं

 यहां  मुझे  बताया  गया  है  कि  विधेयक  परियालित  कर  दिया  गया

 है  जिसे  स्थायी  समिति  को  भेजा  गया  था  और  स्थायी  समिति  ने  कुछ

 सुझ्नाव  भी  दिए  थे  और  स्थायी  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया

 था  जिसे  सभी  माननीय  सदस्यों  के  पास  भेजा  गया  ऐसा  लगता

 है  कि  माननीय  प्रत्येक  सदस्य  ने  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  मैं  इसकी

 कोई  शिकायत  नहीं  कर  रहा  इसलिए  प्रक्रिया  के  इसे  पुनः

 प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  केवल  एक  बात  है  कि  संशोधन  अंग्रेजी

 संस्करण  में  तुरंत  परिचालित  किए  जा  रहे  हमें  और  समय

 व्यर्थ  नहीं  करना

 विजब  कुमार  मल्होत्रा  :  अगर  कोई  सदस्य  संशोधन  देना

 चाहते  तो  उसे  भी  आप  अनुमति  दे

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  हम  उसकी  भी  अनुमति  दे

 1

 विजन  कुमार  मल्होझ  ;  सात  दिन  पहले  इस  बिल  को  केबिनेट

 ने  पास  कर  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मल्होत्रा  मै  अपनाई  गई  इस  प्रक्रिया

 के  बारे  में  सभी  माननीय  सदस्यों  कौ  टिप्पणियों  से  सहमत

 अब  हम  मद  संख्या  2।  लेते

 श्री  बूथ  किशोर  त्रिफ़ठी  :  सरकार  को  इसकी  पुनरावृत्ति

 नहीं  करने  के  लिए  भी  कहा  जाना  यह  विधेयक  नियमानकूल
 नहीं
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  ऐसा  नहीं  करना  अध्यक्षपीठ  की  टिप्पणी

 सबके  लिए  अनिवार्य  है  यह  देश  की  सरकार  सहित  प्रत्येक  व्यक्ति

 के  लिए  बाध्यकारी

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  2  पर  चर्चा  मेरा

 अनुरोध  है  कि  कृपया  नियर्मों  का  पालन  करें  ध्यानाकर्षण  मामले

 यह  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  कुछ  महत्वपूर्ण  मामले  भी  मैं  उसको

 अनुमति  देना  चाहता  लेकिन  कृपया  यह  सुनिश्चित  कीजिए  कि  नियमों

 का  पालन  आप  टिप्पणियां  कर  सकते  हैं  और  स्पष्टीकरण  की  मांग

 कर  सकते

 श्री

 श्री  किन्जरपु  ग्ेरननायडु  :  महोदय  क्या  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव  के  बाद  कालਂ  पर  चर्चा  ...(

 अध्यक्ष  महोदव  :  कालਂ  कुछ  नही

 श्री  गुरुदास  दासगुप्त  :  आप  अपना  कालਂ  खो  रहे  हैं

 --(

 श्री  किन्जरपु  येरननायडु  :  मैं  उस  पर  बाद  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  यह  काम  का  समय

 अपराइन  12-19  बजे

 अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर

 ध्यान  दिलाना

 देश  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  और  केरल  में  बीडी

 कामगारों  की  समस्याएं  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा

 उठाए  गए  कदम

 श्री  किन्जरपु  येरननायडु  :  मैं  स्वास्थ्य

 और  परिवार  कल्याण  प्ंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के
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 निम्नलिखित  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  और  अनुरोध  करता  हूं  कि

 वह  इस  संबंध  में  वक्तव्य

 विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  और  केरल  में  बीडी  कामगारों

 के  सामने  आ  रही  समस्याओं  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा

 उठाए  गए  कदमों  के  बारे

 अध्यक्ष  महोदव  :  मै  समझता  हूं  कि  वक्तव्य  को  परिचालित  कर

 दिया  गया

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  महोदय  हमारी  सूचना  केरल

 और  आंध्र  प्रदेश  से  ही  संबंधित  नहीं  है  बल्कि  पूरे  देश  से

 श्री  बृज  किशोर  त्रिपाठी  :  यह  समस्या  श्रम  मंत्रालय

 से  भी  संबंधित

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  इसे  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री

 को  भेजा

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  को  भी

 यहां  उपस्थित  होना

 अध्यक्ष  महोदव  :  इस  तरह  व्यवधान  डालते  रहना  बेमानी  आपको

 पहले  अध्यक्षपीठ  की  बात

 :  जी  किन्लरपु  येरननायडु  :  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  भी

 यहां  वह  भी  इसका  ध्यान

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  मूल्यवान  टिप्पणियां  नोट  कर  ली  गयी

 श्रम  और  रोजगार  मंऋलय  के  राज्यमंत्री  ऑस्कर  :

 जी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  का

 उत्तर  उनके  द्वारा  पढ़े  जाने  के  बजाय  सभा  पटल  पर  रखा  गया  मान

 लिया  जा  सकता  मैं  समझता  हूं  कि  आप  सभी  को  यह  मिल  गया
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 वस्वास्थ्य  और  परिकर  कल्याण  मंत्री  अंबु्माण  :

 महोदय  बीडी  उद्योग  ने  तम्बाकू के  इस्तेमाल  के  बुरे  प्रभावों  को  प्रदर्शित

 करने  वाली  खोपड़ी  और  हडिडयों  की  विनिर्दिष्ट  क्रासरूपी  चेतावनियां

 और  सचित्र  चेतावनियां  छापने  के  लिए  व्यवस्था  करने  हेतु  हाल  ही

 में  अधिसूचित  और  अन्य  तम्बाकू  उत्पाद  एवं

 2006'  पर  अपनी  चिंता जताई  उनके  अनुसार  बीड़ी
 के  पैकेजों  पर  सचित्र  चेतावनियां  छापने  की  आवश्यकठा  अपेक्षित  नहीं

 है  क्योंकि  बीडी  का  सेवन  करना  तम्बाकू के  अन्य  रूपों  की  तुलना
 में  कम  हानिकारक  है  और  ऐसी  अपेक्षा बीडी  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 डाल  रही  है  जिसके  परिणामस्वरूप  लाखों  बीडी  कामगार  बेरोजगार  हो

 रहे

 मैं  यह  स्पष्ट  करमा  चाहूंगा  कि  इस  समय  देश  में  बीडी  के  रूप

 में  कुल  इस्तेमाल  का  लगभग  45  प्रतिशत  बीडी  के  रूप  में  सिगरेट

 और  खस्कए  जाने  वाला  तम्बाकू  का  उपयोग  15  प्रतिशत  और

 40  प्रतिशत  बीडी  का  सेवन  अधिकतर  बच्चों  सहित  गरीब  और

 समाज  के  कम  पढ़े-लिखे  वर्ग  द्वारा  किया  जता  इसके

 मैं  यह  भी  स्पष्ट  करंना  चाहूंगा  कि  यह  बताने  के  लिए  कोई  प्रमाण

 नहीं  हैं  कि  किसी  भी  रूप  में  तम्बाकू  का  इस्तेमाल  कम  हानिकारक

 विश्व  बैंक  और  टाटा  इंस्टीटयूट  ऑफ  फंडामेंटल  रिसर्च  द्वारा  संयुक्त
 रूप  से  प्रकाशित  भारत  में  तम्बाकू पर  अनुसंघान  के  संकलन  में  यथासूचित

 तुलनीय  उत्पादन  मूल्यांकन  अध्ययन  से  यह  निष्कर्ष  निकला  कि  बीडी
 में  परम्परागत  सिगरेट  की  अपेक्षा  निकोटीन  का  अधिक  सांद्रण  होता

 है  और  यह  मानना  तर्कसंगत  है  कि  बीडी  के  सेवनकर्ताओं  को  निकोटीन

 का  आदी  होने  का  खतरा  रहता  हैं  यद्यपि  बीडी  परम्परागत  सिगरेट  से

 छोटी  होती  फिर  भी  वे  परम्परागत  सिगरेट  की  ही  तरह  फतक  एवं

 व्यसनी  हो  सकती  इसके  अतिरिक्त  बीडी  का  सेवन  बार-कर  और

 अधिक  लंबे  कश  लगा  कर  किया  जाता  इसलिए  इससे  वास्तव

 में  अखिक  निकोटीन  सांस  के  जरिए  अंदर  जाता  है  और  इससे  सिगरेट

 की  अपिज्ञा  अधिक  हृदयवाही  प्रभाव  होते  हैं  तथा  2-3  गुना  अधिक

 यार  सांस  के  जरिए  अंदर  जाता  कई  अध्ययनों  में  यह  कताया  गया

 है  कि  सिगरेट  के  सेवन  की  अपेक्षा  बीडी  के  सेवन  से  अत्यधिक  मौतें

 होती  हैं  और  रोगों  से  ग्रस्त  होने  का  अधिक  खतरा  रहता  बीड़ी
 के  सेवन  से  मुख  के  कैंसर  के  होने  का  तीन  गुणा  अधिक  खतरा

 रहता  है  और  अध्ययन  ने  यह  भी  दर्शाया  है  कि  बीडी  का  सेवन  हइृदयवाहिका

 रोग  का  एक  महत्वपूर्ण  कारण  आगे  के  अध्ययनों  से  इंगिव  होता

 है  कि  बीडी  बनाने  वाले  बच्चे  पालथी  मार  कर  घंटों  करते  हैं

 श्भा  पटल  पर  रखा  गया  और  ग्रंधालय  में  भी  रखा  ट्रेजिए
 संख्या  5574/2006

 15  2006  की  ओर  ध्यान  दिलाना  472

 और  थे  प्रायः  पीठ-दर्द  और  घुटनों  कौ  समस्याओं  से  पीडित  होते  हैं

 और  आगे  आने  वाले  समय  में  कई  बच्चों  को  चिरकारी

 दमा  और  क्षय  रोग  भी  हो  जाता

 .  इन  तथ्यों  और  तम्बाकू  के  उपभोग  के  कारण  कैंसर  से  होने  वाली

 लगभग  50  प्रतिशत  मौतों  को  देखते  हुए  वर्ष  2003  में  बनाए  गए

 कानून  का  मुख्य  लक्ष्य  तम्बाकू-उत्पादों  के  सेवन  को  निरूत्साहित  करना

 इस  कानून  में  विभिन्न  तम्बाकू  उत्पादों  में  कोई  अंतर  नहीं  किया

 यह  अधिनियम  मानव  संसाधन  विकास  विभाग  से  संबंधित  संसदीय

 समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  बनाया  गया  है  जिनमें  विशिष्ट

 तौर  पर  सिफारिश  की  गई  थी  कि  लिखित  चेतावनी  के  अलावा  खोपड़ी

 एवं  क्रास  बोन्स  जैसे  कुछ  चिन्ह  ऐसे  अन्य  चित्र  भी  निरक्षः  अथवा

 कम  साक्षर  उपभोक्‍त्ररओ  की  सुविधा  के  लिए  दिखाए  समिति

 ने  अपनी  सिफारिशों  को  अंतिम  रूप  देने  के  पूर्व  विभिन्‍न  तम्बाकू  उद्योग/संघों
 के  साथ  व्यापक  परामर्श  किया  हम  तम्बाक्‌  नियंत्रण  संबंधी  विश्व

 स्वास्थ्य  संगठन  द्ांचागत  कनर्वेशन  के  एक  पक्षकार  भौ

 हैं  जिसका  उद्देश्य  वैश्विक  रूप  से  तम्बाकू  के  सेवन  को  कम  करना

 है  जिसके  तहत  हमें  तम्बाकू  उत्पादों  पर  सचित्र  स्वास्थ्य  चेतावनियां  दिखाने

 सहित  अनेक  उपाए  करने

 ऐसा  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  हाल  ही  में  अधिसूचित  किए

 गए  नियर्मों  का  रोजगार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  मैं  अवश्य  ही  यह

 स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  यह  इंगित  करने  के  लिए  भी  अध्ययन

 गए  हैं  कि  वर्तमान  उपाय  जैसे  विभिन्‍न  सकारात्मक  जनस्वास्थ्य  उपायों

 का  तम्बाकू  उत्पाद  की  नशीली  प्रकृति  तथा  मांग  में  कमी  लाने  के

 लिए  लगने  वाले  समय  के  कारण  उद्योग  पर  कोई  तात्कालिक  आर्थिक

 प्रभाव  नहीं  दूसरी  इन  सकारात्मक  जनस्वास्थ्य  ठपायों  से

 राष्ट्र  के  समग्र  स्वास्थ्य  एवं  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  लाने  में  सफलता

 इसके  अलावा  ये  नियम  अभी  लागू  होने  हैं  और  इसलिए  यह

 निष्कर्ष  निकालने  का  अभी  समय  नहीं  आया  है  कि  ऐसी  सचित्र  चेतावनियों

 के  प्रभाव  से  बीडी  विनिर्माण  इकाइयां  ज्ंद  हो  जायेगी  और  कामगार

 बेरोजगार  हो

 श्री  किन्यरपु  यैरननावड्ु  :  भारत  सरकार  द्वारा  5.7.2006  की

 अधिसूचना  में  उत्पादकों  को  निदेश  दिया  गया  है  कि  वे  0।

 2007  से  बीडी  पर  खोपड़ी  हड्डी  आदि  का  चित्र  प्रदर्शित  उद्योगों

 के  मालिक  सभी  बीडी  उद्योग  को  बंद  करने  की  तैयारी  कर  रहे

 करीब  तीन  करोड  लोग  पूरे  देश  में  इस  उद्योग  पर  निर्भः  कर  रहे

 हैं  विशेषकर  तीन  लाख  बीडी  मजदूर  आंध्र  प्रदेश  में  काम  कर  रहे

 इनमें  से  अधिकांश  गरीब  वर्ग  से  अनुसूचित
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 अनुसूचित  अल्पसंख्यक  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  से  इस

 अधिसूचना  द्वारा  यदि  उद्योग  बंद  हो  जाते  हैं  तो  सभी  बेरोजगार  हो

 एक  तरफ  तो  सरकार  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम

 द्वारा  रोजगार  उपलब्ध  करा  रही  है  वहीं  दूसरी  तरफ  ऐसी  अधिसूचनाएं
 लाकर  हम  उन्हें  बेरोजगारी  की  और  धकेल  रहे

 ऐसे  परिदृश्य  आंध्र  प्रदेश  के  लोगों  की  ओर  से  मैं  यहां  इसका

 उल्लेख  करना  चाहता  आंध्र  प्रदेश  विधानसभा  ने  पहले  ही  सर्वसम्मत

 संकल्प  पारित  किया  है  और  भारत  सरकार  द्वारा  5.7.2006  को  जारी

 अधिसूचना  वापस  लेने  के  लिए  सूचित  किया  इसी  कारण  मैं

 भारत  सरकार  से  विनम्नतापूर्वक  यह  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  कृपया

 बीडी  मजदूरों  के  हित  के  लिए  इस  अधिसूचना  को  वापस  ले
 अन्यथा  उन्हें  अपूरणीय  हानि  उठनी  वे  अपना  रोजगार  खो

 हाल  ही  में  माननीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  ने  भी

 बयान  में  कहा  था  कि  इस  अधिसूचना  को  लंबित  रखा  और

 उन्हें  वैकल्पिक  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  बाद  ही  इसे  लागू  किया

 माननीय  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  ने  भी  आंध्र  प्रदेश  के  लोगों

 विशेषकर  बीडी  मजदूरों  को  आश्वासन  दिया  कि  वे  इस  मामले  की

 पड़ताल  कर  आवश्यक  कदम

 ऐसे  परिदृश्य  में  बीडी  मजदूरों  के  हित  में  यह  बेहतर  होगा  कि

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किया  गया  अध्यादेश

 वापस  ले  लिया  दस  लाख  लोग  रोजगार  से  हाथ  धो

 आपने  वैकल्पिक  रोजगार  उपलब्ध  कराए  बगैर  अचानक  ऐसा

 अध्यादेश  जारी  कर  यह  विधान  2003  में  पारित  किया  गया

 लेकिन  आपने  हाल  ही  में  अधिसूचना  जारी  की  उन्होंने  इसे

 पहले  क्‍यों  नहीं  जारी  वे  वैकल्पिक  रोजगार  उपलब्ध  कराना

 चाहते  थे  और  उन्हें  मजदूरों  का  संरक्षण  करने  हेतु  कदम  उठाना

 इसी  कारण  पिछली  सरकार  ने  इस  अधिसूचना  को  जारी  करने  में  देर

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न

 श्री  किन्जरपु  वेरननायडु  :  ऐसे  परिदृश्य  में  आपको  आंध्र  प्रदेश

 के  लोगों  की  भावना  का  आदर  करना  आंध्र  प्रदेश  विधान

 सभा  ने  सर्वसम्मत  संकल्प  पारित  किया  इसका  अर्थ  है  कि  आंध्र

 प्रदेश  के  आठ  करोड़  लोगों  को  अभिरूचि  इस  अधिसूचना  को  वापस

 लेने  में  भारत  सरकार  को  इस  अधिसूचना  को  तत्काल  प्रभाव  से

 वापस  ले  लेना
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 अध्यक्ष  महोदंय  :  बाबू  राव  मिडियम  को  केवल  एक  स्पष्टीकरण

 बाबू  राव  मिडियम  :  महोदय  बीडी
 उच्चयोग  बीडी  पीने  की  आदत  को  बढ़ावा  दे  रही  बीडी  पीना  आजकल

 गरीब  लोगों  की  विलासिता  इस  संबंध  में  मैं  पहले

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  से  नहीं  बल्कि  श्रम  और  रोजगार

 मंत्री  से  सवाल  करना  चाहता

 करीब  42  लाख  लोग  इस  उद्योग  पर  निर्भर  बीडी  उद्योग  को

 वनों  से  कच्चा  माल  मिलता  जनजातीय  महिलाओं  द्वारा  तेंदु  के  पत्ते

 जमा  किए  जाते  इस  बीडी  उद्योग  का  यही  पहला  चरण  दूसरा
 चरण  है  वे  किसान  जो  तंबाकू  उपजाते  तीसरे  चरण  में  बीडी  बनाने

 का  काम  आता  बीडी  बनाने  की  भी  कई  प्रविधियां  निःसंदेह

 यह  स्वास्थ्य  के  लिए  बहुत  घातक

 क्या  सरकार  बीडी  मजदूरों  को  किसी  प्रकार  का  परिचय  पत्र

 केवल  एक  तरह  का  पत्र  ही  दिया  जाना  उन्हें

 नजरअंदाज  किया  जा  रहा  हैं  कानून  1966  या  1970  से  ही  बने

 ये  कानून  लागू  नहीं  किए  जा  रहे  मैं  माननीय  श्रम  मंत्री  से

 जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  वे  इन  मजदूरों  को  कोई  परिचय  पत्र  जारी

 मेरे  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  माननीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 मंत्री  से  उनके  लिखित  उत्तर  में  यह  कहा  गया  है  कि  केवल  बीडी

 से  ही  सिगरेट  से  अधिक  मुख  कैंसर  हो  रहा  सरकार  उत्पाद  शुल्क
 के  रूप  में  प्रति  हजार  बीडी  पर  6  रुपये  प्राप्त  कर  रही  है  लेकिन

 प्रति  हजार  सिगरेट  पर  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  15  रुपये  प्राप्त  कर

 रही  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  तथ्य  के  मद्देनजर  सरकार

 बीडी  द्वारा  होने  वाले  खतरे  को  कम  करने  के  लिए  काम  करने  जा

 रही  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  तथ्य  सही  है  कि  यदि  बीडी

 इतना  कैंसरकारी  है  तो  इस  स्थिति  में  खोपड़ी  और  क्रासरूपी  हड्डियों
 आदि  को  दशने  वाले  विज्ञापन  को  क्‍यों  बढ़ावा  नहीं  दिया  जा  रहा

 यह  लोगों  के  लिए  बहुत  बड़ा  खतरा  है  उनकी  आजीविका  और

 उद्योग  के  लिए  भी  बहुत  बड़ा  खतरा  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना

 चाहता  हूं  कि  क्‍या  ऐसा  विज्ञापन  दर्शाना  तर्कसंगत  नहीं  है  अन्यथा  कृपया

 इसे  वापस

 अध्यक्ष  महोदय  :  मानव  संसाधन  विकास  संबंधी  स्थायी  समिति

 द्वारा  सिफारिश  की  गयी
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 जी  करुणाकरन  :  माननीय  श्रम  मंत्री

 भी  यहां  उपस्थित  बीडी  उद्योग  में  लगे  लाखों  जिनमें अधिकांश

 महिलाएं  है  जो  कम  मज्दूरी  पा  रही  को  देखते  हुए  मैं  सरकार

 और  मंत्रालय  का  ध्यान  भी  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  क्‍या

 सरकार  उन  राज्यों  जहां  बीडी  उद्योग  का  प्रभुत्व  बीडी  और

 सिगार  अधिनियम  लागू  करने  के  लिए  तत्काल  कदम  क्या

 सरकार  बीडी  की  उत्पादित  कुल  संख्या  पर  उतपाद  शुल्क  लगाने

 के  बजाय  तंबाकू  पर  यह  शुल्क  लगाने  पर  विचार  मैं  जानना

 आहता  हूं कि  क्या  सरकार  बीडी  कल्याण  कोष  को  और  अधिक  निधि

 आवंटित  करने  के  लिए  कदम  उठाएगी  ताकि  मजदूरों  को

 लाभ  दिया  जा  क्‍या  सरकार  आवास  योजना  के  अंतर्गत  दी  जाने

 वालो  राशि  को  40,000  रुपये  से  बढ़कर  एक  लाख  करने  पर  विचार

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कई  प्रश्न  नहीं  पूछ

 श्री  करुणाकरन  :  क्‍या  सरकार  बीडी  कामनगारों  के  लिए

 अस्पतालों  की  स्थापना  करने  पर  विचार  पूर्व  श्रम  मंत्री  ने  इस

 सभा को  आश्वस्त  किया  था  कि  सरकार बीडी  उत्पादक  क्षेत्रो ंमे ंअस्पताल

 बीडी  कामगारों  के  असंगठित  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 क्‍या  सरकार  सभी  बीडी  चाहें  ये  सरकारी  क्षेत्र  में  हे  अथवा

 निजी  क्षेत्र  में  को  शामिल  करते  हुए  एक  विशेष  बीमा  योजना

 प्रदान

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  देश  में  65  लाख  बीडी  कामगार

 इसका  तात्पर्य  है  कि  लगभग  चार  करोड़  लोग  इस  उद्योग  पर

 निर्भर  हम  उपभोक्ताओं  को  स्वास्थ्य  संबंधी  खतरों  के  बारे  में  बताने

 के  खिलाफ  नहीं  हैं  परंतु  समस्या  यह  है  जो  इन्होने  अंत  में  बताई  है

 कि  एक  खोपड़ी  और  दो  हड्डियों  के  साथ  चेतावनी  के  तौर  पर  तस्वीर

 दिखाने  या  प्रकाशित  करने  से  बोडी  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं

 पहले  ही  बड़ी  संख्या  में  बीडी  उद्योग  बंदी  के  कगार  पर

 इजारों  बीडी  कामगार  जो  कि  हमारे  देश  के  पिछड़े  वर्ग  और  गरीब

 वर्गों  से  संबंधित  हैं  उन्हें  प्रतिदिन  1,000  बीडियां  बनाने  के  लिए  सिर्फ

 50  रुपए  से  100  रुपए  तक  मिलते  बीडी  के  पैकेट  पर  एक  चित्रमय

 चेतावनी  छापने  के  लिए  केंद्र  सरकार  द्वारा  जारी  विनिमय  अधिसूचना
 के  द्वारा  इसे  अनिवार्य  बनाया  जाता  है  तो  इसका  निश्चय  ही  बीडी
 उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  और  हमसे  बहुत  सारे  बीडी  कामगार  प्रभावित

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  पांच  या  जिलों  म ेआठ  लाख  बीडी
 कामगार  उनकी  आजीविका  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  विभिन्‍न  वर्गों

 के  कामगारों  मजदूर  संघों  और  संसद  भले  ही  वे
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 किसी  भी  राजनैतिक  दल  के  की  ओर  से  भी  मांग  उठ  रही  है

 कि  चित्रमय  चेतावनी  के  बजाय  किसी  अन्य  एक  रूप  में  चेतावनी  होनी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  तात्पर्य  है

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  यह  सिगरेट  के  मामले  में  भी  किया  जा

 रहा  ऐसो  चेतावनी  बीडी  के  पैकेट  पर  मुद्रित  होनी  मैं  माननीय

 मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  लाखों  बीडी  कामगारों  जिनकी  आजीविका

 पर  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  जारी  नए  विनियमों

 नई  अधिसूचना  के  कारण  प्रतिकूल  प्रभाव  के  हित  में  इस  प्रस्ताव

 पर  विचार

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  और  नहीं  बोलना  हमे  बहुत
 सा  कार्य  करता

 श्री  अधीर  चौधरी  पश्चिम  :  स्वामीनाथन

 के  अनुसार  हमारे  सपनों  का  संसार  जिसे  तंबाकू  मुक्त  होना

 इससे  पूर्व  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  इससे  जो  लोग  आजीविका

 से  वंचित  हो  जाएंगे  उनका  उचित  ध्यान  रखा

 इसलिए  मैं  ध्रूमपान  के  रूप  में  अपना  ध्रूमरहित  रूप  में  तंबाकू
 के  सेवन  को  बढ़ावा  देने  की  दलील  नहीं  दे  रहा  सच्चाई  यह  है

 कि  लाखों  आदिवासी  लोग  जो  केंदु  पत्ते  और  तेंदु  पत्ते  तोड़ते  हैं  थे

 इससे  अपनी  जीविकोपार्जन  कर  रहे  आपको  भलिभांति  पता  है  कि

 विशेषकर  आदिवासी  बहुल  क्षेत्र  अब  नक्सलियों  का  निशाना  बन  रहे

 इसलिए  किसी  भी  प्रकार  की  बेरोजगारी  से  इन  क्षेत्रों  में  नक्सल

 आंदोलन  को  और  अधिक  बढ़ावा  हम  जानते  हैं  कि  हमारे

 देश  ने  तंबाकू  नियंत्रण  संबंधी  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ढांचागत  सम्मेलन

 पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  जिसका  उद्देश्य  वैश्विक  स्तर  पर  तंबाकू  की  खपत

 को  कम  करना

 मैं  जिला  मुर्शिदाबाद  से  हूं  जिसमे  पश्चिम  बंगाल  में  सबसे  अधिक

 बीडी  कामगार  हैं  उनकी  संख्या  लगभग  लाख  से  अधिक  उन

 बीडी  बनाने  वाले  कर्मचारियों  के  लिए  कोई  और  वैकल्पिक  रोजगार

 नहीं  इसलिए  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  इस  संबंध  में

 एक  चरण-बंद्ध  तरीका  पहले  हमें  बीडी  पीने  वाले  लोगों  को

 बताना  होगा  कि  यह  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक

 दुनिया  भर  में  तंबाकू के  सेवन  के  खिलाफ  एक  आंदोलन  शुरू
 किया  गया  परंतु  हमारे  देश  में  इससे  लाखों  करोड़ों  गरीब  और



 477  अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय

 निरीह  लोगों  की  जीविका  जुडी  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है

 कि  खोपड़ी  और  तिर्थगस्थियों  अथवा  कफन  में  लिपटी  हुई  लाश  के

 चित्रमय  वर्णन  के  बजाय  सरकार  केवल  लिखित  चेतावनी  पर

 विचार  बीडी  शंक्याकार  इसलिए  बीडी  निर्माताओं  के  लिए

 बीडी  के  पैकेट  पर  इस  तरह  का  वर्णन  मुद्रित  करना  बहुत  कठिन  होता

 क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछ  सकता  हूं  कि  कया  ढांचागत  सम्मेलन

 द्वारा  खोपड़ी  और  तिर्थगस्थियों  अथवा  कफन  में  लिपटी  लाश  का  चित्रण

 करना  अनिवार्य  कर  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  पांच  माननौय  सदस्यों  को  बुला
 लिया  परंतु  एक  नए  सदस्य  श्री  अबु  हशीम  खां  चौधरी  ने  अनुरोध
 किया  हैं  एक  बार  फिर  पूर्वोदाहरण  के  रूप  में  नहीं  बल्कि  समायोजन

 के  तौर  पर  मैं  उन्हें  बुला  रहा  श्री  खां  चौधरी  अपना  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नए  सदस्य  नहीं  इस  विचार  को  छोड़

 दीजिए  कि  यदि  कोई  भी  सूचना  देता  है  तो  उसे  बुलाने  के  लिए  मैं

 बाध्य  पहले  नियम  यह  गलत  विचार  पनप  रहा  है  कि  यदि

 कोई  सूचना  देता  है  तो  उसे  बुलाया  ही

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उन्हें  बाधा  न  वह  नए  सदस्य

 श्री  अदु  हशीम  खान  चौधरी  :  माननीय  अध्यक्ष

 मालदा  जिले  में  बहुत  सारे  लोग  यानी  लगभग  तीन  लाख  लोग  बीडी

 उद्योग  में  कार्य  करते  मुझे  कामगारों  की  चिंता  मैं  नहीं  समझता

 कि  बीडी  को  ही  क्‍यों  चुना  गया  है  और  वे  मुर्दे  की  तस्वीर  बीडी

 के  पैकेट  पर  बनाना  चाहते  बीडी  पीने  से  तत्काल  मृत्यु  नहीं

 उस  तरह  की  तस्वीर  लोगों  को  बीडी  पीने  से  वे  जो  सिगरेट

 के  मामले  में  कर  रहे  हैं  वही  बीडी  के  मामले  में  भी  किया  जाना

 उन्हे  बीडी  के  मामले  में  भी  धूम्रपान  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक

 है  प्रचार  करने

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  इस  सभा  में  आपके  पहले  भाषण

 के  लिए  बधाई  देता  हूं  माननीय
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 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  मैं  अनुमति  नहीं

 अध्यक्ष  महोदव  :  मैं  सभा  को  स्थगित  कर  दूंगा  और  बाहर

 चला  मैं  इस  तरह  का  हंगामा  करमे  की  इजाजत  नहीं

 मैं  अनुमति  नहीं  आप  चिल्लाते  हर  चीज  की  एक  हद

 होती

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  फिर  उचित  चर्चा  के  लिए

 इसका  एक  शब्द  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  न  किया

 अध्यक्ष  महझेदय  :  कृपया  सभा  को  बाघा  न  यह  बहुत

 गलत  श्रीमती  जयाप्रदा  यह  बहुत  गलत  मैं  इसकी  इजाजत

 नहीं  यह  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  हैं  जो  मैं  इसकी  इजाजत  नहीं

 श्री  क्या  आप  अपने  स्थान  पर  कृपया  खड़े  होकर
 व्यवधान  पैदा  न

 कोई  भी  नियमों  की  परवाह  नहीं  आप  अध्यक्षपीठ  की

 अनुमति  की  परवाह  किए  बिना  किसी  भी  समय  शोर  मचाते  कृपया

 इस  सभा  को  हास्यास्पद  न

 अध्यक्ष  महोदय  :  परमीशन  नहीं

 हैड  मास्टर  अच्छी  पोस्ट  हैडमास्टर  खराब  पोस्ट  नहीं

 श्री  इलियास  आजूमी  :  अध्यक्ष  आप  हिन्दी

 बोला  आपकी  हिन्दी  अच्छी

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :

 अंबुमणि  रामदास  :  स्वास्थ्य  मंत्री  के  तौर  पर  मुझे  भी  देश

 के  नागरिकों  के  स्वास्थ्य  के  बारे  में  उतनी  ही  चिंता  अपने  उत्तर

 में  मैंने  उन  लोगों  का  प्रतिशत  बताया  है  जो  धूम्रपान  करते  है  और

 तंबाकू  का  सेवन  करते  भारत  में  लगभग  250  मिलियन  लोग  तंबाकू
 का  प्रयोग  करते

 जब  हम  250  मिलियन  लोग  कहते  हैं  तो  यह  तंकाकू  उत्पादों

 का  प्रयोग  करने  वालों  की  बहुत  बड़ी  संख्या  250  मिलियन  लोगों

 थे  से  40  से  45  प्रतिशत  लोग  बीडौ  पीते  लगभग  15  प्रतिशत

 सिगरेट  पीते  हैं  और  शेष  धूम्ररहित  तंबाकू  यानी  खाने  वाले  तम्बाकू
 का  प्रयोग  करते  मैं  यहां  माननीय  सदस्यों  को  तंबाकू  के  सेवन

 के  कारण  होने  काली  समस्याओं  के  बारे  में  व्याख्यान  नहीं  देना  चाहता

 क्योंकि  मुझे  विश्वास  है  कि  सभी  माननीय  सदस्य  इसके  प्रयोग  के  प्रभावों

 के  करे  में  आनते  यह  केक्‍्ल  कैंसर  का  ही  कारण  नहीं

 हमारे  यहां  भारत  में  तम्बाकू  के  प्रकेण  से लगभग  एक  मिलिवन

 लोगों  की  मृत्यु  कँसर  से  होती  तंकक्‌  से  कंकल  केंसर  से  मौतें

 नहीं  होती  बल्कि  इससे  हृदय  फेंफड़े  की  गुर्दा  त्वचा

 माल-फोरमेशन  कौ  और  सभी  प्रकार  की

 समस्याएं  तंकाक्‌  से  जुडी  हुई

 में  एक  कदम  और  आगे  जा  सकता  हूं  इस  देश  में  लगभग  40

 प्रतिशत  स्वास्थ्य  समस्वाएं  तंकाकू  के  कारण  तंकक्‌  के  सेवन  के

 कारण  इतनी  बड़ी  समस्‍या  का  सामना  करना पड़  रहा

 10  से  12  वर्ष  के  बीच  के  बच्चे  जो  कि  सकूलों  से  कहर  हैं  तंबाकू
 लेते  इसमें  वे  मासूम  बच्चे  भी  शामिल  हैं  जो  तंबाकू  का  प्रयोग

 कर  रहे  निश्चिय  ही  हमें  इन  बच्चों  को  इन  उत्पादों  के  प्रयोग  से

 बचने  के  लिए  अपने  लिए  एक  द्ांचगत  प्रणाली  तैयार  करने  की

 आवश्यकता

 बहुत  पहले  वर्ष  2003  में  पूर्व  शासन  के  दौरान  सिगरेट  और  अन्य

 तंबाकू  उत्पाद  अधिनियम  बनाया  गया  उस  अधिनियम  में  यह  स्पष्ट

 उल्लेख  किया  गया  था  कि  सभी  तम्बाकू  उत्पादों  में  चित्रमय  चेतावनी

 को  अगिवार्य  बनाया  मानव  संसाधन  विकास  संबंधी  संसदीय  समिति

 ने  भी  विभिन्न  उद्योग  और  प्रत्येक  संबंधित  व्यक्ति  से  पर्याप्त

 परामर्श  करके  सिफारिश  की  थी  कि  इन  अनिवार्य  चेतावनियों  को  लागू
 किया  जाना
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 भारत  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  तम्बाकू  नियंत्रण  संबंधी  दांचागत

 सम्मेलन  सी  टी  पर  सबसे  पहले  हस्ताक्षर  करने  बाले  देशों

 में  है  जिसमें  यह  उललेख  किया  गया  है  कि  इन  चीजों  को  उचित

 समय  पर  लागू  किया  जाना  विश्व  के  बहुत  से  देश

 इन  चित्रमय  चेतावनियों  का  प्रयोग  कर  रहे  कुछ  माननीय  सदस्यों

 ने  बताया  है  कि  हम  चित्रमय  चेतावनियों  के  बजाय  शाब्दिक  चेतावनी

 क्यों  रख  सकते  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  सदस्यों  को  पता

 होगा  कि  हमारी  सांविधिक  चेतावनी  पीना  स्वास्थ्य  के  लिए

 हानिकारक  इन  शब्दों  का  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  और  प्रभाव

 बहुत  नगण्य  है  और  तम्बाकू  के  प्रयोग  में  वृद्धि  हुई  वैज्ञानिक  तौर

 पर  इसका  बहुत  अर्थ  नहीं

 मानव  संसाधन  विकास  संबंधी  संसदीय  समिति  ने  बताया

 कि  ग्रामीण  लोगों  में  साक्षर  और  ग्रामीण  जो  कि

 धूम्रपान  करते  हैं  के  लिए  ये  चित्र  इसकी  आदत  डालने  से  निरूत्साहित

 आगामी  वर्ष  2007  से  देश  में  पैकेट  बंद  सभी  ख्वाच्य  उत्पादों  के

 पैकेट  के  एकतरफ  संघटक  तथा  दूसरी  तरफ  पोषक  लाभ  अनिवार्य

 रूप  से  लिखना  इससे  लोगो  को  यह  पता  लग  पाएगा  कि  वे

 कया  स्का  रहे  इससे  उन्हें  कितनी  कैलोरी  ऊर्जा  मिल  रहो  है  और

 इसमें  संतृप्त  वसा  कितनी  लोगो  को  इन  सारी  बातो  के  बारे  में

 जानना  लोगो  को  इन  ठत्पादा  के  प्रयोग  रोकने  के  लिए  उनमे

 जागरूकता  पैदा  करने  का  यह  एक  तरीका

 मै  नहीं  जनता  कि  इस  प्रकार  की  सचित्र  चेतावनिरयों  से  यह  उद्योग

 कैसे  बंद  हो  इसे  आज  ही  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  इसे

 यह  2007  से  लागू  किया

 मुझे  पता  नहीं  कि  आज  ठद्योग  यह  कैसे  कह  रहा  है  कि  हमने

 इस  उद्योग  को  पहले  ही  बंद  कर  दिया  है  क्योंकि  यह  आज  से

 ही  अनिवार्य  नहीं  किया  गया  हैं  यह  अधिसूचना  2007  से  लागू

 कुछ  माननीय  सदस्यो  जो  श्री  येरननायडु  जैसे  अच्छे  मित्र

 द्वारा  उञए  गए  मुद्दों  में  इस  अधिसूचना  को  वापस  लेने  की  मांग  की

 गई

 इस  अधिनियम  में  जिसे  इस  सम्माननीय  सभा  द्वारा  2003  में  बनाया

 गया  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  इस  प्रकार  की  चेतावनी  को

 अनिवार्य  बनाया  जाना  इस  अधिनियम  में  यह  भी  कहा  गया

 है  कि  सार्वजनिक  स्थानों  पर  धुम्रपान  नहीं  किया  जाना  तम्बाकू
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 उत्पादों  से  संबंधित  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  कोई  भी  विज्ञापन  नहीं  होना

 चाहिए  तम्बाकू  उत्पाद  को  18  वर्ष  से  कम  उप्र  के  अवयर्स्कों  को

 नहीं  बेचा  जाना  तथा  तम्बाकू  उत्पादों  को  शिक्षण  संस्थानो  के

 आस-पास  100  मीटर  के  दायरे  में  नहीं  बेचा  जाना  सचित्र  चेतावनी

 अंकित  होनी  चाहिए  जिसमें  निकोटिन  और  तथा  सभी  तम्बाकू  उत्पादों
 के  संघटकों  का  उल्लेख  किया  जाना  हमने  ठसी  को  अक्षरशः

 लागू  करने  की  कोशिश  की  है  जिसे  इस  सम्मानीय  सभा  द्वारा  पारित

 किया  गया

 बाबू  राव  ने  गरीबों  की  विलासिता  वस्तु  के  रूप  में  इसकी

 चर्चा  की  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  गरीबो  को  विलासिता  की  वस्तु
 कैसे  यह  बयान  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  इसके  प्रयोग  से  आनन्द

 मिलेगा  अथवा  कष्ट  कुछ  माननीय  सदस्यो  द्वारा  पूछे  गए  सवालों

 के  बारे  यदि  आप  अनुमति  दे  तो  श्रम  मंत्री  जी  इनका  जवाब  दे

 सकते

 वे  यहां  केवल  ध्यानाकर्षण  के  लिए  आए  यदि  आप  उन्हे

 अनुमति  दें  तो  वे  माननीय  सदस्यों  द्वारा  पूछे  गए  कुछ  प्रश्नों  जैसे  बीड़ी

 कर्मकारों  के  लिए  पहचान  पत्र  के  संबंध  में  जबाव  दे  सकते  मेरे

 बाबू  राव  ने  पूछ  है  कि  क्‍या  बीडी  से  कैंसर  होता  हैं  मेरे  .

 उत्तर  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  बीडी  और  सिगरेट  में

 कोई  अंतर  नहीं  सभी  कैंसर  जनक  वास्तव  बीडी

 अशिक्षित  और  सीधे-सादे  लोग  पीते  उनमें  बीडी  पीने  की  बहुत  ज्यादा

 आदत  होती  वैज्ञानिक  अध्ययनों  में  यह  साफ-साफ  कहा  गया

 --(

 श्री  करुणाकरण  ने  बीडी  कल्याण  आवासीय  योजना  और

 अस्पतालों  से  संबंधित  कुछ  मुद्दे  उठाए  मुझे  पूरी  उम्मीद  है  कि आपको

 अनुमति  से  मेरे  माननीय  सहयोगी  इन  सभी  प्रश्नों  का  जवाब

 श्री  बसुदेव  आचार्य  ने  कहा  है  कि  बड़े  पैमाने  पर  बीडी  उद्योग

 अंद  होने  के  कगार  पर  मैं  इस  बात  को  पुनः  दोहराना  चाहता  हूं

 कि  यह  अधिसूचना  अभी  लागू  नहीं  की  गई  यह  2007  में  लागू

 वास्तव  में  उन्होंने  सचित्र  चेतावनी  के  स्थान  पर  कोई  अन्य  चेतावनी

 चाहते  मैने  पहले  ही  स्पष्ट  किया  है  कि  इस  समय  एक  ही  चेतावनी

 लिखी  जाती  है  सिगरेट  पीना  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  हैਂ

 लेकिन  उस  चेतावनी  पर  कोई  ध्यान  नहीं  देता

 अध्यक्ष  महोदय  :  दुर्भाग्ययश  इसकी  स्थिति  श्रम  कानून  जैसी  ही
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 अंबुमणि  रामदास  :  जी  हा  कनाडा  ब्राजील

 ऑस्ट्रेलिया  और  यूरोपीय  संघ  जैसे  देशों  में  इसे  लागू  कर

 दिया  है  और  वैज्ञानिक  अध्ययनों  से  यह  पता  चला  है  कि  यह  बहुत
 ही  प्रभावी  रही

 श्री  अधीर  चौधरी  यह  जानना  चाहते  थे  कि  क्‍या

 तम्बाकू  नियंत्रण  आयोग  का  ढांचा  अनिवार्य  है  या  जैसा  कि  भारत

 के  सचिव  ने  कहा  है  कि  यह  कार्य  निर्धारित  समय  से  किया  जाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्नोत्तर  सत्र  नहीं  आप  अच्छे  जानकार

 कृपया  जाइए  और  उनसे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  अनुमति  के  बिना  एक  शब्द  भी  कार्यवाही

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 *

 अंबुमणि  रामदास  :  इन  सब  ब्यौरों  के  बावजूद  मुझे  विभिन्‍न

 कई  सांसदों  उद्योगों  के  कई  प्रतिनिधि  मंडलों  तथा  उद्योग  के  लगभग

 सभी  वर्ग  से  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  यह  कहा  गया  है

 कि  इससे  रोजगार  की  समस्या  पैदा  इन  सभी  बार्तों  पर  विचार

 करते  हुए  आपकी  अनुमति  से  यदि  सभी  सदस्य  सहमत  हों  तो  हम

 इस  अधिसूचना  को  चार  माह  तक  के  लिए  स्थगित  करने  की  कोशिश

 फरवरी  की  जगह  हम  इसे  मई  के  अंत  तक  के  लिए  स्थगित

 कर  सकते  यह  तभी  सम्भव  है  जब  माननीय  सदस्य

 इस  बात  को  स्वीकार

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  यही  करेंगे  तो  मैं  श्रम  मंत्री  को

 उत्तर  देने  की  अनुमति  नहीं  वे  जवाब  नहीं

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  शब्द  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित

 मत  एक  भी  शब्द  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 जा  रहा

 *

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदव  :  यदि  श्रम  मंत्री  चाहें  तो  इसमें  थोड़ा  सा  हस्तक्षेप

 कर  सकते

 श्री  ऑस्कर  फर्नांडीस  :  मैं  केवल  माननीय  सदस्यों  द्वारा

 पूछे  गए  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  रहा

 अध्यक्ष  मझोेदव  :  आप  देख  सकते  है  कि  यहां  भी  भिन्न-भिन्न

 विचार  व्यक्त  किए  जा  रहे  विचार  व्यक्त  करने  का  यह  कोई  तरौका

 नहों  इसकी  एक  सीमा  होती  पांच  सदस्यों  को  अनुमति  दी  गई

 छठे  सदस्य  को  भी  अनुमति  दी  गई

 हम  देख  रहे  हैं  कि  श्रम  मंत्री  जी  स्वेच्छ  से  यहां  आए

 आप  उनकी  बात  आप  लोग  लगातार  प्रश्न  पूछे  जा  रहे

 है  और  टिप्पणियां  कर  रहे

 श्री  ऑक्सर  फर्नांडीस  :  बाबू राव  मीडियम  ने  बीडी

 श्रमिकों  को  पहचान  पत्र  जारी  करने  का  मामला  उतठया  हैं  कार्ड  पहले

 से  हो  दिया  जा  चुका  है  लेकिन  अब  हम  श्रमिकों  का  फ्कका  पहचान

 पत्र  जारी  करेंगे  जिसका  उपयोग  व्यापक  रहेश्य  के  लिए  किया

 हम  देश  के  सभी  भार्गों  में  शिक्षा  आदि  जैसी  अन्य

 कल्याणकारी  योजनाएं  चला  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  22  पर  विचार  श्री

 भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं

 अध्यक्ष  महोदव  :  एक  भी  शब्द  कार्यवाही  चृत्तांत  में  सम्मिलित

 )
 *

 *कार्यवाहो-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मेहता  के  भाषण  के  अतिरिक्त  किसी  और

 का  भाषण  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 )
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  नहीं  चाहते  है  कि  दूसरे  ध्यानाकर्षण

 पर  चर्चा  तो  मैं  सभा  को  स्थगित  कर

 अपराइन  12.45  बजे

 परिचमी  झरिया  में  बीसीसीएल  कौ  भटदीह  कोयला  खान

 में  जिसमें  लगभग  50  कामगरों  की  मृत्यु  हो

 से  उत्पन  स्थिति  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा

 उठाए  गए  कदम

 श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  अध्यक्ष  मैं

 कोयला  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  की

 ओर  दिलाता  हूं  और  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  संबंध  में  वक्तव्य

 दें

 झरिया  में  बीसीसीएल  की  भटदीह  कोलियरी  में

 जिसके  कारण  लगभग  50  कामगारों  की  मृत्यु  हो

 से  उत्पन्न  स्थिति  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  उठाये  गये

 ]

 मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  दासरि  नारायण  :

 महोदय  भारत  कोकिंग  कोल  की  भाटडीह  कोलियरी

 के  वेस्टर्न  झरिया  क्षेत्र  की  नागदा  खान  में  6.9.2006  को  रात्रि  लगभग

 8.00  बजे  में  एक  बड़ी  दुर्घटना  हुई  जिसमें  50  लोगों

 की  मृत्यु  हो  गई  और  चार  लोगों  को  गंभीर  चोट्टें  यह  दुर्घटना
 जो  प्रथमदृष्टया  विस्फोट  प्रतीत  होती  महुदा  की  निचली  सीम  के

 इन्कलाइन  में  घटित  हुई  जहां  खनन  की  बोर्ड  और  पिल्लर  प्रणाली

 और  रेत  भराइ  से  डिप्पलरिंग  का  कार्य  चल  रहा

 दी  गई  जानकारी  के  ॥7वें  इन्क्‍लाइन  के  फैन  ड्िफ्ट  से

 रात्रि  लगभग  8.00  बजे  एक  जोरदार  धमाके  की  आवाज  सुनाई

 में  सम्मिलित  नहीं  किया

 में  रखा  देखिए  संख्या  5575/2006



 485  अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय

 स्तर  में  लगे  तीन  व्यक्ति  हॉलेज  खलासी  और  2
 खान  से  बाहर  आए  और  वे  कोयले  की  धूल  से  ढंके  दुर्घटना
 के  बारे  में  सूचना  प्राप्त  होते  ही  के  वरिष्ठ

 कोल  इंडिया  और

 खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  के  अधिकारी  बचाव  कार्य  की  व्यवस्था  करने

 और  उसका  पर्यवेक्षण  करने  के  लिए  तत्काल  घटना  स्थल  पर  पहुंच
 तत्कालीन  कोयला  मंत्री  और  सचिव  ने  भी  7.9.2006

 को  खान  दुर्घटना  स्थल  का  दौरा

 कोयला  नई  कोल  इंडिया  के

 बोसीसीएल  के  धनबाद  और  मूनीडीह  खान  में

 नियंत्रण  कक्ष  स्थापित  किए  गए  विस्फोट  से  जहरीली  गैस

 को  खान  से  निकालने  के  बाद  सभी  50  शवों  को  44  घंटों  के  भीतर

 ढूंढ  लिया  भूमिगत  खदानों  में  ताजा  हवा  के  आधारों  को  स्थापना

 करके  बचाव  दल  और  पर्यवेक्षक  कार्मिकों  द्वारा  की  गई  त्वरित  कार्रवाई

 और  प्रयार्सों  से  ही  यह  कार्य  हो

 दुर्घटना  के  तुरंत  बाद  सीआईएल  के  अनुमोदन  से

 बीसीसीएल  ने  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  एक  उच्चस्तरीय  समिति  द्वारा

 घटना  की  जांच  करने  का  आदेश  दे  इस  समिति  में

 सेंट्रल  माइन  प्लानिंग  एण्ड  डिजाइन  इन्स्टीच्यूट

 निदेशक  निदेशक  एण्ड  आई  सीआईएल

 और  निदेशक  सीएमपीडीआईएल  को  शामिल  किया

 जांच  की  जा  रही  है  और  समिति  को  1.1.2007  तक  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  निदेश  दिया  गया  हैं

 यद्यपि  दुर्घटना  के  बारे  में  कई  अटकलें  किंतु  इस  दुर्घटना  के

 कारणों  के  बारे  में  विस्तृत  जांच  के  बाद  ही  पता  चल  सकता

 श्रम  और  रोजगार  भारत  नई  दिल्ली  द्वारा  दिनांक

 12.10.2006  की  अधिसूचना  के  तहत  जांच

 न्यायालय  का  पहले  ही  गठन  कर  दिया  गया  हैं  जांच  न्यायालय  कौ

 रिपोर्ट  तीन  महीने  में  आ  जाने  की  उम्मीद  जांच  रिपोर्ट  के  निष्कर्षों

 और  सिफारिशों  के  आधार  पर  उपयुक्त  कार्रवाई  शुरू  की

 मैं  बताना  चाहूंगा  कि  बकाया  दे  राशि  मुआवजे  का  भुगतान

 करने  आदि  के  साथ-साथ  रेस्क्‍्यू/बचाव  और  पुनर्वास  संबंधी  सभी  कार्य

 शीघ्र  अत्यंत  सुथ्यवस्थित  ढंग  से  पूरे  कर  दिए  गए  प्रत्येक  मृतक

 के  आश्रित  8.75  लाख  से  11.06  लाख  के  बीच  मुआवजा

 पाने  के  हकदार  इसमें  अनुग्रह  हितकारी

 अंतिम  सरकार  कामगार  मुआवजा  1923  के  अनुसार
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 मुआवजा  और  उत्पादन  का  भुगतान  शामिल  इसमें  तत्कालीन  कोयला

 मंत्री  की  घोषणा  के  अनुसार  प्रत्येक  मृतक  व्यक्ति  के  परिवार  को

 3.00  लाख  की  अतिरिक्त  अनुग्रह  राशि  और  झारखंड  के  मुख्यमंत्री

 द्वारा  स्वीकृत  प्रत्येक  को एक  लाख  रुपए  की  राशि  शामिल  इसके

 प्रधानमंत्री  राहत  कोष  से  प्रत्येक  को  1.00  लाख  की

 अनुग्रह  राशि  के  भुगतान  की  भी  मंजूरी  दी  गई  इसके

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  संगठन  द्वारा  भविष्य  निधि

 का  भुगतान  किया  जा  रहा  50  मृतर्को  में  मृतक  कामगारों  के

 48  आश्रितों  को  रोजगार  पहले  ही  दे  दिया  गया  है  अवयस्क  आश्रित

 लड़कों  को  रोजगार  रोस्टर  में  रखा  गया  है  और  उनके  वयस्क  होने

 तक  उनकी  माताओं  को  मौद्रिक  मुआवजा  दिया  गया  एक  महिला

 आश्रित  ने  मौद्रिक  मुआवजा  का  विकल्प  चुना  है  जो  उसकी  60  वर्ष

 की  उप्र  होने  तक  जारी  रहेगा  तथा  एक  विधवा  को  उसके  दावे  की

 वास्तविकता  की  जांच  कर  लिए  जाने  के  बाद  रोजगार  प्रदान  किया

 इस  खान  दुर्घटना  के  सचिव  ने  कोयला  खानों

 की  सुरक्षा  स्थिति  की  समीक्षा  कौ  और  कोल  इंडिया

 और  उसको  सहायक  सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी

 तथा  नेयवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन

 के  सभी  सीएमडी  को  कोयला  कंपनियों  के  सभी  प्रचालनों  में  सभी

 स्तरों  पर  सुरक्षा  की  संस्कृति  उत्पन  करने  की  आवश्यकता  पर  जोर

 देने  के  निदेश  जारी  किए  गए  तत्कालीन  कोयला  मंत्री  और  मैंने

 भी  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  से  सम्बद्ध  स्थायी  समिति  की  दिनांक

 17.11.2006  को  नई  दिल्ली  में  आयोजित  बैठक  में

 एनएलसी  की  कोयला  खानों  और  निजी  क्षेत्र  की  अन्य  कोयला  खानों

 की  सुरक्षा  स्थिति  की  समीक्षा

 इस  सम्माननीय  सदन  को  आश्वस्त  करना  चाहूंगा  कि  सरकार

 और  कोयला/लिग्नाइट  के  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  सुरक्षित  खनन

 स्थितियां  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कृतसंकल्प

 श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  अध्यक्ष  झरिया  में  बीसीसीएल

 को  भटदीह  कोयला  खदान  में  पिछले  6  सितम्बर  को  50  मजदरों  की

 मौत  हो  गई  और  4  व्यक्ति  बुरी  तरह  से  घायल  हो  मैं  स्वयं

 घटना  स्थल  पर  गया  था  और  मेरे  बाद  माननीय  सदस्य  vi  यमुदेव

 आचार्य  भी  गये  मजदूरों  से  बात  करने  के  बाद  वहां  के  अधिकारियों

 से  भी  हम  लोर्गों  ने  बातें  लोगों  ने  बताया  कि  इस  संबंध  में
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 भुवनेश्वर  प्रसाद

 कई  बार  मैनेजमेंट  को  लिखित  रूप  से  यूनियन  ने  दिया  है  कि  यह

 खदान  चलने  लायक  नहीं  है  क्योंकि  इस  खदान  में  बालू  की  भराई

 खौक  से  नहीं  होतो  जितनी  बालू  को  भराई  को  जाती  उसके

 लिये  दुगना  पैसा  लिया  जाता  है  और  दुगना  पैसा  लेकर  बुक  की  जाती

 इस  तरह  की  घटना  कभी  भी  हो  सकती  जब  चासनाला  में

 खान  दुर्घटना  हुई  उस  समय  274  मजदूरों  की  मृत्यु  हुई  उसके

 बाद  गजलोटाड  में  64  मजदूर  और  भटदीह  खान  दुर्घटना  में  ५0  मजदूरों
 की  मृत्यु  हुई

 अध्यक्ष  अगर  बालू  की  भराई  ठीक  से  होती  तो  यह  दुर्घटना

 नहीं  हुई  पदाधिकारियों  को  कई  बार  रिप्रेजेंटेशन  दिये  गये  लेकिन

 कोई  कार्यवाही नहीं  अगर  बालू  की  भराई  ठीक  से  नहीं  की  गई
 ते  ऐसी  दुर्घना  कभी  भी  हो  सकती  अब  तक  जितनी  भी  खान

 दुर्घटनायें  हुई  उसके  लिये  कोर्ट  ऑफ  इंक्वायरी  हुई  हो  या  डिपार्टमेंटल

 इंक्वायरी  हुई  उन  सबमें  डायरेक्टर  जनरल  सेफ्टी  माईन्स  दोषी  पाये

 गये  आज  तक  डायरेक्टर  जनरल  सेफ्टी  माइन्स  पर  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  गई  इसके  अलावा  जनरल  या  सीएमडी  होता

 उसके  बाद  टैब्नीकल  पदाधिकारी  होते  उन  पर  भी  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  इसके  चलते  ऐसी  घटनायें  घट  रही  मैं  आपकी  जानकारी
 में  लाना  चाहूंग  कि  बीसीसीएल  के  चेयरमैन  हो  गये  हैं

 और  जो  डायरेक्टर  वह  सीएमडी  हो  गये  जे  6  अधिकारी

 सस्पैंड  किये  गये  उनके  खिलाफ  इंक्वायरी  रिपोर्ट  अभी  तक

 लेबर  मिनिस्ट्री  से  नहीं  आई  है  लेकिन  उन्हें  ड्यूटी  पर  ले  लिया  गया

 अध्यक्ष  मैं  एक  घटना  का  जिक्र  और  करना  जब

 भी  किसी  कोलियरी  में  दुर्घटना  की  कोर्ट  ऑफ  इंक्वायरी  उसमें

 कहा  गया  है  कि  जांच  और  गवाही  के  आधार  पर  यह  पाया  गया

 है  कि  यह  भारत  सरकार  के  खान  की  जिम्मेदारी  है  कि

 उस  मामले  की  जांच  करे  और  उस  बात  का  स्पष्टीकरण  करे  कि

 ऐसी  हालत  में  खान  को  न  चलाया  इसके  अलावा  वर्ष  2001

 से  कोयला  मंत्रालय  और  लेबर  मिनिस्ट्री  ने  किसी  भी  रिपोर्ट  पर  कोई

 कार्यवाही  आज  तक  नहीं  की  कोर्ट  ऑफ  इंक्वायरी  गठित  की  गई

 बरागडिगो  कोलियरी  को  जो  कोर्ट  ऑफ  इंक्‍्वायरी  बनी  उसके

 निष्कर्ष  की  कुछ  लाइनें  मैं  पढ़  कर  सुनाता  मैं  उन  आलोचनाओं

 और  विचारों  को  दोहराना  नहीं  लेकिन  गवाही  से  जो

 निष्कर्ष  निकलता  उससे  पता  चलता  है  कि  बागडिगी  कोलियरी  में

 खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  खान  सुरक्षा  से  संबंधित  नियम  और
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 कानून  का  पालन  करने  में  अपने  कार्य  और  डयूटी  में  असफल  रहा

 हमेशा  छोटे  पदाधिकारियों  पर  कार्यवाही  होती  किसी

 भी  बड़े  पदाधिकारी  पर  सीएमडी  एवं  डायरेक्टर  पर  कभी  भी

 कार्यवाही  नहीं  इसमें  कोर्ट  ऑफ  इंक्वायरी  से  कुछ  नहीं  होने

 वाला  यह  एक  राष्ट्रीय  आपदा  हैं  इल्लिगल  माइनिंग  में  हर  वर्ष

 सैंकडों  की  संख्या  में  लोग  मरते  अंडर  ग्राठंड  माइनिंग  की  संख्या

 पूरे  कोल  इंडिया  में  72  लेकिन  इसकी  कोई  देख-रेख  नहीं

 कोयला  मंत्रालय  केवल  कोयला  ब्लाक  का  आवंटन  एवं  कोल  इंडिया

 के  पदाधिकारी  आउटसोसिंग  और  ई-आवशनं  में  लगे  हुए  अभी

 तक  कोर्ट  ऑफ  इंक्‍्वायरी  पूरी  नहीं  हुई  और  सस्पैंड  अधिकारियों  का

 निलम्बन  वापस  ले  इसलिए  हमारी  मांग  है  कि  लोक  सभा  की

 एक  कमेटी  बना  कर  इसकी  जांच

 श्री  धर्मेद्र  प्रकन  :  अध्यक्ष  में  उसकी  पृष्ठभूमि

 में  नहीं  मंत्री  जो  ने  जो  उत्तर  दिया  उस  पर  कुछ  स्पेसिफिक

 प्रश्न  पूछना  चाहता  हम  अपेक्षा  रखते  हैं  कि  देश  की  आर्थिक  प्रगति

 जीडीपी  आठ  प्रतिशत  सब  जानते  हैं  कि  ऊर्जा  उसकी  एक  प्रमुख

 भूमिका  रखता  ऊर्जा  का  मुख्य  स्रोत  कोयला  होता  आज  जो

 कोयला  खदान  काम  कर  रही  उसकी  सुरक्षा  कितनी  हाल  ही

 में  जो बीसीसीएल  में  घटना  यह  हमें  दर्शाती  है  कि कितनी  सीरियसनैस

 हम  कितने  केजुअल  मंत्री  जी  ने  जो  रिपोर्ट  उस  पर  मैं

 दो-तीन  क्वेरी  पूछता  उन्होंने  कह्म  कि  आठ  बजे  घटना  की  सूचना

 हमारे  पास  जो  जानकारी  उसके  मुताबिक  ढाई  घंटे  तक  कोई

 रेसक्यू  ऑपरेशन  वहां  शुरू  नहीं  हुआ  उसके  बारे  में  मंत्री  जी

 अध्यक्ष  कोई  भी  दुर्घटना  अचानक  नहीं  होती  उसके

 पहले  उसकी  ध्वनि  वहां  सुनाई  देती

 उस  क्षेत्र  में  वहां  क्या  उस  बेढ़  मिथधाइल  गैस  की  सूचना  पहले

 वहां  ऐसा  कुछ  पूर्वाभास  वहां  के  अधिकारियों  को  उसके

 बारे  में  जानकारी  उस  विषय  में  आपने  कुछ  उल्लेख  नहीं

 आप  उसके  बारे  में  थोड़ा

 अध्यक्ष  -  जो  अपराध  करता  गुनाहगार  क्‍या  उसी

 को  जिम्मेदारी  दी  जाएगी  कि  उसने  गुनाह  किया  या  नहीं  तो

 न्याय  नहीं  हो  गवर्ममेंट  ऑफ  इंडिया  की  माइनिंग  डिपार्टमेंट

 की  एक  एजेंसी  डायरेक्ट  जनरल  माइनिंग  मंत्री  जी  की

 रिपोर्ट  उत्तर  में  एक  बार  भी  डीजीएमएस  के  बारे  में  उल्लेख  नहीं
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 उन्होंने  कहा  कि  कोल  इंडिया  के  अधिकारियों  के  द्वारा  उन्होंने  एक
 कमेटी  जिसमें  सीएमपीडीआई  को  भी  शामिल  कोल  मिनिस्ट्री
 के  अंतर्गत  सीएम  भी  आता  जिन्होंने  गुनाह  उन्होंने  खुद  को

 सर्टिफिकेट  देने  के  लिए  कमेटी  डीजीएमएस  की  उसमें  क्‍या

 रिपोर्ट  उसकी  एनालायसिस  क्या  उसके  बारे  में  आप  कृपा  करके

 मेहता  जी  ने  कहा  है  और  हमारे  पास  जो  सूचना  है  ठसके

 अनुसार  नीचे  के  स्तर  के  कुछ  अधिकारियों  को  आपने  सस्पैंड  किया

 था  और  उन्हें  फिर  रिइंस्टेट  किया  आप  कोई  इंक्वायरी  तक  मत

 आपने  उन्हें  क्‍यों  रिइंस्टेट  ठसके  में  हमारी

 सूचना  के  हिसाब  से  590  करोड़  रुपए  उनमें  से  कितने  रुपए  खर्च

 हो  देशभर  में  जितनी  अंडर  ग्राठंड  माइनिंग  मेरे  चुनाव  क्षेत्र

 के  तालचर  और  ब्रजराजनगर  के  बारे  में  मानव  अधिकार  आयोग  के

 वहां  से  एक  महानदी  कोयला  कंपनी  के  वहां  आया  वहां

 का  जलस्तर  घट  रहा  है  और  उसका  पर्यावरण  पर  बहुत  खराब  प्रभाव

 पड  रहा  उस  मामले  में  आप  क्या  काम्प्रीहंसिव  देश  भर  की  अंडर

 माइनिंग  सेफ्टी  के  लिए  एक  हाई  लेव  इंक्‍्वायरी  कमेटी  यह

 आप  कृपा  कर

 श्री  हंसराज  अहीर  :  माननीय  अध्यक्ष  आपने

 मुझे  एक  बहुत  ही  गंभीर  मसले  पर  बोलने  को  अनुमति  प्रदान  की

 जिसके  लिए  आपको  नागदा  माइन  भटडीह  कोयलियरी  में

 जो  50  कामगारों  की  मौत  हुई  यह  कोई  पहली  घटना  नहीं

 मंत्री  जी  ने  जो  उत्तर  दिया  है  उसमें  उन्होंने  स्वीकार  किया  है  कि  जहां

 घटना  वहां  खनन  का  काम  नहीं  किया  जा  रहा  था  वहां  बोर्ड

 एवं  पिलर्स  सिस्टम  में  रेत  भराइ  का  काम  जारी  आप  जानते  हैं

 कि  जहां रेत  भराई  का  काम  होता  है  वहां  खनन  करने  वाले  मजदूर
 काम  नहीं  करते  हैं  वहां  उन  मजदूरों  से  काम  कराने  की  किस  की

 जिम्मेदारी  पहले  तो  इस  बात  का  उत्तर  मंत्री  महोदय

 मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  जहरीली  गैस

 निकालने  के  बाद  उन्होंने  मदद  में  बताना  चाहता  हूं  कि  नई

 विकसित  प्रणाली  में  जहरीली  गैस  की  जांच  करने  के  लिए  एक  चिड़िया

 को  ले  जाया  जाता  है  और  ठसे  वहां  ले  जाकर  जांच  की  जाती  है

 कि  वहां  जहरीली  गैस  है  कि  लेकिन  हमारे  यहां  इस  नई  प्रणाली

 को  डैवलप  नहीं  किया  गया  जहां  सेंट्रल  माइनिंग  डिजाइन  इंस्टीटयूट

 खनन  करने  वाली  कोयलरी  का  डिजाइन  बनाता  वहां  खनन  का

 काम  किया  जाता  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जहां  यह

 दुर्घटना  वहां  का  डिजाइन  के  मुताबिक  बना  था

 या  डायरेक्टर  जनरल  मायनिंग  सेफ्टी  की  जिम्मेदारी  होती  है  कि

 जहां  मायनिंग  की  जाती  है  वहां  कोल  मायनिंग  रेगुलेशन  एक्ट  1957
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 के  तहत  वैधानिक  पर्दों  को  पूर्ण  रूप  से  भरा  मैं  पूछना  चाहता

 हूं  कि  वैधानिक  पद  जैसे  मायनिंग  मायनिंग  मायनिंग  अंडर

 सुपरवाइजर  आदि  को  भरा  गया  था  या  क्योंकि  देखने

 में  यह  आता  है  कि  इन  वैधानिक  पर्दों  को  न  भरने  के  कारण  ठीक

 प्रकार  से  जांच  नहीं  होती  जहां  मैनेजर  को  जाना  वहां  वे

 नहीं  जाते  इसलिए  भी  ऐसी  दुर्घटनाएं  होती

 मैं  अपने  यहां  की  एक  घटना  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे

 क्षेत्र  मे ंकावबडी  माईनम  में  गलत  तरीके  से  बैंच  बनाए  जो  ढह

 उनके  ढहने  से  10  कामगार  मारे  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि

 इस  प्रकार  से  गलत  मायनिंग  की  जाती  वर्तमान  दुर्घटना  की  जिम्मेदारी

 जिनकी  उन्हीं  से  आपने  इसकी  जांच  यह  ठीक  नहीं

 आपको  के  अधिकारियों  से  जांच  नहीं  करानी  चाहिए

 जैसा  हमारे  माननीय  मेहता  जी  ने  सवाल  किया  मैं  अंत  में  वही

 सवाल  करना  चाहता  हूं  कि  इसकी  जांच  के  लिए  लोक  सभा  की

 एक  समिति  बनाकर  जांच  कराई

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नियमानुसार  सदस्यों  को  अनुमति  दे  रहा

 ऐसा  कोई  नियम  नहीं  है  कि  केठ्ल  पांच  सदस्यों  को  ही  अनुमति  दी

 कृपया  ऐसा  न

 श्री  शैलेन्द्र  कुमार  :  माननीय  अध्यक्ष

 अध्यक्ष  महोदव  :  केवल  प्रश्न

 श्री  राम  कृपाल  यादव  :  अध्यक्ष  मैंने  भी  नोटिस

 दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  नोटिस  दिया  तो  भी  आप  हमें  मजबूर
 नहीं  कर  सकते  कि  हप  आपको  बोलने  के  लिए  समय

 श्री  राम  कृपाल  यादव  :  हम  तो  आपसे  रिक्वैस्ट  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आप  चुप

 श्री  शैलेद्र  कुमार  :  माननीय  अध्यक्ष  हमारे  सम्मानित

 सदस्य  ने  कॉल-अरटेंशन  में  ध्यान  आकर्षित  करते  हुए  बताया  है  कि

 पश्चिमी  झरिया  में  नागदा  माइन  में  काम  करते
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 शैलेन्द्र

 हुए  50  मजदूर  मरे  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  जैसा

 कि  उन  मृतकों  के  प्रत्येक  परिवार  के  एक  आदमी  को  सरकारी  नौकरी

 और  प्रत्येक  परिवार  को  11  लाख  रुपए  मुआवजे  के  रूप  में  दिए

 जाएं  और  इसकी  पूरी  तथा  ठीक  प्रकार  से  जांच  कराई  जाए  तथा  जो

 दोषों  पाए  जाएं  उन्हें  सख्त  सजा  दी

 श्री  राम  कृपाल  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  दो  छोट-छोटे  प्रश्न

 पूछना  चाहता  इस  दुर्घटना  में  लगभग  50  लोगों  की  मौत  उनके

 लिए  विभिन्‍न  माध्यमों  से  सहायता  की  घोषणा  की  राज्य

 प्रधान  मंत्री  और  डिपार्टमेंट  की  तरफ  से  उन्हें  सहायता  देने  की  घोषणा

 की  मैं  मंत्री  जो  से  जानना  चाहता  हूं  कि  तीनों  स्थानों  से  सहायता

 के  लिए  की  गई  घोषणा  की  राशि  या  मुआवजा  उन  मृतकों  के  परिवारों

 को  मिला  या  मेरा  दूसरा  प्रश्न  है  कि  नए  संदर्भ  इस  प्रकार

 की  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  आप  कौन  से  नए  तरीके  के  उपकरणों

 का  प्रयोग  कर  रहे  क्योंकि  आए  दिन  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाएं  होती

 रहती  ताकि  भविष्य  में  इस  तरह  की  दुर्घटनाओं  को  रोका  जा

 कोयला  खार्नों  में  गरीब  लोग  खटते  हैं  और  वे  जीवन-मृत्यु  के

 बीच  संघर्ष  करते  रहते  उनका  ख्याल  प्रशासन  द्वारा  नहीं  किया  जाता

 मैं  पूछता  चाहता  हूं  कि  आप  अपने  स्तर  से  कौन  से  ऐसे  पग

 उतर  रहे  ताकि  भविष्य  में  ऐसे  दुर्घटनाओं  को  होने  से  रोका  जा

 सके  ?

 1]

 अध्यक्ष  महोदव  :  आपके  सहयोग  के  लिए

 अपराहन  1.00  बजे

 दासरिे  नारायण  राव  :  मुझे  इस  दुर्घटना  को  लेकर

 बहुत  दुख  हुआ  मैं  सभा  को  यह  जानकारी  देना  चाहता

 हूं  कि  कोयला  खनन  एक  खतरनाक  पेशा  इन  दुर्घटनाओं
 को  रोकने  और  यदि  संभव  तो  इन्हें  पूर्णतया  समाप्त  करने  के  लिए
 यथासंभव  सभी  प्रयास  किए  जते

 यहां  माननीय  सदस्यगण  एक  के  बाद  एक  यह  कह  रहे

 हैं  कि  यह  खान  खनन  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  सच्याई  यह  है  कि

 श्रम  मंत्रालय  के  वे  तकनीकी  प्राधिकारी  हैं  जिन्हें

 यह  प्रमाणित  करने  का  अधिकार  है  कि  यह  खान  खनन  के  लिए  उपयुक्त
 है  या  नहीं  ने  जुलाई  2005  में  नागड़ा  खाम॑  का

 निरीक्षण  किया  था  जिसमें  उन्हींने  खनन  कार्य  स्थगित  कर  दिया  था

 और  से  उसमें  और  अधिक  रेत  भरने  को  कहा  था  इसके
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 समुचित  रूप  से  रेत  भरे  जाने  के  बाद  2005  में  खनम

 कार्य  आरम्भ  हो  गया  इसके  अलावा  डी.जी:एम.एस.  ने

 9.11.2005  से  1.12.2006  तक  इस  खान  का  निरीक्षण  किया  और  उसमें

 किसी  अनियमितता  का  पता  नहीं  उस  क्षेत्र  के  सुरक्षा  अधिकारी

 ने  जून  2006  में  नागड़ा  खान  का  निरीक्षण  किया  फरवरी  2006

 में  मुख्यालय  स्तर  का  निरीक्षण  किया  2006  में

 सेफ्टी  कमेटीਂ  ने  भी  इसका  निरीक्षण  किया

 सांविधिक  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  नागड़ा  खान  में

 निम्नलिखित  गैस  जांच  उपकरण  उपलब्ध  दुर्घटना  के  समय  नागड़ा
 खान  में  पांच  मेथनो  मीटर  थे  जो  कार्यशील  एक  कार्बन  मोनोआक्साइड
 का  पता  लगाने  वाला  यंत्र  और  13  सुरक्षा  लैंप  भी  इस  प्रकार

 वहां  सभी  प्रकार  के  उपाय  किए  गये  दुर्भाग्यवश  यह  दुर्घटना
 घट

 यह  दुर्घटना  लगभग  रात्रि  8.00  बजे  हुई  सांविधिक

 आवश्यकताओं  के  अनुसार  बचाव  दल  को  खान  के  35  किलोमीटर

 के  दायरे  में  होना  दानसार  बचाव  स्टेशन  इस  खान  से  लगभग

 20  किलोमीटर  दूर  वे  सुबह  9.0  बजे  तक  इस  स्थान  पर  पहुंच

 गए  पूरे  क्षेत्र  में  धूल  ही  धूल  खान  में  प्रवेश  करने  की

 कोई  संभावना  नहीं  उन्होंने  दो  घंटे  तक  प्रतीक्षा  की  और

 11.30  बजे  से  बचाव  कार्य  शुरू  हुआ  तभी  वहां  कोल  इंडिया  लिमिटेड

 के  और  के  पहुंच  अगले

 ही  दिन  तत्कालीन  कोयला  मंत्री  और  माननीय  मुख्यमंत्री  ने  वहां  का

 दौरा  यह  पूरे  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  बचाव  कार्य  40  घंटे

 में  पूर  हो  गया  और  सभी  शव  बरामद  कर  लिए  इस  प्रकार

 उन्होंने  सही  तरीके  से  सारे  बचाव  उपाय

 जहां  तक  जांच  कराए  जाने  का  संबंध  कि  वहां  आंतरिक

 सुरक्षा  संगठन  लेकिन  इसके  अतिरिक्त  कोल  इंडिया  लिमिटेड  के

 चेयरमैन  ने  एक  उच्च  स्तरीय  जांच  समिति  नियुक्त  की  उन्होंने  पांच

 अधिकारियों  को  निलम्बित  कर  दिया  है  जिससे  कि  वे  साक्ष्यों  के  साथ

 छैड़खानी  न  कर  विभागीय  जांच  पूरी  होने  के  बाद  ही  निलम्बन

 समाप्त  किया  गया  साक्ष्य  के  पश्चात  उन्हें  उस  स्थान  से  स्थानान्तरित

 कर  दिया

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  किसी  को  भी  जिम्मेदार  नहीं

 ठहराया

 अध्यक्ष  महोदय  :  जांच  चल  रही  श्री  आचार्य  उन्हे  अपनी

 बात  पूरी  करने
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 अध्यक्ष  महोदव  :  माननीय  मंत्री  जी  के  कथन  के  अतिरिक्त

 अन्य  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  मैं

 अनुमति  नहीं  मैं  नेताओं  के  साथ  कोई  विशेष  बर्ताव  नहीं  कर

 *

 दासरि  नारायण  राव  :  सांविधिक  संगठन

 है  और  जांच  न्यायालय  का  भी  गठन  किया  गया  वे  पहले  ही

 जांच  न्यायालय  का  गठन  कर  चुके  वास्तव  में

 के  ने  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  कर  दिया

 है  और  वह  समिति  कार्य  कर  रही  यदि  हमारे  पास  दो  रिपोर्ट

 तो  मेरे  विचार  से  हम  उनका  आपस  में  मिलान  कर  सकते

 कल  ही  हमारी  एक  बैठक  हुई  उस  बैठक  में  भी  हमने  एक  ही

 बात  पर  चर्चा  की  हम  किसी  भी  दुर्घटना  की  न्यायिक  जांच  कराने

 पर  विचार  करना  चाहते  मेरे  विचार  से  यह  विचाराधीन  मेरे

 विचार  से  हम  उसपर  चर्चा  करने  जा  रहे  जांच  के  बारे  में  हमारा

 यह  दृष्टिकोण

 मुआवजे  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  पूछ  था  कि  प्रत्येक  मृतक

 के  आश्रितों  को  कितना  मुआवजा  दिया  गया  प्रत्पेक  मृतक  के

 आश्रित  8.78  लाख  रुपये  से  11  लाख  रुपये  तक  का  मुआवजा  पाने

 के  हकदार  इसमें  3  लाख  रुपये  की  अनुग्रह  राशि  भी  सम्मिलित

 माननीय  प्रधानमंत्री  जी  ने  प्रधानमंत्री  राहत  कोष  में  से  1  लाख

 रुपये  स्वीकृत  किए  हैं  और  ।  लाख  रुपया  झारखण्ड  के  मुख्यमंत्री

 की  ओर  से  दिया  गया  यह  पूरी  धनराशि  दे  दी  गई  है  केवल

 झारखण्ड  के  मुख्यमंत्री  राहत  कोष  से  लाख  रुपया  दिया  जाना  शेष

 यह  भी  शीघ्र  ही  दे  दिया  इसके  सभी  मृतकों

 के  आश्रितों  को  भविष्य  निधि  में  से  मृतकों  की  आयु  और  शेष  सेवा

 अवधि  के  अनुसार  4-5  लाख  रुपये  मिलेंगे  और  अंतिम  वेतन  के  25

 प्रतिशत  के  बराबर  पेंशन  48  मृतकों  के  आश्रितों  को  रोजगार

 दिया  जा  चुका  एक  विधवा  ने  मासिक  मुआवजे  का  विकल्प  चुना

 उसका  भुगतान  किया  यह  उसके  60  वर्ष  की  आयु  होने

 तक  4000  रुपये  प्रतिमाह  लेकिन  वर्ष  1994  से  ही  यह  4000

 रुपये  की  राशि  निर्धारित  हैं  वर्ष  1994  में  यह  राशि  निर्धारित  की  गई

 इसमें  कोई  संशोधन  नहीं  किया  गया  हम  इस  राशि

 में  संशोधन  करने  पर  विचार  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  मैं  अनुमति  नहीं  दे

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 दासरि  नारायण  राव  :  इस  मामले  की  जांच

 कर  रहे  हमें  तोन  महीने  के  अंदर-अंदर  प्रतिवेदन  मिल

 उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  एक  माह  के  अंदर-अंदर  अपना  प्रतिवेदन  सौंप

 जैसे  ही  मुझे  यह  प्रतिवेदन  मिल  जाएगा  उस  पर  मैं  कार्यवाही

 शुरू  कर

 अपराहन  1.07  बजे

 प्रतिभूति  संविदा  संशोधन  2005

 ]

 वित्त  मंत्री  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  प्रतिभूति  संविदा  1956  में  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  वापस  लेने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 प्रतिभूति  संविदा  1956  में  और

 संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को  वापस  लेने  की  अनुमति  दी
 कक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री  चिदम्बरम  :  मैं  विधेयक  वापस  लेता

 अपराहन  1.08  बजे

 सरकारी  विधेयक  -  पुरःस्थापित

 सूचना  प्रौद्योगोकी  2006*

 संचार  और  सूचना  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शकौल

 :  श्री  दयानिधि  मारन  की  ओर  से  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  सूचना  प्रौद्योगिकी  2000  में  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  वापस  लेने  की  अनुमति  दी

 शारत  के  खंड  2,  दिनांक  15.12.2006
 में
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 सूचना  प्रौद्योगिकी  2000  में  और  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 शकौल  अहमद  :  महोदया  मैं  विधेयक  स्थापितਂ  करता

 अपराहन  1.08%  बजे

 प्रतिभूति  संक्दा  2006**

 )

 वित्त  मंत्री  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  प्रतिभूति  संविदा  195  में  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 प्रतिभूति  संविदा  1956  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति

 दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  चिदम्बरम  :  मैं  विधेयक  स्थापित**  करता

 अपराइन  1.09  बे

 अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  परंपरागत  यन  निवासी

 अधिकारों  की  2006

 अध्यक्ष  महोदव  :  आज  भोजनावकाश  नहीं  मद  संख्या  26
 -  श्री

 के  खंड  2,  दिनांक  15.12.2006
 में

 की  सिफारिश  से

 15  2006  अधिकारों  की  496
 2006

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अवसर  नही  श्री  किन्डिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  अवसर  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  विधेयक  है

 जिस  पर  दोनों  पक्षो  ने  चर्चा  की  मांग  की  कृपया  उनकी  बात

 *

 अपराहन  1.09%  बजे

 समय  श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  आए  और

 सभा  पटल  के  निकट  खड़े  हो

 जनजातीय  कार्य  मंत्री  :  मैं  प्रस्ताव

 करता

 थन  में  रहने  वाली  ऐसी  अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य

 परम्परागत  वन  निवासियों  जो  ऐसे  वनों  में  पीढ़ियो  से  निवास

 कर  रहे  हैं  किंतु  उनके  अधिकारों  को  अभिलिखित  नहीं  किया

 जा  सकता  वन  अधिकारों  और  वन  भूमि  में  अधिभोग  को

 मान्यता  देने  और  उनमें  निहित  करने  वन  भूमि  में  इस  प्रकार  निहित

 वन  अधिकारों  को  अभिलिखित  करने  के  लिए  संरचना  और  वन

 भूमि  के  संबंध  में  अधिकारों  को  ऐसी  मान्यता  देने  और  उन्हें  निहित

 करने  के  लिए  अपेक्षित  साक्ष्य  की  प्रकृति  के  संबंध  में  उपबंध

 करने  वाले  संयुक्त  समिति  द्वारा  यथा  पर  विचार

 किया

 अध्यक्ष  मझोेदव  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 वन  में  रहने  वाली  ऐसी  अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य

 परम्परागत  वन  निवासियों  के  जो  ऐसे  वर्नों  में  पीढ़ियों  से  निबास

 कर  रहे  हैं  किंतु  उनके  अधिकारों  को  अभिलिखित  नहीं  किया

 जा  सका  वन  अधिकारों  और  वन  भूमि  में  अधिभोग  को  मान्यता

 देने  और  उनमें  निहित  वन  भूमि  में  इस  प्रकार  निहित  बन

 अधिकारों  को  अभिलिखित  करने  के  लिए  संरचना  और  धन  भूमि

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 के  संबंध  में  अधिकारों  को  ऐसी  मान्यता  देने  और  उन्हें  निहित

 करने  के  लिए  अपेक्षित  साक्ष्य  की  प्रकृति  के  संबंध  में  उपबंध

 करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा  यथा  पर  विचार

 किया

 )

 अध्यक्ष  महोदव  :  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते  उन्हें

 परिचालित  किया  किसी  ने  भी  इसका  विरोध  नहीं  किया

 कृपया  अपने  स्थान  पर  वापस  उन्हें  पहले  ही  परिचालित  किया

 जा  चुका  इस  प्रकार  का  व्यवहार  उचित  नहीं  आप  एक  जिम्मेदार

 सदस्य  मैं  आपका  बहुत  सम्मान  करता  आप  सभा  पटल  के

 निकट  खडे  होकर  इस  प्रकार  मुझसे  बात  नहीं  कर  कृपया  अपने

 स्थान  पर  वापस

 अपराहन  1.10  बजे

 समय  श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  अपने  स्थान

 पर  वापस  चले

 अध्यक्ष  महोदय  :  येरननायडु  आप  जानबूझ  कर  सभा  में  व्यवधान

 उत्पन्न  कर  रहे  मैंने  सुबह  ही  कहा  था  कि  मैं  इस  विषय  को

 उठने  की  अनुमति  नहीं

 श्री  किन्जरपु  येरननायडु  :  माननीय  अध्यक्ष

 -(  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  येरननायडु  आप  मुझे  मजबूर  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  पूरी  तरह  से  अनुचित  मैंने  सुबह  ही

 यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  इस  विषय  पर  चर्चा  नहीं  की  जा

 मैंने  यह  कहा  मैंने  कोई  अनुमति  नहीं  आपको  गलतफहमी

 है  कि  मैंने  ऐसा  कहा  कि  प्रश्न  काल  के  पश्चात  मैं  आपको  अनुमति

 मैंने  ऐसा  कभी  नहीं  मैंने  यह  कहा  था  कि  इस  विषय
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 को  उठने  की  अनुमति  कभी  नहीं  दी  जा  यदि  आप  इसे  किसी

 दूसरे  तरीके  से  उठाना  चाहते  हैं  मै ंआपको  इसकी  अनुमति  कदापि  नहीं

 श्री  किन्यरपु  ग्रेरननायडु  :

 ...(

 मैंने  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  ठसे  अस्वीकार  कर  दिया

 बैसीमुथियारी  यदि  आप  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  तो

 आप  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुधियरी  :  में  पहले  ही  दे  चुका

 अध्यक्ष  महोदव  :  ठीक  है  इस  पर  विचार  किया

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  परंतु  इसे  स्थीकार  कर  लिया

 गया  है  अथवा

 अध्यक्ष  मझोेदव  :  आपके  संशोधन  को  परिचालित  किया

 श्री  बृज  किशोर  त़िपाठी  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  संयुक्त

 संसदीय  समिति  के  प्रतिवेदन  को  परिचालित  नहीं  किया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  परिचालित  कर  दिया  गया

 अपराइन  1.12  क्ले

 महोदय  पीठासीत

 श्री  जुएल  ओराम  :  अध्यक्ष  मैं  इस  बिल

 का  समर्थन  करता  हूं  लेकिन  सरकार  को  जिस  गंभीरता  से  विचार  करके

 इस  बिल  को  लाना  चाहिए  वैसा  नहीं  जेपीसी  की  रिपोर्ट  की
 सिफारिशों  को  हाउस  में  पहले  से  सर्कुलेट  करना  लेकिन  ऐसा

 नहीं  किया
 |

 श्री  मोहन  सिंह  :  वह  अभी  मिल  रही

 श्री  जुएल  ओराम  :  जेपीसी  का  मैम्बर  में  भी  जेपीसी  रिपोर्ट

 सर्कुलेट  हुई  थी  लेकिन  सरकार  उसे  मान  रही  है  या  नहीं  मान

 जैपीसी  रिपोर्ट  को  फर्दर  कैबिनेट  में  ले जाकर  पास  किया  या

 इस  बारे  में  कुछ  मालूम  नहीं
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 उपाध्यक्ष  महोदब  :  श्री  जुएल  आपको  अध्यक्षपीठ  को

 संबोधित  करना  आपको  परेशानी

 औ  जुएल  ओराम  :  मैं  चेयर  को  ही  एड्रैस  कर  रहा

 .--(
 ॥

 1

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुणिकरी  :  उपाध्यक्ष  यह  विधेयक

 परिचालित  नहीं  किया  गया  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  बात

 ---  व्यवधान )

 उपाध्यक्ष  महौदव  :  रिकार्ड  में  कुछ  नहीं

 1

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ने  पहले  ही  व्यवस्था

 दे  दी  आपका  संशोधन  परिणालित  कर  दिया

 उपध्यक्ष  मझेदव  :  आपकी  अमैंडमैंट  इन-प्रौसेस  उसके  बाद
 वे

 ]

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूजना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  उपाध्यक्ष  मै  माननीय  सदस्थ  को  यह  बताना

 चाहूंगा  कि  जब  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  जाता  उसी  समय  उसे

 परिचालित  किया  जाता  प्रस्तुत  करने  के  काद  यह  स्थायी  समिति

 को  जाता  स्थायी  समिति  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करती  वह  भी

 इस  सभा  का  एक  भाग  तत्पश्यात्‌  इस  पर  निर्णय  लेती
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 यदि  सरकार  इसे  पूरी  तरह  स्वीकार  कर  लेती  तो  इसमें

 कोई  समस्या  नहीं  यदि  सरकार  संशोधन  प्रस्तुत  करने  का  निर्णय

 लेती  तो  सरकार  द्वारा  संशोधन  प्रस्तुत  किया  जाता  हैं  यही

 कुछ  होता  वह  यह  क्यों  कह  रहे  हैं  कि  विधेयक  परिचालित  नहीं

 किया  गया  प्रस्तुत  करने  के  दिन  ही  इसे  परिचालित  किया  गया

 ओऔ  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  हम  अपने  संशोधन  प्रस्ताव

 कैसे  दे  सकते

 श्री  प्रिवरंबन  दासमुंशी  :  प्रत्येक  को  संशोधन  प्रस्ताव  रखने  का

 हक  अध्यक्ष  महोदय  ने  सुबह  ही  यह  कहा

 श्री  चुएल  ओराम  :  हम  जेपीसी  के  मैम्बर  जेपीसी  की

 रिकर्मेंडेशन्स  हाठस  में  सर्कुलेट  हुई  इसमें  कोई  दो  मत  नहीं

 लेकिन  जेपीसी  रिपोर्ट  पर  सरकार  ने  क्‍या  उसे  माना  या  नहीं

 उसमें  से  आधा  माना  और  आधा  नहीं  मेरी  जो  जानकारी

 उसके  हिसाब  से  कैबिनेट  ने  दो  दिन  पहले  इसे  मंजूर  किया

 अगर  आप  इसे  दो  दिन  पहले  सर्कुलेट  तो  आपको  इसमें  क्‍या

 परेशानी  हम  उसे  डिटेल  में  पढ़ते  और  अगर  फर्दर  कोई  अमैंडमैंट

 तो  उस  बारे  में  बताते  या  हम  इस  बिल  का  विरोध

 नहीं  कर  रहे  हम  सिर्फ  प्रैस  कर  रहे  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा
 कि  सरकार  ट्राइकल्स  के  बारे  में  ध्यन  देने  की  कोशिश  कर  रही

 लेकिन  संभव  नहीं  अब  सरकार  इसे  बाध्य  हो  कर  ला  रही

 आनंद  में  नहीं  ला  रही  सरकार  हम  लोगों  के  प्रैशर  से  बाध्य  होकर

 इस  बिल  को  ला  रही  हैं  मै ंआपको  बताना  चाहता  हूं  कि  13

 2005  से  इसकी  मान्यता  होनी  जो  भी  फॉरेस्ट  ड्वैलर्स  बचे

 हुए  परिभाषा  में  जो  चेंजिस  उसे  मानने  के  लिए  कहा  गया

 अब  जानकारी  मिली  है  कि  मंत्री  जी  उन्हें  मान  रहे  आप  संशोधन

 को  स्वीकार  कर  रहे  जेपीसी  ने  जिसे  रिकमंड  किया  हमें  उस

 करे  में  ज्यादा  नहीं  बोलना  हमें  कंवल  धन्यवाद  दैना  लेकिन

 आप  अभी  मान  रहे  यह  अच्छी  बात  मैं  दो-तीन  बातें  कहना

 आहता  तीन  अनरेशन  का  डेफीनीशन  -  25  पर  जनरेशन  75  ईयर
 -  इसे  सरकार  ने  माता  यह  ठीक  लेकिन  मैं  कहना  चाहता

 हूं  कि  हसे  नाइंथ  शैडयूल  में  डालना  जेपीसी  की  डिमांड

 यूमेनौमस  रिकमंडेशन  थी  कि  इसमें  कोई  छेडछाड  न  की  क्योंकि

 आप  जानते  हैं  कि  बहुत  सारी  कम्युनिटीज  इसमें  हल्ला-गुल्ला  नहीं  कर

 इसलिए  ऐसे  नहीं  करना
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 शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  और  फॉरैस्ट  ड्वैलर्स  की  जमीन  को  रिकम्नाइज

 या  रेग्युलेराइज  करने  के  लिए  मिनिस्ट्री  ऑफ  ट्राइबल  अफेयर्स  ही  नोडल

 मिनिस्ट्री  लेकिन  मैंने  इसमें  देखा  कि  फॉरैस्ट  डिपार्टमैंट  एक्सपर्ट

 कमेटी  आदि  लेकिन  वह  मंजूर  नहीं  सेंचुरी  नेशनल

 पार्क  में  कोर  एरिया  की  डेफीनीशन  के  लिए  हमने  जो  सुझाव

 दिया  सरकार  उसमें  चेंजिज  करने  जा  रही  हैं  आपने  उन  सिफारिशों

 को  पूरा  नहीं  माना  आप  जब  उत्तर  तब  इस  बारे  में  भी  हमें

 माइनर  फॉरैस्ट  प्रोडयूस  -  आप  जानते  हैं  कि  जंगल  या  उसके

 आस-पास  बसने  वाले  ट्राइबल्स  और  अदर्स  जंगल  पर  आश्रित  होते

 जंगल  के  प्रोड्यूस  से  ही  वे  अपनी  जीविका  चलाते  इसमें

 स्टोन  आदि  बहुत  सी  ऐसी  चीजें  जो  माइनर  फॉरैस्ट  प्रोड्यूस  में

 आनी  माननीय  मंत्री  जी  ने  सर्कुलर  में  जो  दिया  उसमें  कुछ

 को  माना  है  और  बाकियों  को  नहीं  जेपीसी  ने  क्या  रिपोर्ट  दी

 थी  और  उसे  आप  क्यों  नहीं  मानना  चाहते  यह  भी  आप

 आप  जानते  हैं  कि  नार्थ  ईस्ट  में  बैम्बू  उनका  मेजर  प्रोड्यूस  अगर

 आप  उसे  माइनर  फॉरैस्ट  प्रोड्यूस  में  नहीं  तो  फिर  इस  बिल

 को  लाने  का  कोई  मतलब  नहीं  रह  जाता

 हमने  बताया  था  कि  वहां  से  लोग  डिसप्लेस  होने  स्पेशली

 कोर  एरिया  से  लोग  अगर  डिसप्लेस  तोਂ  उन्हें  जमीन  की  नेट

 प्रैजेंट  वेल्यू  मिलनी  आप  जानते  हैं  कि  लैंड  की  जितनी  कीमत

 ऐसेस  की  जाती  वह  उन्हें  पता  नहीं  उस  जमीन  के  नीचे  बहुत

 से  आयरन  क्रोमाइट  तथा  और  बहुत  से  कीमती  मिनरल्स

 होते  इसे  देखते  आप  जमीन  को  जो  रेट  तय  करते  वह

 बहुत  कम  होता  उस  हिसाब  से  उनको  कम्पेनसैशन  सफीशेंट

 नहीं  इसके  लिए  जेपीसी  ने  अपनी  रिपोर्ट  भेजी  थी  कि  उसमें  नेट

 प्ैजेंट  वेल्यू  को  ऐसेस  करके  दिया  जाना  मैं  गांव  का  रहने

 वाला  गांव  में  एक  हजार  एकड़  जमीन  होने  पर  लोगों  के  पास

 200  एकड़  का  पट्टा  होता  लेकिन  बाकी  800  एकड़  के  ऊपर

 उस  गांव  का  इनडायरेक्टली  राइट  होता  उसमें  बांस  या

 जओ  कुछ  भी  वे  उसे  यूज  करते  लेकिन  सरकार  जब  लैंड  ट्रांसफर

 करती  एक्वीजिशन  करती  तो  200  एकड़  की  वेल्यू  के  हिसाब

 से  कैलकुलेट  करते  है  -  यह  नहीं  होना  जेपीसी  ने  इस  बारे

 में  भी  पूरी  रिपोर्ट  दी  थी  कि  उसमें  जो  कुछ  भी  वह  कम्युनिटी

 यूज  के  रूप  में  होना  जेपीसी  ने  ऐसी  रिपोर्ट  दी  माननीय

 मंत्री  जी  अपने  उत्तर  के  समय  इस  बारे  में  भी

 मैं  इस  बिल  के  संदर्भ  में  एक-दो  बातें  और  बताना  चाहता
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 जब  हम  इस  मिनिस्ट्री  को  हैंडल  करते  आप  जानते  हैं  कि  एनडीए

 सरकार  ने  पहली  बार  मिनिस्ट्री  ऑफ  ट्राइबल  अफेयर्स  मिनिस्ट्री

 इसका  कारण  यह  है  कि  एससी-एसटी  को  अलग  कर  दिया  ऐसी

 बात  नहीं  लेकिन  हमने  ट्राइबल  को  स्पेशल  अर्टेशन  देने  के  लिए

 यह  किया  दुख  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  इस  सरकार

 को  ढाई  साल  से  अधिक  समय  हो  रहा  आज  तक  आपने  आदिवासियों

 के  लिए  केवल  तीन  काम  किए  हैं  -  पहला  यह  कि  आज  आप  यह

 बिल  लाए  इसकी  काफी  समय  से  हम  लोग  डिमाण्ड  करते  रहें

 इसके  लिए  जेपीसी  की  यूनैनिमस  रिकॉमेंडेशन  दूसरा  यह  कि

 नेशनल  पॉलिसी  आफ  जिसे  आपने  वेबसाइट  पर  दिया  लेकिन

 उसे  एडाप्ट  करके  उसमें  जो  विसंगति  उसे  दूर  नहीं  किया  है  और

 तीसरा  यह  कि  एक  छोटा  सा  कांस्टीट्यूशनल  अमेंडमेंट  आपने

 बिहार  कौ  लोहारा  जनजाति  से  संबंधित  प्रावधान  को  अमेंड  किया

 इसके  अतिरिक्त  पिछले  ढाई  साल  में  ट्राइबल्स  के  लिए  आपने  अब

 तक  कोई  डिसीजन  नहीं  लिए  जो  दुख  की  बात  यहां  दासमुंशी

 जी  बैठे  हुए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  बाकी  लोगों  के  लिए

 क्या  कर  रहे  मैं  उसके  बारे  में  ज्यादा  नहीं  लेकिन  आप

 हमारी  अनदेखी  कर  रहे

 टाइगर्स  बिल  के  बारे  बहुत  से  लोगों  ने  बाहर  हल्ला-गुल्ला

 किया  कि  जंगल  खत्म  हो  ऐसा  हो  वैसा  हो

 मैंने  उससे  पूछ  कि  अगर  यह  रेगुलेराइज  होगा  तो  जंगल  की  कितनी

 जमीन  इसमें  तो  उन  लोगों  ने  कह्म  कि  हमें  नहीं  मैंने

 उन्हें  बताया  कि  केवल  दो  प्रतिशत  जमीन  बाकी  98  प्रतिशत

 में  आप  बाघ  भालू  हिरण  लेकिन  केबल  दो

 प्रतिशत  जो  कि  जंगल  नहीं  वहां  0-40  साल  से  हम  लोगों

 के  बाप-दादा  रहते  आए  खेती  करते  आ  रहे  दुर्भाग्य  से  वह

 जमीन  रिजर्ष्ड  फॉरेस्ट  या  सेंचुरी  के  नाम  से  नामित  जिसकी  वजह

 से  हम  लोगों  का  नाम  रेवेन्यु  रिकॉर्ड्स  में  नहीं  आता  उनके  अधिकारी

 हर  साल  वहां  आते  हैं  और  पूछते  हैं  कि  यह  खेती  किसने  की

 इस  पर  उनको  कुछ  हिस्सा  देना  पड़ता  इसी  तरह  रेवेन्यु  वाले  आते

 उनको  भी  जबकि  हम  वहां  ऑक्युपेशन  में  हम  वहां

 खेती  कर  रहे  इसमें  ग्राम  सभा  को  महत्व  दिया  गया  मंत्री  जी

 ने  ग्रामसभा  को  माना  लेकिन  फिर  उसमें  एक  अडंगा  डाल  दिया

 है  कि  डिस्ट्रिक्ट  को  जो  भी  डिस्प्युट  उस  पर  डिस्ट्रिक्ट  लेवल

 कमेटी  का  निर्णय  फाइनल  आप  जानते  हैं  कि  आज  भी  पैसा

 ऐक्ट  के  कारण  ग्रामसभा  इस  बारे  में  निर्णय  करने  के  लिए  पूरी  तरह

 से  अधिकृत  है  कि  उस  एरिया  की  जमीन  को  माइनिंग  के  लिए  देना

 है  या  नहीं  देना  इंडस्ट्री  के लिए  देना  है  या  लेकिन  उस  ग्रामसभा
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 जुएल

 की  मिसयूज  जमीन  उसमें  से  चली  जाती  आप  जानते

 हैं  कि  ग्रामसभा  का  सरपंच  या  गांव  के  कुछ  लोग  अगर  डिस्प्युट

 कर  दें  और  सब-डिवीजनल  ऑफिसर  और  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  कलेक्टर

 आदि  बडे-बड़े  अधिकारी  उस  पर  फाइनल  निर्णय  देकर  जमीन  देने  के

 लिए  तो  क्‍या  इस  प्रावधान  के  कारण  हमें  बहुत  तकलीफ

 हालांकि  इससे  हमें  कुछ  राहत  मिली  आप  जानते  हैं  कि  गांव

 में  शादी-ब्याह  कैसे  होते  हैं  लोग  यह  देखते  हैं  कि  आपके  पास  कितनी

 जमीन  कितने  हल  उसके  हिसाब  से  उसका  स्टेटस  माना  जाता

 अगर  ट्राइबल  के  पास  कोई  पट्टा  नहीं  उसके  पास  जमीन  नहीं

 तो  उसका  कोई  स्टेटस  नहीं  इसलिए  गवर्नर्स  कांफ्रेंस  में  भी

 यह  रिकॉमेड  किया  गया  था  कि  जिसके  पास  जमीन  नहीं  ठसे  जमीन

 का  पट्टा  दिया  शैड्यूल  एरियाज  एण्ड  शैड्यूल  ट्राइब्स

 जो  भूरिया  जी  की  अध्यक्षता  में  बना  उसकी  भी  रिपोर्ट  आपके

 पास  आई  लेकिन  उसे  अभी  तक  पब्लिक  नहीं  किया  गया  उसमें

 से  कुछ  प्रावक्षन  आप  मान  रहे  हैं  या  उस  बारे  में  भी  कुछ  नहीं

 कहा  गया  वर्ष  1961  में  घेवर  कमीशन  उसके  बाद  कोई

 कमीशन  नहीं  जबकि  अनुच्छेद  339  में  प्रावधान  है  कि  हर  साल

 शैद्धयूल  एरिया  और  शैड्यूल  ट्राइब्स  की  स्थिति  को  देखने  के  लिए

 एक  कमीशन  बनना  चाहिए  जो  यह  देखे  कि  प्रावीअन्स  का  रिवीजन

 करना  है  या  नहीं  करना  उनको  कया  देना  है  क्‍या  नहीं  देना

 उस  एरिया  के  एडमिनिस्ट्रेशन  के  बारे  में  क्या  होना  हमने  उनके

 लिए  कमीशन  बनाया  उस  समय  मैं  मंत्री  उस  कमीशन  की

 रिपोर्ट  अब  आपके  पास  आई  आप  उसके  बारे  में  क्‍या  निर्णय  ले

 रहे  उसकी  रिकिमेंडेशन्स  को  स्वीकार  कर  रहे  हैं  या  नहीं  कर  रहे

 स्कूलों  के  करे  मेडिकल  के  करे  में  और  अन्य  दूसरी  बहुत

 सी  चीजों  के  करे  में  आप  कया  निर्णय  कर  रहे

 शैड्यूल  एरियाज  के  करे  में  गृव्र्नर  मझेदय  स्पेशल  रिपोर्ट

 राष्ट्रपति  जी  को  देते  शैद्यूल  एरियाज  के  बारे  में  गवर्नर  को  पावर

 है  कि  वह  उसमें  इन्टरवोन  करके  रिपोर्ट  राष्ट्रपति  महोदय  को  संप्रेषित

 मगर  गवर्नर  रिपोर्ट  ठीक  से  नहीं  हो  रही  ट्राइबल  एडवाइजरी

 कमेटी  की  रिपोर्ट  ठीक  से  नहीं  हो  रही  हम  इसका  समर्थन  कर

 रहे  लेकिन  केवल  पैसे  देने  से  कुछ  नहीं  होतां  मैं  हिसाब  करके

 देख  रह्म  था  कि  शैड्यूल  एरिया  के  लिए  स्पेशल  सब-प्लान  एरिया

 1974-75  से  एडमिट  हुआ  लेकिन  1974-1975  से  स्पेशल  पग्रांट

 देने  के  बावजूद  हम  लोग  हर  सेक्टर  में  बहुत  पीछे  जितने  भी  ह्यूमन

 हैवलपमेंट  टैंडैसिज  के  इंडिकेटर्स  उनमें  हम  लोग  बहुत  पीछे
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 2006

 बीपीएल  में  हमारा  50  प्रतिशत  से  ज्यादा  पिछड़ापन  है  और  एजुकेशन
 में  90  प्रतिशत  ड्राप  आउट  इसी  तरह  से  मेडिकल  फेसलिटीज  भी

 बहुत  कम  इसलिए  सरकार  को  गंभीरता  से  इसे  डील  करना

 मंत्री  जी  काफी  वरिष्ठ  सदस्य  लेकिन  देखने  में  आता  है  कि  वह

 निर्णय  लेने  में  हमारी  सहायता  नहीं  कर  रहे  इस  बिल  के  संबंध

 में  फौरेस्ट  डिपार्टमेंट  और  कई  विभागों  ने काफी  लॉबिंग  की  लेकिन

 ये  इसे  रोक  नहीं  हमने  जो  इनीशिएटिव  लिया  उसके

 कारण  ही  यह  बिल  आज  सदन  में  चर्चा  के  लिए  प्रस्तुत  हुआ

 मैं  इसके  लिए  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  लेकिन  इस  बिल  में  कमियां

 जिसे  आपने  खुद  स्वीकार  किया  हैं  वे आपको  दूर  करना

 जब  इस  बिल  पर  विचार  तब  हम  इस  पर  डिटेल  से

 बात

 बैसीमुथियारी  जो  ने  भो  इस  बिल  पर  काफी  कुछ  कहना  इसलिए

 उपाध्यक्ष  जी  आप  हमें  कक्‍लाज  बाई  क्‍्लाज  पर  डिसकशन  के  समय

 अलाऊ  क्योंकि  यह  बिल  आज  ही  सर्कलेट  हुआ  हैं  यह  बात

 ठीक  है  कि  जेपीसी  ने  14-15  सीटिंग  करके  इस  बिल  को  तैयार  किया

 इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  आठट  आफ  साइट  इज  आउट  ऑफ

 हम  लोग  काफी समय  तक  इस  चीज  से  टूर  रहे  हैं  और  आदियासियों

 की  भलाई  के  लिए  सरकार  सदन  में  बिल  लाई

 उपध्यक्ष  मझेदय  :  कक्‍्लाज  बाई  कलाज  पर  आप  अभी  अपने

 अमेंडमेंट्स  दे

 श्री  जुएल  ओराम  :  उस  समय  भी  हम  डिटेल  में  मैं

 आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  इस  बिल  पर  बोलने  का  समय

 साथ  ही  मैं  मंत्री जी  को  यह  बिल  सदन  में  पेश  करने  के

 लिए  बधाई  देता  सिर्फ  सत्ता  पक्ष  ही  बल्कि  विपक्ष  भी  इस

 बिल  का  समर्थन  ट्राइबल्स  के  हितों  के  लिए  हम  सभी  इसका

 समर्थन  कर  रहे  मैं  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  टाइगर्स

 के  बचाव  से  ज्यादा  ट्राशबल्स  की  सुरक्षा  पर  ध्यान  जो  लोग  टाइगर्स

 को  बचाने  के  लिए  इस  बिल  का  विरोध  करने  के  लिए  लॉबिग  कर

 रहे  उनकी  बात  न  मानकर  आप  ट्राइबल्स  की  सुरक्षा  के  बारे  में

 तो  ज्यादा  ठीक

 जे  पुनः  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  और  अपनी  बात  समाप्त

 करता

 जी  मधुसूदन  मिस्त्री  :  उपाध्यक्ष  अनुसूचित

 जनजाति  और  अन्य  परंपरागत  वन  निवासी  अधिकारी  की

 2006  का  मैं  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ



 505  अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  परंपरागत  वन
 निवासी

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुधियारी  :  मैं  एक  बात  बहुत

 ही  स्पष्ट  रूप  से  जानना  यह  एक  नया  विधेयक  मैने  संशोधन

 प्रस्ताव  रखे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  संशोधन  प्रस्ताव  पर  कार्यवाही  की  जा

 रही

 श्री  मधुसूदन  मिस्त्री  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं

 vo

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  बैठ

 श्री  मधुसूदन  अब  आप  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते

 श्री  मधुसूदन  मिस्त्री  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  को  सदन  में

 पेश  करने  के  लिए  देश  के  प्रधान  यूपीए  की  सोनिया

 गांधी  जी  और  सरकार  को  बधाई  देता  इसके  साथ  ही  मैं  इस

 बिल  से  संबंधित  संसद  की  संयुक्त  समिति  के  सभापति  और  सदस्यों

 को  भी  बधाई  देता  उस  जेपीसी  में  मैं  भी  सदस्य  के  रूप  में  शामिल

 जेपीसो  ने  काफी  जद्दोजहद  के  बाद  इस  बिल  को  तैयार

 जेपीसी  ने  इसके  लिए  देश  के  सभी  एरियाज्‌  से  लगभग  100-125

 एनजीओज  को  बुलाकर  उनकी  राय  ली  और  एक्सपर्ट्स  को  भी  समिति

 में  बुलाकर  राय  उसके  बाद  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  तैयार  करके

 सरकार  को  सौंपी  और  यह  बिल  आज  सदन  में  चर्चा  के  लिए  पेश

 हुआ  इस  बिल  में  जो  संशोधन  आए  जो  क्लाज  बाई  क्लाज

 कंसिडरेशन  के  समय  पेश  उन  से  पता  चलता  है  कि  जेपीसी

 की  ज्यादा  से  ज्यादा  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकार  किया

 मैं  इसके  लिए  सरकार  को  बधाई  देता  काफी  समय  से  देश  के

 आदिवासियों  को  यह  ऐतिहासिक  न्याय  देने  की  बात  चल  रही

 उसे  सेट  लाइट  इसका  मकसद  सरकार  अगर  सोचती  थी

 कि  इस  जमीन  का  फोरेस्ट  लैंड  के  रूप  में  सैटलमेंट  तो  कोई

 सैटलमेंट  नहीं  हो  सकता  पूरे  देश  के  अंदर  जमीन  का  मैटलमेंट

 करने  के  लिए  जरूरी  है  कि  अगर  आप  जमीन  जोतते  तो  फोरेस्ट

 आफिसर  से  उसकी  रिपोर्ट  मांगी  जाए  और  उसकी  वजह  से  पूरे  देश

 24  1928  अधिकारों  की  50७
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 के  अंदर  जंगल  में  रहने  वाले  जो  आदिवासी  हैं  या  दूसरे  लोग  भी

 जो  आदिवासी  नहीं  लेकिन  जंगल  में  रहते  इस  बारे  में  मैं

 आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  वर्ष  1951  में  जब  काका  कालेलकर

 कमीशन  पूरे  देश  में  तो  कितनी  ऐसी  जातियां  जो  जंगल

 में  रहती  लेकिन  कई  कारणों  से  एनलिस्ट  नहीं  हालांकि  उनकी

 रहन-सहन  सब  कुछ  आदिवासियों  की  तरह

 लेकिन  फिर  भी  वह  आदिवासी  एसटी  जाति  के  अंतर्गत  नहीं

 ये  लोग  भी  जंगल  जोतते  हैं  और  सालों  से  जोतते  आ  रहे  इनके

 पुरखे  भी  जमीन  जोतते  लेकिन  वे  भी  आदिवासी  नहीं  माने

 इस  वजह  से  उन्हें  जमीन  नहीं  देने  की  बातचीत  हुई  और  आदिवासी

 इलाके  में  रहने  वाले  लोगों  और  आदिवासियों  के  बीच  में  कांफिलिक्ट

 इसलिए  बहुत  सोच-समझ  कर  जेपीसी  ने  उन्हें  भी  इसमें  शामिल

 मुझे  खुशी  है  कि  जंगल  में  रहने  वाले  जो  लोग  जो  जमीन

 जोतते  उस  जमीन  को  13  2005  तक  उन्हें  देने  की  बात

 सरकार  ने  उसके  लिए  मैं  सरकार  को  बहुत-बहुत  बधाई  देना

 चाहता  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  इसे  लागू  करने  के  लिए

 ग्राम  सभा  को  पावर  दी  गई  इतना  ही  नहीं  अगर  कसी  के  पास

 लिखित  एविडेंस  नहीं  है  तो  मौखिक  एविडेंस  ग्राम  सभा  से  ले  सकता

 है  और  जमीन  प्राप्त  कर  सकता  उसके  लिए  जमीन  पर  जो  झाड़

 उसकी  कितनी  आयु  उस  जमीन  पर  जो  टेरिस  बना  वह  कब

 बनाया  गया  और  वह  व्यक्ति  कितने  समय  से  उस  जमीन  को  जोतता

 आ  रहा  इन  सभी  बातों  को  देखा  जाता  है  और  उन्हें  जमीन  दी

 ऐसा  प्रावधान  इसमें  किया  गया  हैं

 मैं  एक-दो  सुझाव  और  देना  चाहता  मैं  मानता  हूं  कि

 जब  पूरे  देश  में  सैटलमेंट  का  प्रौसेस  पूरा  हो  जाएगा  तो  जो  वायलेंट

 मूवमेंट  देश  में  चल  रहा  उसमें  भी  कमी  फारेस्ट  इकोनोमी

 से  लोग  एग्रीकल्चर  इकोनोमी  के  अंदर  क्योंकि  अभी  तक  ऐसा

 था  कि  फारेस्ट  के  अंदर  रहने  वाले  सिर्फ  जंगल  की  इनकम  पर  ही

 निर्भर  फारेस्ट  इकोनोमी  स्पोर्टिंग  इकोनोमी  नहीं  मेन  इकोनामी

 तो  एग्रीकल्चर  इकोनोमी  है  और  इस  इलाके  के  अंदर  जो  लोग  सदियों

 से  जमीन  जोतते  उन्हें  जमीन  पर  अधिकार  देने  की  वजह  से  एग्रीकल्चर

 इकोनोमी  आसानी  से  मिल  इस  वजह  से  उनकी  आय  बढ़ेगी

 और  जैसा  अभी  हमारे  साथी  ने  बताया  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  लोग  बीपीएल

 के  अंदर  रहते  इससे  उनकी  आय  बढ़ेगी  और  आय  बढ़ने  से  उनका

 एग्रीकल्चर  इकोनोमी  में  प्रवेश  होगा  और  बीपीएल  की  कैटेगिरी  में  से

 ये  लोग  बाहर  आ  ऐसा  मैं  मानता  अभी  सामने  से  ओराम

 जी  ने  भी  कहा  है  कि  इसमें  से  फिश  निकाले  हाई  कोर्ट

 और  सुप्रीम  कोर्ट  ने  फारेस्ट  प्रोड्यूस  का  ऐसा  इंटरप्रेटेशन  किया  है  कि

 फारेस्ट  से  मिलने  वाली  सभी
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 मधुसूदन

 खन  उत्पाद  जिसमें  मछली  और  बालू  आदि  सम्मिलित

 यहां  तक  की  गुवाह्यटी  उच्चन्यायालय  में  भी  यह  कहा

 है  कि  यदि  वन-क्षेत्र  में  बालू  पाया  जाता  तो  यह  वन  उत्पाद

 इसलिए  मैं  ऐसा  नहीं  सोचता  कि  पत्थर  आदि  को  सम्मिलित

 करने  में  कोई  समस्या  उन्हें  इसमें  सम्मिलित  किया  जाना

 उन्हें  इससे  बाहर  नहीं  किया  जाना  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय

 और  इस  देश  के  अन्य  कई  न्यायालयों  ने  पहले  हो  यह  प्रमाणित  कर

 दिया  है  कि  वे  वन  उत्पाद

 मेरा  दूसरा  सुझाव  है  कि  इसमे  25  साल  की  उम्र  रखी  गई

 मैं  मानता  हूं  कि  मैरिज  आयु  को  25  साल  की  बजाए  21  साल  कर

 देना

 ]

 आप  एक  मिनट  चुप  यह  मेरा  दृष्टिकोण  आपके  अपने

 विचार  हो  सकते  आपके  विचार  अच्छे  ये  मेरे  विचार

 ।

 जब  देश  आजाद  हुआ  उस  समय  या  उसके  बाद  जो  लोग  जंगलों

 में  रहते  जो  इनटाइटल  उनकी  ऐज  को  थोड़ा  चेंज  करना

 अमैंडमैंट  में  माइनर  फॉरैस्ट  प्रोड्यूस  बेचने  का  जिसे  अधिकार  उसे

 ले  जाने  का  भी  अधिकार  उसमें  जो  वर्ड  ट्रांसपोर्ट  उसे  निकाला

 गया  हैं  आज  ऐसो  परिस्थिति  है  कि  यदि  कोई  किसी  को  बेचना  चाहे

 तो  उसे  फॉरैस्ट  डिपार्टमेंट  से परमिशन  लेनो  पड़ती  फॉरेस्ट  डिपार्टमेंट

 से  पास  नहीं  मिलेगा  तो  वह  उसे  ले  जा  नहीं  सकता  फॉरेस्ट  डिपार्टमेंट

 का  ऐसा  एप्रिहेंशन  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  लोग  ट्रक  या  दूसरी  व्हिकल्स

 में  उन्हें  लाएंगे  और  इसलिए  ट्रांसपोर्ट  की  जगह  कैरी  शब्द  लगाना

 साकिल  में  ले  जाएंगे  तो  कोई  प्रॉबलम  नहीं  कोट  में

 ले  जाता  है  तो  फॉरैस्ट  डिपार्टमेंट  या  दूसरे  किसी  डिपार्टमेंट  को  प्रॉबलम

 नहीं  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  वह  ट्रक  में  ले  जाकर  उसे

 बेचने  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कितनी  स्टेटस  में  1980  तक

 की  जमीन  किसी  के  नाम  करने  पर  सटे  लगा  बाहर  हल्ला  किया

 गया  था  कि  जमीन  देने  से  पूरे  जंगल  नष्ट  हो  जाएंगे  और  पूरे  देश
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 की  जमीन  चली  ऐसी  कोई  डर  की  बात  नहीं  होनी

 कई  सरकारों  ने  1980  तक  की  जमीन  किसी  के  नाम  करने  का  रैजोल्यूशन
 पास  किया  1980  के  बाद  की  जो  जमीन  2  परसेंट  बता  रहे

 वह  अभी  तक  की  टोटल  ऐसी  जमीन  है  जो  1980  तक  जमीन

 जोतते  वे  जमीने  उनके  नाम  करने  के  लिए  सरकार  ने  कहा

 उनका  भी  उसमें  समावेश  होता  सरकार  ने  1980  तक  की  जमीन

 उनके  नाम  पर  की  है  लेकिन  उसका  इम्पलीमैंटेशन  कितनी  स्टेट्स  में

 बाकी  1980  से  2005  के  बीच  जो  जमीन  तबदील  करके  आदिवासियों

 को  दी  वह  एक  छोटा  सा  सैक्शन  है  लेकिन  इसकी  फीगर्स

 जहर  नहीं  आ  रही  जो  लोग  इसका  विरोध  कर  रहे  हैं  हम  उनसे

 जानना  चाहते  हैं  कि  कितनी  जमीन  इसके  अंदर  गई  गुजरात  में

 बहुत  सी  जमीन  फॉरेस्ट  डिपार्टमेंट  के  पास  अगर  एक  बार  उसमें

 पौधा  वह  ठगे  न  इसकी  बात  जाने  वह  टोटल  जमीन

 कवर  करें  तो  58  साल  हमने  यह  सब  कैलकुलेट  किया

 इसमें  फॉरैस्ट  डिपार्टमेंट  कुछ  नहीं  कर  सकता  टॉप  लेअर  ऑफ

 सॉयल  बारिश  के  अंदर  धुलते-धुलते  दरिया  में  चला  जाता  इससे

 पर्वत  नंगे  हो  रहे  हैं  फॉरेस्ट  डिपार्टमेंट  ने  कितने  इलार्कों  में  फैंसिंग

 की  है  जैसे  कि  बॉर्डर  में  फैंसिंग  हो  रही  हैं  ग्रेजिंग  हाइली  वॉयलेटिड

 फॉरेस्ट  प्रोड्यूस  के  अंदर  लगभग  सारी  बाते  सम्मिलित  ग्रेजिग

 राइटस  कितने  गए

 कई  राज्यों  जिसमे  मेरा  राज्य  भी  पारंपरिक  अधिकारों

 को  वन  विभाग  द्वारा  महत्व  नहीं  दिया  जाता

 गाइडलाइन्स  और  मैन्युअल  के  पार्ट  थ्री  में  यह  बात  देने  के  बावजूद

 भी  उसका  वॉयलेशन  हो  रहा  हमने  जेपीसी  की  रिपोर्ट  देखी

 उसने  बहुत  विचार  करने  के  बाद  अपनी  सिफारिशें  दी  उन्हें  स्वीकार

 करने  पर  मैं  सरकार  का  अभिनन्दन  करता  जंगल  में  रहने  वाले

 लोगों  के  बीच  झगड़ा  भी  होता

 उस  डिस्पयूट  को  सैटल  करने  का  प्रॉसेस  और  मशीनरी  दी  गई

 लेकिन  वह  इम्पलीमेंट  नहीं  होती  हम  1992  से  लड़  रहे

 20,000  से  25,000  लोग  अहमदाबाद  में  जुलूस  लेकर  गए  थे  और

 39,000  हेक्टेयर  जमीन  66,000  किसानों  को  मिली  लेकिन  आज

 तक  सरकार  1992  से  लेकर  2005  तक  सिर्फ  32,000  लोगों  की

 ही  जमीन  मुहैया  करा  सकी  क्योंकि  इनके  पास  न  तो  सर्वेयर्स



 509  अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  परंपरागत  वन
 निवासी

 न  डिमार्किट  करने  वाले  हैं  और  न  हो  हैंडओवर  करने  वाले  जिसे
 पट्टा  दिया  गया  उसे  जमीन  के  कल्टीवेशन  राइट्स  दिए  गए  हैं

 और  वे  उस  जमीन  के  लिए  फॉरैस्ट  डिपार्टमेंट  में  जाते  लेकिन

 जिसने  प्लांटेशन  किया  वहां  से  ठसे  बेदखल  किया  जा  रहा

 इसमें  और  भी  चीजें  इसलिए  मैं  मिनिस्टर  साहब  से  रिक्वेस्ट  करूंगा

 कि  13  2005  से  पहले  इस  देश  में  जो  लोग  जंगल  में  जमीन

 जोतते  अगर  उन्हें  उनके  राइटस  के  अर्गेस्‍स्ट  जमीन  से  हटाया  गया

 है  तो  उन्हें  वापस  वहीं  पर  बसाया  जिस  जमीन  पर  वे  तीन  जनरेशन

 से  ज्यादा  रह  चुके  उन्हें  राइट्स  दिए  जाएं  और  जमीन  वापिस  दी

 फॉरैस्ट  प्रोड्यूस  के  संबंध  में  देखा  गया  है  कि  माइनर  फॉरैस्ट

 प्रोडयूज  नेशनलाइजेशन  एक्ट  की  वजह  से  ज्यादातर  फॉरैस्ट  प्रोड्यूज
 को  नेशनेलाइज  किया  गया  इस  नेशनलाइजेशन  के  अंदर

 सालसी  और  तेंदू  पत्ता  तीन  मेजर  इनकम  बाले  प्रोड्यूस  आते  हर

 स्टेट  में  फॉरेस्ट  डेवलपमेंट  सबसे  ज्यादा  पेसा  इसी  से  कमाता  है  और

 कम  से  कम  पैसा  कलैक्शन  करके  लाने  वालों  को  देता  वे  किसी

 वर्कर्स  लॉ  के  अंतर्गत  नहीं  आते  किसी  मजदूर  कानून  के  अंतर्गत

 नहीं  आते  कितने  लोग  झाड़  से  नीचे  गिर  जाते  हैं  और  कितनी

 बार  उन्हें  पैसा  नहीं  दिया  जाता  हैं  उन्हें  कितनी  बार  व्यापारी  पैसा  दिए

 बिना  भाग  जाते  हमारे  देश  में  इन  सबको  सैटल  करने  के  लिए

 एक  हो  चीज  है  लेकिन  किसी  को  फोरेस्ट  प्रोड्यूस  से  सबसटीट्यूट

 इसे  मैं  नहीं  मानता  इसलिए  मेरी  मिनिस्टर  साहब  से  डिमांड

 है  कि  जिस  तरह  से  एग्रीकल्चर  प्राइस  कमीशन  उसी  तरह  से  देश

 में  फॉरेस्ट  प्रोड्यूस  प्राइस  कमीशन  सेटअप  होना  जो  हर  साल

 प्रोड्यूस  का  सपोर्टिंग  प्राइस  तय  करें  अगर  उस  रेट  से  कम

 में  चीज  बिकती  है  तो  उसे  सरकार  या  फॉरैस्ट  डिपार्टमेंट  और

 अगर  उसे  व्यापारी  से  ज्यादा  दाम  मिलता  है  उन्हें  इसे  कहीं

 भी  बेचने  की  अनुमति  होनी

 ]

 आज  मध्य  प्रदेश  में  तेंदू  पत्ता  समस्त  मध्य  प्रदेश  एक्सचेकर  में

 इतनी  बड़ी  इनकम  देने  वाली  चीज  हो  गई  लेकिन  जो  लीव  कलैक्टर

 जिनमें  आदिवासी  और  गैर  आदिवासी  भी  उनकी  परिस्थिति  में

 कोई  फर्क  नहीं  पड़ा  उन्हें  चालीस  रुपए  प्रति  सौ  बंडल  रेट  मिल

 रहा  ज्यादा  से  ज्यादा  पांच  रुपए  बोनस  के  मिल  जाते

 मध्य  प्रदेश  में  केबल  तेंदू  के  पत्ते  से  हो  राज्य  को  300  करोड  रुपए

 से  ज्यादा  की  कमाई  हो  रही
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 जब  मध्य  प्रदेश  संयुक्त  राज्य  लेकिन  जो  लोग  जंगल  में

 रहने  वाले  जिनके  राइट्स  डिफाइन  किए  गए  जो  लोग  यह  काम

 करते  हैं  उनको  इसे  बेचने  की  पूरी  स्वतंत्रता  होनी  लेकिन  फॉरेस्ट

 डिपार्टमेंट  हर  चीज  में  अडंगा  लगाता  है  और  उसकी  डेफिनीशन  को

 और  टाइट  करता  जिससे  वे  लोग  काम  न  कर  इस  परिस्थिति

 से  बचाने  के  लिए  यह  बिल  रास्ता

 मैं  एक  और  बात  की  ओर  ट्राइबल  मिनिस्टर  और  आपका  ध्यान

 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  वन  वन्य

 जीव  संरक्षक  पशु  चारागाह  पर्यावरण  एवं

 जैवविविधता  अधिनियम  जितने  एक्ट  ये  फॉरेस्ट  प्रोड्यूस
 बेस  पर  जितने  भी  ऑक्यूपेशन्स  उन्हें  एन्क्रेज  बल्कि  डिस्क्रेज

 करते  अगर  आप  जंगलवासी  तो  उनकी  परमिशन  के  बगैर  कुछ
 कर  नहीं  जंगल  से  लकड़ी  नहीं  ला  अगर  आपको  फॉरैस्ट

 प्रोड्यूस  से  कोई  चीज  बनानी  है  या  इंकम  कमानी  तो  नहीं  हो  सकता

 वे  बांस  से  कोई  चीज  नहीं  बना  सकते  मान  लीजिए  कि  अगर

 मेरे  खेत  के  बांस  से  मैं  टोकरी  बनाऊंगा  तो  मुझे  प्रृूव  करना  होगा

 कि  ये  बांस  मैं  जंगल  से  नहीं  लाया  यह  मैंने  अपने  खेत  में

 मुझे  साबित  करना  साबित  करने  की  जिम्मेदारी  विभाग  नहीं  बल्कि

 उस  व्यक्ति  की  है

 लेकिन  वे  प्रूष  करते  हैं  कि  ये  पत्ते  और  बांस  जंगल  में

 से  लाए  जबकि  आपको  प्रवू  करना  होगा  कि  आप  जंगल  में  से

 नहीं  लाए

 इसकी  वजह  से  इस  देश  के  पूरे  आदिवासी  जिनकी  जनसंख्या

 आठ  परसैन्ट  उन  सभी  इलाकों  का  आज  जंगल  के  रॉ  मैटिरियल

 के  ऊपर  ऑक््‌पेशन  बेस्ट  जो  उनका  डेवलपमैन्ट  होना  चाहिए  वह

 नहीं  इसी  वजह  से  जो  लैन्ड  वह  लैन्ड  ट्रांसफर  नहीं  की

 जिसकी  खजह  से  एग्रीकल्चर  इकोनोमी  में  लोग  नहीं  आ

 जितने  भी  डैम्स  वे  ट्राइबल  एरियाज  में  जिससे  सारा  पानी

 नीचे  चला  पानी  ऊपर  नहीं  ले  जा  इसलिए  एग्रीकल्चर

 का  वहां  डैवलपमैन्ट  नहीं  वाटर  शैड  डैवलपमैन्ट  में  भी  यही

 प्राब्लम  क्योंकि  ज्यादा  से  ज्यादा  स्कीमें  पूरी  नहीं  हो  इसी

 वजह  से  पूरे  देश  में  एक  स्टारवेशन  जैसी  सिचुएशन  हैं  जहां  पत्थर

 मैदानों  में  जाता  पानी  मैदानों  में  जाता  फॉरैस्ट  प्रोड्यूस  मैदानों

 में  जातो  है  और  जो  बाकी  कुछ  बचा  लेकिन  अब  सैकड़ों  नहीं
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 [  श्री  मधुसूदन

 लाखों  की  संख्या  में  सारा  आदिवासी  जंगलों  में  रहने

 वाला  खेत  मजदूरों  के  रूप  कस्ट्रब्शलन  लेबर  और  दूसरे

 छोटे  घंफों  में  लण्ने  के  ट्राइबल  एरियाज  से  दूसरे  एरियाज  में

 मइग्रेट  करते

 /  अनुवाद )

 महोदय  यह  उपयुक्त  समय  और  माननीय  मंत्री  जी  से  मेरा  निवेदन

 है  कि  वे  इस  पर  गौर  करे  और  पूरी  जनजातोय  ठप-योजना  की  समीक्षा

 करें  ।

 ट्राइबल

 ट्राइबल  सब-प्लान  के  अंदर  जो  पैसा  स्टेट्स  को  दिया  ज़ता

 उसका  बहुत  ज्यादा  डाइचर्जन  होता  लेकिन  ट्राइबल  सब-प्लान  के

 चाकई  कितने  चेंजिज  करने  की  जरूरत  है  या  केवल  यही

 इस  पापुलेशन  के  पूरे  देश  में  जो  पापुलेशन  उनके  रिसोर्सेज

 और  स्टेट्स  के  रिसर्सेज  उसके  साथ  जाते  या  नहीं  -  ये  सब  चोर्जे

 ट्राइक्ल  एरिया  सब-प्लान  के  रिव्यू  के  अंदर  भी  हमें  देखनी

 इसी  तरह  से  और  के  करे  में  जो  रिवेंशन  का  बिल

 आया  वह  इसके  साथ  इसलिए  जुड़ा  क्योंकि  वह  इंकम  एश्योर

 करता

 ]

 कृषि  से  आय  सुनिश्चित  हो  रही  सिंचाई  से  आय  सुनिश्चित

 हो  रही

 इसीलिए  ओ  लैन्ड  उस  लैन्ड  का  मालिकाना  हक  उनके  माम

 में  ट्रांसफर  होने  के  बाद  उनका  जमीन  पर  जो  अधिकार  उस

 अधिकार  की  वजह  से  उनकी  आर्थिक  परिस्थिति  में  बहुत  बड़े  सुधार

 ऐसा  हमारा  मानना  इसमें  ने  जितनी  रिकमैन्डेशंस

 दो  उनमें  से  ज्यादा  से  ज्यादा  रिकमैन्डेशंस  को  उन्होंने  स्वीकार  किया

 जिसके  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देता  लेकिन  इसके  साथ  हों  में

 उनसे  कहना  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदब  :  मिस्त्री  बीस  मिनट  हो  गये  अभी  बहुत

 से  स्पीकर  खोलने  वाले

 15  2006  अधिकारों  की  =  512
 2006

 श्री  मथुसूदन  मिस्त्री  :  मैं  समाप्त  कर  रहा  हूं  इसमें  बहुत  सी

 क्लाजेज  उनमें  से क्लाज  2(1)  के  अंदर  यह  लिखा  है  -

 जलाने  की  लकड़ी  और  स्‍लेट  और  वोल्डर्स

 जो  प्रोडक्ट्स  ओमिट  की  गई  उन्हें  वापस  इसके  अंदर  डालना

 उन्हें  हटाना  नहीं  इसमें  25  साल  की  उम्र  के  स्थान  पर  21

 साल  की  उम्र  करनी  ट्रांसपोर्ट  को  जो  क्लाज  3(1)  सी  अमैन्ड

 किया  गया  उसमें  मैं  मानता  हूं  कि  ट्रांसपोर्ट  के  उसमें  कैरी

 शब्द  करना  चाहिएं  मैं  यह  भी  मानता  हूं  कि  कक्‍लाज  4  (2)  में

 लिखा

 ४...  सभी  अधिकार  प्राप्त  लोगों  की  सहमति  तथा  स्थतंत्र  पारिस्थिति

 और  सामाजिक  वैज्ञानिकों  के  परामर्श

 यह  जरूरी  है  और  इसे  उसमें  रखना  इसी  तरह  से

 क्लाज  4/7  और  4/8  में  हम  ऐसा  मानते  हैं  कि  इसे  भी  रखना

 ऐसे  कितने  ही  क्लाजेज  जिनके  रखने  से  काफी  अंतर  पड़  सकता

 अंत  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  इसे  इम्पलीमैन्ट  करना  है

 तो  ट्राइबल  मिनिस्ट्रीं  और  फॉरैस्ट  डिपार्टमेंट  दोनों  को  बहुत

 बड़ा  एक्स्ट्रा  फंड  सर्वे  करवा  इन  जमीर्नों  को  डिमार्केट

 किया  जाए  और  उनके  हवाले  किया  जो  लोग  नेशनल  पार्क्स

 आर  सैंक्चुएरीज  में  जिस  जमीन  को  सदियों  से  जोतते  आ  रहे  उनको

 वहां  से  हनी  कॉम्बिंग  न  करते  हुए  एक  पैरिफैरी  में  यह  जमीन  दी

 इसके  अलावा  आज  का  जो  सर्कुलर  है  कि  नेशनल  पार्क  और

 सैक्चुएरी  1980  के  बाद  यदि  एक  बार  डिक्लेयर  हो  तो  उसमें

 उस  आदमी  को  यह  जमीन  नहीं  दी  जाती  जो  उस  जमीन  को  जोतता

 है  -  यह  ठीक  नहीं  मेरे  हिसाब  से  यदि  उन्हें  यह  जमीन  अंदर

 नहीं  देते  तो  पैरिफैरी  के  ऊपर  देनी  इस  सर्कुलर  में  यहुत  बड़े

 चेंजिज  लाने  मैं  फिर  से  इस  सरकार  मिनिस्टर  हमारी

 चषेयरपर्सस  को  और  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  को  यह  बिल  लाने  के

 लिए  बधाई  देता  इसके  कारण  आज  पूरे  देश  के  अंदर  आदिवासी

 और  जंगलों  में  रहने  वाले  लोगों  में  आशा  जगी  उनमें  आशा  का

 संचार  हुआ  इससे  के  प्रोग्राम  का  एक  और  कमिटमैन्ट

 पूरा  हुआ  सिर्फ  इसके  इम्पलीमैन्टेशन  के  बारे  में  मैं  सरकार  से

 निवेदन  करूंगा  कि  इस  बिल  के  पास  होने  के  बाद  जल्दी  से  जल्दी
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 इसका  हम्पलोमैन्टेशन  हो  और  वैरी  एटीट्यूड  ऑफ  दि  फॉरैस्ट  डिपार्टमेंट

 में  कुछ  बदलाव  जब  ट्राइबल  मिनिस्ट्री  अलग  हुई  इसलिए

 ट्राइबल  मिनिस्ट्री  अपने  में  खुद  एक  मैकेनिज्म  तैयार  जिसकी  वजह

 से  इन  लोगों  को  जमीन  पूरे  देश  के  अंदर  मैं  ऐसा  मानता  हूं
 कि  गरीबों  की  जिन्दगी  में  नया  सूरज  उगना  है  और  हमारी  सरकार

 को  जो  गरीबों  को  तरफ  कमिटमेंट  वह  आज  हमारे  सामने  में

 एक  बार  फिर  से  इस  सरकार  हमारे  माननीय  मंत्री  जी  को  और

 सभी  को  बधाई  देते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता

 श्री  जाजू  बन  रियान  :  उपाध्यक्ष  मुझे  इस

 महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  चर्चा  में  भाग  लेने  के  अवसर  प्रदान  करने  के

 लिए  आपका

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  संप्रग  सरकार  ने  उस  ऐतिहासिक  गलती

 को  ठीक  करने  के  लिए  एक  कदम  बढ़ाया  जिसे  अंग्रेजी  शासन

 काल  से  उत्तरोत्त  चली  आ  रही  सरकारों  ने  ठीक  नहीं  अंग्रेजी

 शासनकाल  के  दौरान  उन्होंने  1846  में  वन  अधिनियम  और  1927  में

 भारतीय  वन  अधिनियम  बनाया  भारतीय  वर्नो  में  रहने  वाले  जन

 जातिय  लोगों  को  इन्हो  अधिनियमों  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  नियंत्रित  किया

 जाता

 हमारे  देश  को  आजादी  प्राप्त  हुए  59  वर्ष  हो  गए  एक  देश

 के  रूप  में  भारत  ने  तरक्की  की  है  और  इन  59  सालों  में  भारतीय

 जनता  ने  भी  उन्नति  की  लेकिन  देश  की  कुल  आबादी  के  अनुसूचित

 जमन-जाति  के  नौ  प्रतिशत  लोगों  की  सामाजिक-आर्थिक  दशा  बद  से

 बदत्तर  हुई  है  इस  समय  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  अधिकांश

 लोग  अनुसूचित  जन-जाति  के  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  जो  पारंपरिक

 रूप  से  बनो  में  रहते  आ  रहे  की  लंबे  समय  से  मांग  रहो  है  कि

 उनके  अधिकारों  को  सरकार  द्वारा  मान्यता  दी  जानी  लेकिन

 सरकार  ने  उस  पर  अब  तक  ध्यान  नहीं  दिया  हैं  यह  संपग्र  सरकार

 कम-से-कम  एक  ऐतिहासिक  विधेयक  जरूर  लायी  इस  ऐतिहासिक

 विधेयक  के  साथ  ही  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  भारत  में  गरीब  जन

 जातीय  लोगों  की  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  होगा  और  देश  में  उनकी

 भी  कुछ  हिस्सेदारी

 हमारे  पास  भारतीय  वन  संरक्षण  1980  उस  अधिनियम

 के  उपबंधों  के  अंतर्गत  सरकार  इस  बात  से  सहमत  थी  कि  लाखो

 लोग  बन  क्षेत्रों  में  रह  रहे  सरकार  ने  उन  जो  पारंपरिक
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 रूप  से  बन  क्षेत्र  में  रहे  रहे  को  अतिक्रमणकारी  घोषित  कर  दिया

 सरकार  ने  ऐसी  43  लाख  हेक्टेयर  भूमि  की  पहचान  जिस  पर

 जनजातीय  लोगों  का  अनधिकृत  रूप  से  कब्जा  इसमें  से  लगभग

 25  लाख  हेक्टेयर  भूमि  पर  रह  रहे  जनजातीय  लोगों  को  हटा  दिया

 गया  है  जबकि  अन्य  अभी  भी  वहां  रहे  रहे  मैं  नहीं  समझता  कि

 ये  जन-जातीय  लोग  और  वबनो  में  संरक्षित  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  अन्य

 लोगो  अनधिकृत  कब्जाधारी  लोग  वे  अंग्रेजी  शासन  काल  से  हो

 वहां  रह  रहे  हैं  व ेअपनी  आजीविका  के  लिए  बन-उत्पादों  का  उपयोग

 करते

 इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  सरकार  ने

 बताया  है  कि  वन  में  रहने  वाले  जनजातिय  लोगों  और  वनों  को  एक

 दूसरे  से  अलग  नहीं  किया  जा  सकता  एक  दूसरे  के  बिना  कोई

 जीवित  नहीं  रह  सकता  यह  बिल्कुल  सत्य  यही  तथ्य  ये

 लोग  वनों  में  जीवन  यापन  करते  है  ओर  इन  वनो  की  रक्षा  करते

 देश  के  लगभग  सभी  भागों  में  वन  नष्ट  किए  जा  रहे  जनजातिय

 लोग  वनो  को  नष्ट  नहीं  कर  रहे  है  बल्कि  इच्छुक  व्यक्ति  और  वन

 ठेकेदार  इन्हें  नष्ट  कर  रहे  क्या  वनों  से  नष्ट  करना  सरकार  की

 नीति  यह  विधेयक  जनजातीय  कार्य  विभाग  द्वारा  लाया  गया

 मुझे  संदेह  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  सरकार  के  वन  विभागों

 और  अन्य  को  एक-दूसरे  के  समन्वय  से  कार्य  करना  चाहिए

 और  जनजातीय  लोगो  के  हितो  की  ईमानदारी  के  साथ  देखभाल  करनी

 यदि  काफी  लंबे  समय  से  वनो  में  रह  रहे  जनजातीय  लोगो

 को  वहां  से  हटाया  जाता  है  तो  यह  उनके  लिए  काफी  कठिन

 वे  साबित  नहीं  कर  सकते  है  कि  वे  लंबे  समय  से  वहां  रहे  है  क्योंकि

 उनके  पास  कोई  राजस्व  रिकार्ड  नही  रिकार्ड  के  लिए  उनके  पास

 छेटी  छोटी  झुग्गियां  कुछ  पेड़  ह ैऔर  वनों  में  अन्य  मूल्यवान  लकडयां

 उनके  पास  कोई  ऐसी  चीजे  नहीं  है  जिसमें  वे  यह  साबित  कर

 सकें  कि  वे  काफी  लम्बे  समय  से  वहां  रह  रहे

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  जनजातीय

 कार्य  विभाग  भविष्य  में  उन्हें  जमीन  भी  स्वतंत्रता  के  पश्चात  इन

 जनजातोय  लोगों  को  हमारे  देश  के  किसी  भी  भाग  में  जनजातीय  के

 रूप  में  मान्यता  नहीं  दी  गह

 मैं  त्रिपुरा  में  हूं  और  अनुसूचित  जनजाति  समुदाय  से  मैं  त्रिपुरा

 में  रियांग  समुदाय  से  मेरे  रिश्तेदार  उसी  समुदाय  से  है  और  उसी

 संस्कृति  से  अपनाने  वाले  थे  भी  असम  में  रह  रहे  है  लेकिन  उन्हें

 अनुसूचित  जनजति  के  रूप  में  मान्यता  नहीं  दी  गई  इस  विधेयक

 के  पारित  होने  के  पश्चात्‌  त़िपुरा  के  रियांग  समुदाय  के  लोगो  को
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 खाजू  बन

 तो  भूमि  मिल  जाएगी  लेकिन  असम  के  रियांग  समुदाय  के  लोगों  को

 भूमि  नहीं  उन  क्षेत्रों  में  उन्हें  परम्परागत  बन  निवासी  कहा  गया

 इस  प्रकार  से  पूरे  देश  में  ऐसे  काफी  लोग  है  जिन्हें  परम्परागत

 बन  निवासी  कहा  जाता  है  और  वे  बन  उत्पादों  पर  निर्भर  रहते  है  और

 उनको  आजीविका  वन  जब  यह  विधेयक  लोकसभा  में  पुर:स्थापित
 किया  गया  था  तो  इस  परम्परागत  वन  निवासियों  के  करे  में  विचार

 नहीं  किया  गया  संयुक्त  संसदीय  समिति  में  उनके  साक्षियों  और

 उन  लोगो  को  बुलाया  गया  था  जो  समिति  के  समक्ष  साक्ष्य  देना  चाहते

 (

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  दल  के  तीन  वक्‍ताओं  के  नाम  दिए

 है  और  आप  पहले  ही  आठ  मिनट  से  अधिक  समय  ले  चुके

 श्री  काजू  बन  रियान  :  में  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा

 संयुक्त  संसदीय  समिति  के  समक्ष  काफी  लोग  साक्षी  के  रूप  में

 प्रस्तुत  हुए  मैं  भी  इस  संयुक्त  संसदीय  समिति  का  सदस्य

 हमने  कुछ  गैर-सरकारी  संगठनों  सहित  काफी  लोगो  की  जांच

 की  उन्होंने  हमें  बताया  कि  गडरिया  समुदाय  को  देश  के  किसी

 भी  भाग  में  अनुसूचित  जनजाति  के  रूप  में  नहीं  लिया  जाता  उनकी

 आजीविका  और  उनकी  आर्थिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है

 कि  कौन  जनजातीय  लोग  लेकिन  वास्तव  में  वे  जनजातीय  लोग

 है  लेकिन  उर्के  जनजातीय  लोगो  के  रूप  में  नहीं  माना  जाता  जेपीसी

 के  प्रतिवेदन  पर  विक्षर  करने  के  पश्चात्‌  सरकार  ने  इसे  स्वीकार  किया

 है  और  आज  इसे  परिचालित  किया  हैं  मैने  देखा  है  कि  कुछ  संशोधन

 स्वीकार  किए  गए  जेपीसी  की  सिफारिशों  के  अनुसार  संशोधन  में

 परम्परागत  वन  निवासियों  के  अधिकारों  को  भी  यहां  मान्यता  दी

 इस  प्रकार  वे  भी  इस  विधेयक  में  लाभान्वित

 अपराहन  2.00  बजे

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  यदि  आप

 और  समय  लेते  हैं  तो  आपके  दल  के  सदर्स्यों  को  बोलने  के  लिए

 समय  नहीं

 श्री  खायू  बन  रिवान  :  हमारी  आजादी  के  पिछले  59

 वर्षों  से  उनके  साथ  अन्याय  किया  गया  संप्रग  सरकार  ऐसी  पहली

 सरकार  है  जिसने  जनजातीय  लोगों  के  अधिकासें  को  मान्यता  दी

 अब  प्रश्न  यह  है  कि  लाभर्थियों  की  पहचान  कौन
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 ग्राम  सभाएं  और  कुछ  स्थानों  पर  गांव  समितियां  मुख्य  निकाय  होगी

 जो  लाभार्थियों  की  पहचान  मैं  सरकार  का  धन्यवाद  करता  हूं
 कि  उसने  सभा  के  समक्ष  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया

 श्री  रामणीलाल  सुमन  :  उपाध्यक्ष  में

 समाजवादी  पार्टी  की  तरफ  से  अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  परंपरागत

 बन  निवासी  अधिकारों  की  2006  का  समर्थन

 करता  जो  आदिवासी  जंगल  में  रहने  वाले  लोग  उन्हें  अधिकार

 यह  बहुत  समय  से  मांग  की  जाती  रही  आज  के  इस  अवसर

 पर  कई  सालों  से  जो  जन  समाजसेवी  संगठन  इस  सवाल  को

 लेकर  सक्रिय  हम  उन्हें  भी  धन्यवाद  देते  हैं  कि  एक  लम्बी  लड़ाई

 के  बाद  उन्हें  इंसाफ  मिला

 उपाध्यक्ष  सरकार  ने  यह  बिल  पेश  फिर  संयुक्त

 संसदीय  समिति  मैं  इस  अवसर  पर  संयुक्त  संसदीय  समिति  के

 श्री  किशोर  चंद  जी  और  उनके  समस्त  साथियों  जिन्होंने

 इस  समिति  में  काम  उन्हें  भी  धन्यवाद  देता  हूं  कि  बहुत  परिश्रम

 करने  के  बाद  बहुत  अच्छी  संस्तुतियां  उन्होंने  सरकार  को

 उपाध्यक्ष  विधेयक  के  प्रारम्भ  में  ही  यह  लिखा  गया  है

 कि  स्वतंत्र  भारत  में  राज्य  वनों  को  समेकित  करते  समय  उनकी  पैतृक

 भूमि  पर  वन  अधिकार  और  उनके  निवास  को  पर्याप्त  रूप  से  मान्यता

 नहीं  दी  गई  जिसके  परिणाम  स्वरूप  उस  बन  में  रहने  वाले  अनुसूचित

 जनजाति  एवं  अन्य  पंरपरागत  बन  निवासियों  के  प्रति  एतिहासिक  अन्याय

 हुआ  हम  सब  लोग  स्वोकार  करते  हैं  कि  एक  लम्बे  अर्से  से  जो

 आदिवासी  और  जंगल  में  रहने  वाले  लोग  उनके  साथ  इंसाफ  नहीं

 कहा  यह  जाता  है  कि  हमारे  संविधान  में  आदिवासियों  की  सुरक्षा
 के  लिए  करीब  25  प्रावधान  लेकिन  आदिवासी  इलाकों  के  लिए

 जो  अंग्रेजों  का  बनाया  हुआ  कानून  वह  कानून  ही  बराबर  हमारे

 देश  में  चलता  भारतीय  वन  अधिनियम  1927,  भू-अधिग्रहण  नियम

 1894,  पुलिस  कानून  1860,  जो  पुराना  कानून  उपाध्यक्ष

 में  आपके  मार्फत  सरकार  से  कहता  चाहूंगा  कि  बदलते  परिवेश  में  जो

 कानून  अव्यवह्रिक  हो  गए  उन  कानूनों  में  भी  तब्दीली  या  सुधार
 करने  की  आवश्यकता  विभिन्‍न  विकास  परियोजनाओं  के  नाम  पर

 लगभग  दो  करोड  आदिवासियों  को  उनकी  जमीन  से  बेदखल  किया

 यूपीए  का  जो  घोषणा-पत्र  उसकी  प्रतिबद्धता  थी  और  जब

 प्रारंभ  में  संयुक्त  अधिवेशन  हुआ  तो  राष्ट्रपति  जी  ने  भी  अपने  अभिभाषण

 में  जंगल  में  रहने  वाले  जो  लोग  उनके  लिए  कानून  इसकी
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 वकालत  की  लगभग  आठ  करोड़  लोग  जंगल  में  रहते  हैं  और

 1862  में  अंग्रेजी  हुकूमत  ने  उपनिवेशवाद  को  मजबूत  बनाने  के  लिए

 तथा  भारत  के  प्राकृतिक  संसाधनों  का  बेदर्दी  दोहन  करने  के  लिए

 वन  विभाग  की  स्थापना  की

 उपाध्यक्ष  जो  सिलसिला  अंग्रेजों  के  जमाने  से  शुरू
 वही  सिलसिला  आज  तक  हमारे  देश  में  चला  आ  रहा  हैं  हमारे  देश

 में  जो  जंगल  वे  घटकर  सिर्फ  20  प्रतिशत  रह  गए  ये  जंगल

 आदिवासियों  अथवा  वहां  रहने  वाले  लोगों  ने  बर्बाद  नहीं  बल्कि

 एवं  बनमाफियाओ  के  लोगों  ने  बर्बाद  अंधाधुंध  कटाई

 फोरेस्ट  के  लोगों  की  देख-रेख  में  होतो  रहो  बेदर्दी  से  जंगलों  की

 कटाई  होने  का  परिणाम  यह  हुआ  कि  आज  देश  में  सिर्फ  20  प्रतिशत

 जंगल  रह  गए

 मंत्री  जो  ने  यह  जो  अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  परंपरागत

 बन  निवासी  अधिकारों  की  2006  प्रस्तुत  किया

 है  इसमें  कहा  गया  है

 ]

 सरकार  सभा  द्वारा  तैयार  किए  गए  वन

 अधिकारों  के  अभिलेख  पर  विचार  करने  और  इनका  अंतिम  रूप

 से  अनुमोदन  करने  के  लिए  जिला  स्तर  की  सम्रिति  का  गठन

 अधिकारों  से  संबंधित  अभिलेख  पर  जिला  स्तर  की  समिति

 का  विनिश्चय  अंतिम  और  बाध्यकारी  राज्य  सरकार  वन

 अधिकारों  की  मान्यता  और  उनके  निहित  होने  की  प्रक्रिया  की

 निगरानी  करने  के  लिए  और  ऐसी  विवरणियों  और  रिपोर्टों

 जिनकी  नोडल  अभिकरण  द्वारा  मांग  की  ऐसे  अभिकरण

 को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  स्तर  की  निगरानी  समिति  का  गठन

 उपाध्यक्ष  यह  तो  सही  है  कि  यह  जमीन  देने  की  प्रक्रिया

 शुरू  होगी  और  ग्राम  सभा  को  यह  अधिकार  होगा  कि  ग्राम  सभा

 रैवेन्यू  रिकॉर्ड  को  देखकर  कौन  पात्र  व्यक्ति  कौन  सा  समुदाय  पात्र

 उसे  उसका  रिकॉर्ड  तैयार  करेगा  और  रिकार्ड  तैयार  कर

 के  प्रस्ताव  पास  कर  के  तालुका  कमी  को  भेज  देगा  और  जो  पीड़ित

 आदमी  यदि  उसे  कोई  ऐतराज  तो  बह  60  दिन  के  अंदर  अपना

 ऐतराज  दर्ज  तालुका  कमेटी  के  बाद  भी  यदि  किसी  को

 दिक्कत  तो  वह  जिला  कमेटी  के  पास  मैं  कहना  चाहूंगा  कि
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 इन  कमेटियों  के  जो  सदस्य  होंगे  उनमें  एक  राजस्व  विभाग  का  अधिकारी

 एक  वन  विभाग  का  अधिकारी  एक  आदिवासी  विभाग

 का  अधिकारी  होगा  और  पंचायतीराज  संस्थाओं  से  दो  आदिवासी  और

 एक  महिला  प्रतिनिधि  ग्राम  पंचायतों  को  छोड़कर  विभिन्‍न  स्तरों

 घर  इनके  अध्यक्ष  कौन  इनके  हैड  कौन  इस  बारे  में  यह

 विधेयक  मौन  उससे  भी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  यदि  इन

 कमेटियों  में  पीडित  पक्षों  के  नुमाइंदे  नहीं  उनकी  बात  रखने  वाला

 कोई  नहीं  होगा  और  अधिकारियों  की  ज्यादा  दखलंदाजी  तो  उनके

 साथ  इंसाफ  नहों  इसलिए  मेरी  प्रार्था  है  कि  इन  कमेटियों  को

 व्यापक  बनाए  जाने  की  आवश्यकता  इनमें  प्रयास  होना  चाहिए

 कि  जनता  के  प्रतिनिधि  अधिक  से  अधिक  उनका  हस्तक्षेप  ज्यादा

 से  ज्यादा  हो  और  विभिन्‍न  स्तरों  पर  जनप्रतिनिधि  उनके  अध्यक्ष  होने

 पूर्व  में  जब  यह  विधेयक  सदन  में  प्रस्तुत  किया  गया

 तो  आधा-अधूरा  प्रस्तुत  किया  गया  लेकिन  उसके  बाद  मांग  आने

 पर  इसे  संसद  की  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  में  संसदीय  संयुक्त
 समिति  के  चेयरमैन  और  उनके  साथियों  को  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं
 कि  उन्होंने  बिल  में  खामियों  और  कमियों  को  दूर  कर  सदन  में  एक

 महत्वपूर्ण  एवं  व्यापक  विधेयक  के  रूप  में  प्रस्तुत  करने  हेतु  उपयुक्त

 सुझाव  इस  प्रकार  से  इस  सदन  ने  जंगलों  में  रहने  वाले

 लोगों  और  आदिवासियों  को  इंसाफ  दिलाने  का  काम  किया  हैं  इससे

 निश्चित  रूप  से  जो  सैकडों  वर्षों  से  उपेक्षित  उनको  हक

 मैं  अपनी  समाजवादी  पार्टी  की  ओर  से  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 श्री  राम  कृपाल  यादव  :  माननोय  उपाध्यक्ष  में

 आपके  प्रति  आभार  व्यक्त  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  इस  महत्वपूर्ण  विधेयक

 पर  चर्चा  करने  का  अवसर  प्रदान  आज  सरकार  ने  अनुसूचित
 जनजाति  और  अन्य  परंपरागत  वन  निवासी  अधिकारों  की

 विधेयक ,  2006  प्रस्तुत  किया  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  जो  विधेयक

 पहले  प्रस्तुत  किया  गया  उसमें  जो  कमियां  और  खामियां  उन्हें

 दूर  करने  और  एक  व्यापक  विधेयक  सदन  में  प्रस्तुत  करने  हेतु  इसे

 संसद  की  संयुक्त  समिति  को  भेजा  गया  और  संयुक्त  समिति  ने  इस

 पर  विस्तार  से  विचार-विमर्श  कर  के  जो  सुझाव  दिए  उनके  अनुसार
 अब  यह  विधेयक  सदन  में  लाया  गया  मैं  सबसे  पहले  माननोय

 मंत्री  जी को  और  सरकार  के  प्रति  आभार  व्यक्त  करता

 जिन्होंने  एक  ऐतिहासिक  निर्णय  लिया  और  उस  ऐतिहासिक  निर्णय  के

 बाद  इस  विधेयक  को  यहां  लाने  का  काम  किया  हैं  इस  देश  की
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 राम  कृपाल

 आबादी  का  लगभग  नौ  प्रतिशत  अनुसूचित  जनजातियों  की  आबादी

 जिनका  पूर्व  काल  वर्षों  से  वनों  से  संबंध  रहा  मगर  विडम्बना

 यह  थी  कि  वन  में  तो  वे  आदि  काल  से  रहते  आ  रहे  मगर  कुछ

 कानूनी  व्यवघान  की  वजह  से  वन  का  उनका  अधिकार  नहीं  था  और

 वे  अपनी  जीविका  सहो  ढंग  से  उपार्जित  नहों  कर  पा  रहे  कई

 तरह  के  व्यवधान  जो  अंग्रेजो  के  समय  बने  हुए  पुराने  कानून
 उन  कानूनों  की  वजह  से  उनके  हार्थों-पैरों  में  बेडियां  सी  बंध  गई  थीं

 और  ऐसे  बहुत  सारे  कानून  जिन  कानूनों  के  माध्यम  से  और  ऐसे

 बहुत  सारे  कानून  जो  वर्तमान  परिस्थिति  और  परिवेश  में  जो  अंग्रेजों

 के  जमाने  के  बने  हुए  कानून  चले  आ  रहे  आज  हालात  बदल

 गये  परिवेश  बदल  गया  परिवर्तन  हो  गया  लोगों  की  सोच

 बदल  गई  आवश्यकताएं  भी  उसके  अनुसार  समय-समय  पर  में

 देख  रहा  हूं  कि  सरकार  ने  कई  ऐसे  महत्वपूर्ण  निर्णय  लिए

 जो  पुराने  कानूनों  की  बंदिश  को  तोड़कर  लोगों  को  स्वतंत्र  करने

 का  काम  किया  मैं  समझता  हूं  कि  इस  कानून  के  माध्यम  से  खास

 तौर  पर  इस  देश  का  जो  सबसे  आर्थिक  विपन्नता  जिसमें

 अशिक्षा  जिसको  परेशानी  आज  भो  आप  चले  कई  गांवों

 में  सुदूर  इलाके  जंगलों  में  खास  तौर  पर  जहां  आदिवासी  रहते

 वहां  लगेगा  ही  नहीं  कि  हिन्दुस्तान  के  59  साल  के  बाद  उन  तक

 आजादी  पहुंच  पाई  हमारे  जैसे  लोगों  को  देखकर  वे  डरकर  भाग

 जाते  आदिवासियों  की  ऐसी  स्थितियां  इस  देश  के  मूल  इतिहास

 चाहे  इस  दुनिया  के  मूल  इतिहास  में  उन्हीं  का  इतिहास  उन्हीं

 के  माध्यम  से  हमारी  इतनो  बड़ी  जैनरेशन  फैली  है  और  हमारी  दुनिया

 फैली  मगर  आज  वही  उपेक्षित  जो  मानव  जाति  के  पैदा  करने

 याले  लोग  वही  उपेक्षित  वहो  परेशान  हालत  में  वही  बदहाली

 की  झलत  में  निश्चित  तौर  पर  यह  कानून  की  सहावता  प्रदान  करने

 का  काम  अब  वे  उससे  रोजी-रोटी  कमा  सकते  आज  भी

 वे  छत  के  नोचे  नहीं  रहते  करोड़ों  ऐसे  आदिवासी  जिनके  सिर

 पर  छत  नहीं  वे  कपड़ा  नहीं  आज  भी  उनके  पास  साधर्नों

 की  कमी  शिक्षा  की  कमी  सरकार  वैसे  अनवरत  प्रयास  कर

 रही  है  कि  उन  तक  हम  साधान  मुहैया  उन  तक  शिक्षा  ले

 उनको  अपलिफ्ट  करने  का  काम  मैं  समझता  हूं  कि  इस

 कानून  के  माध्यम  से  जब  उनको  अधिकार  मिल  जायेगा  तो  वे  व्यवसाय

 कर  बडे  पैमाने  पर  हमारे  जंगलों  को  काट  दिया  गया  बड़े-बड़े

 ठेकेदारों  के  माध्यम  बड़े-बड़े  भू-माफियाओं  के  कारण  जंगल

 और  आदिवासी  दोनों  एक  दूसरे  से  संबंधित  कि  दोनों  एक  दृसरे
 के  बिना  रह  ही  नहीं  आज  भी  आदिवासियों  को  आप  शहर
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 के  इलाके  में  लाकर  रख  दीजिए  तो  वे  रह  नहीं  वे  जी  नहीं

 बहुत  सारे  ऐसे  आदिवासी  जिनको  शहर  की  रौनक  को  देखने

 से  ही  डर  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  यह  महत्वपूर्ण  कदम

 सरकार  ने  बहुत  सोच-समझकर  इसे  लाया  मैं  आभार  व्यक्त

 करना  चाहता  जो  संयुक्त  समिति  ने  प्रावधान  दिया  बहुत  बारीकी

 से  कई  स्तरों  जो  इस  विधेयक  में  कमी  उन  कमियों  को  दूर

 करने  का  काम  किया  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  इस  कानून  के  माध्यम

 से  आदिवासियों  में  जो  विपननता  जो  आर्थिक  परेशानी  उससे  वे

 निकल  पाएंगे  और  कुछ  हृद  तक  वे  अपने  पैरों  पर  खडे  हो

 जब  यह  अधिकार  उन्हें  मिल  जायेगा  तो  वे  अपनी  रोजी-रोटी  की  व्यवस्था

 कर  सकते  हैं  और  मैं  समझता  हू ंकि  वे  आगे  बढ़ने  में  सहायक  भूमिका

 अदा  करनी  लेकिन  हम  माननीय  मंत्री  जी  एक  निवेदन  करेंगे

 कि  बहुत  सारे  कानून  बने  आज  भी  बहुत  सारे  कानून  लोगों

 के  उत्थान  के  लोगों  को  कल्याण  के  लेकिन  कोई  सरजर्मी

 पर  नहीं  आ  पाते  ह्प्लीमेंटेशन  नहीं  हो  पाता  है  तो  जो  आशंका

 और  शक  कई  माननीय  सदर्स्थों  ने  अपनी  भावनाएं  रखी  मैं

 निवेदन  करूंगा  कि  कानून  जरूर  सरकार  ही  जो

 अहुत  सारे  कॉमन  मिनिमम  प्रोग्राम  में  जो  कमिटमेंट  लोगों  के  उत्थान
 के  लिए  जो  इस  देश  में  आने  वाली  जो  अंतिम  पंक्ति  में  बैठा  हुआ

 बिलखता  हुआ  व्यक्ति  उसको  आगे  ले  जाने  का

 काम  हम  कानूनों  के  माध्यम  हम  अपने  प्रयासों  के  माध्यम

 अपनी  इच्छा-शक्ति  से  कर  सकते  हैं  इस  इच्छाशक्ति  के बल  पर  आप

 इस  कानून  को  लाये  हैं  मैं  समझता  हूं  कि  उस  इच्छा-शक्ति  के  बल

 पर  जिस  कानून  को  हम  बना  रहे  उस  कानून  को  सरजर्मी  पर  लाइये

 और  जनजातियों  आदिवासियों  जिनकी  आबादी  9  प्रतिशत

 जो  इस  देश  की  सबसे  अंतिम  पंक्ति  में  बैठे  हुए  निराश  लोग  जिन्होंने

 आजादी  की  किरण  तक  नहीं  देखी  उस  तक  पहुंचाने  का  काम

 इस  विधेयक  का  मैं  पुनः  स्वागत  करता  हूं  और  माननीय  मंत्री

 जी  सरकार  का  और  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  के  प्रति  आभार

 व्यक्त  करते  हुए  और  जो  लोग  छूट  गये  उनको  भी  इसमें  जोड़ने

 का  काम  ताकि  उनको  भी  न्याय  मिल  इसमें  बहुत  सारी

 जातियां  अभी  छूट  गई  उन  छूटे  हुए  लोगों  को  भी  इसमें

 ताकि  उनको  भी  न्याय  मिल  वे  भी  आर्थिक  विपन्नता  से  जूझ

 रहे  इस  कानून  की  मदद  से  वे  भी  आगे  बढ़ने  कौ  कोशिश

 मैं  पुनः  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  आपको  धन्यवाद  देता
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  आपका  नाम  अभी  तक  नहीं  आया

 ]

 श्री  कृष्णास्थामी  :  मैं  इस  विधेयक

 के  संबंध  में  दो-तीन  बातें  कहना  चाहता

 सबसे  मैं  संबंधित  स्थायी  समिति  के  सभापति  श्री  चन्द्रदेव

 को  धन्यवाद  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  उन्होंने  इस  विधेयक  से  संबंधित

 समस्याओं  का  हल  ढूंढने  के  लिए  काफी  मेहनत  की  मैं  भी  इस

 समिति  का  सदस्य  रह  चुका  हूं  और  मैं  जानता  हूं  कि  उन्हें  सभी

 के  जनजातीय  लोगों  और  अधिकारियों  को  बुलाने  में  और  उनके

 साक्ष्य  लेने  में  काफी  प्रयास  करने  पड़े  उन्होंने  कुछ  सुझाव  दिए

 हैं  और  सरकार  ने  स्थायी  समिति  के  अधिकतर  सुझावों  को  मान

 लिया  मै  सभापति  महोदय  और  भारत  सरकार  का  धन्यवाद

 करता  में  केवल  यही  नहीं  कहना  चाहता  यह  विधेयक  अनन्य

 रूप  से  अनुसूचित  जनजाती  में  रहने  वाले  अन्य  वन  निवासियों  को  चाहे

 वे  अनुसूचित  जाति  के  हों  अथवा  पिछड़े  वर्ग  से  संबद्ध  हों  भी  इसमें

 शामिल  करने  के  लिए  सघंर्ष  किया  है  ताकि  वे  भी  इसका  लाभ  उठा

 इस  विधेयक  में  वह  सिफारिश  भी  स्वीकार  कर  ली  गई  है  और

 यह  विधेयक  पारित  होने  वाला

 उन्होंने  वन  भूमि  से  संबंधित  कुछ  खण्डों  का  उल्लेख  किया

 वन  भूमि  में  वन  के  आसपास  की  भूमि  भी  शामिल  है  जिसे  बनभूमि

 के  रूप  में  उपयोग  किया  गया  वनभूमि  के  बारे  में  इस  बात  पर

 कोई  दो  भिन्‍न  राय  नहीं  लेकिन  वन  भूमि  के  निकट  काफी  भूमि

 खाली  है  जहां  मध्यम  वर्ग  और  निम्न  वर्ग  के  लोग  काफी  वर्षो  से

 रहते  वह  भूमि  उन्हें  नहीं  दी  गई  है  जबकि  वे  कई  सालों  से  वहां

 रह  रहे

 मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  राज्य  सरकारों

 को  निर्देश  दें  कि  वह  उन  लोगों  को  ऐसी  भूमि  का  पट्टा  दे  जहां

 वे  लगातार  कई  वर्षों  से  रह  रहे

 खण्ड  &  में  ग्रामसभा  के  अधिकारों  के  बारे  में  बताया  गया

 ग्राम  सभाओं  के  पास  की  प्रकृति  और  विस्तार  निर्धारण  के  लिए

 शक्ति  मैं  इस  बात  का  स्वागत  करता  ग्राम  सभा  को

 वन  भूमि  की  पहचान  करने  की  भी  और  शक्तियां  दी  गई  है  और
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 उसे  संकल्प  पारित  करने  की  शक्ति  भी  है  और  इन  संकल्पों  के  साथ

 सरकार  अथवा  न्यायालय  इस  विषय  में  संबंधिम  मामलो  को  उठा  सकते

 स्थायी  समिति  की  एक  अन्य  सिफारिश  चरवाहा  समुदाय  के  बारे

 में  मदुरै  में  मुझे  इस  संबंध  में  एक  शिकायत  मिली  पर्वतीय

 क्षेत्रों  में  पारम्परिक  चरवाह  समुदाय  होते  हैं  जिन्हें  चरागाह  भूमि  पर

 अपनी  गाय-भैंस  चराने  का  अधिकार  होता

 मैने  इसकी  पुरजोर  सिफारिश  की  और  उसे  समिति  और  सरकार

 द्वारा  स्वीकार  किया  गया  हैं  मैने  इसकी  जोरदार  सिफारिश  की

 इसे  समिति  के  भारत  सरकार  ने  भी  स्वीकार  किया  हैं  अब

 मैं  खंड  10  उद्धत  करना  चाहता

 भी  न्यायालय  इस  अधिनियम  की  धारा  9  के  अधीन  किसी

 अपराध  का  तब  तक  संज्ञान  नहीं  करेगा  जब  तक  कि  बन  में

 रहने  वाली  अनुसूचित  किसी  ग्राम  सभा  के  संकल्प  से

 संबंधित  किसी  विवाद  के  मामले  में  a..."

 मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  पिछले  100  वर्षो  से  वन  अधिकारी

 वनो  की  रक्षा  करने  के  नाम  पर  अपनी  शक्तियों  का  दुरूपयोग  कर

 रहे  है  और  जनजातीय  लोगों  को  दबाने  का  भरसक  प्रयास  कर  रहे

 इस  विधेयक  के  खण्ड  10  द्वारा  इसे  हटा  दिया  गया  हैं  लेकिन

 खण्ड  12  में  की  गई  कार्यवाही  की  के  बारे

 में  बताया  गया

 अधिनियम  के  अधीन  सदभावपूर्वक  की  गई  या  की  जाने

 के  लिए  आशयित  किसी  बात  के  लिए  कोई  भी  अभियोजन

 या  अन्य  विधिक  कार्यवाहियां  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकार

 के  किसी  अधिकारी  या  अन्य  कर्मचारी  के  विरुद्ध  नहीं

 मुझे  ''  शब्द  के  बारे  में  आशंका  जो  अधिकारी

 बुद्धिमान  है  वे  अपनी  चालाकी  में  हर  किसी  को  यह  जतला  कर  कि

 वे  यह  काम  सदभावनापूर्वक  कर  रहे  जनजातीय  लोगो  को  अपना

 शिकार  बना  सकते  हमें  इस  खण्ड  12  की  ध्यानपूर्वक  जांच

 करनी  हमें  शब्दों  का  लोप  करना  होगा  और

 इसे  खण्ड  10  की  तरह  ही  रखना  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से

 यही  विनप्न  अनुरोध

 आज  संप्रग  सरकार  यह  विधेयक  लाई  कल  उन्होंने

 केन्द्रीय  संस्थाओं  में  आरक्षण  संबंधी  विधेयक  प्रस्तुत  किया  यह
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 सरकार  दलितों  के  लिए  और  उन्हें  सामाजिक  न्याय  दिलाने  के

 लिए  कार्य  कर  रही  हैं  द्गमुक  पार्टी  की  ओर  से  मैं  इस

 विधेयक  का  स्वागत  करने  के  इसका  भी  समर्थन  करता

 श्री  ग्रह्पानन्द  पंडा  :  उपाध्यक्ष  इस  ऐतिहासिक

 कानून  का  प्रस्ताव  रखने  के  लिए  मैं  माननीय  मंत्री  को  बधाई  देता

 मुझे  गर्व  है  कि  हमारे  सांस्कृतिक  विकास  का  सूत्रपात  वनों  के

 माध्यम  से  हुआ  हम  सबने  इस  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  है

 कि  वनों  ने  सांस्कृतिक  विकास  में  सर्वश्रेष्ठ  भूमिका  निभाई

 श्री  रविद्र  नाथ  टैगोर  के  अनुसार  भारतीय  संस्कृति  की  विशिष्टता

 इस  बात  में  निहित  है  कि  वर्नों  में  जीवन  व्यतीत  करना  सांस्कृतिक

 विकास  का  सर्वोच्च  सोपान  पश्चिमी  सभ्यता  का  निर्माण  ईंटों  और

 लकड़ी  से  हुआ  इसका  आधार  शहरों  में  परंतु  भारतीय

 सभ्यता  इस  मामलों  में  विशिष्ट  हैं  क्योंकि  इसकी  पुनरूत्यान  सामग्रो

 और  बौद्धिक  सम्पदा  के  स्रोत  वर्नो  में  न  कि  शहरों  जनजातीय

 लोगों  और  प्राणवान  प्रकृति  के  बोच  के  घनिष्ठ  प्रकृति  के  स्रोत

 मुझे  गर्व  है  कि  मेरा  देवता  जनजातीय  आप  जानते  हैं  कि

 जनजातीय  लोग  शताब्दियों  से  पूजा  कर  रहे  हमारे  कर्मठ

 स्वर्गीय  श्री  बीजू  जो  विश्व  के  अंतर्राष्ट्रीय  नवशे  पर  राष्ट्रीय

 हीरों  के  रूप  में  उभरे  और  इण्डोनेशिया  के  का

 यह  सपना  था  कि  वर्नों  का  समुचित  संरक्षण  किया  जाए  और  जनजातीय

 लोगों  को  राजनीतिक  और  प्रशासनिक  अधिकार  दिए

 राजनीतिक  और  प्रशासनिक  अधिकार  दिए  जाने

 उनके  मुख्यमंत्रित्व  काल  के  दौरान  आदिवासियों  और  जनजातीय

 लोगों  को  कुछ  पुलिस  शक्तियां  प्रदान  की  वर्तमात  मुख्यमंत्री  का

 लोकप्रिय  नारा  है  -  जनजातीय  लोगों  के  हितों  और  उनकी  बन  भृमि

 की  रक्षा

 अपराहन  2.25  बजे

 मोहन  सिंह  पीठासीन

 प्रस्तावित  विधेयक  में  उन  अनुसूचित  जनजातीरयों  के  लिए  मान्यता

 देने  को  बात  कहो  गई  है  जिन्हें  कभी  यह  सभी  परम्परागत  अधिकार

 प्राप्त  हमारा  प्रयास  है  कि  इस  ऐतिहासिक  अन्याय  को  समाप्त  किया
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 दुर्भाग्य  इस  विधेयक  को  कुछ  आलोचनाओं  का  शिकार  होना

 पड़ा  कहा  जाता  है  कि  यह  धारणा  अथवा  जानकारी  गलत  हैं  मुझे
 आशा  है  कि  उपयुक्त  समय  पर  इस  मिथ्या  धारणा  और  अस्पष्टता  का

 निवारण  किया  जब  कोई  नया  कानून  पेश  किया  जाएगा  तो

 अस्पष्टता  निश्चित  रूप  से  परिलक्षित

 अनुसूचित  जनजाति  वन  अधिकार  निः:संदेह,  प्रगतिवादी  कानून

 आदिवासियों  और  जनजातीय  लोगों  के  भूमि  अधिकारों  की  रक्षा

 करने  के  संबंध  में  बहुत  ही  विधिसम्मत  और  नीतिसम्मत  तर्क  दिए  गए

 अनेक  मामलों  ये जनजातीय  लोग  इस  भूमि  के  वासी  परंतु
 उनके  पूर्वजों  से  अनेक  अनुचित  तरीकों  से  उनसे  यह  भूमि  छीन  लो

 उपनिवेश  काल  और  स्वतंत्र  भारत  में  भी  उनके  अधिकारों  और

 जीविकोपार्जन  को  ध्यान  में  रखे  बिना  वन  क्षेत्रों  की  सीमा  का  निर्धारण

 किया

 जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  इस  विधेयक  की  दूसरी  आलोचना

 यह  है  कि  यह  नेताओं  और  बाबुओं  के  लिए  अनुकूल  जनजातीय

 लोगों  को  वर्नों  के  अंदर  अपनी  भूमि  पर  रहने  का  अधिकार  मिलना

 चाहिए  और  उनके  रहने  के  स्थानों  से  कोई  छेड़छाड़  नहीं  की  जानी

 मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  मेरे  विनग्र  निवेदन

 पर  ध्यान

 विशाल  वन  क्षेत्रों  वाला  ही  बहुत  ही  सुन्दर  राज्य

 मेरी  मातृभाषा  में  कहावत

 बनानी  विभूषा  मंदिर  मालिनी

 प्रकृति  गनता

 उड़ीसा  घने  विशद  प्राकृतिक  संसाधनों  और  भगवान  जगन्नाथ

 जैसे  मन्दिरों  से  परिपूर्ण  है  जिनमें  जनजातीय  लोगों  को  सेवा  और  पूजा
 करने  का  अधिकार  सदियों  से  प्राप्त  यह  बात  शान्ति  व

 सामाजिक  एकता  का  पाठ  पढ़ाने  में  सहायक  सिद्ध  हुई  यही  धर्म

 निरपेक्षता  का  वास्तविक  संदेश  भगवान  जगन्नाथ  के  मंदिर  से  यह

 संदेश  प्रवाहित  हो  रहा  भगवान  जगन्नाथ  स्वयं  भी  वन  में

 इस  क्षेत्र  के  पर्वत  को  नील  शैल  के  नाम  से  जाना  जात  हैं

 प्रस्तावित  जनजातीय  विधेयक  अत्यधिक  मतभेद  और  विरोध  को

 जन्म  देता  कहा  जाता  है  कि  यह  विधेयक  चीजों  को  सही  दिशा

 में  लाने  का  प्रयास  परंतु  मेरे  मन  में  यह  विचार  आता  है  कि  यह

 जनजातीय  विधेयक  जनजातीय  लोगों  को  एकता  के  सूत्र  में  पिरोने  में

 निश्चित  ही  कारगर  सिद्ध  उन्हें  ऐसा  लगेगा  कि  वे  इस  भूमि
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 के  सच्चे  वारिस  हैं  क्‍योंकि  उन्हें  सदियों  से  इस  बात  का  गर्व  हमें

 जनजातीय  लोगों  के  सामाजिक  विकास  और  सांस्कृतिक  उत्थान  पर  गर्व

 होता  इसका  वास्तविक  सूत्रपात  जनजातीय  लोगों  से  हुआ
 जनजातीय  लोगों  की  उन्नति  के  लिए  माननीय  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत

 किया  गया  यह  विधेयक  वास्तव  में  एक  बेहद  प्रगतिवादी  कानून

 इसके  उनके  अधिकारों  की  भली  भांति  सुरक्षा  की  जा ,

 इस  संदर्भ  मैं  इस  सम्माननीय  सभा  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित

 करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  राण्य  के  वन  क्षेत्रों  में  पड़ोसी  राज्यों  और

 बंगलादेश  से  भी  लोगों  द्वारा  भूमि  का  अतिक्रमण  जारी  है  और  वे  वनों

 को  छिनन-भिन्‍न  करने  का  प्रयास  कर  रहे  ये  लोग  वन  क्षेत्रों  को

 कृषि  योग्य  भूमि  में  परिवर्तित  कर  रहे  हैं  और  इस  भूमि  पर  अपने

 मकानों  का  निर्माण  कर  रहे  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 वह  इन  कारगुजारियों  को  रोकने  के  लिए  इस  विधेयक  में  सुरक्षा  के

 उपाय

 इसके  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  संयुक्त  समिति  ने  सुझाव

 दिया  था  कि  इन  अधिकारों  का  निर्धारण  ग्राम  सभा  द्वारा  किया

 ऐसी  स्थिति  इन  क्षेत्रों  में अनाधिकार  प्रवेश  करने  वालों  को  कैसे

 गोेका  सरकार  को  इस  बात  की  जांच  करनी  मानचित्र

 के  अनुसार  वहां  वन  क्षेत्र  परंतु  वास्तव  में  कुछ  स्थानों  पर  किसी

 प्रकार  के  वन  नहीं

 मैं  यह  और  कहना  चाहता  हूं  कि  वन  सम्पदा  को  राज्यों  के

 नियंत्रण  में  लाया  जाए  क्योंकि  हजारों  किलोमीटर  दूर  दिल्ली  की  केन्द्र

 सरकार  हमारे  देश  के  विभिन्न  भार्गों  में  स्थित  वन  क्षेत्रों  की  देखभाल
 नहीं  कर  इसे  राज्य  सरकारों  के  नियंत्रण  में  लाया

 इन  शब्दों  के  इस  विधेयक  पर  बोलने  का  अवसर  देने  के

 लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  यह  बेहद  प्रगतिवादी  कानून

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  सभापति  सबसे

 पहले  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  मैं  यूपीए  सरकार  को

 भी  बधाई  देता  हूं  कि  साझा  मिनिमम  कार्यक्रम  में  आदिवासी  और  गरीब

 लोग  जो  जंगल  में  वास  करते  उनके  लिए  जो  विधेयक  लाने  की

 बात  उसे  इन्होंने  पूरा  किया  इस  विधेयक  के  लिए  जो  जेपीसी
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 कमेटी  बनी  उसने  जो  सुझाव  उन  सुझावों  को  इस  सरकार

 ने  मान  मैं  उस  कमेटी  के  सभी  सदस्यों  को  भी  बधाई  देना

 चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इस  विधेयक  को  मूल  रूप  से  जमीन  पर  लाने

 का  काम

 सभापति  हिन्दुस्तान  को  आजाद  हुए  लगभग  60  वर्ष  हो

 गये  लेकिन  पहली  बार  आदिवासी  गरीब  लोगों  के  लिए  एक  ऐतिहासिक

 बिल  आया  जो  आदिवासी  गरीब  जंगल  में  रहते  आप

 झारखंड  को  मुझे  अनुभव  इसके  बगल  में  मध्य  प्रदेश

 और  उड़ीसा  जो  आदिवासी  इलाके  वहां  पर  यदि  आदिवासी

 लोगों  ने  लकड़ी  काट  ली  या  कुछ  और  जंगल  के  प्रोड्यूस  को  यूज

 कर  तो  इसके  तहत  उन  पर  केस  कर  दिया  जाता  वहां

 की  कोर्ट  में  50-60  परसेंट  केसेज  आदिवासियों  पर  दर्ज  मुझे  अनुभव

 है  कि  सैंकड़ों  आदिवासी  जंगल  के  केस  में  जेल  जाते  हैं  और  वहीं

 पर  उनकी  मृत्यु  हो  जाती  इस  विधेयक  में  कहीं  चर्चा  नहों  है  कि

 जंगल  में  आदिवासियों  पर  जो  केस  चल  रहे  हैं  जिनकी  संख्या  लाखों

 में  उन  केसों  को  सरकार  वापस  ले  रही  मेरी  मांग  है  कि

 यहां  से  स्टेट  गवर्नमैंट  को  डायरेक्शन  जानी  चाहिए  कि  उन  केसों  को

 वापस  लिया  अगर  ऐसा  नहीं  है  तो  फिर  इस  बिल  को  लाने

 का  कोई  फायदा  नहीं  ये  केसेज  ऐसे  ही  चलते  अभी  मंत्री

 जी  ने  कहा  कि  जनरेशन  को  25  कर  रखा  यदि  तीन  जनरेशन

 की  बात  कही  है  तो  तीन  जनरेशन  के  हिसाब  से  75  साल  हो

 हमने  अमेंडमेंट  में  दिया  है  कि  इसे  घटाकर  15  से  18  वर्ष  करना

 चाहिए  ताकि  सही  मायने  में  यह  विधेयक  जमीन  पर  आ  जैसा

 कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  जिस  क्षेत्र  में  आदिवासी  रहते  हमारा

 तो  झारखण्ड  में  यह  अनुभव  रहा  चाहे  वह  शहीद  बिरसा  मुण्डा

 रहे  चाहे  सिद्ध  व  कान्हू  रहे  आदिवासियों  ने आजादी  की  लड्डाई

 में  उस  समय  भाग  लिया  जब  देश  के  दूसरे  भागों  में  आजादी  के  आंदोलन

 शुरू  भी  नहीं  हुए  यह  है  आदिवासियों  का  लेकिन  आज

 आदिवासी  बहुत  तकलीफ  में  जो आदिवासी  जंगल  में  रहते  उनका

 हर  तरह  से  शोषण  हो  रहा  वे  सबसे  ज्यादा  शोषित  होते  हैं  और

 वे  ही  सबसे  ज्यादा  उपेक्षित  उनकी  जंगल  में  या  बाहर  जो  भी

 जमीन  उस  जमीन  पर  महाजनों  का  अधिकार  थोड़े  से  पैसे  या

 अनाज  देकर  महाजनों  ने  उनकी  जमीनों  पर  अधिकार  जमा  लिया

 इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  आदिवासियों  की  जो  जमीनें  महाजनों  ने  छीनी

 हुई  उसके  संबंध  में  भी  केन्द्र  सरकार  को  सोचना  चाहिए  और  इसके

 लिए  एक  विधेयक  लाना  चाहिए  और  वह  जमीन

 दलितों  को  महाजनों  से  वापस  दिलवाना  यह  जो  अमेंडमेंट  आया

 उसके  पेज  संख्या  3  और  4  पर  लिखा  गया  हैः
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 भुवनेश्वर  प्रसाद

 ]

 और  उसी  प्रकार  के  स्‍लेट  और  बाउलडर्स  तथा

 जलाशयों  से  उत्पाद  जिनमें  अपतृण  सम्मिलित
 कक

 मेरा  निवेदन  है  कि  इसे  ऑमिट  करना  इसे  नहीं  मानना

 इससे  आदिवासियों  के  हित  और  अधिकारों  पर  चोट

 जो  अधिकार  उनको  देने  कौ  बात  कही  गयी  उनसे  वे  वंचित  हो

 फॉरेस्ट  अधिकारी  लोग  कहते  हैं  कि  आदिवासी  जंगलों  के

 दुश्मन  मैं  उनको  बताना  चाहता  हूं  कि  अगर  सबसे  ज्यादा  किसी

 को  वन  और  वृक्ष  से  प्रेम  है  तो  वह  आदिवासी  लोग  हमारे  यहां

 सरमा  त्यौद्यर  होता  करमा  त्योह्मर  होता  इन  सभी  त्योहारों  में

 लोग  वृक्षों  की  पूजा  करते  हैं  और  रास्त्री  बांधते  ऐसा  करके  वे

 आदिवासी  वृक्ष  और  वन  कौ  हिफाजत  करने  की  बात  करते  उनको

 वर्नो  से  स्तेह  और  प्राकृतिक  प्रेम  होता  आज  भी  बहुत  बड़े  पैमाने

 पर  खो  पहमडिया  आदि  जनजातियों  का  जीवनस्तर  बहुत  नीचे

 इन  जनजातियों  की  संख्या  दिन-प्रति-दिन  कम  होती  जा  रही

 मंत्री  जी  के  पास  इसका  सर्वे  उससे  पता  चलता  होगा  कि  आज

 इस  क्षेत्र  मे ंनिवास  करने  काली  आदिम  जनजातियों  की  संख्या  में  कमी

 आती  जा  रही  कैसे  इन  जनजातियों  का  उत्थान  केसे  उनको

 बचाया  जा  इसके  लिए  विचार  करने  की  जरूरत  आदिकसियों

 की  स्वास्थ्य  पर  ज्यादा  चर्चा  इस  बिल  में  नहीं  की  गयी

 लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आदिवासियों  की  स्वास्थ्य  और

 रहन-सहन  का  स्तर  सुधारने  के  लिए  एक  स्पेशल  बिल  लाना

 मैं  झारखण्ड  से  आता  हूं  जहां  32  प्रतिशत  आबादी  आदिवासी  इसे

 आदिवासी  राज्य  के  नाम  से  जाग्म  जता  आज  लोग  पलायन  करके

 इधर-उधर  जा  रहे  उतके  लिए  कोई  रोजगार  नहीं  हैं  आज  वन  की

 जो  हालत  है  वह  वन  पदाधिकारियों  और  वन-माफियाओं  की  वजह

 से  वे  लोग  वर्नों  को काटकर  करोड़ो  रुपए  कमा  रहे  हैं  और  इसका

 दोष  आदिवासियों  को  दते  वन  में  रहने  वाले  आदिवासियों  को  यह

 जो  अधिकार  दिए  गए  वह  सराहनीय  उसके  साथ  ही  साथ

 वन  से  ओ  प्रोड्यूस  होते  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  कहा

 पर  आदिवासियों  का  अधिकार  होना  चाहिए  और  आदिवासियों  के

 विकास  के  एससी-एसटी  के  विकास  के  लिए  एक  योजना  बनानी
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 अंत  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आदिवासियों  के  कल्याण

 केलिए  जो  फण्ड  दिए  जाते  चाहे  वह  केन्द्र  सरकार  से  दिए  जाते

 हैं  या  राज्य  सरकार  द्वारा  दिए  जाते  वह  सही  मायने  में  जमीन  पर

 खर्च  नहीं  होते  इसलिए  आप  देखेंगे  कि  लाखों  आदिवासी  नंगे  और

 भूखे  रहते  उनकी  महिलाएं  एक  ही  साड़ी  को  पहनकर  और  उसी

 को  ओढ़कर  जीवन  व्यतीत  करती  आज  आदिवासियों  की  यह  हालत

 यह  बिल  लाने  के  लिए  मैं  आपको  और  केन्द्र  सरकार  को  बधाई

 देता  हूं  और  इसमें  आदियासियों  के  विकास  के  लिए  जो  कमी  रह

 गयी  उसे  पूरा

 श्री  महावीर  भगोरा  :  सभापति  जनजातीय  मंत्री

 जी  ट्वारा  पेश  किए  गए  अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  पंरपरागत  वन

 निवासी  अधिकारों  को  “2006  पर  सदन  में

 चर्चा  हो  रही  मैं  उससे  अपने  को  सम्बद्ध  करते  हुए  इस  बिल  के

 संबंध  में  गठित  की  गई  संसद  की  संयुक्त  समिति  के  सभापति  और

 सभी  माननीय  सदस्यों  का  आभार  व्यक्त  करता  हूं  कि  उन्होंने  कड़ी

 मेहनत  क्चार  विमर्श  करके  अपनी  तरफ  से  सरकार  को  सिफारिशें

 प्रस्तुत  हालांकि  पहले  जो  बिल  प्रस्तुत  किया  गया  उसमें  उन

 सिफारिशों  को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  अभी  मंत्री  जी  ने  इस

 बिल  में  जिन  संशोधर्नों  का  ब्यौरा  दिया  उससे  लगता  है  कि  यह

 बिल  आदिवासियों  को  कुछ  राहत

 आदिवासी  लोग  बरसों  से  वनों  में  या उसके  आसपास  रहते  आए

 वे  अपने  अधिकारों  के  लिए  लगातार  संघर्ष  करते  रहे  परंतु

 उसकी  सुनवाई  आजादी  के  59  साल  बाद  आज  हो  रही  मैं  इसके

 लिए  मंत्री  जी  को  और  सरकार  को  धन्यवाद  देता  जुएल  ओराम

 जी  मिस्त्री  जी  ट्वारा  और  माननीय  श्री  रामजीलाल  सुमन  द्वारा  कही

 गई  बातों  से  मैं  सहमति  दशाते  हुए  अपने  को  उनसे  सम्बद्ध  करता

 देश  की  आजादी  के  बाद  आदिवासियों  की  आबादी  12  प्रतिशत

 1991  में  8.08  प्रतिशत  और  दस  साल  की  ग्रोथ  साढ़े  तीन  प्रतिशत

 के  करीब  उसे  अगर  जोड़  दें  तो  यह  करीब  12  प्रतिशत  होती

 वर्नों  पर  आजादी  के  पहले  आदिवासियों  को  अधिकार  ब्रिटिश

 सरकार  तो  ठसने  अपना  कानून  परंतु  बन  उपज  का

 हिस्सा  निश्चित  रूप  से  जनजातियों  को  दिया  जाता  अब  वन  सुरक्षा
 समितियों  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वे  अपने  क्षेत्र  के  बनों

 की  सुरक्षा  करेंगी  और  जो  वहां  उत्पन्न  उसमें  से  50  प्रतिशत

 उन्हों
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 वर्नों  के लिए  आरक्षित  भूमि  अपेक्षा  के  अनुसार  33  प्रतिशत

 जिसके  मुताबिक  इतनी  बन  सम्पदा  देश  में  होनी  लेकिन  सुमन
 जी  ने  वह  20  प्रतिशत  कही  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  वास्तव

 में  वह  नौ  प्रतिशत  ही  रह  गई  उसके  क्षेत्र  का  विस्तार  करके  कैसे

 उसे  33  प्रतिशत  पर  इसके  लिए  आवश्यक  है  कि  हम  बन  क्षेत्र

 का  कुछ  हिस्सा  उन  आदिवासियों  और  आसपास  रहने  काले  लोगों  को

 दे  बन  विभाग  वृक्ष  लगाने  के  लिए  जो  राशि  खर्च  करता  उसी

 अनुपात  में  उन्हें  भी  वह  पैसा  दिया  जाए  और  यदि  दोनों  में  प्रतियोगिता

 हो  कि  वन  विभाग  कितने  वृक्ष  लगाता  है और  आदिवासी  कितने  लगाते

 तो  मैं  दावे  से  कह  सकता  हूं  कि  वनों  का  आदिवासी  अधिक  विस्तार

 सुरक्षा  की  दृष्टि  से  फैंसिंग  का  काम  अगर  आदिवासियों  को

 दे  दिया  तो  निश्चित  रूप  से  वे  वर्नों  का  काफी  विस्तार

 ऐसा  मैं  भरोसा  दिलाता

 मैं  एक  निवेदन  और  करना  चाहता  संसद  को  संयुक्त  समिति

 ने  इस  संबंध  में  जो  सुझाव  दिए  उन्हें  मानते  हुए  शत-प्रतिशत

 इस  विधेयक  में  शामिल  करके  फिर  इसे  पारित  किया  ताकि

 जो  वनवासियों  के  जो  बरसों  पुराने  अधिकार  उनसे  उन्हें  वंचित  ब

 किया  जा  सके  और  उन्हें  राहत  जिससे  वे  अपना  जीवनयापन

 सही  कर

 श्री  सन्दीप  दीक्षित  :  सभापति  काफी  संदर्भ

 इस  बिल  के  बारे  में  दिया  जा  चुका  लेकिन  मैं  दो-चार  बातें  जरूर

 सदन  के  सामने  यह  जो  बिल  आया  एकरूप  में  बड़ा  क्रांतिकारी

 बिल  मेरे  ख्याल  से  पहली  बार  पिछले  80  या  100  साल  के  अंदर  .

 जब  1927  में  फारेस्ट  एक्ट  आया  था  हिन्दुस्तान  जिसकी  बात  आदिवासियों

 के  हक  में  कही  गई  वे  बातें  केवल  कागजों  में  और  पालिसी

 स्टेट्मेंट्स  पर  ही  कही  गई  मेरा  ख्याल  है  कि  पहली  बार  कोई

 ठेस  कदम  उठाया  जा  रहा  जहां  एक  लीगल  सैंटिटी  उन  बातों  को

 मानने  के  लिए  दी  जाती  हिंदी  फिल्म  का  एक  माना  है  लाए

 है  तूफान  से  किश्ती  निकाल  मेरे  ख्याल  से  यह  बिल  उससे

 भी  ज्यादा  जद्दोजहद  के  बाद  संसद  में  आया  हैं  श्री  ओराम  ने  कहा

 था  कि  इस  बिल  को  लाने  में  कई  दिककतें  मैं  मानता  हूं  कि  आज

 भी  हिन्दुस्तान  में  ऐसा  समाज  है  जिसमें  कसक्‌  है  कि  यह  बिल  किसी

 रूप  में  ही  लेकित  आया  हैं  इतने  सालों  में  जब  पूरा  का  पूरा

 जंगल  प्रबंधन  फारेस्ट  विभाग  के  पास  आप  रायपुर  चले

 बिलासपुर  चले  टिम्बर  माफिया  की  बड़ी-बड़ी  कालोनियां  वहां

 उनकी  बड़ी-बड़ी  कोठियां  बड़े-बड़े  घर  खदान  माफिया  के
 लेकिन  मैंने  किसी  आदिवासी  के  बड़े  घर  आज  तक  नहीं  देखें  जिन

 24  1928  अधिकारों  की  .  530
 2006

 पर  ठंगुली  उठाई  जाती  है  कि  वे  जंगल  काटते  मैंने  बडी-बड़ी  कांफ्रेंसिस

 जंगल  विभाग  की  देखी  वहां  आदिवासी  को  केवल  केस  स्टडी  के

 रूप  में  प्रस्तुत  किया  जाता  लेकिन  उन  वर्कशाप्स  में  प्रमुख  वक्ता

 के  रूप  में  उन्हें  कभी  सामने  नहीं  आने  दिया  जाता  जो  व्यक्ति

 जंगल  में  रहता  जिसका  जीवन  जंगल  पर  निर्भर  उसे  कठपुतली

 के  रूप  में  प्रस्तुत  किया  जाता  यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि

 जब  से  संसद  का  इससे  संबंधित  एक्ट  आया  हर  एक्ट  हर  पालिसी

 में  कहा  गया  है  कि  सबसे  पहले  आदिवासियों  का  या  जंगल  में  रहने

 वाले  दूसरे  लोगों  का  हक  निर्धारित  किया  ठसे  पेपर  पर  लिखा

 ठसके  बाद  दूसरे  काम  किए  लेकिन  ऐसा  कभी  नहीं

 1951-52  में  जब  सरदार  पटेल  के  प्रयासों  से  पूरा  भारत  एक

 बहुत  से  राज्य  अपने  मन  से  और  कुछ  हिंदुस्तानी  फौजों  के  प्रभाव

 से  हिन्दुस्तान  में  तो  उस  समय  जो  जंगल  बने  हुए  उनकी

 एक  परिभाषा  बना  दी  उसे  अंदर  रहने  वाले  लोगों  के  अधिकार  «

 को  शून्य  के  रूप  में  मान  लिया  मैं  इस  बात  पर  भी  सवाल

 ,  उठता  हूं  कि  1950-51  में  जंमल  को  एक  नीति  बनी  जिसमें  कहा

 गया  था  कि  हिन्दुस्तान  की  एक  तिहाई  भूमि  को  जंगल  किया

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  एक  तिहाई  भूमि  को  ही  जंगल  18:

 या  20  प्रतिशत  जंगल  था  या  25  प्रतिशत  जंगल  था  लौ  आपने  7-8

 प्रतिशत  बद्ा  किस  बेस  पर  आपने  भूमि  को  यह  वही

 भूमि  बढ़ाई  जहां  आदिवासी  रहते  गरीब  लोग  रहते  जो  बोल

 नहीं  पाते  वे  लोग  रहते  उन  इलाकों  में  जंगल  ड्क्लेयर  नहीं

 किया  गया  जहां  समाज  के  प्रभावी  लोग  रइते  जहां  जमींदार  लोग

 रहते  थे  या  राजा-महाराजा  रहते  थे  या  बड़े-बड़े  उद्योगपति  रहते

 दिल्ली  में  रिज  को  जंगल  बना  लेकिन  जहां  दिल्ली  में  बड़ी-बड़ी

 कालोनियां  बनती  उस  इलाके  का  सरकार  ने  कभी  संज्ञान  नहीं

 मैं  केक्‍ल  बत्तनना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  से  अऋदियासी  और  जंगल

 को  ट्रीट  किया  गझा  इस  रूप  में  किया  गया  है  जिससे  घड़े  लोग

 इसका  फायदा  उठा  सकें  और  जो  आदिषयासी  वहां  उस्रे
 किया  एक  जजमेंट  की  तरफ  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहद्ा  यह  दिल्ली  के  बारे  में  लेकिन  मैं  पूरे  सदन  से  कहूंगा

 कि  इस  स्टेटमेंट  को  दिल्ली  में  रिज  रिज  जंगल  का  इलाका

 भाना  जाता  दिल्ली  कौ  लाइफ  लाइन  माना  जाता  उस  रिज  इलाके

 में  कुछ  जमौन  डौडीए  ने  बड़े-बड़े  ठेकेदारों  को  आयंटित

 उसके  बारे  में  जब  केस  ते  आप  आश्चर्य  मैं  सुप्रीम  कोट॑
 की  जजमेंट  पढ़कर  सुनाक्त  दिल्‍ली  के  करे  में  सुप्रीम  कोर्ट  कहती
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 सद्दीपष

 ]

 इसमें  कहा  गया

 समाज  के  इन  प्रभावी  लागों  को  इस  बात  का  जरा  भी

 आभास  होता  कि  इस  जमीन  के  आबंटन  के  संबंध  में

 की  अनुमति  नहीं  ली  गई  है  तो  वे  इसमें  अधिक  पूंजी  का  निवेश

 नहीं

 मतलब  जो  पैसे  वाला  है और  बड़ा  आदमी  वह  अगर  गलती

 तो  हो  सकता  है  कि  उसने  गलती  से  और  अनजाने  में  कर  दिया

 लेकिन  अगर  गरीब  जिसके  पास  कोई  साधन  नहीं  पता

 करने  का  कि  क्या  रूल  क्या  रेग्यूलेशंस  उसे  हमेशा  चोर  मानते

 ]

 इसमें  आगे  कहा  गया

 यह  निर्णय  कि  जहां-जहं  अनधिकृत  निर्माण  किए  गए  उनको

 गिराना  ही  एक  माह  विकल्प  मौजूदां  मामलों  में  यह  ल्क्गू  नहीं

 ह्ेत  ।  कह

 यदि  जंगल  की  जमीन  पर  बड़े  लोग  अधिग्रहण  करें  ते  यहां  डेमोलिशन

 अप्लाई  नहीं

 इसमें  आगे  यह  कहा  गया

 विशेषरूप  जब  उनमें  कोई  समानता  नहीं  जब  कुछ
 निजी  व्यक्तियों  अथवा  प्राइवेट  लिमिटेड  कंपनियों  अथवा  फर्मों  को

 नियर्मों  का  उल्लंघन  करने  की  अनुमति  दी  जा  रही  कारपोरेट

 निकाय  और  संस्थाएं

 इसमें  आगे  कहा  गया
 न

 /.....  क्रारपोरेट  निकाय  और  संस्थाएं  और  अनुमोदन  अथका  स्वीकृति

 15  2006  अधिकारों  की  532

 2006

 लेने  में  उनके  किसी  तरह  के  भ्रष्टायार  में  शामिल  होने  का  प्रश्न

 नहीं

 जब  बड़े-बड़े  लोग  जंगल  का  अधिग्रहण  करते  हैं  तो  कोर्ट  कहती

 है  कि  उन्होंने  गलत  रूप  से  किया  लेकिन  यह  बात  हम  मान  नहीं

 अगर  आदिवासी  अधिग्रहण  करे  तो  उसे  जेल  हो  सकती

 उसे  जहां  चाहे  ठठा  कर  ले  जा  सकते  यह  हिन्दुस्तान  के  मुख्य
 समाज  की  मंशा  अफसोस  की  बात  है  कि  हम  ऐसे  समाज  के

 सदस्य  इस  तरह  की  जजमैंट  कोर्ट  देता  ऐसी  मंशा  को  बदलने

 के  लिए  ही  अपने  में  यह  बिल  पूर्ण  मैंने  बहुत  से  तर्क  सुने

 हमने  उन्हें  जंगलों  से  बेदखल  कर  वह  मात्र  इतना  चाहता  है

 कि  हिन्दुस्तान  की  2  परसेंट  जमीन  जंगल  की  2  परसेंट

 जिसके  बारे  में  ठसने  कहा  है  कि  उन  पर  हमारा  हक  है  और  उसे

 दे  हम  4  हैक्टेयर  से  कम  की  जमीन  में  जी  आपके  ऊपर

 निर्भर  नहीं  वे  आदिवासी  दिल्‍ली  और  मुंबई  नहीं  आते  वे

 केवल  अपने  इलाके  में  रहना  चाहते  वे  चाहते  हैं  कि  आप  उन्हें

 उसका  हक  हमें  यह  बात  माननी  चाहिए  कि  हममें  से  कई  लोग

 देश  में  बाद  में  आए  पहले  वह  आदिवासी  समाज  देश  में  रह  रहा

 हमें  यह  बात  कभी  भूलनी  देश  का  असली  हकदार

 कोई  है  तो  आदिवासी  लोग

 श्री  हरिहर  स्वाईं  :  आपकी  पार्टी  की  सरकार  7-8

 साल  से  दिल्ली  में  आपने  कैसे  कह  दिया  कि  एनडीए  की  सरकार

 ने  इसे

 श्री  सनदीौप  दीक्षित  :  वह  जमीन  डीडीए  की  थी

 और  डीडीए  ने  ऐलोकेट  की  डीडीए  आपके  अंडर

 सभापति  महोदय  :  कोई  इंटरप्शन  रिकॉर्ड  में  नहीं

 *

 सभापति  महोदय  :  आप  मत  अपनी  बात

 जी  सन्दीप  दीक्षित  :  अगर  आपकी  मंशा  सही  होती  तो  विरोध

 नहीं

 सभापति  महोदय  :  आप

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 निवासी
 हैं

 श्री  सन्‍्दीप  दीक्षित  :  यह  वही  भारतीय  जनता  पार्टी  है  जो  बड़े-बड़े

 पूंजीपतियों  को  जमीनें  एलॉट  करती

 सभापति  महोदय  :  आपकी  कोई  बात  स्किर्ड  नहीं  हो  रही

 *

 नवीन  और  नवीकरणीय  ऊर्जा  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  विलास
 :  यह  कोर्ट  का  जजमैंट  पढ़  कर  सुनायहे  ...(

 सभापति  मह्लेदय  :  आप  मंत्री  आप  खड़े  होकर  क्यों  बोल

 रहे

 सभापति  महोदय  :  इनकी  बात  रिकॉर्ड
 नहीं*  हो  रही  आप  क्‍यों

 हल्ला  कर  रहे
 री

 सभापति  महोदय -  :  कुछ  रिकॉर्ड  में  नहीं  जाएगा  और  खास  तौर

 से  मंत्री  लोगों  का  रिकॉर्ड  में  नहीं

 *

 सभापति  महोदय  :  जो  माननीय  सदस्य  बिना  अनुमति  के  बोल

 रहे  हैं  उनकी  बात  रिकॉर्ड  नहीं

 श्री  सन्दीप  दीक्षित  :  मैं  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  मेरी

 बात  सुनने  का  घैर्य  मैंने  डीडीए  की  बात  कही  थीं  और  जजमैंट

 पढ़  कर  यह  वही  बात  हुई  जैसे  की  दाढ़ी  में

 मैंने  एनडीए  की  बॉक़  नहीं  की

 सभापति  महोदग़  :  उन्होंने  ठीक  से  अल्वकौ  बात्त नहीं

 श्री  सन्‍्दीप  दीक्षित  :  उन्होंने  डीडीए  को  एनडीए  सुन

 सभापति  महोदय  :  दीक्षित  जी  आप  बात्तचीत  बंद  करके  अपनी

 बात
 ह

 मेँਂ  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्री  सन्दीप  दीक्षित  :  मैंने  जो  तर्क  वही  एके  और

 मजे  की  बात  जिस  तरीके  से  इस  बिल  के  खिलाफ  एक  माहौल

 बनाया  गया  मैं  एक  न्यूजपेपर  से  कोट  करके  सुनाना  चाहता  वह

 दिल्ली  काਂ  बहुत  महत्वपूर्ण  अखबार  ठसमें  कहा  गया

 :

 मोटे  तौर  पर  हिसाब  लगाने  से  यह  बात  उजागर  होती

 है  कि  इस  विधेयक  के  कानून  बन  जाने  पर  भूमि  कौ  उन्हें  दिया  जा

 इस  बिल  की  बात  हो

 +

 की  भूमि  की  लगभग  20  प्रतिशत  भूमि  जोकि  68  मिलियन

 हेक्टेयर  है  घह-वन  भूमि  देश  की  8  प्रतिशत  आबादी  जनजातियों

 की  यदि  देश  का  प्रत्येक  जनजाति  परिवार  ढाई  हेक्टेयर  भूमि  की

 मांग  भी  करता  तो  उनको  कुल  50  मिलियन  हेक्टैयर  भूमि  देनी

 यह  बिल्कुल  असत्य  यहां  13  मिलियन  हैक्टेयर  जमीन  की  बात

 हो  रही  है  और  इस  समाज  में  जो  अखबार  या  एन्वायर्नमेंटल  लॉबी

 जगह-जगह  यह  बात  फैलाती  जा  रही  है  जैसे  लाखों  करोड़ों  हेक्टैयर

 जमीन  आदिवासियों  को  बांटी  वह  भी  आदिवासियों  को  नहीं

 बल्कि  एक  ऐसा  माहौल  क्रिएट  किया  जा  रहा  है  जिससे  भू-माफिया

 इसमें

 श्री  जुएल  ओराम  :  माननीय  सभाषति  मैं  कुछ  कहना

 चाहता

 .  सभापति  महोदय  :  वे  बोल  चुके  वे  हिंट  नहीं  कर  रहे

 कोई  बात  रिकार्ड  नहीं

 *

 श्री  सन्दीप  दौक्षित  :  आप  जो  कह  रहे  हैं  वह  बिल  आना

 हम  उसका  समर्थन  कर  रहे  यह  बिल्कुल  आना  कोई  भी

 में  सम्मिल्नित  नहीं  किया
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 सन्दीप

 बिल  आए  हम  उसका  समर्थन  इसमें  कोई  दिक्कत  नहीं

 हम  तो  कह  रहे  हैं  कि  समर्थन  करो  और  जितने  आदिवासी  उन्हें

 डीडीए  की  जगह  दिल्ली  में  जगह  हम  बात  का  स्वागत

 सभापति  महोदव  :  ऐसी  बात  जो  नहीं  होने  वाली  उसका  समर्थन

 करने  में  कोई  हर्ज  नहीं

 श्री  सद्दौप  दीक्षित  :  मैं  एक  और  बात  बताता  सन्‌  1980

 से  लेकर  अब  जब  यह  बात  आई  थी  कि  करीब  13  मिलियन

 हेक्टेयर  जमीन  पर  इनका  हक  दिया  सरकार  के  दस्तावेज  कहते

 हैं  कि  इन्हीं  पिछले  पच्चीस  सालों  में  इसी  जंगल  की  10  मिलियन

 जमीन  इन्हीं  जंगल  के  अधिकारियों  द्वारा  माइनिंग  और  इंडस्ट्रियल  एक्टीविटीज

 के  लिए  डाहवर्ट  की  गई  इसका  मतलब  है  कि  उन  लोगों  का

 .  जो  हम  सन्‌  1927  से  मानते  आ  रहे  स्वाधीन  भारत  में  भी

 हक  माना  गया  उनकी  जमीन  देने  में  बड़ी  दिक्कत  हो  रही  है  लेकिन

 माइनिंग  कांट्रेक्टर्स  और  इंडस्ट्री  को  10  मिलियन  हेक्टेयर  जमीन  दे
 उसमें  सबको  न  जाने  किस  बात  की  दिक्कत  होती  मैं  दो  सुझाव
 देकर  बैठ  जाऊंगा  कि  किस  तरह  से  फारेस्ट  डिपार्टमेंट  कुछ  चीजों

 को  हम्पलीमेंट  कर  रहा  यह  बार-बार  कहा  गाया  है  और  गोडवर्मन

 केस  में  मिनिस्ट्री  ऑफ  एन्वायर्नमेंट  का  कहना  है  कि  जय-जब  हमने

 आदेश  दिए  हैं  कि  आदिवासियों  और  फारेस्ट  ड्वैलर्स  का  हक  माना

 उस  बात  को  कोई  राज्य  नहीं  मानता  उन्होंने  यह  भी  कहा

 है  कि  मध्य  उड़ीसा  और  महाराष्ट्र  ने  थोड़ा  काम  जरूर  किया

 लेकिन  जब  एविक्शन  की  बात  आती  जब  इंस्पेक्टर  जनरल  ऑफ

 फारेस्ट  छोटी  सी  चिट्ठी  भेज  देते  हैं  कि  जो  वहां  बैठे  हुए  हैं  उन्हें

 बेदखल  किया  आए  तब  एकदम  डंडा  चलाकर  सबको  बाहर  कर  दिया

 जाता  मैं  आपको  बहुत  रूचिपूर्ण  बात  बताता  सन्‌  2000  में  मिनिस्ट्री
 ऑफ  एन्वायर्नमेंट  ने  कह्म  कि  फारेस्ट  डिपार्टमेंट  को  डेड  बुद्ध  हटाने

 की  परमिशन  नहीं  जो लकडी  वहां  पड़ी  रहती  है  उसे  फारेस्ट  विभाग

 नहीं  हटा  सकता  है  लेकिन  उन्होंने  इसका  क्‍या  अर्थ  लगाया  कि  कोई

 भी  माइनर  फोरेस्ट  कोई  भी  इकट्ठा  करे  उसे  हटाना  मना

 सरकार  को  जब  कोई  आदेश  आता  है  तब  फारेस्ट  डिपार्टमेंट  जिस

 हूप  में  चाहे  उसे  मोड  लेता  है  लेकिन  जब  उसके  हक  की  बात  आती

 है  ते  मैंने  आज  तक  किसी  फारेस्‍्ट  डिपार्टमेंट  को  या  वाइल्ड  लाइफर

 को  इस  जात  के  लिए  चिंतित  नहीं  देखा  है  कि  उसकी  जमीन  या  उसके

 झुक  को  पूर्ण  कर  दें  और  उसके  बाद  हम  पूरे  वाइल्ड  लाइफ  की

 कात
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 माननीय  सभापति  मैं  आज  भी  कहता  हूं  कि  जिस  दिन

 यह  क्रियान्वित  हो  अगले  पांच  या  सात  साल  में  आप

 देखेंगे  कि  न  केवल  हिन्दुस्तान  का  जिसमें  इतनी  गुणवत्ता

 वह  बढ़ेगी  बल्कि  जिन  जानवरों  की  हमें  चिंता  है  कि  वह  लुप्त  होता

 जा  रहा  शायद  इन्हीं  आदिवासियों  के  संरक्षण  से  इस  देश  में  वापिस

 मैं  मंत्री  जी की  सराहना  करता  हूं  कि  उन्होंने  इतना  महत्वपूर्ण

 कदम  उठाया  मैं  जानता  हूं  कि  बहुत  मुश्किलों  के  साथ  आपने

 इस  बिल  को  यहां  इंट्रोदड्यूस  किया  इसमें  दो-तीन  चीजें  आप

 इसें  संज्ञान  में  जरूर  रखें  और  इस  अमेंडमेंट  को  प्रेजेंट  एक्ट  में

 एक  बात  यह  है  कि  आपने  जो  एनटीएफपी  की  एक्सपेंडेंट  डेफिनेशन

 की  है  और  इस  बिल  में  कहीं  न  कहीं  मना  किया  है  जिसमें  छोटे

 मछली  की  बात  मेरा  निवेदन  है  कि  उस  अमेंडमेंट

 को  छोड़  जैसे  वह  थी  वैसे  हो  उसे  रहने  दूसरी  बात

 है  शिफ्टिंग  या  श्ूम  के  करे  में  पूरे  सैंट्रल  ईस्टर्न  रीजन  में  यह

 काम  होता  है  कि  कुछ  समय  के  लिए  वे  गांव  में  रहते  हैं  और  साल

 या  दो  साल  के  बाद  फिर  लौट  आते  शिफ्टिंग  कल्टीवेशन  को

 ओमिट  किया  इस  ओमिशन  को  मत  नहीं  तो  लोगों  के

 साथ  बहुत  नाइंसाफी  हो

 अपराहन  3-00  बजे

 इसमें  एक  और  बहुत  छोटी  बात  ट्रांसपोर्ट  के  बारे  में  कही  गई

 जनरेशन  के  बारे  में  लोगों  ने  कहा  है  कि  इसे  25  साल  करना

 ठीक  नहीं  इसमें  जो  ट्रांसपोर्ट  की  बात  कही  गई  उसमें  मंत्री

 जी  जैसे  ही  आप  इससे  ट्रांसपोर्ट  की  बात  को  हटा  देंगे  तो  जो  फॉरैस्ट

 गार्ड  के  हिन्दुस्ताव  का  शायद  सबसे  ज्यादा  दमनकारी  अधिकारी

 जो  हिन्दुस्तान  में  दमन  का  एक  सबसे  बड़ा  नमूना  यदि  सिर

 के  ऊपर  एक  छोटी  सी  गठरी  लेकर  कोई  आदिवासी  महिला  या

 डवैलर  जा  रहा  होगा  तो  ठसे  वह  पकड़  लेगा  और  उसे  परेशान

 मैं  आपसे  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  ट्रांसपोर्ट
 की  परिभाषा  बदल  उसमें  आप  नॉन-मैकेनाइज्ड  ट्रांसपोर्ट  हटा

 छोटे  और  बड़े  व्हीकल्स  हटा  लेकिन  अगर  वह  बसों

 में  अगर  वह  अपने  सिर  पर  या  गठरी  में  कुछ  ले  जाना  अपनी

 बैलगाड़ी  में  ले  जाना  तो  ठसे  आप  उसकी  अनुमति  जरूर  दे

 इसके  अलावा  आपने  क्‍्लाज  5  में  एक  से  ओ  प्रोविजन

 हटाने  की  बात  की  मेरा  आपसे  निवेदन  है'कि  उन्हें  भी  रहने

 वे  इस  बिल  के  लिए  बहुत  आवश्यक  आपने  मुझे  बोलने  का  समय

 इसके  लिए  मैं  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  करता
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 सभापति  महोदय  :  श्री  कैलाश  बैठा  -  उपस्थित

 बाबू  राव  मिडियम

 1

 बाबूराव  मिडियम  :  सभापति  मुझे
 प्रदान  करने  के  लिए  आपको  सर्व  प्रथम  मैं  माननीय  जनजातीय

 कार्य  श्री  किन्डिया  तथा  संयुक्त  समिति  के

 श्री  किशोर  चन्द्रदेव  को  धन्यवाद  देता  हूं  क्योंकि  इस  सभा  के

 दोनो  वरिष्ठ  सदस्य  जन-जातीय  लोगो  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  यह

 ऐतिहासिक  विधेयक  प्रस्तुत  कर  रहे  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत

 करता  हूं  तथा  पूरे  मन  से  इसका  समर्थन  करता

 इस  विधेयक  के  और  कारणोंਂ  के  कथन  में  यह  कहा

 गया  है  कि  जनजातीय  लोग  तंथा  वनों  को  एक  दूसरे  से  अलग  नहीं

 किया  जा  यह  एक  सच्चाई  जैसा  कि  इतिहास  से  ज्ञान

 होता  है  हमारे  देश  के  प्राचीन  लोग  जन-जाति  के  उनका  मुख्य
 निवास-स्थल  मध्य  भारत-राजस्थान  मध्य  आंध्र

 प्रदेश  और  उडीसा  ये  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  जनजातीय  लोगों  की  संख्या

 बहुत  अधिक  जनजातीय  लोगों  के  705  वर्ग  है  और  हमारे  देश

 में  लगभग  10  करोड़  जनजातीय  लोग  उनकी  आजीविका  मुख्य
 रूप  से  वर्नों  पर  आश्रित  वर्नों  और  जनजातीय  लोगों  में  गहरे  संबंध

 हैं  और  ये  लोग  बनो  में  सदियों  से  रहते  आ  रहे  लेकिन  स्वतंत्रता

 के  पूर्व  अंग्रेजो  द्वारा  बनाए  गए  कानून  से  1927  का  वन  अधिनियम

 या  स्वतंत्रता  के  बाद  बनाए  गए  कानून  भी  जिन्हें  लागू  किया

 वे  इन  दोनो  को  अलग  करना  चाहते  हैं  तथा  जनजातीय  लोगों  को  उनकी

 आजीविका  से  वंचित  करते

 वनो  का  संरक्षण  करना  वनविभाग  का  पहला  कर्तव्य  लेकिन

 आजादी  के  पिछले  50  या  60  सालो  की  हमारी  प्रथा  से  यही  पता

 चलता  है  कि  बनो  को  नष्ट  करने  या  उन्हे  कम  करने  वाला  सबसे

 बड़ा  विभाग  वन  विभाग  ही  इसके  अतिरिक्त  आजकल  कुछ  पर्यावरणविद्‌

 तथा  कुछ  लोग  जनजातीय  लोगों  को  उनकी  झूम  खेती  के  लिए  दोषी

 ठहरा  रहे  है  जैसे  शुम  खेती  ही  बनो  के  विनाश  तथा  उनकी  संख्या
 कम  करने  के  लिए  जिम्मेदार  यह  सच  नहीं  सूखा  तथा  कम

 की  वर्षा  की  घटना  वर्षा  करने  वाले  बनो  के  कम  होने  के  कारण

 हो  रही

 झूम  खेती  में  क्या  होता  झूम  खेती  जनजातीय  लोगों  की  खेती

 की  वह  पद्धति  है  जिसे  थे  कृषि  काल  के  पूर्व  से  इस्तेमाल  करते  आ
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 रहे  खेती  के  दौरान  वे  बड़े  पेड़ों  को  नहीं  काटते  वे  किसी

 आरे  या  किसी  ऐसे  उपकरण  का  इस्तेमाल  नहीं  करते  जिससे  वनो  के

 पेड़  काटे  जाते

 वे  केवल  कुछ  उपकरणों  के  प्रयोग  से  झाड़ियों  को  साफ  करते  ,
 हैं  और  वहां  कुछ  बीज  वो  देते  इस  प्रकार  वे  अपनी  आजीविका

 प्राप्त  करते

 इस  तरह  बे  वर्ष  में  केवल  तीन  से  चार  माह  तक  ही  आजीविका

 प्राप्त  कर  पाते  घूम  खेती  किसी  आदिवासी  परिवार  के  जीवन-यापन

 के  लिए  पर्याप्त  नहीं  आदिवासियों  का  जीवन  मुख्य  रूप  से  झ्यूम
 खेती  पर  निर्भर  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  अधिकारों

 के  अध्याय  में  घ्रूम  खेती  करने  वालो  इन  लोगों  को  लाभार्थी  के  रूप

 में  शामिल  किया  जाए  ताकि  वे  इस  विधेयक  को  लाभ  प्राप्त  कर

 झूम  जैसा  कि  नाम  से  स्पष्ट  कृषि  करने  का  स्थल

 यहां  से  वहां  बदलते  रहते  वे  एक  क्षेत्र  में  एक  या  दो  वर्षों  तक

 कोई  उपज  ठउगाते  हैं  और  तीन  वर्षों  के  बाद  वे  उस  क्षेत्र  से  इतर  क्षेत्र

 में  खेती  करने  लगते  वे  इस  नए  स्थल  पर  झ्लाड़ियों  को  साफ

 करके  कुछ  न  कुछ  यो  देते  हैं  और  उपज  से  कुछ  लाभ  हो  जता

 हैं  वे  किसी  बड़े  वृक्ष  अथवा  वर्षा-संचित  वन  को  नहीं  काटते

 उनकी  जीविका  श्रम  कृषि  पर  निर्भर  हमें  थ्युम  खेतिहरों

 की  पहचान  कर  झूम  कृषि  को  उनकी  आजीविका  साधन  के  रूप  में

 स्वीकृति  देनी  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  में  झूम
 खेतिहरों  को  शामिल  किया

 अब  हम  झ्यूम  कृषि  और  बर्नों  के  विनाश  के  बारे  में  विचार  करते

 यदि  हम  घने  जंगल  में  जाकर  पहले  के  एजेंसी  क्षेत्र  अथवा  अधिसूचित
 क्षेत्र  में  बन  ग्राम  अथवा  राजस्व  ग्राम  देखें  तो  हम  पाएंगे  कि  वहां

 साधारण  आदिकसी  परिवार  निवास  करते  हमें  उनके  घरों  में  बैठने

 के  लिए  कोई  कुर्सी  नहीं  हमें  सोने  की  चारपाई  नहीं  दिखाई

 आदिवासी  फर्श  पर  सोता  हैं  उसके  घर  में  फर्नीचर  का  कोई

 सामान  नहीं  वनों  के  बीच  निवास  करने  वाले  आदिवासियों

 की  ऐसी  दुरवस्था  यदि  वे  वनों  का  उपयोग  और  दोहन  करना  चाहें

 तो  वे  अपने  मतलब  के  वनों  का  उपयोग  कर  सकते  हैं  और  उन्हे  अपने

 लिए  आरक्षित  कर  सकते  परंतु  वे  ऐसा  नहीं  करते  यह  सदियों

 से  होता  आ  रहा  है  परंतु  वनों  की  दुर्गत  को  वन  विभाग  द्वारा  शह

 दीजा  रही  हैं

 इस  विधेयक  के  संबंध  में  मैं  कुछ  और  सुझाव  देना  चाहता

 पृष्ठ  2  पर  खण्ड  2  में  में  रहने  वाली  अनुसूचित  जनजातियों  ''
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 बाबूराव

 को  परिभाषित  किया  गया  इसका  तात्पर्य  है  मुख्यतः  बनों  में

 या  वनो  से  सटी  हुई  भूमि  में  निवास  करते  मैं  इसमें  से

 सटी  हुईਂ  भूमि  जोड़ने  का  सुझाव  देता  पृष्ठ  3  पर  यह  कहा  गया

 है  और  उसी  ग्रकार  पत्थर  स्‍लेट  और  बाउलडर्स  जलाशयों

 से  उत्पाद  जिनमें  मछली  और  अपतृण  सम्मिलित  है  का  लेप

 परंतु  मैं  उन्हें  हटाने  के  लिए  न  कहकर  उन्हें  लघु  उत्पाद  में  रखने  के

 लिए  कहता  पृष्ठ  8  पर  खण्ड  6(1)  में  शर्त  का

 के  अधिनियम  के  अंतर्गत  लाभग्राही  भू  धारकों  की

 शब्द

 अंत  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  ग्राम  सभा  को  इस  अधिनियम

 के  अंतर्गत  लाभग्रहियों  का  निर्धारण  करने  का  पूरा-पूरा  अधिकार  दिया

 में  चाहता  हूं  कि  समिति  के  स्तर  पर  ग्राम  सभा  को  पर्याप्त

 प्रतिनिधित्व  दिया  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  इस  अधिनियम

 के  अंतर्गत  बनाई  जाने  याली  समितियों  के  विभिन्न  स्तरों  पर  उन  लोगों

 को  सम्मिलित  किया

 श्री  कैलाश  बैठा  :  सभापति  मुझे  दूसरी  कर

 सदन  में  बोलने  का  मौका  मिला  मुझे  आश्चर्य  इस  बात  का  है

 कि  आजादी  के  इतने  दिनों  बाद  समाज  में  अन्तिम  पायदान  पर  रहने

 वाले  लोग  जो  जंगलों  में  रहते  उनकी  मुसीबर्तों  की  तरफ  आज

 ध्यान  दिया  गया  माननीय  मंत्री  जी  जो  यह  विधेयक  लाए  हैं  और

 संसदीय  समिति  ने  जो जनजातीय  समुदाय  की  तमाम  समस्याओं  को  छुआ
 मैं  उसका  समर्थन  करता

 सभापति  जंगल  में  जनजातीय  लोगों  के  अलावा

 जनजातीय  लोग  भी  रहते  हैं  जिन्होंने  आज  तक  जंगलों  की  रक्षा  की

 इस  सब  के  बावजूद  आजादी  के  इतने  वर्षों  के  बाद  भी  इन्हें  कोई

 लाभ  नहीं  मिला  जंगल  से  बडी-बडी  जंगहों  से  लकड़ियां  बाहर

 अली  जाती  हैं  लेकिन  जनजातीय  लोगों  को  अपनी  बेटी  की  शादी  के

 फर्नीचर  के  लिये  लकड़ी  नहीं  मिलती  है  जिसे  वह  अपनी  बेटी  को

 उपकरस्वरूप  दे  जंगल  ही  इन  लोगों  की  जीवकोपार्ज+  का  साधन

 सभापति  बिहार  राज्य  में  गांधी  जी  की  कर्मभूमि  पश्चिमी

 ऋ्लपारण  में  टाइगर  प्रोजैक्ट  में  जनजातीय  लोगों  को  जो  अधिकार  मिला

 हुआ  ठसे  छीन  लिया  गया  इसके  अलावा  जंगल  में  पेड़ों  के
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 प्तों  स ेआदिवासी  पतरौल  अपना  गुजारा  करता  उससे  भी

 उसे  वंचित  कर  दिया  गया  हैं  गरीबਂ  जनजातीय  लोग  सूखी  लकड़ी
 बेचकर  अपना  गुजारा  किया  करता  उससे  भी  ठसे  वंचित  कर  दिया

 गया  आज  जनजातीय  -  व्यक्ति  को  हजारों  गलत  मुकदमों  में

 रखा  गया  अधिकारी  लोग  समय  पर  कोर्ट  में  नहीं  आते

 हैं  लेकिन  आदिवासी  लोग  जाकर  लौट  आते  यह  बड़ी  समस्या

 ना

 सभाषति  जंगल  की  लाखों  एकड़  जमीन  है  जिन  पर  वन

 नहीं  परम्परागत  तरीके  से  आदिवासी  लोग  जमोन  जोता  करते  थे

 लेकिन  वनाधिकारियों  के  जाते  ही  आदिवासियों  को  जमीन  छोड़ने  के

 लिये  विवश  किया  जाता  अगर  कुछ  आदिवासी  लोग  उन  बनाधिकारियों

 की  सेवा  करते  हैं  तो  वहीं  जमीन  फिर  आदिवासी  जोतते  नेपाल

 की  सीमा  से  लगे  हुये  जंगलों  को  चार  भार्गो  में  बांय  जा  सकता  है

 जहां  आदिवासी  मूल  के  लोग  रहते  ठन  लोगों  की  जमीन  छीने  जाने

 से  ये  लोग  माओवादी  गतिविधियों  में  हिस्सा  ले  रहे  कुछ  आदिवासी

 वहां  से  पलायन  भी  कर  रहे  इसलिये  माओवादी  गतिविधियों  का

 खतरा  हमारी  सीमा  पर  बढ़ता  जा  रहा  यहां  तक  कि  हजारों-हजार
 लोग  रोजी-रोटी  की  तलाश  में  हरियाणा  और  देश  के  दूसरे

 हिस्सों  में  भटक  रहे  हैं  वनाधिकारियों  और  माओवादी  लोगों  के  थीच

 सांठ-गांठ  से  सारा  जंगल  उजड़  गया  जिन  लोर्गों  ने  वर्गों  की  रक्षा

 वे  भूखों  मर  रहे
 ः

 सभापति  मैं  माननीय  मंत्री  को  देना  चाहता  हूं
 कि  उन्होंने  समाज  के  निचले  तबके  लोगों  के  बारे  में  सोचा  है

 और  यह  विधेयक  लेकर  आये  हैं  जिसका  मैं  स्वागत  करता  संयुक्त

 संसदीय  समिति  ने  जिन  सिफारिशों  को  दर्शाया  मैं  इनका  भी  स्वागत

 करता  जिन  आदिवासियों  ने  सूखी  लकड़ी  लो  और  उन  पर  मुकदमा
 चल  रहा  थे  लोग  अपना  माल-मवेशी  बेचकर  मुकदमा  लड़  रहे

 उन्हें  इन  गलत  मुकदमों  से  बरी  किया  सरकार  समाज  के

 गरीब  तबके  के  प्रति  सचेष्ट  उसके  लिये  मैं  सरकार  को  लाख-लाख

 बथाई  देता  हूं  और  इस  बिल  का  समर्थन  करता

 श्री  प्रभु  :  सभापति  महोदय  मुझे  बारी  से  कुछ

 पहले  ही  बोलने  की  अनुमति  देने  के  लिए  मैं  सटीक  और

 सारगर्भित  ढंग  से  अपनी  बात  रखने  की  कोशिश

 वन-अधिकार  संबंधी  इस  विधेयक  को  लाने  के  लिए  सरकार  की

 सराहना  की  जानी  चाहिए  क्योंकि  यह  उन  कुछ  विधेयकों  में  से  एक
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 है  भिन्‍न  राजनैतिक  अभिमतों  के  पूरे  सदन  का  समर्थन

 मिल  रहा  हैं  हमारे  विशाल  देश  के  विभिन्‍न  हिस्सों  विभिन्न  राज्यों

 में-फिर  चाहे  किसी  राज्य  विशेष  के  अलग-अलग  हिस्सों  में  ही

 सही-कदाचित्‌  कतिपय  जनजातियों  और  समुदायों  को  अनुसूचित  जनजाति

 मान  लिया  गया  है  और  ऐसी  ही  पृष्ठभूमि  के  अन्य  को  अनुसूचित
 जनजाति  नहीं  माना  गया  इसी  कारण  सरकार  यह  संशोधन  लाई

 है  जिसके  अनुसार  परंपरागत  रूप  से  वन  में  रहने  वाले  निवासियों  को

 भी  इसकी  परिधि  में  ले  आया

 मैं  थोड़ा  अतीत  की  बात  यह  विधेयक  गत  वर्ष

 दिसंबर  में  पुरः:स्थापित  किया  गया  था  और  इसे  एक  संयुक्त  संसदीय

 समिति  को  भेजा  गया  था  जिसके  आंध्र  प्रदेश  वासी  मेरे

 मित्र  श्री  किशोर  देव  मेरा  निवेदन  यह  कि  मैं  इस

 विषय  से  जाती  तौर  पर  जुड़ा  हूं  क्‍योंकि  मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  के  लोगों

 ने  मेरे  पास  आकर  इस  आशय  के  अनेक  प्रमाण  और  अभिलेख  प्रस्तुत

 किए  कि  वन  में  रहने  वाली  अन्य  खासकर  अनुसूचित  जातियों

 और  अत्यंत  निर्धन  को  भी  इस  विधेयक  के  दायरे  में  लाया

 अब  मैं  मुद्दे  पर  आता  इस  संशोधन  में  7  के

 कहा  गया  है  कि  पारंपरिक  वनवासीਂ  का  आशय  किसी  ऐसे

 व्यक्ति  या  समुदाय  से  है  जो  13  2005  के  कम  से  कम

 तीन  पीढ़ियों  से  उस  क्षेत्र  विशेष  में  रहता  फिर  आगे  उसमें  पीढ़ी
 की  परिभाषा  देते  हुए  ठसे  25  वर्षों  की  कालावधि  से  ईंगित  किया

 गया  मैंने  पीढ़ियों  का  काल  दस-पंद्रह  साल  तो  निर्धारित  होते  सुना
 लेकिन  यदि  एक  नई  परिभाषा  लाकर  इसे  25  वर्ष  कर  दिया  जाए

 और  फिर  कहा  जाए  कि-तीन  पीढ़ियों  से  निवास  करता  तो  इस

 तरह  हम  2005  से  75  वर्ष  पीछे  पहुंच  अर्थात्‌  स्वतंत्रतापूर्व  के

 काल  अब  स्वतंत्रतापूर्व  की किसी  स्थिति  का  हम  यहां  बैठकर  विधायन

 कैसे  कर  सकते  मुझे  तो  लगता  है  कि  जैसे  यह  छपाई  की  गलती

 हुई  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इसे  कृपया  पुनः  देखने  का  आग्रह

 यदि  यह  वाकई  छपाई  की  गलती  है  तो  फिर  सुधारना  आसान

 कृपया  विचार  कीजिए  और  पीढ़ी  का  काल  10  या  15  वर्ष  निर्धारित

 तो  यह  अधिक  उपयुक्त  परिभाषा  हमें  स्वतंत्रताकाल

 से  परे  जाने  की  जरूरत  नहीं  हैं

 मेरे  निर्वाचन-क्षेत्र  में  भी  भारत  के  अन्य  हिस्सों  की  तरह  स्थिति

 है  और  दो  समस्याएं  एक  तो  वह  समस्या  जो  हमारे  यहां

 भूमि  से  जुड़ी  जो  नीलाम्बूर  के  महाराजा  परिवार  की  संपत्ति  थीं

 और  अब  मलाबार  संपत्ति  अधिनियम  के  तहत  केरल  के  स्वत्वाधिकार
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 में  उनके  पास  लगभग  हेक्टेयर  वनभूमि  1969  में  तमिलनाडु
 सरकार  और  केरल  सरकार  ने  अधिनियम  को  समाप्त  करने

 वाले  विधान  लगभग  साथ-साथ  पारित  इस  तरह  से  यह  भूमि
 सरकार  की  हो  केरल  ने  तो  अपने  हिस्से  की  भूमि  वन  विभाग

 को  सौंप  दी  लेकिन  तमिलनाडु  में  इसको  लेकर  कुछ  संभ्रम  हुआ  और

 कुछ  भूक्षेत्र  राजस्व  विभाग  को  और  कुछ  वन  विभाग  को  सौंपा

 1969  में  यह  अधिनियम  आने  के  पूर्व  बहुत  से  वनवासी  यहां  रहते

 उनमें  से  कुछ  को  महाराजा  की  ओर  से  पट्टे  पर  भूमि  दी  गई

 थी  कि  वे  पट्टेदार  के  रूप  में  वहां  रहकर  जीवन-यापन  कुछ
 लोग  जो  पीढ़ियों  से  राजपरिवार  की  सेवा  में  थे  उन्हें  भी  गुजर-बसर
 के  लिए  कुछ  भूमि  दी  गई  1969  के  बाद  इस  भूमि  का  निर्धारण

 तमिलनाडु  में  एक  बड़ी  समस्या  बन  गया  कि  यह  वन  भूमि  राजस्व

 विभाग  की  भूमि  है  या  कुछ  और  1981  में  उच्चतम  न्यायालय

 में  एक  याचिका  दी  गई  और  न्यायालय  ने  निदेश  दिया  कि  समाप्त

 संबंधी  अधिनियम  के  अंतर्गत  आने  वाली  समस्त  भूमि  धारा

 17  में  वर्णित  परिभाषा  के  अंतर्गत  है  और  उक्त  सभी  जन  राज्य  सरकार

 को  आवेदन  राज्य  सरकार  इन  सभी  आवेदनों  की  समीक्षा  करे

 और  तय  करे  कि  यदि  ऐसा  दो-तोन  पीढ़ियों  से  चल  रहा  हो  तो  उन

 लोगों  को  पट्टे  दे  दिए  इस  बीच  कई  राज्य  सरकारें

 गईं  लेकिन  कुछ  हुआ  आज  पारित  होने  वाले  इस  विधेयक  से

 इन  सभी  लोगों-अनुसूचित  जातियों  और  इनसे  भी  बदतंर  स्थिति  में  पड़े

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अत्यंत  गरीब  लोगों  को  अधिकार  प्राप्त

 इस  सिलसिले  में  साठ  के  दशक  में  एक  और  समस्या

 आई-हरित  क्रांति  उस  समय  काफी  बंजर  भूमि  और  अन्य  चारागाह

 थे  जो  बन  या  राजस्व  विभाग  से  नहीं  जुडे  थे  बल्कि  यह  समस्त  भूमियों

 ही  बेकार  पड़ी  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों

 और  अन्य  लोगों  को  इस  भूमि  पर  लाकर  अधिकाधिक  खाद्य  उपजाने

 को  कहा  उन्हें  उत्साहित  किया  फिर  इन  गरीबों  ने  उस

 भूमि  में  मेहनत  अन्न  फसले  खड़ी  की  और  फिर  अचानक

 बन  विभाग  ने  उन्हें  वहां  स ेनिकल  जाने  का  आदेश  जब  श्री

 दीक्षित  बोल  रहे  थे  तो  उन्होंने  कहा  कि  जंगलों  पर  कब्जा  जिन  अमीरों

 का  है  उन्हें  निकाल  बाहर  नहीं  किया  केवल  गरीबों  को  निकाला

 जा  रहा  यह  एक  सच्चाई  है  जिसे  हम  सभी  को  स्वीकार  करना

 यही  एक  और  समस्या  है  कि  इन  बंजर  और  चारागाह

 के  रूप  में  प्रयुक्त  होने  वाली  भूमियों  को  1970  में  तमिलनाडु  सरकार

 ने  गलत  ढंग  से  के  बतौर  वर्गीकृत  अब  हम  इसी

 बात  को  लड़  रहे  हैं  कि  आपने  इनका  वर्गीकरण  हो  गलत  किया
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 इसलिए  कृपया  इसे  अधिकारी  आए  लेकिन  वे  स्थल

 पर  जहीं  वे  अतिथि-ग्रह  में  ही  ठहरकर  वर्गीकरण  का  प्रयास  करते

 भारत  भर  में  एक  चीज  तो  एक  भले  हो  हमारें

 रोति-व्यवहार  या  खान-पान  भिन्‍न-भिन्‍न  यह  कि  वन

 विभाग  के  कर्मचारियों  की  उच्छृंखलता  देश  में  सभी  जगह  एक  सी

 ही  उनका  व्यवहार  ऐसा  होता  है  मानो  वे  खुद  ही  कानून  हों  और

 राज्य  या  केन्द्र  सरकार  का  उनपर  कोई  नियंत्रण  न

 अनुमति  दें  तो  मैं  किसी  का  नाम  लिए  बगैर  एक  उदाहरण

 बताता  हूं  जिससे  स्पष्ट  होगा  कि  वे  लोग  किस  हृद  तक  दुर्श्यहार  करते

 आपको  विदित  है  कि  हमारे  ग्रामीण  विकास  मंत्री  जी  को  वजह

 से  देशभर  में  जिला  ग्रामीण  विकास  समितियां  बनी  हैं  और  मुझे  ऐसी

 दो  समितियों  का  सभापति  होने  का  गौरव  मिला  जब  भी  मैंने  बैठक

 की  तो  फाका  कि  बन  विभाग  के  कर्मचारी  कभी  भी  इन  बैठकों  में

 कहीं  हमने  आपत्ति  व्यक्त  करते  हुए  कहा  कि  यदि  वे  नहीं

 आते  तो  उनके  खिलाफ  कार्रवाई  आखिरकार  अंतिम

 डैठक  में  वे  लेकिन  मुझे  पत्त  भी  नहीं  चला  कि  वे  आए

 जनप्रतिनिधियों  विधायक  और  जिला  पंचायत  अध्यक्ष  कुछ  ऐसी  बात

 कह  रहे  थे  कि  ग्रामीण  इलाकों  को  वन्यभूमि  को  गलत  ढंग  से  वर्गीकृत

 करके  वन  विभाग  वहां  से  लोगों  को  अनुचित  तरीके  से  हटा  रहा

 इत्यादि  ।

 यह  व्यक्ति  बैठकों  में  कुछ  नहीं  मुझे  अथवा  जिला

 कलेक्टर  को  कुछ  नहीं  बताता  वह  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  नियुक्त

 सक्षम  प्राधिकारी  को  पत्र  लिखता  जिसमें  यह  उल्लेख  होता  है  बैठक

 में  कि  चेयरमैन  और  जिला  कलेक्टर  तथा  प्रत्येक  व्यक्ति  ने उसके  साथ

 दुग्यवह्मार  किया  है  तथा  मुझे  मान-सम्मान  के  साथ  जोवबित  रहने

 इस  अधिकारी  की  आयु  केवल  28  वर्ष  है  तथा  उसने  पहला  पद  धारण

 किया  परंतु  वह  इस  प्रकार  व्यवहार  कर  रहा  आप

 अंदाजा  लगा  सकते  है  कि  वनवासियों  के  साथ  ये  अधिकारी  किस

 प्रकार  का  बर्ताव  करते  यह  व्यापक  जिसे  आज

 सभा  के  समश्ष  रखा  गया  वनवासियों  चाहे  वे  अनुसूचित

 अनुसूचित जाति  आदिवासी हों  या  कोई  और  के  लिए  बड़ा  वरदान

 समग्र  विकास  का  यही  अर्थ  पण्डित  जी  के  दिनों  से  लेकर

 जब्से  हमें  स्वतंत्रता  प्राप्त  हुई  हम  यह  कहते  आ  रहे  है  कि  देश  में
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 समग्र  विकास  होना  परंतु  जब  तक  हमारे  गांव  जनजातियों

 के  तथा  गरीब  लोगों  का  समाज  के  दूसरे  लोगो  द्वारा  उत्थान  नहीं  किया

 जाता  तब  तक  इस  देश  का  कभी  भी  विकास  नहीं  हो  सकता

 हम  8.7  प्रतिशत  विकास  दर  की  बात  कर  रहे  क्या  आप  सोचते

 हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  8.7  प्रतिशत  की  दर  से  विकास  हो  रहा

 नहीं  हो  रहा  वे  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंविकास  की  बात  कर  रहे

 इसलिए  यदि  आप  इसका  औसत  निकालें  तो  यह  8.7  प्रतिशत  नहीं

 हमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकम-से-कम  5  से  6  प्रतिशत

 विकास  दर  प्राप्त  करने  का  लक्ष्य  रखना  उस  दिशा

 में  यह  एक  बड़ा  कदम  है  और  हम  इन  लोगो  को  मान  सम्मान  के

 साथ  जीने  का  तथा  उनकी  लघु  जीविका  बनाए  रखने  का  अधिकार

 ताकि  वे  अपना  गुजर  बसर  कर

 -  मैं  विशेषरूप  से  श्रीमती  सोनिया  गांधी  जी  को  बधाई

 देता  जिन्होने  अन्य  वन  निवासियों को  भी  सम्मिलित करने  में  अत्यधिक

 रूचि  मैं  हमारे  मनमोहन  सिंह  जी  को  भी  बधाई

 देता  मैं  पूर्णरूप  से  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 श्री  रवि  प्रकाश  वर्मा  :  सभापति  आपने  मुझे

 बहुत  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  अपनी  बात  कहने  का  मौका  मैं  आपका

 आभारी  वाकई  में  माननीय  मंत्री  जी  इस  विधेयक  को  सदन  में

 लाने  के  लिए  बधाई  के  पात्र  उन्होंने  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  कदम

 उठाया  हैं  जैसा  कहा  गया  है  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  जिस  ट्रेन  में

 चढ़ने  से  रह  उन्हें  उसमें  चद़्यकर  दुबारा  विकास  यात्रा  पर  ले  जाने

 की  तैयारी  हो  रही  यह  बिलकुल  सत्य  हमारे  माननीय  वकक्‍ताओं

 ने  कहा  है  कि  जंगलों  को  जो  मैनेजमेंट  हो  रहा  उनका  माइंडसैट

 कहीं  न  कहीं  ब्रिटिश  माइंडसैट  जिसके  जिस  तरह  से  जंगलों

 को  मैनेज  किया  जा  रह्म  था  और  उसके  कारण  जितने  व्यक्ति  जंगलों

 के  बीच  में  फंसे  हुए  वे  बहुत  परेशान  हो  रहे  यह  एक  ऐतिहासिक

 भूल  का  सुधार  हुआ  है  और  सच्चाई  तो  यह  है  कि  वन  विभाग  के

 जो  कर्मचारी  रहे  उनका  जो  काम  करने  तरीका  रहा  आज

 उनकी  जो  असंवेदनशीलता  उसकी  बहुत  बड़ी  कीमत  पूरे  हिन्दुस्तान
 ने  दी  है  और  जहां-कहीं  भी  जनजाति  के  लोग  रहते  ट्राइइल  लोग

 रहते  वृहां  पर  इतना  जबरदस्त  बन  अधिकारियों  ने  शोषण  किया

 इतने  मुकदमे  हैं  कि  जनता  के  बीच  में  एक  रोष  व्याप्त

 हो  गया  है  और  नोर्थ  ईस्ट  में  भी  और  हिम्दुस्तान  के  दूसरे  क्षेत्रों

 जहां-कहीं  भी  जब  सीमा  के  शक्र  टमन  हुआ  बह्यं  पर  नौजवानों

 ने  यन्दूकें  उठा  ली  हैं  और  हमारी  दृष्टि  मे  ट्राइबल  भी  गलत
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 रास्ते  पर  निकल  पड़े  हैं  और  आज  सरकार  चिन्तित  हो  गई  है  कि

 कैसे  हम  उनको  मुख्य  धारा  में  यहां  पर  मैं  इस  बात  को

 खास  तौर  पर  दोहराना  भी  चाहता  हूं  कि  हमारे  पूर्व  बक्ताओं  ने  जो

 बात  कही  है  कि  पिछले  वर्षों  मे ंआज  जब  हम  इस  बात  को  तय

 कर  रहे  हैं  कि  हमारे  सभी  जनजाति  के  जो  कि  हमारी  आजादी

 के  आन्दोलन  में  भी  साथी  रहे  हिन्दुस्तान  की  आजादी  में  भागीदार

 रहे  उनको  हम  आगे  बढ़ाना  चाहते  विकास  की  मुख्य  धारा  में

 लाना  चाहते  हैं  तो  इस  बीच  में  जो  भी  मुकदमे  उन  पर  कायम

 हुए  हैं  या  जो  भी  प्रोसीक्यूशन  की  उनकी  कार्रवाई  उन  पर  हुई
 उसको  वापस  करने  की  भी  कार्रवाई  वैधानिक  रूप  से  उन  पर  होनी

 मैं  ज्यादा  लंबी  बात  नहीं  कहना  मैं  खाली  कुछ  मुद्दे  की

 बात  यहां  पर  कहना  चाहूंगा  कि  जब  जर्मीदारी  खत्म  जैसा  कि

 हमारे  पूर्व  वक्ता  भी  बता  रहे  थे  तो  भारत  सरकांर  इस  दबाव  में  काम

 कर  रही  थी  कि  हमको  करीब  25  परसेंट  या  30  परसेंट  या  एक

 तिहाई  जमीन  हमको  जंगल  में  बदलनी  इसलिए  जब  जरमींदारी

 खत्म  तो  बहुत  से  काश्तकार  तो  जान  भी  नहीं  पाये  कि  कब  सैक्शन

 चार  की  कार्रवाई  हो  सैक्शन  पांच  की  कार्रवाई  हो  सैक्शन

 20,  जो  कि  फाइनल  एक्वीजीशन  होता  वे  जमीनें  सब  जंगल  में

 निहित  कर  दी  आज  भी  यहां  पर  खेती  हो  रही  वे

 जो  आज  से  100  साल  150  साल  से  उन  जमीनों  पर  पल

 रहे  वे  खेती  कर  रहे  वहां  जंगल  नहीं  हमने  बहुत  से  मामले

 भारत  सरकार  को  माननीय  राष्ट्र्पात  जी  के  यहां  भी  अपील  की

 लेकिन  कोई  समाधान  नहीं  बहुत  तनाव  उन  क्षेत्रों  में  व्याप्त

 मुझे  यह  उम्मीद  है  कि  जिस  तरीके  से  वे  जमीनें  नोटीफाई  कराई

 गई  मेरे  अकेले  जनपद  लखीमपुर  खीरी  में  लगभग  24  गांव

 जहां  कम  से  कम  25  हजार  आबादी  रहती  जो  बकायदा  खेती

 कर  रहे  वे  जमीनें  फोरैस्ट  लैंड  के  तौर  पर  नोटीफाइड  हैं  और

 समय-समय  पर  वहां  से  एविक्शन  को  कार॑वाई  वन  विभाग  के  कर्मचारी

 भारी  संख्या  में  पुलिस  लेकर  आते  हैं  उनको  निकाल  कर

 बाहर  करते  हैं  और  जैसी  कि  सच्चाई  है  कि  वह  कार्रवाई  शुरू  होती

 लेकिन  फिर  पता  नहीं  अज्ञात  कारणों  से  रूक  जाती  है  और

 लोग  वहां  पर  आज  भी  कायम  हम  समझ  सकते  हैं  कि  कितना

 बड़ा  भ्रष्टाचार  का  भ्रष्टाचार  का  जो  कारोबार  उस  बोच

 में  फल-फूल  रहा  है  और  किस  तरह  से  जनता  का  शोषण  किया  जा

 रहा  हैं

 ट्राइबल  तो  बहुत  ही  कमजोर  रहे  उनकी  शिक्षा  का  उनके

 आगे  बढ़ने  का  स्तर  बहुत  ही  पिछड्टा  हुआ  रहा  निश्चित  रूप  से
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 आज  वन  विभाग  के  जो  कर्मचारी  उनके  जो  तौर-तरीके  जितने

 असंवेदनशीलतापूर्ण  व्यवहार  उनके  साथ  में  हो  रहा  ये  भी  तो  बहुत

 ही  ज्यादा  शोषण  के  शिकार  रहे  मुझे  इस  बात  को  महसूस  करते

 हुए  प्रसनता  हो  रही  है  कि  यह  जो  वन  ग्रामसभाएं  इनको  पंचायत

 का  अखितियार  दिया  जा  रहा  है  और  निश्चित  रूप  से  इसमें  सबसे  अहम

 बात  यह  है  कि  खाली  ट्राइबल  ही  जो  दूसरे  जो  दलित

 जातियों  के  लोग  हैं  या  पिछड़ी  जातियों  के  लोग  हैं  या  दूसरे  लोग

 भी  वे  लम्बे  समय  से  ट्राइबल्स  के  बीच  में  रह  रहे  उनकी  व्यवस्था

 का  हिस्सा  बन  चुके  हैं  या  जिन्होंने  ट्राइबल  लड़के-लड़कियों  के  साथ

 शादी  की  उनसे  संबंध  बन  चुके  उनको  भी  इस  बात  में  आपने

 अख्तियार  दिया  यह  एक  अच्छी  बात  है  और  निश्चित  रूप  से  मुख्य
 धारा  से  छूटे  हुए  लोगों  को  आगे  बढ़ाने  क ेलिए  एक  बहुत  हो  महत्वपूर्ण

 कदम  पंचायत  के  माध्यम  से  जो  पंचायती  योजनाएं  उनको  लागू
 करने  के  लिए  जो  विकास  की  योजनाएं  उनको  लागू  करने  के

 लिए  यह  एक  अच्छा  उपक्रम  खड़ा  हो  गया  है  और  मुझे  आशा  है

 कि  आने  वाले  समय  में  ये  जंगल  के  वन  निवासी  इनको

 जो  सामाजिकता  का  स्तर  जो  ह्यूमन  डैवलपमेंट  इंडीकेटर्स  उनकी

 शिक्षा  का  उनके  रोजगार  का  उनकी  स्वास्थ्य  सेवाओं  का

 स्तर  उसमें  सुधार  हो  मैं  बहुत  जल्दी  खत्म

 कर  मेरे  संसदीय  देत्र  के  कुछ  मामले  जिनको  मैं  उठाना  चाहता

 उन  सभी  मामलों  को  इस  कानून  के  माध्यम  से  मदद  मिल
 :

 मैं  एक  बात  खास  तौर  पर  कहना  चाहता  हूं  कि  मेरे  संसदीय  क्षेत्र

 में  लगभग  134  गांव  ऐसे  जो  दुधवा  नेशनल  पार्क  के  आसपास

 हैं  या  हमारे  जो  वन  विभाग  का  जो  खीरी  नार्थ  डिवीजन  और  साउथ

 डिवीजन  उसके  पास  जंगल  के  बीच  में  ये  सभी  गांव  भी  बन

 ग्राम  सच्चाई  तो  यह  है  कि  इनके  बीच  में  जो  बन  विभाग  के

 अधिकारी  और  कर्मचारी  उनके  तौर-तरीके  के  कारण  और  उनकी

 समस्याओं  के  कारण  टकराव  की  स्थिति  पैदा  हो  गयी  मैंने  सरकार

 को  भी  इस  बारे  में  लिखा  था  और  मैंने  सभी  संबंधित  अधिकारियों

 और  कर्मचारियों  को  अवगत  कराया  कि  जो  करेंट  मारने  वाली  फेंसिंग

 होती  वह  जंगल  तथा  गांव  के  मध्य  लगा  दी  जानी  करोब

 134  जो  गांव  अगर  उनमें  यह  कार्य  हो  गया  तो  जो  टकराव
 “  की  स्थिति  वह  रूक  सकती  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आने

 वाले  समय  में  पंचायती  राज  के  माध्यम  से  वन  के  निवासिर्यों  की  जिंदगी

 और  रहन-सहन  की  स्थिति  को  ऊपर  उठने  का  मौका  मिलेगा  और

 हम  इस  कार्य  को  जल्दी  कर

 मैं  सैंक्चुअरी  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  जहां  कहीं  भी

 अभ्यारण्य  बने  हुए  वाईल्ड  लाइफ  सैंकचुअरी  बनी  हुयी  है  और  हमारे
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 रवि  प्रकाश

 यहां  भो  प्रोजेक्ट  टाइगर  दुधवा  नेशनल  पार्क  वहां  जो  मैनेजमेंट  हुआ
 '  उसमें  इंसानों  को  बहुत  ही  निचला  स्थान  दिया  गया  जबकि

 सच्चाई  है  कि  जो  हमारे  ट्राइबल्स  जो जनजाति  के  भाई  और  बहनें

 यह  उस  ईको  सिस्टम  का  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  हिस्सा  ये

 आज  से  वहां  नहीं  हजारों  साल  से  उसी  पर्यावरण  क्षेत्र  में  निवास

 कर  रहे  निश्चित  रूप  से  उन्होंने  इसको  नुकसान  नहीं  पहुंचाया

 यह  बात  बार-बार  कहो  गयी  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  पहले  भो

 यह  बात  उठायोी  जा  चुकी  है  कि  जो  वन  उत्पादों  का  कारोबार  करने

 वाले  लोग  यह  नुकसान  उनके  द्वारा  पहुंचाया  गया  अगर  किसी

 सैंक्चुअरी  में  शेर  मर  रहे  तो  इसलिए  नहीं  मर  रहे  थे  कि  वहां

 लोग  मार  रहे  बल्कि  दिल्ली  में  कोई  संसार  चंद  बैठा  हुआ
 जो  उनको  मार  रहा  हमें  इस  बात  पर  गौर  करना  हमारे

 यहां  सुरमा  एक  ग्राम  सभा  वहा  थारू  जनजाति  क॑  लोग  रहते

 उन्हें  वहां  से  बाहर  निकालने  का  उपक्रम  किया  गया  आज

 बीस-पच्चीस  साल  हो  गये  न  तो  उनके  लिए  मकान  बना  कर  दिए

 शए  न  उन्हें  बसाने  को  व्यवस्था  की  गयो  लेकिन  अब  उनको

 उजाड़ने  को  तैयारी  हो  रही  मैं  समझता  हूं  कि  जो  नया  कानून
 बना  उसमें  इस  पूरी  स्थिति  को  पूरी  समग्रता  के  साथ  देखा

 जो  वहां  के  निवासी  उनको  अगर  बाहर  निकालना  उन्हें  कहीं

 बसाना  तो  पहले  उनके  लिए  आवास  और  जमीन  का  पुख्ता  इंतआम

 मुहैय्या  उसके  बाद  ही  उन्हें  वहां  से  हटाने  का  प्रावधान  कराया

 जाना

 मैं  एक  बात  यन्  अधिकारियों  के  बारे  में  कहना  चाहता

 वन  अधिकारियों  का  यहां  निवास  करने  वाली  जनजातियों  से  बहुत

 हो  सोधा  रिश्ता  अतीत  में  भी  रहा  है  और  आगे  भी  इनका

 जो  रवैया  और  तौर-तरीका  उसे  देखते  हुए  मुझे  लगता  है  कि  एक

 स्पेशल  कैडर  की  स्थापना  आपको  करनी  जिससे  वे  ज्यादा

 संवेदनशील  होकर  जो  नया  बायो  डाइवर्सिटी  एक्ट  बना  हुआ  उसकी

 स्प्रिट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  जो  हमारे  वन  के  निवासी  उनके

 सम्मान  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विकास  की  योजनाएं  बना  में

 इस  बात  के  लिए  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  जो  हमारी  फारेस्ट  मैनेजमेंट

 की  प्रणाली  है  या  जो  भी  अफिलिएट  अथारिटीज  इसके  अंदर  वे

 बहुत  ही  संवेदनशील  जो  जमीनी  मुद्दे  हैं  और  जिस  तरह  से

 इंसान  के  लिए  संविधान  में  वर्णित  किया  गया  है  टू  लिव

 उसके  अनुसार  एक  डिग्निफाइड  लाइफ  का  अधिकार  उनको

 -  दे
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 इस  बिल  को  लाने  के  लिए  में  आपका  अभिनंदन  करना  चाहता

 हूं  और  समर्थन  करता

 ]

 श्री  कौरेन  रिजीजू  :  मैं  अनुसूचित
 जनजाति  और  अन्य  परम्परागत  वन  निवासी  विधेयक  नामक  इस  ऐतिहासिक

 विधेयक  का  समर्थन  करता

 परंतु  मुझे  हैरानी  है  कि  मैं  कहां  से  आरम्भ  करूं  क्‍योंकि  अंतिम

 क्षेत्र  में अनेक  संशोधन  प्रस्ताव  लाए  गए  इसलिए  मैं  अत्यंत  भ्रमित

 पिछले  दो  वर्षों  से हम  इस  विधेयक  की  रूपरेखा  और  क्या

 इस  संपूर्ण  वाद-विवाद  तथा  चर्चा  का  अभिन्न  अंग  रहे  परंतु

 अपराहन  लगभग  एक  बजे  जब  ये  संयोजन  प्रस्ताव  लाए  गए  तो  मैं

 अत्यंत  भ्रमित  हो  गया  तथा  इसकी  कुछ  धाराओं  को  समझ  नहीं

 अंतिम  क्षण  मे  अचानक  बड़े  पैमाने  पर  उलट-फेर  किया

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देता  हूं  क्‍योंकि  उनके  प्रयार्सों  से

 ही  यह  विधेयक  प्रस्तुत  हुआ  है  और  मूर्तरूप  ले  पाया  व्यक्तिगत

 रूप  से  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  का  सम्मान  करता  हूं  तथा  सभा

 में  यह  विधेयक  लाने  के  लिए  उन्हें  बधाई  देता  हूं

 इसमें  बहुत  सारी  बातें  कही  गई  मैं  कुछ  ऐसे  मुद्दे  उतना  चाहता

 हूं  और  मैं  समझता  हूं  कि  उनके  बारे  में  बोलना  जरूरी  हमारे  कुछ

 सदस्यों  ने  गुजगत  और  बाकी  राज्यों  के  बारे  में  मैं  श्री  मधुसूदन
 मिस्त्री  से  कहना  चाहूंगा  कि  जब  आप  गुजरात  को  देखते  हैं  तो आपकी

 दृष्टि  ठीक  लेकिन  जब  पूर्वोत्त  को  देखते  हैं  तो  आपको  चश्मा

 बदलकर  देखना  पड़ेगा  क्योंकि  वहां  की  परिस्थिति  अलग  हर  जगह

 के  जमीन  और  वातावरण  अलग-अलग  कानून  भी  वहां  के

 लोगों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बनाना  इस  देश  में

 तकरीबन  दस  करोड  ट्राइबल्स  आजादी  के  बाद  अब  जो  बिल  लाया

 जा  रहा  यह  उनके  लिए  बहुत  बड़ा  जीवन  दान  मैं  समझता

 हूं  कि  इसकी  वजह  से  उन्हें  जो  लाभ  वह  ऐतिहासिक

 कई  जगह  कहा  गया  कि  ट्राइबल्स  ऐनक्रोचर्स  लेकिन  इस  बिल

 के  एम्स  एंड  ऑब्जैक्टिव्ज  में  मंत्री  जो  ने  कहा  है  कि  -  जनजातियां

 एवं  वनों  को  अलग  नहीं  किया  जा  सकता  मैं  इसे  मानता

 ट्राइबल्स  से  ज्यादा  कोई  नहीं  जान  सकता  कि  जंगलों  की  रक्षा  कैसे

 होनी  इसे  आदिवासी  ही  समझ  सकते  हैं  क्योंकि  वे  जंगल  में

 रहते  उसी  के  साथ  पले-बढ़े  इसलिए  जब  उन्हें  एनक्रोचर्स  का
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 टाइटल  दिया  जाटा  है  तो  इसे  लोग  गलत  तरह  से  समझते  उन्हें

 अधिकार  देने  के  साथ-साथ  उसमें  जिम्मेदारी  का  प्रावधान  होना

 मैं  इस  हाठस  में  क्लीयरली  कहना  चाहूंगा  कि  ट्राइबल  लोगों  में  भी

 लोभ  आ  गया  ट्राइबल  लोगों  में  भी  ऐसे  लोग  आ  गए  हैं  जो

 पैसे  कमाने  के  लिए  जंगलों  को  खत्म  करने  पर  तुले  हुए  इसलिए

 बिल  में  ऐसे  प्रावधान  भी  रखने  चाहिए  जिससे  राइट्स  का  ऐब्यूज  और

 मिसयूज  न  जब  हम  पूर्वोत्तर  की  बात  कहते  आपको  डैडलाइन

 देनी  चाहिए  कि  उन्हें  कब  से  मान्यता  इसका  निर्णय  करते

 समय  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  बांगलादेश  के  जितने  इल्लीगल

 माइग्रेंट्स  खासकर  आसाम  से  आ  रहे  यह  बहुत  बड़ा  खतरा

 अगर  हम  ऐसे  छूट  दे  देंगे  जिसका  भरपूर  फायदा  बंगलादेश  से

 आए  हुए  इललीगल  माइग्रेंटस  तो  यह  देश  की  सुरक्षा  के  लिए

 भी  खतरा  बचपन  में  हम  जिस  रास्ते  से  जाते  वह  बिल्कुल

 खाली  हम  कहां  भी  रूककर  आराम  से  खाना-पीना  खा  सकते

 थे  और  बैठ  सकते  आज  वह  जगह  पूरी  औकूपाई  हो  गई

 उसे  औकूपाई  करने  वाले  कौन  उसे  औकूपाई  करने  वाले

 भारत  के  पड़ोसी  नहीं  हैं  बल्कि  ज्यादातर  लोग  बंगलादेश  से  आए

 हुए  कानून  बनाते  समय  इस  बात  की  ओर  ध्यान  देना  बहुत  जरूरी

 मंत्री  आप  पूर्वोत्तर  राज्य  से  आते  आपको  ज्यादा  विस्तार

 से  इस  बारे  में  बताने  की  जरूरत  नहीं  मुझे  मालूम  है  कि  आपको

 इस  बात  का  एहसास  आपने  जो  कोर  एरियाज  की  बात  कही

 इसमें  बहुत  कन्फ्यूजन  उदाहरण  के  तौर  पर  बताना  चाहता  हूं  कि

 अरुणाचल  प्रदेश  में  रिजर्व  फॉरैस्ट  किसी  जमाने  में  डिक्लेयर  किया

 गया  अंग्रेज  डिक्लेयर  करके  गए  वहां  की  डीमारकेशन  की

 कोई  सीमा  नहीं  कहा  जाता  है  कि  पूरा  फॉरेस्ट  एरिया  रिजर्व  कर

 दिया  गया  वहां  जो  लोग  रहते  उन्हें  अधिकार  नहीं  पंचायत

 आदि  बन  फिर  भी  कहा  जाता  है  कि  आपको  जमीन  नहीं

 क्योंकि  यह  रिजर्व  फॉरेस्ट  एरिया  कहीं  न  कहाँ  इनवायरनमैंट  फॉरेस्ट

 मिनिस्ट्री  से  ट्राईबल  अफेयर्स  मिनिस्ट्री  की  वार्ता  होनी  यह  तय

 होना  चाहिए  कि  कौन  सा  रिजर्व  फॉरैस्ट  एरिया  हमने  उसे  रिजर्व

 एरिया  मानने  की  सहमति  नहीं  जताई  अंग्रेजों  के  जमाने

 में  अपने  आप  उसे  डिक्लेयर  किया  उसे  हमें  मानकर  चलना  पड़

 रहा  कहीं  न  कहीं  इसकी  डैफीनेशन  होनी  मंत्री  कानून

 बनाते  समय  आप  इस  पहलू  को  भी  नजर  में  जैसे  मैंने  कहा

 कि  ट्राइबल  लोगों  के  एरियाज  में  रिसोर्सेज  वह  देश  के  हित  में

 जा  रहे  जनजातियों  द्वारा  संशोधनों  की  रक्षा  किए  जाने  के  कारण

 देश  ने  अपने  आपको  समृद्ध  बना  लिया  ट्राइबल  लोगों  ने  देश  के
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 लिए  यह  बहुत  बड़ा  काम  किया  उस  ट्राइबल  एरिया  में  जब  कोई

 परियोजना  बनती  होती  कोई  बड़ा  प्रौजेक्ट  बनता  उस  समय  लोगों

 को  जो  डिसप्लेसमैंट  होता  उसके  लिए  रिलीफ  एंड  रिहैबिलिटेशन

 यानी  रीसैटलमैंट  का  जो  पैकेज  माननीय  मंत्री  जी  अभी

 हमारी  पार्टी  के  और  कितने  मैम्बर्स  बोलने  वाले

 सभापति  महोदय  :  अभी  आपके  माननीय  सदस्य  और  बोलने

 वाले

 सभापति  महोदय  :  आप  थोड़ा  समय  का  ध्यान

 श्री  कौरेन  रिजीजू  :  मैं  समय  का  ध्यान  रखकर  हो  बोल  रहा

 उस  परियोजना  के  तहत  रिलीफ  एंड  रिहैबिलिटेशन  ट्राइबल्स  लोगों

 को  मिलना  उसका  जिक्र  इस  बिल  में  नहीं  किया  गया

 आगे  चलकर  इससे  बहुत  बड़ा  कन्फ्यूजन  पैदा  इसलिए  इसको

 अभी  ही  क्लीयर  कर  लेना  यदि  आप  इसे  लागू  तो

 इसे  नजरअंदाज  नहीं  किया  जा  सकता  क्‍योंकि  मैं  जिस  प्रदेश  से  आता

 हिन्दुस्तान  का  50  प्रतिशत  हाइड्रो  पावर  जनरेशन  कैपेसिटी  अकेले

 हमारे  प्रदेश  में  सबसे  ज्यादा  हमको  नुकसान  होने  वाला  लेकिन

 हमें  बिल  लाने  से  खुशी  हम  इसके  लिए  तैयार  हम  परियोजना

 के  खिलाफ  नहीं  हमारे  यहां  गांव  में  रहने  वाला  आदिवासी  जो

 खेती  जमीन  पर  निर्भर  करता  उसकी  जमीन  जब  उस  परियोजना

 में  डूब  तो  उसका  ख्याल  रखना  बहुत  जरूरी

 सभापति  आपको  पूर्वोत्तर  का  बहुत  अच्छा  ज्ञान  है  इसलिए

 आप  मेरे  से  सहानुभूति  जतायेंगे  ओर  मुझे  दो-तीन  मिनट  एक्स्ट्रा  बोलने

 ऐसा  मुझे  विश्वास  इस  बिल  में  शिफ्टिग  कल्टीवेशन  की  बात

 की  गयी  पूर्वोत्तर  में  करीब-करीब  झूम  कल्टीवेशन  वहां  यह

 बहुत  जोर  से  चलता  इस  बारे  में  हमारे  कुलीग्स  ने  कह  मंत्री

 जी  को  इस  बारे  में  ध्यान  रखना  चाहिए  क्‍योंकि  वे  मेघालय  से  आते

 आपको  इस  बारे  में  मालूम  मुझे  खुशो  है  कि  इस  संबंध  में

 जो  कमेटी  बनायी  उसमें  सबसे  ज्यादा  महत्व  ग्राम  सभा  को  दिया

 आपने  यह  भी  कहा  है  कि  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  कमेटी  का  डिसीजन

 और  बाइंडिंग  अब  मेरा  सवाल  यह  है  कि  उस  कमेटी

 का  हैड  कौन  ग्राम  सभा  तो  उस  जमीन  से  जुड़ी  हुई  लेकिन

 उसके  किसी  निर्णय  को  अगर  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  और  सब  डिवीजन  लैबल

 की  उसके  आगे  स्टेट  लैबल  कमेटी  लेकिन  मुख्य  रूप  से

 डिस्ट्रिक्ट  लेवल  कमेटी  का  डिसीजन  फाइनल  इसलिए  हमारा  कहना
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 कौरेन

 है  कि  उसका  हैड  नौकरशाही  से  न  होकर  जन-प्रतिनिधि  होना

 नहीं  तो  वे  लोगों  की  रक्षा  नहीं  कर  इसके  साथ-साथ  आपने

 बिल  के  अमैंडमैंट  जो  लाइन  28  में  है  कि  चार  हैक्टेयर

 की  लैंड  सीलिंग  की  बात  कही  गयी  मेरा  मानना  है  कि  यह  बहुत
 कम  हमारे  यहां  चार  हैक्टेयर  को  लैंड  बहुत  कम  इसमें  हम

 कुछ  नहीं  कर  हम  जिस  तरह  से  जीवन  जीते  आये  उससे

 चार  हैक्टेय  से  कुछ  होने  वाला  नहीं  है  क्योंकि  वह  पहाड़ी

 इलाका  हमारी  आपसे  मांग  है  कि  इस  पर  विचार  करके  इसे  बदलना

 आखिर  में  जैसे  मैंने  पहले  उसको  जोड़कर  मैं  अपनो  बात

 समाप्त  करना  चाहूंगा  कि  जमीन  और  आदिवासी  तीनों  एक  दूसरे
 से  जुड़े  जैसे  मैंने  पहले  कहा  कि  आदिवासी  खुद  हो  जंगल  काट

 रहे  कहीं-कहीं  लोग  हन्टिंग  बहुत  ज्यादा  करते  मेरे

 साथ  जो  साथी  बैठे  उनसे  मेरे  मतभेद  हैं  क्योंकि  वे  बहुत  ज्यादा

 -«  मैं  इसका  विरोध  करता  मैं  बहुत  शांतप्रिय  आदमी

 मैं  नहीं  करता  व्यवधान)*

 सभापति  महोदव  :  इसको  काट  यह  लिखा  नहीं

 )

 श्री  कौरेन  रिजीयू  :  आपने  तो  उन्हें  मानना  मेरा

 मंत्री  जी  से  कहना  है  कि  हन्टिंग  को  रोकना  अगर  जंगल  रहेगा

 तो  हमारा  जीवन  सुखी  अगर  जंगल  नहीं  होगा  तो  हमारे  जीवन

 का  कोई  उद्देश्य  नहीं

 श्री  ताहिर  :  माननीय  सभापति  श्री  पीआर

 किन्डिया  जी  ने  जो  बिल  पेश  किया  ठसका  मैं  और  हमारी  बहुजन
 समाज  पार्टी  समर्थन  करती  आजादी  के  59  साल  बीत  जाने  के

 बाद  आज  यह  काम  जो  कि  बहुत  पहले  होना  चाहिए  इसलिए

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  आपाके  माध्यम  से  मुबारकबाद  देता  हूं  और

 इस  बिल  का  पुरजोर  समर्थन  करता

 बंजारों  की  शक्ल  में  खानाबदोश  जिन्दगी  जीते  उनके  अधिकारों
 को  सफल  बनाने  का  प्रयास  इस  बिल  में  किया  गया  हम  लोग

 इससे  बहुत  ख्बुश  हैं  कि  उनकी  जिन्दगी  को  बेहतर  बच्चे  जो

 *कार्यवाहो-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अभी  तक  शिक्षा  से  वंचित  रहे  आने  वाले  समय  में  उनको  शिक्षा

 से  वंचित  नहीं  उनके  बच्चों  जो  अभी  तक  कुपोषण  के  शिकार

 होते  जिनमें  बड़े  पैमाने  पर  बीमारियां  फैलती  टीके  नहीं  लगते

 चिकित्सा  सुविधा  नहीं  मिलती  उनको  अब  चिकित्सा  सुविधा
 मंत्री  जी  ने  जो  प्रयास  किया  उससे  अब  उनके  साथ

 अन्याय  नहीं  उनको  बिजली  आदि  सुविधाएं  मिलेंगी  और

 सारी  योजनाएं  उन  तक  पहुंचेगी  और  उन्हें  लाभ  अगर  उनको

 समाज  की  मुख्यधारा  में  जोड़ना  है  तो  उनके  साथ  इंसाफ  करना  होगा

 वरना  उनकी  जो  बहुत  बड़ी  आबादी  हमारे  देश  में  अगर  उनको

 काटकर  देश  का  विकास  करना  चाहें  तो  वह  हृम्पॉसिबल  उत्तर

 प्रदेश  में  और  हमारे  पड़ोसी  राज्य  उत्तरांचल  में  हमने  देखा  है  कि  ये

 लोग  बंजारों  के  रूप  में  इधर  से  उधर  जाते  उनके  बच्छों  के  पैरों

 में  चप्पल  और  तन  पर  कपड़े  नहीं  होते  ठंड  से  ठिठुरते  रहते

 एकाध  कुत्ते  वगैरह  लेकर  वे  टहलते  रहते  उनका

 जीवन  खानाबदोश  जिन्दगी  होती  दलित  और  जनजातीय

 लोगों  के  साथ  इंसाफ  तभी  होगा  जब  तक  उनके  दर्द  को

 अगर  हम  उनके  दर्द  को  नहीं  समझेंगे  तो  अभी  आजादी  के  लगभग

 59  साल  बीते  सैकड़ों  साल  और  बीत  मगर  हम  उनके

 साथ  न्याय  नहीं  कर  हम  जब  उनका  दर्द  समझेंगे  और  एक

 पॉजिटिव  सोच  होगी  तभी  हम  उनको  समाज  भुख्यधारा  से  जोड़

 अभी  हमारे  साथी  माननोय  सदस्य  ने  कहा  कि  असम  में  बहुत

 बड़ी  संख्या  म॑  बांग्लादेशी  लोग  आते  हम  इसे  मानते  हैं  कि  हमारे

 देश  में  कुछ  बांग्लादेशी  लोग  आते  लेकिन  इसमें  ऐसां  भी  हो  सकता

 है  कि  इस  देश  के  मुस्लिम  समाज  को  ही  बांग्लादेश  कहकर  उन  पर

 शक  किया  जाए  तो  यह  गलत  में  वर्ष  1857  से  लेकर

 बहुत  से  लोगों  ने  खून  हो  सकता  है  कि  वे  भी  उन  लोगों

 में  से  हों  और  उनको  हम  बांग्लादेशी  कहकर  कहीं  निकाल  न
 इसकी  जांच  होनी  अन्यथा  कभी  ऐसा  न  हो  कि  हमारे

 देश  के  जो  मूल  निवासी  मुसलमान  उनके  साथ  नाइंसाफी  हो

 मैं  यह  मानता  हूं  कि  जो  बांग्लादेशी  लोग  उनके  साथ  कोई  नरमी

 नहीं  होनी  लेकिन  जो  हमारे  देश  के  मुसलमान  जो  जंगलों

 में  पड़े  हुए  जो  सैकड़ों  सालों  से  रह  रहे  उगके  साथ  नाइंसाफी

 नहीं  होनी  मैं  अपनी  बात  को  यही  खत्म  करते  हुए  इस  बिल

 का  पूरा  समर्थन  करता

 श्री  खरबेल  स्वाईं  :  भारत  के  मुसलमानों  का  कोई

 भी  विरोध  नहीं  करता
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 सभापति  महोदय  :  स्वाईं  आप  आप  की  ही  बात  को

 उन्होंने  भी  कहा

 ]

 श्री  प्रयोध  पाण्डा  :  मुझे  यह  अवसर  देने

 के  लिए  आपको  मैं  कुछ  ही  मिनट  का  समय  लेना  चाहता

 मैं  केवल  कुछेक  मुद्दे  ही  उठाना  चाहता

 मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  मेरे  विचार  से  यह

 पहले  ही  काफी  हो  चुका  बंगाली  साहित्य  हम  सजीव  चन्द्र

 ट्वारा  लिखित  एक  वाक्य  से  अत्यंत  परिचित  यह  बंगाली  में

 जिसमें  यह  उल्लेख  बने  शिसुरा  मातृ  क्रोडਂ

 इसका  अर्थ  है  वासी  बन  में  ही  प्रसन्‍न  रहते  हैं  तथा  बच्चे

 अपनी  मां  की  गोद  में  प्रसन्‍न  रहते  वनवासियों  और  वर्नों  को

 दूसरे  से  अलग  नहीं  किया  जा  सकता  वे  एक  दूसरे  पर  निर्भर

 वनवासियों  की  मदद  के  वनों  को  संरक्षित  नहीं  किया  जा

 सकता  तथा  वर्नों  के  बिना  वनवासियों  का  जीवन  नहीं  चल

 परंतु  औपनिवेशिक  शासन  ने  इस  वास्तविकता  की  अनदेखी  ही  नहीं  की

 बल्कि  उन्होंने  वन-वासियों  के  अधिकार  छीन  विशेषरूप  से  जनजातीय

 लोगों  तथा  देश  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जातियों  के  अधिकारों

 को  उड़ीसा  तथा  कुछ  अन्य  राज्यों  में  हम  ब्रिटिश  राज

 के  तथाकथित  स्थायी  बंदोबस्त  से  भली  भांति  परिचित  जिसने  जनजातियों

 तथा  अन्य  वनवासियों  के  अधिकार  छीन  इतिहास  में

 विद्रोह  को  व्यापक  स्थान  दिया  गया  हैं  सोनोटल  पेक  विद्रोह

 तथा  चुरूर  विद्रोह  को  हमारे  राष्ट्रीय  स्वतंत्रता  संग्राम  में  विशिष्ट  स्थान

 दिया  गया  है  तथा  स्वंतत्रता  प्राप्ति  के  बाद  हम  उसी  प्रथा  का  निवर्हन

 कर  रहे

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  तथा  संप्रग  सरकार  को  इस  प्रकार

 का  विधेयक  लाने  के  लिए  धन्यवाद  देता  जिसमें  जनजातियों  तथा

 अन्य  परम्परागत  बन  निवासियों  को  वन  अधिकार  देने  का  प्रावधान

 यह  विधेयक  आजादी  के  59  वर्ष  बाद  लाया  गया  यह  एक  ऐतिहासिक

 विधेयक  है  तथा  मैं  हृदय  से  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता

 हूं

 संशोधन  के  अनुसार  विधेयक  में  बर्नों  में  रह  रहे  अनुसूचित  जनजातियों

 बन
 अधिकार  देने  का  प्रावधान  किया  गया  है  जिनके  पास  13

 2005  से  पूर्व  बन  भूमि  इस  विधेयक  के  एक
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 वनवासी  परिवार  अधिकतम  2.5  एकड  बन  भूमि  पाने  का  हकदार

 इस  विधेयक  में  उनके  लिए  विशेष  वन  अधिकारों  का  भी  प्रावधान

 किया  गया  हैं  ग्राम  सभा  को  पात्र  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  की  प्रक्रिया

 आरंभ  करने  की  शक्ति  दी  गई  मैं  इन  सभी  प्रावधानों  का  स्वागत

 करता

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  मैं  कुछेक  मुद्दों  पर

 माननीय  मंत्री  से  स्पष्टीकरण  मांगना  चाहता  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा
 कि  वन  वासीਂ  की  परिभाषा  में  जो  वन  भूमि
 के  समीप  निवास  करते  हैं  तथा  मुख्य  रूप  से  वन  भूमि  पर  निर्भर

 करते  शब्द  सम्मिलित  किए  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री

 महोदय  इस  पर  विचार  करेंगे  तथा  कोई  सकारात्मक  बात

 उन  वर्गों  के  समुदायों  के  जो  जीवित  रहने  तथा  अपनी  आजीविका

 के  लिए  वनों  पर  निर्भर  हैं  परंतु  बनवासी  नहीं  को  भी  इस  विधेयक

 के  अधिकारशक्षेत्र  में  लाया  जाना

 विधेयक  में  अंतिम  तिथि  तो  बिनिर्दिष्ट  की  गई  परंतु
 वर्नों  के  ट्टिर्द-गिर्द  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  जिस  तरह  का  साक्ष्य

 अपेक्षित  उसके  बारे  में  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  बड़ी  संख्या

 में  वन  निवासियों  का  अनधिकृत  रूप  से  वन  भूमि  पर  कब्जा  करने

 का  दोषी  ठहराया  गया  है  तथा  उनके  मामले  न्यायालयों  में  लंबित

 बड़ी  संख्या  में  लोगो  को  बन  भूमि  से  पहले  ही  बेदखल  कर  दिया

 गया  है  तथा  उन्हें  दण्ड  भी  दिया  गया  उनका  क्‍या  मैं  सरकार

 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  वह  भूमि  उन्हें  वापिस  दी

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  बात  स्पष्ट  करने  का  अनुरोध  करता

 हूं

 मैं  अब  संशोधन  प्रस्तावों  पर  आता  मैंने  आज  परिचालित  किए

 गए  संशोधन  प्रस्तावों  का  अध्ययन  कियां  हैं  संशोधन  5  में  यह

 उल्लेख

 .  3,  पंक्ति  9  और  10  और  उसी  प्रकार

 के  स्‍लेट  और  बाउलडर्स  तथा  जलाशयों  से  उत्पाद  जिनमे

 का  लोप

 यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  ठेकेदार  एवं  बन-माफिया  बन  संसाधनों

 का  अनुचित  लाभ  उठा  रहे  हैं  तथा  हमारे  वन  को  समाप्त  कर  रहे

 परंतु  गरीब  वन  निवासी  अपने  जीवनयापन  हेतु  ईंधन  के  लिए  लकड़ियां

 एकत्रित  कर  रहे  इसलिए  यह  अधिकार  जनजातियों  को  दिए  जाने
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 [  श्री  प्रयोध

 स्‍लेट  तथा  मलबा  इत्यादि  शब्दों  का  लोप  किया

 -  जाए  परंतु  ईंधन  के  लिए  लकड़ी  तथा  खरपतवार  इत्यादि  सहित

 जल  निकार्योਂ  शब्दों  को  इस  विधेयक  में  बनाए  रखा

 अब  मैं  संशोधन  संख्या  7  पर  आता  इसमें  यह  उल्लेख

 वन  निवासी  ''  से  कोई  सदस्य  या  कोई  समुदाय  अभिप्रेत

 है  जो  13  दिसम्बर  2005  से  पूर्व  कम  से  कम  तौन  पीढ़ियों  से

 प्रॉथमिक  रूप  से  निवास  करता  रहा  है  और  जो  वनों  या  वन

 भूमि  पर  निर्भर

 अपराहन  3-56  बजे

 लक्ष्मीनाराण  पाण्डेय  पीठसीन

 ब्रिटिश  शासन  काल  में  भी  कानून  यह  था  कि  परिवार

 का  कोई  भी  जिसका  12  वर्ष  तक  भूमि  पर  कब्जा  रहता  है

 वह  उस  भूमि  को  पाने  का  हकदार  इसलिए  कागर्जों  में  जो

 उल्लेख  किया  जा  सकता  इसलिए  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  12

 वर्ष  उसकी  पात्रता  की  अवधि  होनी

 मैं  दूसरे  मुद्दे  पर  आता  जिसके  अंतर्गत  लकडियों  से  वनवासियों

 को  उक्त  हिस्सा  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  ऐसा  उपबंध  होना

 मेरा  अंतिम  मुद्दा  यह  है  कि  अधिकांश  वन  मे ंमाफिया  राज

 वे  यहां  के  स्थानीय  निवासियों  तथा  क्षेत्रों  में  बन

 अधिकारियों  को  मिलीभगत  से  वर्नों  को  लूट  रहे  इसके  बारे  में

 सरकार  का  क्‍या  कहना  हम  इस  विधेयक  को  पारित  करने  की

 जल्‍दी  में  यह  बिल्कुल  सही  अधिनियमन  की  आवश्यकता

 यह  बात  बिल्कुल  सही  हैं  परंतु  वन  क्षेत्रों  मे ंमाफिया  राज  चल  रहा

 आप  इसे  कैसे  नियंत्रित  आप  इस  पर  किस  प्रकार  रोक

 लगाएंग े?

 मेरे  विचार  से  मंत्री  महोदय  इन  सभी  बार्तों  पर  विशेषरूप  से

 उन  संशोधन  प्रस्तावों  जिनका  मैंने  उल्लेख  किया  पर  विचार

 उल्लेख  मैं  दो  बार्तो  का  उल्लेख  किया  गया  है  पहली  12  वर्ष  की

 अवधि  का  उललेख  किया  जाना  चाहिए  तथा  दूसरी  ईंघन  की  लकड़ी

 इत्यादि  के  बारे  में  हैं  विधेयक  में  ऐसा  होना  माननीय

 मंत्री  जी  को  अन्य  बातों  जिनका  उन्होंने  पहले  उल्लेख  किया  का
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 लोप  करें  परंतु  जिन  बचतों  का  मैंने  जिक्र  किया  वे  बनी  रहनी

 इन  शर्ब्दों  के  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और

 यह  विधेयक  लाने  के  लिए  व्यक्तिगत  रूप  से  माननीय  मंत्री  जी  तथा

 सप्रंग  सरकार  का  धन्यवाद  करता

 रामेश्वर  ठंव  :  मैं  इस  बिल  के  समर्थन

 में  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  मुझे  इस  बिल  का  समर्थन

 करना  ही  क्योंकि  एक  आदिवासी  होने  के  नाते  मैं  जानता  हूं

 कि  आदिवासियों  का  दर्द  क्या  सदियों  से  हम  विस्थापित  होते  रहे

 जब  से  हिंदुस्तान  आजाद  हुआ  कई  बार  हमें  विस्थापित  होना

 पड़ा  है  और  हमारी  जमीन  हमसे  छीनी  जाती  रहीं  यह  पहला  मौका

 है  जब  हमें  स्थापित  किया  जा  रहा  इसलिए  मैं  इस  बिल  का  समर्थन

 करता

 सबसे  पहले  मैं  यूपीए  की  चेयरपरसन  श्रीमती  सोनिया

 प्रधानमंत्री  श्री  मनमोहन  सिंह  और  श्री  किन्डिया  जी  जिन्होंने  यह

 बिल  सदन  में  प्रस्तुत  किया  धन्यवाद  देना  मैं  जेपीसो  के

 सदस्यों  और  जेपीसी  के  अध्यक्ष  को  भी  धन्यवाद  देना  क्योंकि

 जब  मूल  बिल  आया  उसमें  सिर्फ  एसटी  लोगों  की  बात  की  गई

 अगर  ऐसा  तो  शायद  एक  बार  फिर  गैर-आदिवासियों  के

 साथ  अन्याय  जो  सदियों  से  जंगल  में  रहते  आए  उनके  साथ

 समाज  की  समरसता  सिर्फ  एसटी  लोगों  को  जमीन  पर  अधिकार

 तो  शायद  गैर-आदिवासियों  के  मन  पर  ठेस  इसलिए

 जेपीसी  के  सदस्यों  और  जेपीसी  के  अध्यक्ष  को  एक  बार  पुनः  बहुत-बहुत
 धन्यवाद  देना

 अपराहन  4.00  बजे

 इतिहास  में  जाने  की  जरूरत  है  कि  किस  तरह  से  जंगल

 और  आदिकसी  अविभाज्य  रहे  पहले  आदियासी  और  दूसरे  लोग

 जंगलों  को  फ्री  में  उपयोग  करते  अंग्रेज  लोग  आए  और  1864

 में  इंडियन  फॉरैस्ट  डिपार्टमेंट  की  स्थापना  तब  से  आदिवासी  और

 वन  विभाग  में  सघर्ष  चल  रहा  इस  संघर्ष  ने  आंदोलन  का  रूप

 झारखंड  के  बिरसा  मुंडा  जी  इसके  लिए  प्रसिद्ध  फिर  बस्तर

 में  1911  में  आंदोलन  का  रूप  झारखंड  के  बिरसा  मुंडा  जी

 इसके  लिए  प्रसिद्ध  फिर  बस्तर  में  1911  में  आंदोलन

 जंगल  पर  राज  के  नियंत्रण  को  लेकर  अंग्रेजों  के खिलाफ  आन्दोलन
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 फिर  काुमायूं  में  किसानों  ने  जंगल  पर  अधिकार  को  लेकर

 आन्दोलन  किया  जंगल  पर  अधिकार  प्राप्त  करने  के  लिए  ही

 सारे  संघर्ष  जंगल  और  आदिवासी  अविभाज्य  इसके  क्‍या

 मायने  हमारा  संस्कृति  और  धर्म  तीनों  जंगल  पर  निर्भर  करते

 जुएल  ओराम  जी  बोल  उनका  काफी  भावनात्मक  भाषण

 मैं  और  आगे  बढ़  कर  बताना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  की  अन्य

 जातियों  के  सरनेम  और  गोत्र  होते  ये  ज्ञान  या  दूसरे  आधार  पर

 होते  तीन  वेद  जानने  वाले  को  त़िवेदी  कहा  गया  और  चार  वेद

 जानने  वाले  को  चतुर्वेदी  कहा  गया  और  जो  सिर्फ  पढ़े  उसे  पाठक

 कहा  हमारा  क्‍या  हमारा  गोत्र  कैसे  जुड़ता  हमारा  टोप्यो

 इसका  हिन्दी  में  क्या  मतलब  हिन्दी  में  काठखोदवा  हुआ
 जिसका  मतलब  है  कि  काठ  में  बैठकर  जो  पक्षी  खोदता  रहता

 उसे  अंग्रेजी  में  वुडपैकर  कहते  जुएल  ओराम  जी  का  क्या  गोत्र

 है  मुझे  पता  नहीं  क्योंकि  मैंने  उनसे  पूछ  नहीं  कुजूर  होते  लकड़ा

 होते  हैं  जिसका  मतलब  टाइगर  जितने  भी  हमारे  गोत्र  होते  हैं  वे

 वन्य  पशु-पक्षी  या  पेड  के  साथ  जुड़े  होते  उनके  साथ

 हमारा  भावनात्मक  संबंध  हैं  आदिवासियों  का  जंगल  के  साथ  अदूट
 संबंध

 बडे  खेद  की  बात  है  कि  जब  बिल  आने  लगा  तो  वे  लोग  जिन

 के  पुरखे  टाइगर  मार  कर  और  डैड  बॉडी  पर  पैर  रख  कंधे

 पर  बंदूक  रख  कर  फोटो  खिंचा  कर  ड्वाइंग  रूप  में  रखते  उन  पर्यावरणविदों

 ने  हमारे  खिलाफ  बोलना  शुरू  कहा  कि  इस  बिल  से  जंगल

 और  वन  प्राणी  दोनों  नष्ट  हो  मैं  उनकी  गलतफहमी  को  दूर

 करना  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  ये  वे  नहीं  हम  हो

 थे  जिन्होंने  जंगल  को  बचाया  और  जंगल  में  रहने  वाले  वन्य  प्राणियों

 को  भी  जो  लोग  पूरे  देश  में  गलतफहमी  फैला  रहे  हैं  और

 जैसा  जुएल  ओराम  जी  ने  कहा  कि  टाइगर  वर्सिज  यह  बहुत

 अफसोस  की  बात  है  कि  पढ़े  लिखे  और  एलीट  कहे  जाने  वाले  लोग

 इस  तरह  की  बात  कर  रहे  इनसे  देश  को  होशियार  रहने  की  जरूरत

 सभापति  महोदव  :  आप  बहुत  अच्छा  बोल  रहे  हैं  और  विषय

 पर  बोल  रहे  है  लेकिन  समय  सीमित  कृपया  ध्यान

 रामेश्वर  ठरांव  :  यह  हमारा  सबजैक्ट  इसमें  ग्राम  सभा

 के  लिए  व्यवस्था  की  गई  नीचे  तबके  की  डैमोक्रेसी  को  इसमें

 इनवॉल्च  किया  गया  हैं  ग्राम  सभा  का  महत्व  दूसरे  लोग  नहीं
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 ट्राइबल  होने  के  नाते  हम  जानते  हैं  कि  हमारा  सारा  काम  ग्राम  सभा

 से  होता  कहां  क्‍या  होगा  और  गांव  में  क्‍या  होना  चाहिए  यहां  तक

 कि  शादी-ब्याह  कहां  तय  होना  चाहिए  वह  भी  ग्राम  सभा  तय  करती

 हम  किताबें  पढ़ते  हैं  कि  लिच्छवियों  के  जमाने  में  बैशाली  में  गणतंत्र

 था  लेकिन  इसके  बाद  गणतंत्र  खत्म  हो  लेकिन  आज  तक  आदिवासी

 समाज  में  गणतंत्र  व्याप्त  1947  के  पहले  से  है  और  आज  तक

 ग्राम  सभा  का  इतना  महत्व  और  उसे  सारे  अधिकार  दिए  गए

 हैं  जो बहुत  अच्छी  बात  यह  भी  अच्छी  बात  है  कि  सब  डिविजनल

 और  डिस्ट्रिक्ट  लैवल  पर  50  परसेंट  सदस्य  पंचायती  राज  सिस्टम  के

 इससे  ट्राइबल्स  और  फॉरैस्ट  ड्वलैलर्स  के  राइट  की  भी  रक्षा

 आपने  समय  की  बात  कही  है  तो  बहुत  ज्यादा  नहीं  बोलूंगा  लेकिन

 इस  मौके  पर  एक  बात  अवश्य  बोलूंगा  कि  ट्राइबल्स  और  फॉरैस्ट  ड्वलैलर्स

 बहुत  इन्सेक्योर  आज  झारखंड  में  क्‍या  हो  रहा  हैं  इंडियन  आर्मी

 नेतरहाट  में  एक  फील्ड  फायरिंग  रेंज  गुमला  जिले  में  बनाने  जा  रही

 इससे  दो  सौ  गांव  उजडेंगे  और  यहां  पर  प्रिमिटिव  ट्राइबल

 ग्रुप  के  लोग  रहते  हम  लोग  तो  कुछ  पढ़  लिख  गए  हैं  और  लोकसभा

 में  भी  चुनकर  आ  गए  हैं  लेकिन  जिन  लोगों  ने  पीटीजी  को  देखा

 होगा  उन्हें  पता  है  कि  उनकी  हालत  बहुत  खराब  वे  अभी  भी  हंटिंग

 एज  में  चल  रहे  हैं  जबकि  उनको  हंटिंग  करने  के  लिए  कुछ  मिलता

 नहीं  है  लेकिन  उनकी  एज  वही  अगर  200  गांव  के  पीटीजी  को

 फील्ड  फायरिंग  बनाने  के  नाम  पर  वहां  से  हटा  विस्थापित  कर

 देंगे  तो  जिस  तरह  से  मछली  बिना  पानी  के  तड़प  कर  मर  जाती

 इनकी  स्थिति  वही  मैं  भारत  सरकार  के  रक्षा  मंत्री  से  इस  मौके

 पर  मांग  करता  हूं  कि  वहां  पर  फील्ड  फायरिंग  रेंज  हटा  लें  और

 इसे  वहां  स्थापित  न

 एक  सदस्य  ने  सही  कहा  है  कि  आदिवासी  लोग  एक

 ही  चीज  से  तजस्त  हैं  और  वह  फॉरेस्ट  डिफर्टमेंट  एक  बार  फॉरेस्ट

 डिपार्टमेंट  ने  केस  कर  तो  भले  इसकी  सजा  एक  महीने  को

 है  लेकिन  केस  दस  साल  तक  लड़ना  पड़ता  है  और  बहुत  ही  मानसिक

 प्रताड़गा  और  आर्थिक  हानि  झेलनी  पड़ती  इस  मौके  पर  भारत  सरकार

 और  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  जितने  भी  फॉरैस्ट  केसिस

 उन्हें  विदड़ाँ  किया  इतना  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 आपने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद

 देता

 श्री  शैलेन्र  कुमार  :  माननीय  सभापति  इस

 सदन  में  अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  परम्परागत  वन  निवासी

 2006  के  विषय  पर  चर्चा  चल  रही  हैं  मैं  इस  बिल  के  समर्थन  में
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 शैलेद्र

 बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  मेरा  यह  सौभाग्य  रह्म  है  कि  मुझे
 इस  कमेटी  में  सदस्य  रहने  का  मौका  मिला  और  उत्तर  प्रदेश  में  छोटे

 से  बन  विभाग  मंत्री  के  रूप  में  सेवा  करने  का  मौका  भी  मिला

 मैंने  जनजाति  या  परंपरागत  तरीके  से  रहने  वाले  आदिवासियों  के  दर्द

 को  बहुत  नजदीक  से  देखा  है  क्योंकि  हम  उनके  बीच  में  ट्राइबल्स-डे
 या  अन्य  फंक्‍्शनों  में  जाते  थे इसलिए  उनकी  दुर्दशा  कोਂ  बहुत  नजदीक

 से  देखा  और  जाना  मैं  आज  किंडिया  साहब  ज्वाइंट  पार्लियामेंटरी

 कमेटी  के  सभापति  श्री  देव  साहब  का  और  माननीय  सदस्यों  का  आभर

 व्यक्त  करता  हूं  क्योंकि  कई  मीटिंग्स  इसके  लिए  हुईं  और  बहुत  जद्दोजहद

 समय-समय  पर  तमाम  एनजीओज  को  इकट्ठा  करके  बहुत  सोच

 विचार  और  मंथन  के  बाद  तमाम  सुझावों  के  साथ  इस  विधेयक  को

 पेश  किया  मैं  यूपीए  सरकार  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि

 सही  समय  पर  इस  विधेयक  को  पेश  किया  गया  है  हालांकि  बहुत
 पहले  इस  विधेयक  को  आ  जाना  चाहिए  लेकिन  अब  यह  आया

 है  इसके  लिए  मैं  बधाई  देना  यहां  तमाम  माननीय  सदस्यों

 ने  अपनी  बातें  रखी  हैं  और  तमाम  सुझाव  सामने  आए  हैं  लेकिन  प्रेक्टिकल

 तौर  पर  देखा  जाए  तो  उन  आदिवासियों  को  या  परंपरागत  तरीके  से

 रहने  वाले  लोगों  जो  जंगलों  में  रहते  चाहे  वे  अल्पसंख्यक

 घुमक्‍्कड़  जाति  या  चरवाहे  से  संबंधित  तमाम  प्रजातियां  उनको

 प्रेक्ककिल  रूप  में  सुविधाएं  कैसे  दे  इस  पर  विचार  करना

 रिपोर्ट  में  जो  प्रतिवेदद  आया  है  इसमें  सभी  बातें  सम्मिलित  आज

 देखा  जाए  तो  पूरे  हिन्दुस्तान  चाहे  किसी  भी  प्रदेश  का  मामला

 जहां  नकसलबवाद  या  नौजवानों  ने  हथियार  उठाए  उसका  मुख्य  कारण

 यह  रहा  है  कि  तीन  या  चार  पीढ़ियों  से  समाज  कौ  मुख्यधारा
 से  अलग  रहे  आज  उन्हें  समाज  की  मुख्य  धारा  से  जुड़ने  का

 मौका  मिला  उत्तर  प्रदेश  में  भी  कुछ  नकसलाइट  जिले  जहां

 पर  हमारे  मुख्य  मंत्री  जी  ने  स्वयं  जाकर  उनके  नेताओं  से  बात  की

 और  वहां  पंचायती  राज  व्यवस्था  के  तहत  उन्हें  वोटर  बनाया  जब

 उन्होंने  पंचायती  राज  व्यवस्था  में  चुनाव  लड़ा  और  समाज  की  मुख्य
 धारा  में  आये  तब  कहीं  जाकर  उन्हें  सम्मान  मिला  और  वहां  का  विकास

 यही  कारण  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  तथाइर्द-गिर्द  जो  भी  प्रदेश

 जहां  नकसलाइट  एरियाज

 श्री  तथागत  सत्पथी  :  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  जंगल

 श्री  शैलेन्द्र  कुमार  :  थोड़े  बहुत  जंगल  लखीमपुर  खीरी  में

 इधर  उत्तरांचल  के  बॉर्डर  पर

 सभापति  महोदव  :  शैलेन्द्र  कुमार  समय  सीमित  अन्यथा

 मुझे  आपको  रोकता
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 श्री  शैलेनद्र  कुमार  :  यह  पूछने  इसलिए  मैंने  बताया

 हैं  आपने  मुझ्ने  याद  दिला  इसलिए  मैंने  कहा  जो  लोग  नौजवान

 उन्हें  इससे  बहुत  अच्छा  मौका  इसके  कारण  जो  तमाम

 ऐसी  गतिवधियां  उन  पर  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  रोक

 इसके  अलावा  जंगल  में  जो  आदिवासी  लोग  चाहे  व ेलकड़ी  बीनकर

 अपना  जीवनयापन  कर  रहे  चरवाहे  के  रूप  में  जानवरों  को  चराने

 का  काम  कर  रहे  है  यथा  कुछ  लोग  जंगलों  से  शहद  निकालमे  का

 काम  कर  रहे  इन  सभी  लोगों  के  अपने  इस  तरह  के  छोटै-मोटै

 धंधे  इनसे  जंगलों  को  कोई  नुकसान  नहीं  केवल  जंगल  से

 उनकी  सुरक्षा  होती  है  और  उनसे  जंगलों  की  सुरक्षा  होती  लेकिन

 हम  यह  भी  कहना  चाहते  हैं  कि  देश  में  जो  भी  अभयारण्य  या  राष्ट्रीय

 उद्यान  उन्हें  भी  कोई  नुकसान  नहीं  होना  हमारी  प्राकृतिक

 सम्पदा  अक्षुण्ण  उसकी  संस्कृति  और  आदिवासियों  की  सभ्यता

 बरकरार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  और  इसमें  इसका  समावेश

 करके  उसमें  सुधार  करमे  की  बात  कही  इस  विधेयक  को  उनके

 बारे  में  बड़े  विस्तार  से  अध्ययन  करने  के  बाद  रखा  गया

 सभापति  मैं  दूसरी  बात  कहना  चाहूंगा  कि  हम  लोग  जंगलों

 में  गये  वहां  हमने  देखा  कि  उनकी  बहुत  बुरी  हालत  ऐसा

 लगता  था  कि  समाज  और  देश  की  मुख्य  धारा  से  वे  लोग  अलग-धलग

 आज  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  जो  जीवन  के  लिए  आवश्यक

 वस्तुएं  उनके  बीच  उन  तमाम  वस्तुओं  की  उचित  कीमत  की

 दुकानें  उनके  बीच  में  अस्पताल  और  स्कूल  उनके  बच्चों  की

 आज  बड़ी  दुर्गति  हो  रही  उनके  बच्चों  के  लिए  वहां  अस्पताल

 और  स्कूल  होने  बाल  विकास  योजना  को  सैन्टर

 होना  इसके  अतिरिक्त  जो  अन्य  सुविधाएं  हम  लोगों  को  मिलती
 चाहे  वह  पीने  का  चैक  डैम

 या  पानी  के  तमाम  सोर्सेज  उनकी  व्यवस्था  वहां  होनी

 जैसे  अन्य  जगहों  पर  सुविधाएं  होती  वैसे  ठनके  लिए  भी  होनी

 इसके  अलावा  एक  मुख्य  बात  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  वहां  के

 आदिवासियों  से  बात  करने  पर  पता  चला  कि  उन्हें  सबसे  बड़ी  दिक्कत

 जंगलात  के  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  के  कारण  होती  समय-समय

 पर  उन्हें  पकड़  लिया  जाता  है  और  उन  पर  फर्जी  दिये

 जाते  एक  जिम्मेदार  जनप्रतिनिधि  होने  की  नाते  मैंने  देखा  कि

 बहुत  से  अधिकारी  वहां  के  माफिया  लोगों  से  मिले  हुए  जिसके

 कारण  आदिवासियों  की  हालत  बदतर  आज  जरूरत  इस  बात  की

 है  कि  इन  आदिवासियों  की  देखरेख  करने  के  लिए  एक  अल्लग  विभाग
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 बनाया  जाए  तथा  अलग  से  अधिकारी  नियुक्त  किये  तभी  हम

 आदिवासियों  का  संरक्षण  कर  सकते  हैं  और  उन्हें  शोषण  से  बचा  सकते |

 एक  अन्य  बात  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  इनके  बीच  में  ट्राइबल्स
 डे  पर  गया  ये  लोग  अपने  हार्थों  से  बहुत  सुन्दर-सुन्दर
 बनाते  जिनमें  ओनमिन्ट  या  घरेलू  सजावट  की  बहुत  सुन्दर
 ये  लोग  बनाते  जिन्हें  हम  लोग  रोजमर्रा  की  जिंदगी  में  यूज  करते

 मैं  समझता  हूं  कि  समय-समय  पर  ट्राइबल्स  डे  में  इनके  लिए

 अलग  से  एक  बाजार  ताकि  इनके  द्वारा  हाथ  से  बनाई  हुई  चीजों

 को  बाजार  में  लाया  जा  इनके  द्वारा  बनाई  गई  चीजों  को  प्रोत्साहित

 करने  की  जरूरत  इस  माध्यम  से  इन  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा

 और  उनकी  आर्थिक  उन्नति  हमने  वन्य  जीव  संरक्षण

 1972.  बन  संरक्षण  1980  और  जैव  विविधता

 2002  उनमें  इतनी  ज्यादा  शक्तियां  जिनके  कारण  इनके

 ऊपर  जुल्म  और  अत्याचार  इससे  हम  इनकार  नहीं  कर

 इससे  हम  अलग  नहीं  हट  इससे  हम  अछूते  नहीं  रह

 लेकिन  आज  बिल  के  पास  हो  जाने  के  बाद  उन्हें  बहुत  बड़ी  सुविधा

 हमारे  साथी  बैसीमुधियारी  बैठे  हुए  ये  कुछ  अमैन्‍्डमैन्ट

 रखना  चाहते  मैं  इनकी  बातों  को  पहले  से  सपोर्ट  करता  हूं

 तथा  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इनकी  बातों  को  ध्यान  से  सुना

 इन्हीं  बातों  के साथ  सभापति  महोदय  आपने  मुझे  बोलने  का  समय

 इसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देते  हुए  अपना  वक्तव्य  समाप्त

 करता

 ]

 *श्री  बेल्लारमिन  :  मैं  इस  विधेयक

 का  स्वागत  करता  जब  यह  विधेयक  पारित  हो  जाएगा  तो  यह

 वन  का  उपयोग  करने  वालों  के  अधिकारों  और  जिम्मेदारियों  के  बीच

 एक  उचित  संतुलन  स्थापित

 हमारी  मातृभूमि  एक  प्रायट्टवीप  है  जहां  बहुत  बड़े  -  क्षेत्र  में

 पर्वत  और  सभी  प्रकार  के  बन  संसाधन  यहां  उत्तर-पूर्व  सीमांत

 और  दूर  तक  फैली  विंध्य  सतपुड़ा  और  पश्चिमी  घाट  जैसी  पर्वतमालाओं

 के  कारण  हमारा  देश  कुछ  ऐसे  बहुत  थोड़े  से  देशों  में  से  एक  है

 जो  वर्षा  वर्नों  का  एक  प्रमुख  स्थल  पश्चिमी  घाट  और  उत्तर-पूर्व  «

 बलखित  भाषण  सभा  पटल  पर  रखा
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 के  ये  वन  हमारे  देश  की  जलवायु  को  स्थिर  रखने  में  योगदान  देते

 हैं  तथा  इनमें  हमारी  भव्य  जैब-विविधता  विद्यमान  इन  वनों  के

 क्षेत्र  विशेष  में  एक  अलग  ही  प्रकार  की  वनस्पतियां  तथा  जीव-जन्तुओं

 की  प्रजातियां  पाई  जाती  हैं  उन्हें  किसी  प्रकार  की  हानि  से  स्थायी  त्रासदी

 आ  सकती

 इस  विधेयक  के  प्रावधानों  का  मुख्य  उद्देश्य  इन  क्षेत्रों  के  समुदायों

 और  जनजातियों  को  उनके  पारंपरिक  रूप  में  कायम  रखने  के  लिए

 इन  वनों  के  आसपास  के  प्रतिरोधक  वनों  का  बचाना  तथा

 उनके  जीव-जगत  और  वनस्पतियों  की  रक्षा  करना  होना

 इससे  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  इन  बनों  में  रहने  बालों  का  संरक्षण

 स्वास्थ्य  देखभाल  और  मूलभूत  शिक्षा  की  गारंटी  देना  होना

 यहां  दो  प्रकार  के  वन-वासी  एक  तो  वर्नो  में  रहने

 वाली  अनुसूचित  जनजातियां  हैं  जिन्हे  बनों  में  रहने  वालो  जनजातियां

 अधिसूचित  किया  गया  वे  कई  शताब्दियों  से  इन्हीं  बनों  में  रह

 रहे  उन्हें  वनों  में  रहने  वालों  की  तरह  समझा  और  घोषित  किया

 जाना  वन  प्राधिकारियों  के  कोई  भी  अधिकार  या  गतिविधियां

 उनके  दैनिक  जीवन  और  जीविका  में  बाधक  नहीं  होने

 एक  क्षेत्र  विशेष  में  वर्गों  की  गुफाओं  में  अपने  समुद्रायों  में  रहते

 लेकिन  जिस  भूमि  पर  वे  रहते  हैं  उसपर  उनका  कोई  अधिकार  नहीं

 है

 वे  खेती  करते  हैं  परंतु  हनके  यहां  उनके  उत्पादों  के  विपणन  के

 लिए  कोई  सुविधा  नहीं  वे  एक  वंचित  और  निःसह्य  के  रूप  में

 रहते  हैं  उनके  यहां  न  तो  पेयजल  न  ही  मुख्य  आहार  न  बिजली
 है  यहां  तक  कि  यात्रा  करने  के  लिए  सड़कें  भी  नहीं  सूचना  प्रौद्योगिकी

 के  क्षेत्र  में  प्राप्त  बड़ी  बड़ी  उपलब्धियों  के  बारे  में  इन्हें  कोई  जानकारी

 नहीं  प्राधिकारियों  ने  इन्हें  टेलीफोन  कनेक्शन  या  बिजली  की  लाहनें

 बिछने  की  भी  अनुमति  नहीं  दी  संक्षेप  में  वे  मुख्य  भूमि  से  बिल्कुल

 अलग  प्रकार  का  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  वे  मुख्य  भूमि  से  कटे

 हुए  हैं  ऐसी  स्थिति  में  इस  विधेयक  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  से  पूर्व

 यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  इन  लोगों  को  उनकी  भूमि  का  अधिकार

 दिया  इसी  प्रकार  इन्हें  जीवन  की  अन्य  मूलभूत  सुधिधाएं  भी

 उपलब्ध  कराई

 उक्त  प्रकार  के  वनवासियों  के  अतिरिक्त  एक  दूसरे  प्रकार  के  वनवासी

 वे  लोग  हैं  जो  आसपास  के  क्षेत्रों  व  मैदानी  क्षेत्रों  से  इन  वनों  में  रह

 रहे  उन्हें  भी  सामान्य  जीवन  के  अधिकार  और  विशेषाधिकार  प्रदात

 किए  जाने
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 वनवासियों  और  वन  प्राधिकारियों  के  अधिकारों  और  जिम्मेदारियों

 के  बीच  संतुलन  स्थापित  करते  समय  यह  बात  ध्यान  में  रखी  जानी

 चाहिए  कि  स्थानीय  क्षेत्रों  में वन्य  वर्गों  और  जैव  विविधता  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  डालने  वाली  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  वर्नों  के

 अधिकार  प्रात  लोगों  को  शक्तियां  प्रदान  की  गई  जल  निकार्यों

 और  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  संवेदनशील  क्षेत्रों  की  रक्षा  यहां  रहने

 वालों  को  भी  जंगली  जानवरों  से  बचाया  जाना  चाहिए  जो  अक्सर  उनकी

 फसलों  और  जीवन  को  अपूर्णीय  क्षति  पहुंचाते  जिन  समुदायों  का

 जैसे  कि  नीलगिरी  में  रहने  वाले  कोई  सहारा  नहीं  है  उन्हें  वरीयता

 दी  जानी

 :
 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि  अभी  भी

 लगभग  17  सदस्य  और  बोलने  वाले  है ंविषय  ऐसा  है  जिस  पर  अधिकाधिक

 लोग  बोलना  समय  सौमित  है  और  ठसके  बाद  हमें  प्राइवेट  मैम्बर्स

 बिल  भी  लेना  *

 1

 यह  आधे-घंटे  की  चर्चा  हमें  आधे  घंटे  की  चर्चा  और

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  ही  लेने  प्रत्येक  सदस्य  केवल

 फांच  मिनट  ही

 संसदीय  कार्य  मंत्री  त्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  प्रियरंजन

 :  आज  सुबह  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  पहले

 इस  विधेयक  को  निपटाया  उसके  गैर  सरकारी  सद्दर्स्यों

 के  कार्य  और  आधे-घंटे  की  चर्चा  ली  हम  उसी  का  पालन

 कर  रहे  लेकिन  मैं  आपकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यदि  माननीय

 सदस्यगण  लिखित  में  अपने  भाषण  देते  तो  उन्हें  भी  स्वीकार  किया

 जा  सकता

 सभापति  महेदव  :  यदि  माननीय  सदस्यगण  चाहें  तो  वे  अपने  भाषण

 सभा  पटल  पर  रख  सकते

 महादेवराव  शिवनकर  :  सभापति  पटल  पर

 ले  करना  तो  ठीक  एक-दो  लोग  रखें  लेकिन  बाकी  माननीय  सदस्यों

 को  भाषण  करने  का  मौका  मिलना  इतना  महत्वपूर्ण  बिल
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 सारा  देश  इस  बिल  कौ  ओर  देख  रहा  जो  अधिकार  हम  इसके

 अंतर्गत  दे  रहे

 सभापति  मझहोदव  :  पहले  यह  बिल  पास  उसके  बाद  ही

 अशासकीय  संकल्प  या  विधेयक  लिया  लेकिन  पांच-पांच  मिनट

 में  अपनी  बात  समाप्त  करनी

 महादेवराव  शिवनकर  :  पांच-पांच  मिनट  में  हम  अपनी

 बात  कैसे  समाप्त

 ज्री  तापिर  गाव  :  मेरी  स्पीच  के  समय  ही

 आप  हमेशा  डिस्टर्थ  करते

 ]

 सभापति  महोदय  :  श्री  तापिर  गाव

 श्री  तपिर  गाव  :  माननीय  सभापति

 इस  देश  के  जनजातिय  समुदाय  का  संसद  सदस्थ  होने  के  नाते  हमें

 कस्तव  में  इस  बात  की  प्रसनता  है  कि  एक  बहुत  समय  से

 लंबित  यह  ऐतिहासिक  विधेवक  पारित  होने  जा  रह  हम  माननीय

 जनजातिय  मंत्री  और  उनके  इन  अधिकारियों  जिन्होंने  इसे  तैयार  करने

 और  सभा  में  लाने  के  लिए  अत्यधिक  कार्य  किया  स्वागत  करते

 इस  विधेयक  में  ऐसे  कुछ  मुद्दे  हैं  जिनसे  मैं  व्यक्तिगत

 तौर  पर  सहमत  नहीं  हूं  इसका  कारण  यह  है  कि  जब  यह  विधेयक

 इस  सभा  में  रखा  गया  तो  हमारे  पास  दो  प्रारूप  विधेयक  बहुत

 से  संशोधनों  को  लेकर  हम  इस  कात  को  लेकर  भ्रमित  थे  कि  किस

 पक्ष  के  संशोधनों  को  स्वीकार  करें  उन्हें  अंतिम  रूप  से  तैयार  किया

 यह  वह  कार्यवाही  है  जिससे  हम  इसमें  कुछ  ऐसे  खण्ड  और

 जोड़  सकते  हैं  ताकि  हमारे  देश  के  लोगों  को  इस  विधेयक  का  वास्तविक

 रूप  से  लाभ  मिल

 मैं  इस  वन  अधिकार  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  संसदीय  समिति

 से  जुडा  रहा  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  उन्होंने  40  बैठकों  की

 और  अधिक  गवाहों  को  अपने  कार्यालय  में  बुलाया  और  उनके

 साथ  विस्तार  से  इस  बारे  में  चर्चा  लेकिन  वे  देश  के  जनजातिय

 क्षेत्रों  का  दौरा  किए  बिना  ही  दिल्ली  के  बातानुकूलित  कक्षों  में  बैठकर

 इसे  कैसे  महसूस  कर  सकते  इसीलिए  मुझे  इसमें  संदेह  यह

 कार्य  हमारे  अधिकारियों  और  मंत्रालयीय  कर्मचारियों  ने  दिल्ली  में  बैठकर
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 ही  किया  यदि  हमारे  अधिकारी  तथा  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने
 अरुणाचल  हिमाचल  मध्य

 पूरे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  जनजातिय  गुजरात  व  अन्य  स्थानों  का  दौरा
 किया  होता  तो  यह  बेहतर  लेकिन  यह  सैद्धान्तिक  है  जो  कि

 बहुत  सतही  और  देखने  में  सरल  लेकिन  वास्तव  में  यह  विधेयक

 इस  देश  के  जनजातीय  लोगों  की  सच्ची  भावनाओं  को  परिलक्षित  नहीं

 करता  हैं

 मैं  मुद्दे  की  बात  पर  आ  रहा  हूं  मैं  इसपर  लम्बा  भाषण

 नहीं  निर्धारित  वर्ष  के  संबंध  पिछले  विधेयक  जो  संसद

 के  सभी  सदस्यों  में  परिचालित  किया  गया  निर्धारित  वर्ष  बन

 1980  दूसरे  संशोधित  विधेयक  में  यह  13

 2005  कर  दी  गई  है  हम  किस  पर  भरोसा  अतः  यह  भ्रामक

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यदि  निर्धारित

 वर्ष  2005  है  तो  इसे  चार  पीढ़ियों  तक  बढ़ा  दिया  यदि  यह

 वन  1980  से  है  तो  हम  तीन  पीढ़ियों  के  लिए  ही  सहमत

 इस  संशोधन  विशेष  के  बारे  में  भी  मैं  पीढ़ियों  के  बारे  में  रोशनी

 डालना  यह  बताया  गया  है  कि  खंड  के  प्रयोजनार्थ  पीढ़ी
 का  अर्थ  25  वर्ष  की  अवधि  से  भविष्य  में  इसकी  गलत  व्याख्या

 की  जा  सकती  तीन  पीढ़ीयों  की  गणना  25  वर्ष  के  अंदर-ही  की

 जा  सकती  इसलिए  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  और  इस  सरकार  से

 यह  अनुरोध  है  कि  इस  बात  का  उल्लेख  किया  जाना  चाहिए  कि  एक

 पीढ़ी  का  तात्पर्य  25  वर्ष  से  हैं  इसमें  एक  शब्द  को  सम्मिलित  किया

 जाना  अन्यथा  भविष्य  में  इसकी  गलत  व्याख्या  होगी  और  इसका

 दुरूपयोग  किया

 मैं  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  पर  आता  भूमि  की  सीमा

 को  दो  दशमलव  कुछ  हेक्टेयर  से  बढ्यकर  चार  दशमलव  कुछ  हेक्टेयर

 कर  दिया  गया  हैं  जनजातीय  लोग  अभ्यारण्यों  और  वन्य

 जीव  अभ्यारण्यों  के  अतिक्रमणकारी  नहीं  रहे  अपितु  वन  विभाग  इस

 देश  में  पारंपरिक  रूप  से  जनजातीय  भूमि  पर  अतिक्रमणकारी  हो  गया

 अरुणाचल  प्रदेश  का  उदाहरण  लेते  लोग  आदि  काल  से  अरुणाचल

 प्रदेश  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  रह  रहे  केबल  ब्रिटिश  ही  ऐसे  लोग

 थे  जो  जमीनी  वास्तविकताओं  को  जाने  बिना  देश  के  उस  भाग  में

 पहुंचे  और  वनों  को  आरक्षित  अतः  उन्होंने  जनजातिय  भूमि  और

 जनजातिय  बहुल  क्षेत्रों  में अतिक्रमण  यह  स्पष्ट  किया
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 जाना  चाहिए  कि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  भूमि  की  अधिकतम  सीमा

 चार  हेक्टेयर  तक  ही  सीमित  कर  दिया  यह  सीमा  हटा  दी

 जानी

 मै  इस  बात  को  लेकर  प्रसन्‍न  हूं  कि  अधिकांश  संशोधन  संयुक्त
 संसदीय  समिति  की  सिफारिशों  से  लिए  गए  संगृक्त  संसदीय  समिति

 के  अंतिम  भाग  में  इस  बात  की  जोरदार  सिफारिश  की  है  कि  इस

 विधेयक  को  इस  देश  के  संविधान  की  नौवीं  अनुसूची  में  सम्मिलित

 किया  जाना  लेकिन  इस  विधेयक  का  मुख्य  इसका

 महत्वपूर्ण  भाग  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  सिफारिशों  से  नहीं  लिया

 गया  मेरा  सरकार  उसे  यह  विनम्र  अनुरोध  है  कि  वह  इस  विधेयक

 को  नौर्वी  अनुसूची  में  सम्मिलित

 मुझे  इन  सब  चीजों  को  बताते  हुए  दुख  हो  रहा  मेरे  मित्र

 ने  भी  कुछ  बातें  कही  किंतु  मैं  उसके  विस्तार  में  नहीं

 अब  उनके  पास  केवल  हवा  सांस  ही  बची  (

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  तापिर  गाव  :  हमारे  पास  7.5  प्रतिशत  आरक्षण

 थोड़ा  और  समय  देने  की  कृपा
 ह

 अध्यांय  खंड  3(1)  में  अंतिम  भाग  में  यह  उल्लेख  किया

 गया  है  उनमें  किसी  प्रजाति  के  वन्य  जीव  का  शिकार  करने

 और  उन्हें  फंसाने  या उनका  शरीर  का  कोई  भाग  निकालने  का  परंपरागत

 अधिकार  नहीं

 इसका  तात्पर्य  है  कि  आदिवासियों  को  घास  रखना  भास

 को  भी  सीमित  कर  दिया  गया  यह  इस  तरह  है  जैसे  घोड़े  को

 घास  खाने  से  रोक  दिया  आदिवासी  हिमालय  में  कैसे  जीवित

 कानून  आदिवासी  क्षेत्रों  के  भीतरी  इलाकों  में  पहुंच  सकता

 किंतु  उन  क्षेत्रों  मे ंविकास  कभी  भी  समय  पर  नहीं

 इस  खंड  से  आदिवासियों  को  कठिनाई  पेश  आने  वाले

 समय  में  वन  विभाग  आदिवासियों  के  साथ  पशुओं  की  तरह  व्यवहार

 के  बजाय  इसे  किया  जाना  वहां

 किया  जानाਂ  होना

 अगर  घोड़े  से  कहेंगे  कि  वह  घास  मत  वेसे  ही  अगर  ट्राइब्ल
 से  कहेंगे  कि  वह  ट्रैपिंग  नहीं  कर  हंटिंग  नहीं  कर
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 तापिर

 नदी  से  मछली  नहीं  उठा  सकता  तो  ट्राइब्ल  जीयेगा

 मेरा  यह  विनम्र  निवेदन  इसलिये  इस  क्लॉज  को  एक्सक्लूड  करने

 के  बजाय  इन्कलूड  करना

 मैं  मुद्दे  तक  हो  सीमित  यह  ट्राइबल  राइट  बिल  to...

 1]

 सभाफति  महोदब  :  श्री  मुझे  पता  है  कि  आप  आदिवासी

 क्षेत्र  से  हैं  परंतु  आपके  दल  के  झर  और  सदस्य  बोलने  वाले

 श्री  सपिर  काथ  :  मैं  केवल  दो  बिंदुओं  पर

 यह  विधेयक  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लोगों  के लिए  खतरनाक  श्री  दासमुंशी

 को  लखनऊ  में  1972-73  के  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  का  सत्र

 याद  श्री  प्रणब-मुखर्जी  ने  भी  सत्र  में  भाग  लिया  था  क्योंकि

 यह  भी  एक  सदस्य  थें  यह  संकल्प  लिया  गया  था  कि  बंग्लादेशियों

 को  असम  की  मतदाता  सूची  में  शामिल  किया  जाना  वह  दस्तावेज

 मेरे  पास  उनके  पश्चात  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  ट्वारा  आईएमडीटी

 एक्ट  और  फॉरेनर्स  एक्ट  समाप्त  कर  दिये  गए

 ट्राइबल  फॉरैस्ट  राइट्स  बिल  में  क्‍या  यह  ऐसा  खंड  नहीं

 है  कि  जिसमें  आप  असम  में  भी  बांग्लादेशियों  को  समायोजित  नहीं

 करने  जा  रहे  मैं  इस  संबंध  में  माननीय  मंत्री  से  एक  स्पष्टीकरण

 अथवा  आश्वासन  चाहता

 इसके  साथ  ही  एक  और  खतरनाक  बात  हमें  अन्य  गैर-आदिवासी

 नागरिकों  और  वनवासियों  को  इस  विधेयक  में  दिए  गए  शब्द

 में  शामिल  किए  जाने  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  उनका  समायोजन

 आदिवासियों  के  लिए  हानिकारक  नहीं  हैं  परंतु  आदिवासी  भूमि  के  संबंध

 में  फर्जी  दस्तावेजों  के  बनाने की  प्रक्रिया  शुरू  हो  जाएगी  क्योंकि  आदिवासी

 अभी  भी  पर्याप्त  रूप  से  शिक्षित  नहीं  इसके  गलत  दस्तावेज

 तैयार  जाली  दस्तावेज  इत्यादि  के  काम  होंगे  और  गैर-आदिवासी

 जिन्होंने  आदिवासियों  के  पशुओं  और  वर्नों  का  शोषण  किया  वे

 भूमि  के  बड़े  भाग  पर  अधिक्रार  कर  आदिवासी

 इस  «देश  के  अन्य  कोर्नो  में  जाने  के  लिए  बाध्य  यह  एक

 खतरनाक  कानून  इसलिए  मेरा  माननीय  श्री  किन्डिया  से  विनम्र

 निवेदन  है  इन  दो  विधेयकों  संशोधन  विधेयक  और  पूर्व  विधेयक

 पर  विचार  करते  हुए  इस  खंड  में  सुधार  करने  की  कृपा
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 इस  पर  बहुत  ध्यानपूर्वक  विचार  किए  जाने  की  आवश्यकता

 पूर्वोत्तर  के  हमारे  सबसे  वरिष्ठ  सदस्य  श्री  किन्डिया  को  शिलांग

 और  तुरा  में  खासी  भाईयों  को  जवाब  देना  पड़ेगा  कि  उन्होंने  यह  कानून
 क्यों  बनाया  जो  खांसी  को  ही  नहीं  बल्कि  इस  देश  के  सभी  आदिवासी

 लोगों  को  भी  हानि  पहुंचा  रक्म  मेरा  माननीय  मंत्री  और

 संपग्र  सरकार  से  विनम्र  निवेदन  है  कि  माननीय  सदस्यों  को  वितरित

 इन  दो  विधेयकों  पर  विचार  करते  हुए  इसमें  इस  सम्माननीय  सभा  में

 जो  कहा  है  ठस  पर  पुनः  विचार

 इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  आप

 का  धन्यवाद  करता

 श्री  प्रशांत  प्रछव  :  माननीय  सभापति  मैं  ऐतिहासिक

 ट्राइवल  फॉरेस्ट  राइट्स  बिल  के  संबंध  में  कुछ  बातों  पर  इस  सभा

 का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  मैं  संयुक्त  संसदीय  समिति  की

 सिफारिशों  और  प्रतिवेदन  का  स्वागत  करते  हुए  इस  विधेयक  का  समर्थन

 करता  देश  में  कुल  आदिवासी  जनसंख्या  में  से  केवल  आठ  प्रतिशत

 जनसंख्या  वर्नो  में  रह  रही  वर्नो  में  रहने  वाले  लोगों  यानी  अनुसूचित

 जो  पीढ़ियों  से  वनों  में  रह  रह ेहैं  और  बन  भूमि  पर  जिनका

 अधिकार  के  अधिकारों  को  अभी  तक  पर्याप्त  मान्यता  नहीं  दी  गई

 है  जिससे  वन  में  रहने  वाले  अनुसूचित  जनजातियों  के  जो  कि

 वन  पारस्थितिकी  तंत्र  के  बने  रहने  और  इसके  अस्तित्व  के

 लिए  अनिवार्य  के  साथ  ऐतिहासिक  अन्याय  हो  रहा  हैं  यदि

 वर्नो  में  रह  रहे  लोगों  को  बाहर  निकाला  जाता  है  तो  इससे  पर्यावरण

 असंतुलन  पैदा  हो  जाएगा  क्योंकि  ये  लोग  वन्य  जीवन  के  भी  अभिन्न

 अंग

 जहां  तक  मुझे  पता  है  वर्नों  और  आदिवासी  लोगों  के  अधिकारों

 का  संरक्षण  पश्चिम  बंगाल  में  मेरे  जिले  मिदनापुर  के  आदिवासी

 लोगों  की  भागीदारी  और  प्रबंधन  से  शुरू  किया  गया  हमारे  राज्य

 पश्चिम  बंगाल  में  विशेषकर  मिदनापुर  पुरूनलिया  और  ऐसे

 अन्य  जिलों  में  वनों  तथा  आदिवासी  लोगों  के  अधिकारों  के  संरक्षण

 हेतु  एक  मंत्री  को  विशेष  रूप  से  नियुक्त  किया  जाता  यह  माडल

 देश  के  अन्य  राज्यों  में  भी  अपनाया  जाना  मुझे  कुछ  सुझाव

 देने

 मैं  आदिवासी  लोगों  के  अधिकारों  की  रक्षा  और  उनकी

 उनकी  उनकी  स्थिति  तथा  उनके  उत्पीड़न  पर  भी  ध्यान  देने

 के  लिए  यह  विधेयक  लाने  हेतु  संप्रग  सरकार  और  इसके  मंत्रियों  को

 बधाई  देता  वन  वन  ठेकेदार  और  माफिया  कभी-कभौ
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 आदिवासी  लोगों  का  उत्पीड़न  करते  हैं  परंतु  यह  अभीयान  चलाया  जाता

 है  कि  आदिवासी  लोग  वनों  को  नष्ट  करते  यह  सही  नहीं

 आदिवासी  लोग  वर्नों  में  रहते  उन्हे  वनों  और  वन  उत्पादों  यथा

 तेदु  पत्ता  इत्यादि  स ेअपनी  आजीविका

 प्राप्त  होती  वे  बनों  से  इतना  अधिक  प्रेम  करते  इस  संबंध

 में  उनमें  बेदखली  का  शक  होता  इसे  रोका  जाना  मुझे
 आशा  है  कि  इसे  लागू  करने  से  यह  रुक  जाएगा  क्योंकि  सिफांरिशों

 में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  उन्हे  पट्टा  अथवा  लीज  अधिकार

 दिए  जाने  चाहिए  और  लाभार्थियों  की  पहचान  ग्राम  सभा  अथवा  ग्राम

 पंचायत  अथवा  ग्राम  समितियों  द्वारा  की  जानी  चाहिए  और  अंत  में  यह

 जिला  समिति  के  कलेक्टरेट  द्वारा  भी  चुनीं  जानी  वे  इसका

 पर्यवेक्षण  कर  सकते  मेरी  भी  वही  राय  है  जो  श्री  मधुसूदन  द्वारा

 व्यक्त  की  गई  है  कि  यह  पीढ़ी-दर  पीढ़ी  हो  रहा  एक  पीढ़ी  का

 अर्थ  है  25  स्वतंत्रता  के  पहले  से  वे  वनों  के  भीतर  रह  रहे

 मेरा  विचार  है  कि  एक  पीढ़ी  का  अर्थ  है  21  वर्ष  और  तीन  प्रीढ़ी

 का  अर्थ  है  63  वर्ष  और  63  वर्षों  को  बनाये  रखा  जाना

 इन  सबको  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  पश्चात  अल्पावधि  में

 लागू  किया  जाना

 एक  बार  पुनः  मैं  मंत्री  जी  और  संप्रग  सरकार  को  बधाई  देता

 हूं  और  आशा  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  पारित  करके  वन  अधिकार

 और  आदिवासी  लोगों  के  अधिकार  बहाल  हो

 श्री  सिंह  :  मुझे  वन  अधिकार

 विधेयक  पर  चर्चा  में  भाग  लेने  की  अनुमति  देने  क ेलिए  आपका

 मैं  विधेयक  में  अन्य  पारम्परिक  वन  निवासी  जोड़ने  के  लिए  माननीय

 मंत्री  और  संयुक्त  समिति  का  धन्यवाद  करता

 स्वतंत्रता  के  पश्चात  ही  विभिन्न  राज्यों  में  लोगों  का जनजातियों

 के  रूप  में  वर्गीकरण  किया  गया  इसका  अर्थ  हैं  कि  कुछ  राज्यों  में

 जनजातीय  लोग  अन्य  राज्यों  में  जनजातीय  के  रूप  में  वर्गीकृत

 न  उदाहरणार्थ  उत्तराखंड  के  बुक्सा  और  थारू  अन्य  राज्यों  में

 जनजातीय  न  माने  जाते  हों  और  अन्य  राज्यों  के  जनजातीय  उत्तराखण्ड

 में  जनजातीय  न  माने  पारम्परिक  वन

 निवासीਂ  को  विधेयक  में  शामिल  करने  से  देश  के  विभिन  राण्थों  में

 रहने  वाले  सभी  जनजातीय  लोगों  को  अन्य  वन  निवासियों  के  साथ

 इस  विधेयक  में  शामिल  करने  में  मदद

 उत्तराखण्ड  एक  ऐसा  स्थान  है  जहां  केवल  3.2  प्रतिशत

 जनजातीय  लोग  हैं  हमारे  मामले  में  कुछ  भिन्‍नता  है  इसलिए  अन्य  वन
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 निवासी  एक  बड़ी  भूमिका  निभाते  उत्तराखंड  में  सदियों  से

 हजारों  वर्षों  से लोग  अपने  बकरियों  इत्यादि  को  चराने  के  लिए
 पर्वतों  से  नीचे  आया  करते  थें  जब  वे  तराई  और  भाभर  में  नीचे  यानी

 हिमालय  के  निचले  पर्वतों  पर  आए  तो  वे  खत्ता  और  पड़ावों
 में

 मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जो  लोग  अपने  जानवर  चुगाने
 के  लिए  पहाड़  से  नीचे  मैदानी  क्षेत्र  में  आते  थे  और  वे  गोठ

 या  पड़ावों  में  रहते  फिर  वे  गमियों  में  वापस  पहाड़  पर  चले  जाते

 लेकिन  कुछ  वर्षों  बाद  कुछ  लोग  वहीं  निवास  करने  लगे  यानी

 वहां  पर  रह  रहे  मेरा  सरकार  से  यही  निवेदन  है  कि  अन्य  जंगल

 के  लोगों  की  तरह  उनको  भी  ट्रीट  किया  विकसित  ग्राम  के

 लोगों  की  तरह  उनको  ट्रीट  किया  जाये  और  उनको  भी  उसी  तरह  की

 सुविधाएं  दी  जायें  और  उनकी  जमीन  को  जो  हमारे  यहां  खत्ते  और

 पड़ाव  के  नाम  से  उनको  रैगुलाइज  किया  आज  तक  वे  फोरैस्ट

 लैंड  में  गिने  जाते  मेरा  सरकार  से  यह  अनुरोध  है  कि  उनको  फॉरैस्ट

 लैंड  से  रेवेन्यू  लैंड  में  कन्वर्ट  किया

 मैं  आपको  इसका  उदाहरण  भी  दे  सकता  हूं  हमारे  यहां  एक  जगह

 बिन्दु  खत्ता  बिन्दु  खत्ता एक  ऐसी  जगह  जहां  पर  सड़क  भी

 हैं  और  स्कूल  भी  पर  हमें  फिर  भी  अडचन  आती  कोई  भी

 डैवलपमेंट  हम  वहां  करना  चाहें  तो  फारैस्ट  की  कोई  न  कोई  अड्चन

 वहां  पर  लग  जाती  मैं  आपको  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  बिन्दु
 खत्ता  एक  ऐसा  खत्ता  जो  अभी  भी  फॉरैस्ट  के  नाम  चलता

 है  और  ठसके  आसपास  कोई  भी  फॉरैस्ट  नहीं  उसको  अगर  फॉरैस्ट

 बनाना  भी  तो  किसी  हालत  में  आप  फोरैस्ट  उसको  नहीं  बना

 उसकी  आबादी  आज  60  हजार  कौ  हमारी  ऐसी  जो  जगहें

 जो  खत्ते  जैसे  हमारे  यहां  एक  जगह  वह  जरूर

 जंगल  के  बीच  में  पर  वहां  पर  हमारे  पूर्व  सैनिक  लोग  बसे  हुए

 हैं  और  अन्य  जाति  इन्क्‍्लूडिंग  शैडयूल्ड  कास्ट्स  के  लोग  बसे  हुए
 फिर  हमारे  यहां  एक  अपर  कोसी  पापड़ी  जिसको  पूंछड़ी  कहते

 वहां  भी  अलग-अलग  जाति  के  लोग  बसे  हुए  हैं  और  पुश्तों  से

 बसे  हुए  सरकार  ने  उनको  वहां  पर  बसाया  मैं  आपको  यह

 भी  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  उत्तराखंड  में  बहुत  सारी  जगह

 ऐसी  जहां  वर्नों  में  लोगों  को  सरकार  ने  बसाया  सुन्दर  खाल

 में  केवल  दलित  परिवार  रहते  रामनगर  डिस्ट्रिक्ट  नैनीताल

 डिस्ट्रिक्ट  नैनीताल  में  पटरानी  जहां  केवल  हमारे  दलित  परिवार  वहां

 रह  रहे  जाजपुर  में  नई  बस्ती  हरिपुरा  हरसान  एक  जगह  वहां
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 सिंह

 भी  केबल  हमारे  दलित  भाई  रहते  मालधन  चौड  एक  ऐसी  जगह

 जहां  सरकार  ने  लोगों  को  बसाया  है  और  वहां  पर  भी  केवल

 दलित  लोग  रहते  ये  लोग  जो  ये  वहां  के  ट्राइबल्स  नहीं

 पर  ये  लोग  अन्य  वर्ग  में  आते  हैं  मेरा  सरकार  से  यह  अनुरोध  है

 कि  उनको  भी  उसी  तरह  से  ट्रीट  किया  क्योंकि  ये  भी  वन  में

 ही  रह  रहे  हैं  और  उनकी  भूमि  अभी  तक  रैगुलाइज  नहीं  हुई  अभी

 तक  फॉरैस्ट  की  भूमि  में  उनको  रखा  गया  है  और  जिस  कारण  उनका

 कोई  भी  डैब्लपमेंट  का  कार्य  नहीं  हे  आप  यह  समझ्िये  कि

 हम  उनको  छोया  सा  पेयजल  का  नल  भी  नहीं  दे  सकते  आज

 के  जमाने  सदी  में  अगर  ऐसा  हो  तो  यह  बहुत  अफसोस

 की  बात  हमारे  यहां  रुछ  एरियाज  ऐसे  जहां  ब्रिटिश  शासन

 काल  में  टोंगियाग्राम  के  नाम  पर  लोगों  को  बसाया  गया  ये  वे

 लोग  जे  जंगल  में  काम  करते  वे  जहां  जंगल  में  काम  करते

 उन्हें  पड़ोस  के  जंगल  में  ही  बसाया  गया  लेकिन  आज  वे

 बड़े-बड़े  गांवों  में  परिवर्तित  हो  गए  वहां  आज  अच्छी-खासी  खेती

 होती  इसी  प्रकार  हमारे  यहां  राम  नगर  डिवीजन  राम  नगर  डिवीजन

 कार्बेट  एरिया  में  आता  इसलिए  मैं  बारे  में  बताना

 अआहता  हूं  कि  उस  डिवीजन  में  चोपडा  आदि  गांव  है  और  इसी  प्रकार

 से  अन्य  गांव  भी  जो  अभी  भी  फोरेस्ट  में  आ  रहे  कार्बेट

 जेशनल  पार्क  का  नाम  सभी  ने  सुना  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं
 कि  कार्बेट  नेशनल  पार्क  के  बफर  जोन  में  जिन  लोगों  की  राजस्व

 जमीन  थी  उन  लोगों  को  बफर  जोन  फारेस्ट  और  पार्क  के  फायदे

 के  लिए  हटाया  उन  लोगों  को  राजस्व  की  जमीन  से  हटा  दिया
 जमीन  के  बदले  उन  लोगों  को  वनों  से  जमीन  दी  लेकिन

 आज  तक  उसकी  ठीक  से  नाप  नहीं  हुयी  किसी  को  चार  हैक्टेयर

 जमीन  वहां  तो  उसे  वहां  कर  हैक्टेयर  जमीन  जरूर  मिल

 लेकिन  वहां  राजस्व  धूमि  में  सड़कें  अलग  से  चूंकि  वह  राजस्व

 भूमि  लेकिन  आज  उनकी  ही  जमीन  से  सड़कें  काटी  जा  रही

 क्योंकि  वह  फारेस्ट  लैंड  में  इसलिए  हम  उनको  स्कूल  नहीं  दे

 फा  रहे  हैं  और  अन्य  विकास  कार्य  नहीं  करा  पा  रहे  पेयजल  के

 लिए  और  पानी  की  टंकियां  तक  नहीं  दे  पा  रहे  बन  भूमि  के

 मामलों  में  हमारा  उत्तराखंड  थोड़ा  सा  भिन्‍त  मैं  सरकार  से  यही

 निवेदन  करूंगा  कि  जो  ऐसी  जमीनें  उनको  रेग्युलराइज्ड  किया  जाए
 और  राजस्व  भूमि  में  रखा

 ह॒

 आखिर  में  मैं  इस  बिल  के  संबंध  में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता

 हूं

 ]

 जहां  तक  खंड  का  संबंध  है  तो  जिन  वन्यजीव  अभ्यारण्यों
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 और  राष्ट्रीय  ठद्यानों  की  पहले  ही  स्थापना  की  जा  चुकी  हैं  और  जहां

 अधिकारों  का  पहले  ही  निर्धारण  कर  दिया  गया  मुआवजा  दे  दिया

 गया  है  उन्हें  वन  की  परिभाषा  से  बाहर  रखा

 जाना  उन्हें  बन्यजीव  प्राकृतिक  के  रूप

 में  वर्गीकृत  किया  जाना

 जहां  तक  खंड  की  बात  है  तो  समिति  द्वारा  इस  खंड

 के  अंतर्गत  किसी  क्षेत्र  को  महत्वपूर्ण  वन्यजीव  प्राकृतिक  वास  के  रूप

 में  घोषित  किए  जाने  की  विधि  भविष्य  में  अधिसूचित  अथवा  अभी

 तक  अनिर्धारित  क्षेत्रों  में  लागू  की  जानी

 खंड  के  अंतर्गत  वन  भूमि  से  को  और

 परिभाषित  और  स्पष्ट  किया  जाना

 खंड  का  लोप  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  यह  वरन्नों

 पर  जबरन  अतिक्रमण  को  वैध  करने  के  समान

 जहां  तक  खंड  की  बात  है  तो  लघु  वन  उत्पाद  एकत्र

 करने  के  अधिकार  को  गांव  की  प्रचालित  सीमाओं  तक  प्रतिबंधित  किया

 जाना  चाहिए  जैसा  कि  खंड  में  प्रस्तावित  खंड  3(1)

 के  अंतर्ग  आदिम  जनजाति  समूहों  और  कृषि  पूर्व  समुदार्यों  की

 पहचान  की  जानी  चाहिए  और  विधेयक  में  ही  सूचीबद्ध  किया  जाना

 खंड  3(4)  के  अंतर्गत  ऐसी  अवसंरचना  के  विकास  के  लिए

 फ्री-होल्ड  भूमि  खरीदी  जानी  चाहिए  और  वन  भूमि  का  उपयोग  नहीं

 बदला  जाना  परियोजना  को  वन  भूमि  की  लागत  पर  चलाने

 की  बजाय  भूमि  की  लागत  के  परियोजना  की  लागत  में

 अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  मैं  संप्रग  संयुक्त  समिति

 और  विशेषकर  अपनी  अध्यक्ष  श्रीमती  सोनिया  गांधी  को  धन्यवाद  देता

 हूं  जिन्होंने  वनों  में  रहने  वाले  लोगों  जिनमे  आदिवासी  और  गैर-आदिवासी

 दोनों  शामिल  हैं  के  साथ  हुए  ऐतिहासिक  अन्याय  को  दूर  करने  के

 लिए  यह  ऐतिहासिक  विधान  लाने  में  विशेष  रूचि

 मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता

 सेनथिल  :  मैं  पार्टी  की

 ओर  से  अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य  परम्परागत  वन  निवासी  (  वन

 अधिकारों  की  2006  का  समर्थन  करता  संप्रग

 सरकार  मनमोहन  सिंह  के  नेतृत्व  में  तथा  श्रीमती  सोनिया  गांधी
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 के  कुशल  मार्गदर्शन  में  एक  और  उपलब्धि  हासिल  कर  रही  सरकार

 ने  अपने  मार्गदर्शन  के  रूप  में  न्यूनतम  साझा  कार्यक्रम  बनाकर  उसके

 अंतर्गत  किए  गये  एक  और  वायदे  को  पूरा  किया  मैं

 विधेयक  का  हार्दिक  समर्थन  करता

 मैं  विधेयक  के  प्रावधानों  पर  चर्चा  शुरू  करने  से  पहले

 सम्माननीय  सभा  को  एक  जानकारी  देना  चाहता  पूरे  विश्व  में  बन

 क्षेत्र  कम  होता  जा  रहा  लेकिन  उपग्रह  से  प्राप्त  मानचित्रों  से  यह

 चता  चलता  है  कि  विश्व  केਂ  कुछ  भागों  में  बन  क्षेत्र  बढ़ा  वर्ष

 1983  से  2003  तक  पूरे  विश्व  में  एक  बन  के  काल  क्षेत्र  में  23

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  यह  वन  सत्यमंगलम  इस  बन  के  क्षेत्र

 में  वृद्धि  होने  का  कारण  यह  है  कि  इस  क्षेत्र  में  वन  लुटेरा  बीरप्पन

 छिपा  हुआ  चूंकि  वीरप्पन  इस  वन  में  छिपा  हुआ  था  इसलिए  किसी

 वन  अधिकारी  ने  वन  में  जाने  का  साहस  नहीं  किया  और  इसलिए

 वह  वनक्षेत्र  बढ़ता  ऐसा  मेरा  कहना  नहीं  ऐसा  वीरप्पन  को

 मारे  जाने  के  पश्चात्‌  हिन्दूਂ  समाचार  पत्र  के  लेख  में  छपा

 इसमें  कहा  गया  कि  जब  तक  वीरप्पन  उस  वन  में  रहा  तब  तक  किसी

 भी  वन  अधिकारी  ने  वहां  जाने  का  साहस  नहीं  किया  और  यह  वन

 क्षेत्र  दिन  प्रतिदिन  बढ़ता  रहा  लेकिन  चूंकि  वीरप्पन  को  मार  दिया  गया

 है  इसलिए  मैं  बहुत  चिंतित  हूं  कि अब  वन  अधिकारी  बन  में  जाएंगे

 और  वन  का  विनाश  हो  सकता

 मैं  यह  मुद्दा  इसलिए  उठाना  चाहता  हूं  क्योंकि  इस  विधेयक

 पर  मुख्य  आपत्तियां  उन  लोगों  ने  की  हैं  जिनका  मानना  है  कि  यदि

 वर्नो  को  आदिवासियों  और  स्थानीय  लोगों  के  भरोसे  छोड़  दिया  जाएगा

 तो  वन  नष्ट  हो  मैं  इस  बात  की  फिर  पुष्टि  करना  चाहता

 हूं  कि  बनवासी  लोग  प्रकृति  से  मिल-जुलकर  रहते  है  और  वे  वनों

 में  सुधार  कर  सकते  जैसाकि  हर  किसी  ने  कहा  है  उन्हें  विधेयक

 के  प्रावधानों  में  यथा  अंतर्विष्ट  अधिकार  देकर  सरकार  ने  उनके  प्रति

 किए  गए  ऐतिहासिक  अन्याय  को  समाप्त  कर  दिया  मैं  विधेयक

 का  समर्थन  करता

 मैं  केवल  दो-तीन  बातें  कहना  चाहता  कई  लोगों  ने

 बन  क्षेत्रों  में  रहते  वाले  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  अधिकारों

 के  बारे  में  आशंका  व्यक्त  की  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि  यदि  कर्नाटक  के  सीमावर्ती  तमिलनाडु  के  पश्चिमोत्तर  भाग  को

 देखा  जाए  तो  यह  पता  चलेगा  कि  वहां  अधिकांश  वन  निवासी  अनुसूचित

 जनजाति  समुदाय  के  नहीं  हैं  अपितु  वे  अति  पिछड़ा  समुदाय  के

 इसी  प्रकार  विरुधुनगर  जिले  की  घुमन्त  जनजातियों  के  लोग  भी  अनुसूचित

 जनजातियों  के  नहीं  लेकिन  ये  लोग  भी  वर्नों  में  रहते  यद्यपि
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 मैं  इस  विधेवक  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  मंत्री  महोदय  को  बधाई

 देता  तथापि  मैं  मंत्री  महोदय  से  विधेयक  यथाशीघ्र  संशोधन  करने

 का  अनुरोध  करता  हूं  ताकि  ये  अधिकार  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों

 तक  सीमित  न  रख  कर  वर्नों  में  रहने  वाले  सभी  लोगों  को  दिए  जा

 इस  विधेयक  में  एक  बहुत  प्रशंसनीय  प्रावधान  है  अर्थात

 पहली  बार  सरकार  ने  स्थानीय  सरकार  के  महत्व  को  मान्यता  दी  है

 तथा  स्थानीय  सरकार  को  सभी  अधिकार  दिए  सरकार  ने  ग्राम

 सभाओं  के  क्रियाकलापों  पर  नजर  रखने  के  लिए  अधिकारियों  को  अधिकार

 प्रदान  किए  मैं  केवल  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  ये  अधिकार

 बन  अधिकारियों  के  साथ-साथ  जिला  पंचायतों  को  भी  दिए  जाने  चाहिए

 क्योंकि  हमने  निर्वाचित  निकायों  को अधिक  अधिकार  देने  चाहिए  क्योंकि

 हमारे  निर्वाचित  निकाय  अधिकाधिक  पेशेवर  होते  जा  रहे  इससे  इस

 अधिनियम  के  प्रावधानों  के  क्रियान्वयन  में  तेजी  लाने  में  सहायता  मिलेगी

 जो  अब  तक  नहीं  देखी  गई

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता

 *श्री  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  :  माननीय

 सभापति  मैं  श्री  किन्डिया  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक  का  समर्थन

 करता  यह  विधेयक  वन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  संबंध  में  बहुत  महत्वपूर्ण

 मुझे  मालूम  है  कि  भारत  के  राष्ट्रपति  ने  संसद  में  अपने  अभिभाषण
 में  कहा  था  कि  वन  क्षेत्रों  में  किए  गए  अतिक्रमण  को  नहीं  हटाया

 जाना

 मैं  सरकार  के  इस  दृष्टिकोण  का  समर्थन  करता  हूं  और  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  देश  के  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 अन्य  पिछड़ी  जातियों  तथा  अन्य  वन  निवासियों  द्वारा  किए  गए  अतिक्रमण

 को  हटाया  नहीं  जाना  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीप  में  गांधी

 शांति  पश्चिम  गायना  बाड़ा  बर्मा

 गिरिजीनाला  तथा  निकटवर्ती  पहलगांव  क्षेत्र  इस  विधेयक

 के  पारित  किए  जाने  की  तारीख  तक  सभी  अतिक्रमर्णों  को  नियमित

 किया  जाना  चाहिए  तथा  सभी  कब्जाधारियों  को  विनियमित  किया  जाना

 चाहिए  और  उनका  पुनर्वास  किया  जाना  चाहिए  उन्हें

 औषद्यालय  तथा  गरीब  लोगों  की  जीविका  के  लिए  सभी  अन्य  आवश्यक

 सुविधाएं  दी  जानी

 लिखित  भाषण  सभा  पटल  पर  रखा
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 मनोरंजन

 इस  विधेयक  को  पारित  करके  जनोपयोगी  कार्यवाही  करने  के

 लिए  भारत  सरकार  और  संप्रग  सरकार  को  धन्यवाद  देता

 मैं  तहे  दिल  से  इस  बात  का  समर्थन  करता  हूं  कि  सरकार

 द्वारा  किसी  भी  आदिवासी  भूमि  का  अधिग्रहण  नहों  किया  जाना

 निकोबार  जिले  विशेषरूप  से  काछल  द्वीप  में  किए  जा  रहे

 अत्याचार्रों  को  तुरंत  रोका  जाना  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता

 हूं

 श्री  फ्रांसिस  जर्ज  :  मैं  विधेयक  का  समर्थन

 करता  हूं  और  मंत्री  महोदय  द्वारा  ऐतिहासिक  अन्याय  को  दूर  करने

 वाले  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई  देता  पहली  बार

 वन  निवासियों  विशेषरूप  से  अनादिकाल  से  वर्नो  में  रहने  वाले  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लोगों  की  समस्याओं  के  बारे  में  व्यापक  दृष्टिकोण  अपनाया

 गया  हैं

 वन  संरक्षण  1980  जिसे  ऐतिहासिक  विधान

 कहा  गया  था  के  पारित  होने  के  पश्चात्‌  तथा  इस  विधान  के  अनुसार

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  पश्चात्‌  जनजातिय  स्प्रेगों  तथा  लम्बे

 समय  से  वन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  के  समक्ष  कई  समस्याएं  आयी

 उस  विधेयक  में  वन  निवासियों  को  समाज  के  अन्य  सभी  वर्गों

 को  प्रदान  की  गई  मूलभूत  सुविधाएं  से  भी  वंचित  रखा  गया  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र  में अनेक  जनजातिय  लोगों  को  बस्तियां  हैं  यथा  इदक्की

 जिले  में  इनामेलकुड्डी  बस्ती  जहां  तक  पहुंचने  के  लिए  18

 का  रास्ता  तय  करना  पड़ता

 उन  गरीब  लोगों  को  अपनी  मूलभूत  आवश्यकताओं  के

 लिए  अपनी  बस्ती  से  बाहर  जने-आने  के  लिए  प्रतिदिन  ३6

 की  दूरी  तय  करनी  पड़ती  यदि  उनके  बच्चे  स्कूल  जाना  चाहते
 हैं  ते  उन्हें  रोज  जंगली  जानवरों  जैसे  चीता  आदि  का  सामना

 करते  हुए  36  की  दूरी  तय  करनी  होती  मैं  उस  बस्ती  में

 गया  उनकी  केवल  एक  ही  मांग  है  कि  उनके  लिए  एक  सड़क
 जनवाई  जाए  जो  यन  संरक्षण  1980  के  अंतर्गत  निःसंदेह

 संभव  उनके  लिए  अन्य  और  कोई  सुविधा  नहीं  उनके

 यहां  टेलीफोन  अथवा  बिजली  की  कोई  सुविधा  नहीं  निःसंदेह  प्राकृतिक

 स्रोतों  का  जल  वहां  उपलब्ध  लेकिन  गर्मियों  में  उन्हें  हाथी  जैसे

 जंगली  जानवरों  का  सामना  करते  हुए  पानी  के  लिए  भी  दूर  जाना

 पड़ता  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  इस  व्यवस्था  को  बदला
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 जब  हमारे  देश  में  अन्य  सभी  वर्ग  इन  मूलभूत  सुविधाओं  का  लाभ

 उतर  रहे

 तो  बन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  हमारे  गरीब  भाइयों  के  यहां  ऐसी

 कोई  खुविधा  नहीं  यह  अन्यायपूर्ण  इसलिए  यह  विशेष

 जिसमें  लगभग  सभी  मूलभूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  है  एक

 स्वागत  योग्य  कदम  पहली  कोई  परिवर्तन  किया  जा

 रहा  और  मुझे  आशा  है  कि  इससे  अलग-अलग  पड़े  बन  क्षेत्रों

 में  सदियों  से  रहने  वाले  इन  गरीब  लोगों  की  स्थिति  में  काफी  सुधार

 लेकिन  एक दो  मुद्दे  ऐसे  ह ैजिनपर  चर्चा  की  जानी  जनजातीय

 लोगों  के  वन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  ऐसे  और  लोग  भी  है  जिन्हे

 वन  निवासी  कहा  जाता  जहां  तक  केरल  का  संबंध  है  वहां  पर

 बन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  के  बारे  में  एक  सर्वदलीय  समझौता  किया

 गया  उन्होंने  वन  क्षेत्र  पर  अवैध  कब्जा  नहीं  किया  उन्हें  दूसरे

 विख  युद्ध  के  दौरान  खाद्यान  उपजाओ  कार्यक्रमਂ  मोर

 फूड  के  अंतर्गत  वन  क्षेत्र  में  बसने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया

 गया  वे  वहां  काफी  लम्बे  समय  से  रह  रहे  जनजातीय  लोगों

 के  साथ  उन्हे  भी  वन  संरक्षण  अधिनियम  1980  के  पारित  होने  के

 बाद  बेदखल  किया  गया  केरल  राज्य  में  निर्णय  लिया  गया  था

 कि  1.1.1977  के  पूर्व  बन  क्षेत्रों  मे ंबसने  वाले  सभी  लोगों  को  उस

 भूमि  का  मालिकाना  हक  दिया  जाना  चाहिए  जहां  वह  रह  रहे  है  और

 उन्हे  पक्का  मालिकाना  हक  दिया  जाना  उच्चतम  न्यायालय  में

 यह  मामला  है  और  यह  मामला  अभी  भी  चल  रहा  सभी  मालिकाना

 हक  इस  शर्त  के  साथ  दिए  गये  है  कि  ठख्यतम  न्यायालय  के  अन्तिम

 के  बाद  ही  ये  हक  मान्य

 इस  प्रकार  व्यवह्मरिक  दष्टि  से  इस  प्रकार  के  मालिकाना  हक

 का  कोई  फायदा  नहीं  है  क्योंकि  वे  लेन-देन  नहीं  कर  सकते  अथवा

 इनका  किसी  और  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  नहीं  कर  सकते  इसलिए

 इस  प्रकार  के  अन्याय  को  ठीक  किया  जाए  और  व$9ल  क्षेत्र  में  रहने

 वाले  सभी  निवासियों  को  नियमित  पट्टा  दियां

 अभी  यह  कानून  दिसम्बर  2005  में  प्रभावी  होगा  इसलिए

 वन  के  निवासियों  चाहे  वे  गैर-जन-जातीय  ही

 भूमि  का  अधिकार  अविलम्ब  सुनिश्चित  किया  जाए  और  इस  कानून
 को  नौवीं  अनुसूची  में  सम्मिलित  किया  जाए  ठाकि  वर्तमान  में

 उच्चतम-न्यायालय  में  लंबित  मामले  की  तरह  अन्य  न्यायिक  मामले  दर्ज
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 एक  अन्य  मुद्दा  ग्राम  सभा  की  शक्तियों  के  बारे  में  जिसका

 जिक्र  इस  विधेयक  में  किया  गया  ग्राम  सभा  ऐसी  निकाय  होना

 चाहिए  जो  यह  सुनिश्चित  करे  कि  सभी  लोगों  को  आधारभूत  सुविधाएं
 प्रदान  की  जाए  और  प्रत्येक  बसतो  में  इन  आधारभूत  सुविधाओं  की

 स्थापना  के  लिए  कितनी  भूमि  प्रदान  की  जाए  हैं  ग्राम  सभा  की  शक्तियां

 सरकार  द्वारा  बाद  में  किए  जाने  वाले  किसी  भी  कानून  से  ऊंपर  होनी

 चूंकि  यह  विधेयक  अन्तिम  रूप  में  पुरस्थापित  किया  है  इसलिए

 इस  विधेयक  के  महत्व  और  माननीय  सदस्यों  द्वारा  पूछे  गए  स्पष्टीकरणों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  को  माननीय  सदस्यों  के  द्वारा  दिए

 गए  सुझावों  को  स्वीकार  कर  लेना

 इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता
 ॥

 .  श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुधियारी  :  आदरणीय  सभापति

 एसटी  लोगगी  को  जंगलों  की  जमीन  पर  हक  दिलाने  के  लिए  जो

 विधेयक  लाया  गया  उस  पर  बोलने  का  मुझे  मौका  देने  के  लिए

 मैं  आपको  धन्यवाद  देता  मैं  इस  विधेयक  को  टेबल  करने  के  लिए

 मंत्री  जी  का  भी  आभार  व्यक्त  करता  इस  विधेयक  के

 कुछ  प्रावधानों  का  भी  मैं  विरोध  करता

 इसके  साथ  ही  मैं  इस  बिल  के  उद्देश्यों  और  मुद्दे  पर  जोर  देते

 हुए  बोलना  चाहता  हूं  कि  एसटी  लोगों  को  जंगलो  को  जमीन  पर  हक

 देने  के  लिए  13  2005  को  जो  बिल  पेश  किया  गया

 वह  बहुत  अच्छा  उसे  ट्राइबल  लोगों  को  अधिकार  देने  के  लिए

 पेश  किया  गया  लेकिन  ज्वाइंट  पार्लियामेंटरी  कमेटी  के  पास  उस

 बिल  को  रेफर  करने  के  अब  जो  हालत  बनी  उनके  सामने

 बहुत  सी  मुश्किलें  पैदा  हो  रही  मैं  इस  बात  को  दोहराना  चाहता

 हूं  कि  हमारे  नॉर्थ-ईस्टर्न  रीजन  में  टोटल  8  राज्य  इन  आठ  राज्यों

 में  से  केवल  तीन  राज्यों  से  हो  सदस्य  इस  जेपीसी  में  लिए  गए

 शेष  पांच  राज्यों  -  सिक्किम  और  अरुणाचल

 का  कोई  भी  सदस्य  इस  कमेटी  में  नहीं  जेपीसी  को  सिफारिश

 के  आधार  पर  लाए  गए  इस  विधेयक  में  जो  नए-नए  प्रॉविजन्स  इन्सर्ट

 किए  वे  हमारे  नॉर्थ-ईर्स्टन  रीजन  के  लिए  खास  तौर  पर  6  शैड्यूल

 के  प्रावधान  के  आधार  पर  जहां  जहां  जितनी  ऑटोनोमस  डिस्ट्रिक्ट  कॉंसिल्स

 और  टेरीटोरियल  कौंसिल्स  जैसे  बोडोलैण्ड  टेरीटोरियल

 कार्वी-आंगलांग  ऑटोनोमस  डिस्ट्रिक्ट  खासी  हिल्स  ऑटोनोमस

 डिस्ट्रिक्ट  गारो  हिल्स  ऑटोनोमस  डिस्ट्रिक्ट  कौंसिल  और  मिजोरम
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 राज्य  में  स्थित  ऑटोनोमस  कौंसिल्स  स्थायी  रूप  से  प्रचलित  ऐसे

 अंचलों  के  लिए  बहुत  खतरनाक  हो  उन्हें  बनाते  समय  वहां

 के  लोगों  को  विश्वास  में  नहीं  लिया  जो  बड़े  दुख  की  बात

 अगर  जेपीसी  का  उद्देश्य  अच्छा  था  तो  हमारे  नॉर्थ-इस्टर्न  रीजन

 के  विभिन्‍न  ऑटोनोमस  डिस्ट्रिक्ट  कौंसिल्स  के  रिप्रेजेंटेटिव्स  स ेबात  करनी

 चाहिए  उनके  व्युप्वाइंट  को  सुनना  चाहिए  लेकिन  नहीं  सुना
 उनकी  कोई  ओपिनियन  नहीं  ली  इसलिए  मैं  मांग  करता

 हूं  कि  मेरी  तरफ  से  जो  अमेंडमेंट्स  पेश  किए  गए  उनको  स्वीकार

 किया  जाना  सबसे  पहले  मेरा  अमेंडमेंट  यह  है  कि  सेक्शन

 2  के  सबक्लॉज  के  प्रावधान  को  नॉर्थ-ईस्टर्न  रीजन  पर  कदापि

 लागू  नहीं  किया  जाना

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  मामले  में  धारा  2  के  अधीन  किए  गए

 प्रावधान  को  हटाया  जाना  चाहिए  इस  प्रकार  के  आधे  अधूरे
 प्रयास  से  क्षेत्र  में  काफी  कठिनाइयां  और  तनाव  उत्पन्न  हो  सकते

 कुछ  और  समस्याएं  उत्पन  करने  की  कोशिश  नहीं  की  जानी  चाहिए

 क्योंकि  हमारा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  पहले  में  ही काफी  अशान्त  और  असुब्ध
 क्षेत्र  बना  हुआ  इसलिए  सेक्शन  2  के  सबक्लॉज  में

 जो  प्रावधान  किए  गए  उन्हें  बिल  से  वापस  ले  लेना  खासकर

 हमारे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  हिन्दुस्तान  के  बाकी  प्रदेशों  और  विभिन्‍न

 अंचलों  में  आप  लोग  इसे  लागू  कर  सकते  मुझे  मंजूर  लेकिन

 हमारे  नॉर्थ-ईस्टर्न  रीजन  के  ट्राइबल  लोगों  के  ऊपर  यह  डेट्रीमेंटल  क्लॉज

 उसे  इम्पोज  करके  नॉर्थ-ईस्टर्न  रीजन  के  लोगों  को  और  ज्यादा

 दुख  देने  और  वहां  के  जनजाति  लोगों  को  ज्यादा  भयानक  परिस्थिति

 और  विपति  में  धकेलने  की  कोशिश  मत  विधेयक  के  सेक्शन

 में  रखे  गए  प्रावधान  में

 अपराहन  5.00  बजे

 ग्राम  सभा  के  बदले  नॉर्थ-ईस्ट  के  क्षेत्र  में  जहां-जहां  आटोनॉमस  डिस्ट्रिक्ट

 कौंसिल  जैसे  बोडोलैंड  आटोनोमस  टैरिटोरियल  कौंसिल  उन्हीं

 को  ही  उस  प्रावधान  का  अधिकार  देना  क्योंकि  हमारे  बोडोलैंड

 आटोनॉमस  टैरिटोरियल  कौंसिल  की  अवधि  के  अंदर  अभी  तक  पंचायत

 सिस्टम  लागू  नहीं  किया  गया  हैं

 आपको  इस  गंभीर  तथ्य  की  भी  जानकारी  होनी  चाहिए  कि  आज

 की  स्थिति  के  अनुसार  पंचायती  राज  प्रणाली  के  पास  सुरक्षित  वनों

 के  मामले  में  कोई  अधिकार  नही  यह  बिलकुल  स्पष्ट
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 सानछुमा  खुंगुर  .

 अपराध्य  5.02  जजे

 महोदव  पीठासीन

 जंगलों  की  जमीन  के  ऊपर  ग्राम  सभा  को  कोई  ज्यूरिस्डिक्शन
 नहीं

 ]

 ग्राम  सभा  का  सुरक्षित  वर्नों  के  बारे  में  कोई  क्षेत्राधिकार  नहीं

 हैं  ऐसी  स्थिति  में  वन  भूमि  पर  जनजातीय  लोगों  को  पंचायती  राज

 प्रणाली  के  अधीन  विशेषकर  इस  कानून  के  लाभार्थियों  की  पहचान

 करने  के  संबंध  में  किस  प्रकार  समान  अधिकार  प्रदान  किए  जा  सकते

 मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आ  रहा  है  कि  धारा  &  के  अधीन  विशेषकर

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  संबंध  जहां  1952  में  ही  स्वायत्त  शासी  जिला  परिषद

 मौजूद  हैं  यह  पंचायती  राज  प्रणाली  किस  प्रकार  लाई  गई  अतः

 इस  विधेयक  को  पारित  करते  समय  इन  गंभीर  पहलूओं  पर  भी  विचार

 किया  जाना  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के लोग  इसका  समर्थन  नहीं

 अभी  तक  हम  काफी  तकलीफ  बर्दाशत  कर  रहे  फिर  भी

 आप  हमें  और  तकलीफ  देना  चाहते

 ]

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  हमारे  मित्र  पड़ोसी  देशों  में  उनके  क्षेत्र  में

 कानूनी  आप्रकसियों  की  लगातार  घुसपैठ  के  बारे  में  पहले  हो  बहुत

 कुछ  बोल  चुके  विदेशों  के  अलाया  वहां  पर  देश  के  अन्य  विकसित

 भागों  के  लोग  भी  घुसपैठ  कर  गए

 ऐसी  परिस्थिति  ट्राइबल  का  क्‍या  क्योंकि  असम  में  जितना

 भी  ट्राइबल  बैल्ट  और  ब्लॉक  पड़ोसी  देश  और  दूसरे  राज्यों  से

 आए  लोगों  ने  उस  पर  कब्जा  कर  लिया

 भारत  सरकार  ने  1960  में  देवार  आयोग  का  गठन

 15  2006  अधिकारों  की  580

 2006

 किया  था  उस  आयोग  ने  भारत  सरकार  से  जनजातियों  से  ली  गई  भूमि
 को  उन्हें  वापस  लोटाने  के  लिए  अनेक  सिफारिशें  की  लेकिन

 आजतक  40  वर्ष  से  अधिक  बीत  जाने  के  बाद  भी  उस  आयोग  की

 एक  भी  सिफारिश  को  भारत  सरकार  ने  अभी  तक  लागू  नहीं  किया

 यह  शर्मनाक  बात  मैं  भारत  सरकार  से  विशेषकर  माननीय  मंत्री

 जी  जो  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  ही  रहने  वाले  अपील  करना  चाहता

 हूं  कि  कम  से  कम  वह  धारा  के  अधीन  रखे  गए  मेरे  संशोधन

 के  प्रस्तावों  पर  विचार  विधेयक  की  धारा  6  के  संदर्भ  में  छठी

 अनुसूची  के  क्षेत्रों  के  संबंध  में  ग्राम  सभा  के  स्थान  पर  वोडोलैण्ड

 क्षेत्रीय  परिषद्‌  की  तरह  स्वायत्तशासी  जिला  परिषद्‌  और  स्वायतशासी

 क्षेत्रीय  परिषद  की  स्थापना  की

 कुल  36  संसद  सदस्यों  ने  भारत  के  प्रधानमंत्री  और  संबद्ध  मंत्री

 महोदय  को  एक  ज्ञापन  भेजा  है  जिसमें  उनसे  अनुरोध  किया  गया  है

 कि  संशोधन  के  लिए  हमारी  वास्तविक  मांगों  पर  विचार  किया

 भारत  सरकार  को  हमारे  अनुरोध  पर  विचार  करना  चाहिए

 और  विधेयक  में  हमारे  संशोधनों  को  सम्मिलित  करने  का  प्रयास  करना

 मैं  एक  महत्वपूर्ण  विषय  पर  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 हिन्दुस्तान  में  विशेषकर  नार्थ-ईस्ट  रिजन  में  जितने  अधिकृत  फारेस्ट  विलेज

 उन्हें  रिवेन्यू  विलेज  में  कंवर्ट  नहीं  किया  गया  जिसके  कारण

 उन  फारेस्ट  विलेज  में  रहने  वाले  लोगों  को  विकास  का  कोई  अधिकार

 और  सुविधाएं  महों  मिल  रही  हैं  तथा  विकास  का  कोई  काम  नहीं  हो

 पा  रहा

 ]

 मैं  भारत  सरकार  से  अपील  करना  चाहता  हूं  कि  मौजूदा
 स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सभी  विद्यमान  चिन्हित  वन  गांवों  को

 राजस्व  गांवों  में  परिवर्तित  किया  वन  और  पर्यावरण  की  रक्षा

 और  संरक्षण  के  लिए  सी  आई  एम  एफ  की  तर्ज  पर  एक  केन्द्रीय

 बल  गठित  किया  जाए  जिसका  मैं  काफी  लंबे  समय  से  मांग  कर

 रहा  सी  आई  एम  एफ  की  तर्ज  पर  केन्द्रीय  वन  संरक्षण

 बल  नामक  एक  बल  का  गठन  किया

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पुनः

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  हमारे  संशोधन  पर  विचार  करें  और  अनुसूचित
 जनजातियों  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  अन्य  परम्परागत  लोगों  के  बेहतर  हित
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 में  उन्हें  विधेयक  में  शामिल  साथ  ही  मैं  अपना  भाषण  समाप्त

 करता

 महादेवराव  शिवनकर  :  अध्यक्ष  अनुसूचित
 जनजाति  और  अन्य  परम्परागत  वन  निवासी  2006  के  संबंध

 में  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  जंगलों  में  रहने  वाले  आदिवासी  एवं

 एसटी  तथा  ओबीसी  को  इससे  पहले  भूमि  से  कई  बार  बेदखल

 किया  हजारों  लोग  ऐसे  जिनके  घर  सैंकड़ों  सालों  से  वहां

 लेकिन  उन्हें  पट्टे  की  मल्कियत  अभी  तक  नहीं  वे  खेती

 करते  मगर  रिकार्ड  में  भूमि  जंगल  की  लिखी  जबकि  खेती  भी

 कई  वर्षों  से  करते  उन्हें  अतिक्रमित  कहा  जिनके  घर  जंगल

 की  भूमि  पर  लेकिन  अब  वहां  जंगल  नहीं  इस  विधेयक

 की  दृष्टि  से  मेरी  पहली  मांग  होगी  कि  उन्हें  मल्कियत  के  पटटे

 महाराष्ट्र  के  विदर्भ  इलाके  में  जंगल  जिसे  झुड॒पी  जंगल  कहते

 जिसे  अन्य  भार्गों  में  चराई  की  भूमि  कहते  ऐसी  भूमि  पर  झोपडियां

 खेती  होतो  मकान  1955  में  इस  भूमि  को  वन  भूमि  में

 बदला  लेकिन  बताया  नहीं  ऐसी  स्थिति  में  उन्हें  बेदखल

 करना  नाजायज  कोर्ट  में  केस  लम्बित  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री

 जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  इन  सब  लोगों  को  एक  टाइम  बाउंड  प्रोग्राम

 के  अंदर  6  महीने  के  अंदर  पट्टा  देने  को  कृपा  करें  और  इस  विषय

 में  राज्य  सरकारों  को  भी  सूचित  किया

 दूसरी  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  टाइगर  अभ्यारण्य  वहां

 वास्तविक  रूप  से  गांव  बसे  हुए  उनके  बारे  में  आप  क्‍या  करना

 चाहते  इसे  आपको  स्पष्ट  करना  तेंदू  महुआ  आदि

 चर  फारेस्ट  विभाग  का  अधिकार  है  और  राज्य  सरकार  इससे  पैसा

 लेती  पैसा  भी  बहुत  कम  मिलता  मैं  महाराष्ट्र  का  उदाहरण

 देता  जहां  केवल  40  करोड़  रुपया  मिलता  मेरी  चौथी  मांग

 है  कि  फारेस्ट  प्रोड्यूस  के  सारे  अधिकार  ग्राम  सभा  को  दे  फारेस्ट

 प्रोड्यूस  से  जो  रेवेन्यू  वह  ग्राम  सभा  का  वह  गांव  का

 इससे  उनका  विकास  तेजी  से  हो

 मैं  केवल  कुछ  बिंदुओं  पर  प्रकाश  बहुत  से  लोग

 कहते  हैं  कि  आदिवासियों  ने  जंगल  यह  सच  नहीं  हैं  जंगलों

 में  रहने  वाले  लोगों  ने  कभी  जंगलों  का  विनाश  नहीं  इस  बारे

 में  आप  छानबीन  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  अनेक  स्थानों

 24  1928  अधिकारों  की  ५82

 2006

 पर  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  ने  जंगल  वे  सबसे  भ्रष्ट

 इसलिए  फारेस्ट  के  अधिकारियों  पर  नियंत्रण  क्‍या  इस  संबंध

 में  प्रशासनिक  पहल  की  जा  सकती  जो  लोग  जंगल  में  रहते

 उनके  पेड़  उस  भूमि  पर  मैं  महाराष्ट्र  के  बारे  में  कह  रहा  लेकिन

 उन  पेड़ों  को  काटने  का  अधिकार  उन्हें  नहीं  फारेस्ट  विभाग  उन्हें

 काट  देता  है  और  जो  पैसा  मिलता  वह  राज्य  सरकार  का  होता

 इस  बारे  में  केंद्र  सरकार  दखल  दे  कर  फोरेस्ट  खेती

 और  पेड  उनके  संबंध  में  पहल

 आपराधिक  गतिविधियों  के  बारे  में  में  विशेष  रूप  से  कहना  चाहता

 क्योंकि  किसी  भी  माननीय  सदस्य  ने  इस  बारे  में  नहीं  कहा

 फारेस्ट  में  रहने  वाले  लोग  अपराध  नहीं  करते  अपराध  माफिया

 के  द्वारा  कराए  जाते  वन  अधिकारियों  द्वारा  भी  अपराध  कराए  जाते

 इसलिए  इसमें  आपराधिक  प्रावधान  करने  की  आवश्यकता  वर्नों

 में  रहने  वाले  लोगों  को  छह  महीने  के  भीतर  मल्कियत  के  पट्टे  दिए

 जो  वन  उपज  वह  ग्राम  सभा  को  जो  लोग  वनों  में

 रहते  उनके  रास्ते  के  स्कूल  अस्पताल  और  पीने  के  पानी  की

 जो  उनकी  मूलभूत  जरूरतें  हैं  उन्हें  पहुंचाने  का  काम  यह  काम

 केन्र  और  राज्य  सरकार  का

 इस  बिल  में  काफी  अच्छी  बातें  शामिल  की  गई  सैक्शन  9

 में  इसका  समावेश  करना  आवश्यक  जो  असम  में  बड़े

 पैमाने  में  9  जिले  पूरे  के  पूरे  उनके  हाथ  में  ...(  बांग्लादेशियों

 की  छानबीन  करने  की  आवश्यकता  इस  बिल  के  कारण  धोखा

 हो  सकता  असम  के  जंगलों  में  छा  न  उसके  बारे  में  देखना

 जिला  समिति  में  लोगों  के  प्रतिनिधि  होने  लोक  सभा

 का  सदस्य  उसका  अध्यक्ष  ताकि  उसे  ठीक  से  देख  जन

 प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  होनी  आपने  समय  उसके

 लिए

 चद्र  कुमार  :  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  एंड  अदर  ट्रैडिशनल

 डैवलर्स  2006,  जो  माननीय  सदन  में  रखा  गया  मैं

 उस  चर्चा  में  भाग  लेते  इसका  समर्थन  करता  एक  संयुक्त

 समिति  श्री  किशोर  चन्द्र  देव  की  अध्यक्षता  में  बनी  जिसमें

 बहुत  से  प्रोफेसर  और  दूसरे  विशेषज्ञ  लोगों  ने  अपने  सुझाव
 उन  सब  को  इलैबोरेट  करके  इस  बिल  में  रखा  मैं  एक-दो

 बातें  ट्राइवल  लोगों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हिमाचल  प्रदेश  का

 1/4  एरिया  ट्राइबल  है  जिसमें  भरमौर  और  लाहौल  स्फीति  शामिल

 वहां  दो  किस्म  के  ट्राइबल्स  हैं  -  एक  वे  हैं  जो  वहां  परमानैंटली

 सैटल्ड  हैं  और  दूसरे  किस्म  के  घुमन्तु  जिन  में  गूजर  और
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 चन्द्र

 बकरवाल  आते  वे  सीजन  के  हिसाब  से  माहयग्रेट  करते  रहते

 जब  गर्मी  तो  हाई  एलिवेशन  ऊपर  चले  जाते  वे  अपनी

 जान  हथेली  पर  रख  कर  चलते  गर्मी  की  ऋतु  आएगी  तो  ऊपर

 की  ओर  जाएंगे  और  सर्दी  की  ऋतु  आएगी  तो  वे  हिमालय  पर्वत  के

 हिल्‍स  इलाकों  को  तरफ  ज्यादा  जाते  मैं  बतारा  चाहता  हूं  कि

 एंडरसन  को  जो  सैटलमैंट  हुआ  उसमें  सब  के  राइट्स  रिकॉर्डिड

 जो  लोग  वहां  सदियों  से  ट्राइबल्स  के  रूप  में  रह  रहे  उनको

 हर  किस्म  के  राइट्रस  दिए  जाते  इस  बिल  में  जो  अदर  राइट्स
 डरवैलर्स  के  हैं  और  जो  उसके  नजदीक  रहते  उनको  फॉरैस्ट  में  बहुत
 से  राइट्स  टैडिशनल  डवैलर्स  ट्राइकल  एरिया  के  बीच  में  रहते

 तब  बात  बनती  थे  वहां  न  रह  उसके  पैरीफेरी  में  रहते

 तो  उनको  फॉरैस्ट  के  सारे  राइट्स  दिए  जाते  इस  बिल  की  मंशा

 पूरी  नहीं  होगी  अगर  आप  इसे  ठीक  से  हम्पलीमैंट  नहीं  करेंगे  -  वे

 कौन  से  डक्‍ैलर्स  वह  नोटिफाइड  एरिया  है  या  ट्राइकल  एरिया

 हिमाचल  प्रदेश  में  जो  ट्राइकल  का  एरिया  वहां  नॉन  ट्राइबल  आदमी

 जमीन  नहीं  खरीद  सकता  जबकि  ट्राइबल  का  आदमी  नॉन  ट्राइबल  एरिया

 में  रहने  वाले  अगर  ट्राइबल  की  परिभाषा  में  आते  हैं  और  जैसा

 आपने  कहा  है  कि  कम  से  कम  तीन  जनरेशन  या  20-25  साल  तक

 लगातार  रहने  लेकिन  आज  वहां  बड़ी  ओपनिंग  हो  गईं  लाहौल

 पांगी  और  भरमौर  में  जमीनें  बेनामी  भी  खरीदी  जा  रही

 दूसरों  के  नाम  पर  लोग  जमीनें  खरीदते  वहां  ट्राइबल्स  इलाकों  में

 बड़ी-बडी  सड़कें  बनाने  की  कोशिश  की  जा  रही  मैं  चाहता  हूं
 कि  वहां  के  ट्राइबल  लोगों  को  ही  इसका  हक  दिया  किसी  भी

 बाहर  के  आदमी  को  बेनामी  ट्रांजैक्शन  करते  का  कोई  हक  न  दिया

 इसके  बारे  में  हमें  सोचना  आजकल  हिल  एरियाज  ज्यादा

 एक्सप्लोर  हो  गये  हैं  उनमें  बसने  की  मंशा  हा  गई  सैंक्टयूरी  एरियाज

 को  एक्सप्लोर  जहां  वाइल्ड  लाईफ  है  उसे  एक्सप्लोर  ईको

 टूरिज्म  के  नाम  पर  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  वहां  के  ट्राइबल  बेनामी

 ट्रांजेक्शन  के  कारण  उनकी  रिकस्ट्रक्शन  का  शिकार  हो  जाएं  और  स्वयं

 नौकर  बनकर  सारी  उम्र  इसलिए  इस  बिल  में  इसका  प्रावधान  होना

 अध्यक्ष  जब  1980  में  फॉरेस्ट  कन्जर्वेशन  एक्ट  बना

 4  1982  में  हिमाचल  प्रदेश  में  बन  मंत्री  स्वर्गीय  राजीव

 जो  हमारे  प्रधानमंत्री  उन्हें  इकॉलाजी  और  एमन्वायर्नमेंट  से  बहुत  प्यार

 1980  में  जब  यह  बिल  बना  तब  यहां  पर  एक  क्कांफ्रेंस  हुई  और

 बहुत  से  फॉरेस्ट  मिनिस्टर्स  यहां  उन्होंने  कहा  कि  फॉरैस्ट  में  रोड्स

 को  ओपन  कर  दिया  पानी  की  स्कीर्मों  को  ओपन  कर  दिया

 15  2006  अधिकारों  की  584
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 जाए  और  लोगों  को  जमीनें  दे  दी  उस  वक्‍त  राजीष  गांधी  ने

 कहा  था  कि  1980  के  कन्जर्वेशन  एक्ट  में  प्रोवीजन  किया  गया  है

 कि  भारत  सरकार  की  आज्ञा  के  बिना  किसी  भी  चीज  का  निर्माण

 नहीं  कर  जंगलों  में  बहुत  एन्क्रोचमेंट  हो  रहा  लोगों  को

 जंगल  की  जमोन  का  बहुत  लालय  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं

 कि  अगर  आप  ट्राइबल  लोगों  को  रहने  के  लिए  जमीन  देंगे  भी  तो

 मिनिमम  रखना  आपने  चार  हैक्टेयर  रख  हिली  एरियाज
 में  चार  हैक्टेयर  जमीन  नहीं  मिल  सकती  अगर  हिली  एरियाज  में

 एक  आदमी  को  चार  हैक्टेयर  जमीन  देंगे  तो कम  से  कम  60  कनाल

 जमीन  आपको  देनी  वहां  जंगल  भरे  हुए  हैं  इसलिए  आपको

 पेड  काटकर  जमीन  प्रदान  करनी  इसलिए  मेरा  आग्रह  है  कि

 ट्राइबल  एरिया  जहां  नेशनल  वाइल्ड  लाइफ  के  सेंचुरी  एरियाज  और

 नेशनल  पार्क्स  वहां  कई  पशु-पक्षी  की  ऐसी  दुर्लभ  प्रजातियां  हैं  जो

 एक्स्टिक्ट  होने  जा  रहे

 ]

 अध्यक्ष  महोदव  :  समय  समाप्त  हो  गया  आपने  निर्धारित

 समय  से  अधिक  समय  ले  लिया

 चनद्र  कुमार  :  हिमाचल  प्रदेश  में  कई  पशु-पक्षियों  के

 हैबीटेट्स  खत्म  होने  जा  रहे  हैं  और  हम  वहां  कमीशन  में  यह  बात

 प्रस्तुत  करने  जा  रहे  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इसमें  प्रोवीजन

 होना  चाहिए  कि  जमीन  नहीं  है  तो  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को

 बफर  जोन  में  रखा  जाए  और  कोर  जोन्स  उन्हें  अवाइड  किया

 अध्यक्ष  महझोदव  :  मैं  आपके  विचारों  को  कदर  करता  हूं  लेकित

 मुझे  खेद  है  कि  आपको  अपनी  बात  समाप्त  करनी

 चनद्र  कुमार  :  अध्यक्ष  अंत  में  मैं  टिम्बर  राइटस  के

 बारे  में  बताना  चाहता  पांच  रुपए  का  स्टैंडिंग  ट्री  वहां  के  लोगों

 को  राइट्स  में  दिया  जाता  हैं  ऑनरेबल  हाई  कोर्ट  ने  ठसे  बैन  कर  दिया

 उनका  कहना  है  कि  इस  तरंह  से  टिम्बर  राइट  देंगे  तो  फॉरैस्ट

 मैं  पेडों  की  समस्या  हो  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि

 जो  अमेंडमेंट  आप  करेंगे  वह  कोर्ट  में  चैलेंज  नहीं  होना  अगर
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 यह  कोर्ट  में  चैलेंज  होगा  तो  वहां  के  लोगों  के  राइट्स  के  ऊपर  एन्क्रोचमेंट
 आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  इसके  लिए'मैं  आपका  धन्यवाद

 करता
 |

 श्री  किन्जरपु  येरननायडु  :  अध्यक्ष  संयुक्त
 समिति  द्वारा  यथा  प्रतिवेदित  अनुसूचित  जन-जाति  और  अन्य  परंपरागत

 बन  निवासी  वन  अधिकारों  की  मान्यता  2006  का  समर्थन

 करता

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के समय  से  ही  अनुसूचित  जन-जातियों

 तथा  अन्य  पारंपरिक  वन  वासियों  के  एक  बड़े  वर्ग  के  साथ  अन्याय

 होता  आया  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यावरण  समूहों  ने  संयुक्त  संसदीय  समिति

 के  प्रतिवेदन  का  स्वागत  किया  श्री  किशोर  चन्द्र  देव  की  सभापतित्व

 बाली  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  अद्भूत  सुझाव  दिए  हैं  तथा  बहुत  से

 सुझावों  को  उस  विधेयक  में  शामिल  भी  किया  गया  यही  कारण

 है  कि  मैं  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  श्री  किशोर

 की  सराहना  करता

 आजादी  के  समय  से  ही  लोग  उपेक्षित  इस  अधिनियम  के

 द्वारा  अब  हम  जन-जातीय  लोगों  तथा  पारंपरिक  रूप  से  वनो  में  रहने

 वाले  लोगों  को  विधिक  दर्जा  दे  रहे  आजादी  के  सुधारों  के

 वैश्वीकरण  के  हमने  धन  अर्जित  किया  इसमें  कोई  संदेह

 नही  हर  वर्ष  हमारा  सकल  घरेलु  उत्पाद  बढ़  रहा  हैं  लेकिन  यह

 धन  निर्धनतम  लोगों  तक  भी  पहुंचना

 आज  यदि  आप  जन-जातीय  क्षेत्रों  में  जाएं  और  तो  आज

 पायेंगे  कि  वहां  अभी  भी  बिजलो  और  यहां  तक

 की  न्यूनतम  मूलभूत  सुविधाएं  भी  नहीं  इस  अधिनियमन  के  माध्यम

 से  हम  विलेज  असेम्बली  में  ग्राम  सभा  पर  विशेष  ध्यान  देना  चाहते

 1996  में  उन्होंने  पंचायत  विस्तार  अधिनियम  पारित  किया

 लेकिन  हमें  मुख्य  रूप  से  ग्राम  सभा  पर  जोर  देना

 वे  जो  कुछ  करना  चाहते  इसके  लिए  उन्हें  ग्राम  सभा  से  अनुमति

 लेनी  इसीलिए  हमें  इसे  अनिवार्य  बनाना

 इस  अधिनियम  के  पारित  होने  के  बाद  शीघ्र  क्रियान्वयन  के  लिए

 इसे  नौंवी  अनुसूची  में  भी  सम्मिलित  कर  दिया  जाना

 कोई  न्यॉथोलय  में  जाएगा  और  मुकदमेबाजी  शुरू  हो  सकती

 मेरा  यह  भी  एक  सुझाव
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 यद्यपि  वर्तमान  विधेयक  वन  संबंधी  संयुक्त  राष्ट्र  पारंपरिक  जैविक

 विविधता  मंच  की  प्रतिबद्धताओं  और  सिद्धांतों  के  अनुरूप
 इस  विधेयक  में  भी  हमने  संयुक्त  राष्ट्रके  सभी  दिशानिर्देशों  का  संकलन

 किया  हैं

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता

 श्री  सीताराम  सिंह  :  माननीय  अधक्ष  मैं  इस

 बिल  का  समर्थन  करता  काफी  लंबे  समय  के  बाद  इस  देश  के

 मूलवासियों  के  लिए  यह  बिल  लाया  गया  यही  ट्राइब्स
 और  जंगलवासी  इस  देश  के  मूल  वासी  वर्षों  तक  इनके  लिए

 कोई  नई  नई  सुविधा  देने  के  लिए  कोई  कानून  नहीं  बनाया  गयां

 सरकार  काफी  सोच-समझकर  इस  विधेयक  को  लाई  इसलिए
 मैं  इसका/समर्थन  करते  हुए  दो-तीन  मुख्य  सुझाव  इस  संबंध  में  देना

 चाहता

 पहली  बात  यह  है  कि  जो  लोग  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  हैं  या  जो  लोग

 वर्नो  में  बसते  चाहे  वे  दूसरी  जाति  से  आते  यह  बहुत  आवश्यक

 है  कि  दोनों  को  बनवासी  का  दर्जा  मिलना  चाहिए  और  कानून
 से  दोनों  को  लाभ  पहुंचना  क्‍योंकि  कई  पुश्तों  से  जो  लोग

 जंगलों  में  रह  रहे  जो  लोग  उस  संस्कृति  में  पल  रहे  जी  रहे

 ऐसे  लोगों  को  ये  अधिकार  मिलने

 दूसरी  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  कानून  के  माध्यम  से

 सरकार  इन  लोगों  को  जो  अधिकार  दे  रही  उसमें  इन  लोगों  ने

 पहले  से  पूरे  देश  के  पैमाने  पर  करीब  17  हजार  जंगल  सुरक्षा  समितियों

 का  निर्माण  किया  हुआ  इस  बिल  के  माध्यम  से  सुरक्षा  समितियों

 को  वह  अधिकार  रहना  क्योंकि  जो  लोग  यह  कहते  हैं  कि

 जंगल  में  रहने  वाले  ही  जंगलों  को  बर्बाद  करते  यह  बात  सही

 नहीं  जो  जंगल  के  कासी  वही  जंगल  की  सही  रक्षा  करते

 यह  अलग  बात  है  कि  वे  उसी  जंगल  की  लकडियों  से  अपना  जीवनयापन

 करते  हैं  या  फिर  कुछ  ऐसी  चीजें  जिनसे  जंगल  बर्बाद  नहीं  होता

 जो  समाप्त  होने  वाली  वस्तुएं  वे  उनका  उपयोग  करते  हैं  और

 अपना  जीवन  बसर  करते  मैं  समझता  हूं  कि  उन्हें  इसका  अधिकार

 रहना

 तौसरों  बात  में  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  जमीन  ये  उन  जंगलों

 में  जोतते  उन  जमीनों  पर  इन्हें  जो  टाइटल  मिलना  कानून
 के  द्वारा  उन्हें  ये  टाइटल  नहीं  मिला  हमारा  सुझाव  है  कि  सरकार
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 सीताराम

 के  कानून  के  द्वारा  उन्हें  ये  टाइटल  मिलना  चाहिए  और  उन  जमीनों

 पर  उनका  अधिकार  होना

 चौथी  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  लोग  जंगलों  में  बसे

 उनके  लिए  बुनियादी  सुविधाएं  बिल्कुल  नहीं  सरकार  को  उनके

 लिए  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  पहल  करते  हुए  वहां  सड़कें  बनानी

 पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  होनी  नई  टैब्नोलोजी  के

 युग  में  उनके  पास  टेलीफोन  की  सुविधा  नहीं  इसलिए  उन्हें  टेलीफोन

 की  सुविधा  भी  मिलनी  उनकी  शिक्षा  के  स्तर  को  बेहतर  बनाने

 के  लिए  जंगलों  में  विद्यालय  खोले  जाने  ताकि  उनकी  शिक्षा

 का  स्तर  बढ़े  और  वे  बेहतर  काम  कर

 मैं  एक  बात  साफ  तौर  पर  कहना  चाहता  हूं  कि  थन

 में  रहने  कले  वनवासी  जिन  अधिकारों  का  उपयोग  आज  तक  करते

 रहे  हैं  और  जिन्हें  सरकार  ने  मान्यता  नहीं  दी  उसके  लिए  सरकार

 प्रयास  कर  रही  है  कि  ठसे  कानून  बनाकर  मान्यता  प्रदान  लेकिन

 इस  पर  एक  बार  और  सोचना  जो  वनवासियों  का  अधिकार

 उस  अधिकार  में  वन  के अधिकारी  और  कर्मचारी  अनावश्यक  इंटरफियर

 करते  मैं  इस  सरकार  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  पंचायती

 राज  व्यवस्था  के  बारे  में  इसमें  सोचा  गया  मैं  सुझाव  देना  चाहता

 हूं  कि  जब  वहां  पंचायती  राज  व्यवस्था  लागू  की  तो  उस  पंचायती

 राज  व्यवस्था  के  माध्यम  से  अधिक  से  अधिक  अधिकार  उन्हें  दिये

 ताकि  वे  लोग  बेहतर  ढंग  से  काम  कर

 इसके  के  साथ  मैं  अपना  वक्तव्य  समाप्त  करता

 «आओ  करायण  चन्द्र  वरकटकी  <  मैं  इस  विधेयक  का

 स्वागत  करता  देर  आए  दुरूस्त  यदि  यह  विधेयक  पहले  आ

 गया  होता  तो  बंगलादेश  से  आने  वाले  घुसपैठियों  द्वारा  असम  के  कई

 यन  क्षेत्र  है  अतिक्रमण  से  बच  गए  यह  स्वागत  योग्य  कदम  है

 कि  वन-क्षेत्र  के  गांवों  में  जन-जतियों  को  आवास  दिए  मैं

 यह  भी  महसूस  करता  हूं  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  4  हेक्टेयर  का  जोत

 आर्थिक  जोत  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 पारंपरिक  वन  निवासियों  के  संबंध  में  मुझे  कुछ  आशंका  है  यद्यपि

 तीन  पीढ़ियों  की  शर्त  रखी  गई

 असम  के  काजीरंगा  ओरंगा  और  मानस  जैसे

 बलिखित  भाषण  सभा  पटल  पर  रखा
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 राष्ट्रीय  पा्कों  तथा  वन-भूमि  का  काफी  अतिक्रमण  हुआ  ये

 अतिक़रमणकारी  बंगलादेशी  घुसपैठिये  के  अतिरिक्त  और  कोई  नहीं

 यह  आरोप  लगाया  जाता  है  कि  घुसपैठियों  ने  गुप्त  रूप  से  नागरिकता

 तथा  प्राप्त  कर  ली

 इस  संदर्भ  में  मेरा  सुझाव  है  कि  झूठी  गवाही  देने  वालों  के  विरुद्ध

 सख्त  दडात्मक  कार्यवाही  की  1000  रुपये  का  जुर्माना  बहुत  ही

 कम

 इसी  दौरान  अनेक  वन  भूमि  पर  लोग  अवैध  रूप  से  बस  गए

 ऐसी  वन-भूमि  जहां  पहले  से  ही  लोग  बस  गए  है  के  इस

 विधेयक  में  किस  तरह  की  कार्रवाई  का  प्रावधान  इस  मुद्दे  को

 भ्री  इस  विधेयक  में  सम्मिलित  किया  जाना  तथा  अवैध  रूप

 से  बसे  हुए  लोगो  से  भूमि  वापस  लेने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने

 श्री  सर्वानन्द  सोनोकाल  :  इस  विशेष  विधेयक

 के  संबंध  में  मुझे  तीन  बाते  कहनी

 पहली  तथा  सबसे  महत्वपूर्ण  आशंका  है  कि  इस  विधेयक  जिसे

 2005  में  अनुसूचित  जनजाति  वन  अधिकारों  की  मान्यता  विधेयक  के

 नाम  से  लाया  गया  का  नाम  संयुक्‍त  संसदीय  समिति  की  रिपोर्ट

 के  बाद  बदल  दिया  गया  था  और  अन्य  पारंपरिक  वन  निवासियों  को

 भी  इसमें  सम्मिलित  करने  पर  विचार  किया  गया

 जैसा  कि  आप  जानते  मैं  भारत  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के

 राज्यों  की  वर्तमान  जनसंख्या  की  स्थिति  क॑  बारे  में  बोल  रहा  हूं
 सीमा  पार  से  बड़ी  संख्या  में  लोगो  का  आना  जाना  यहां  तक

 की  भारत  सरकार  भी  अपने  गहन  आकलन  के  यह  समझ  गई

 है  कि  अधिकांश  वन  क्षेत्र  के  गांवों  में  संदिग्ध  अवैध  आप्रवासी  रह

 रहे

 भारत  सरकार  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  राज्य  सरकारें  भी  उन  अवैध

 आप्रवासियों  की  पहचान  करने  के  लिए  कदम  उठ  रही  प्रश्न  यह

 है  कि  एक  बार  यदि  यह  विशेष  कानून  पारित  हो  जाता  है  तो  में

 समझता  हूं  कि  यह  उन  अवैध  आप्रवासियों  के  लिए  संरक्षण  का  काम

 करेगा  और  मै  समझता  हूं  कि  उन्हें  एक  संवैधानिक  सुरक्षा  प्राप्त  हो

 यह  आशंका  दूर  की  जानी  अन्य  विशेषरूप

 से  तीन  पीढ़ियों  की  बात  करते  रहे  हैं  और  प्रत्येक  पीढ़ी  25  वर्ष  की

 और  इस  बारे  में  स्पष्ट  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है  तथा  इसके
 बारे  में  पूरी  तरह  जानकारी  भी  नहीं  दी  गई  यही  कारण  है  कि
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 उस  विशेष  मुद्दे  पर  विशेषरूप  से  प्रकाश  डाला  जाना  चाहिए  जिससे

 कि  अवैध  आप्रवासियों  को  इस  विधेयक  द्वारा  संसरण  न  मिल

 यह  पहला  मुद्दा

 दूसरी  बात  है  कि  आदिवासियों  की  वन-गांवों  में  रहने  की  एक

 ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  है  और  उनकी  आजीविका  भी  वन  पर  आश्रित

 हम  उस  क्षेत्र  में  उन  लोगों  को  संरक्षण  देने  के  विरोध  में  नहीं  है  जो

 तीन  पीढ़ियों  से  वहां  रह  रहे  लेकिन  प्रमाणपत्र  जारी  करने

 के  समय  प्राधिकारीਂ  का  नाम  स्पष्टरूप  से  बताया  जाना

 यदि  यह  सक्षम  प्राधिकारी  आज  के  वास्तविक  भारतीय  नागरिकों  को

 संगत  दस्तावेज  जारी  करने  के  लिए  पर्याप्त  रूप  से  सक्षम  नहीं  होतो

 कल  अन्य  लोग  भी  इसका  फायदा

 श्री  हंसराज  अहौर  :  मैं  आपको  धन्यवाद

 देता  जनजातीय  और  अन्य  परंपसगत  रूप  से  वर्नों  में  रहने  वाले

 निवासियों  को  वन  भूमि  पर  उनके  अधिकार  को  स्वीकृत  करने  वाला

 जो  बिल  यह  सरकार  लेकर  आई  मैं  निश्चित  रूप  से  इसका  स्वागत

 करता  हूं  और  वनवासियों  को  मालकियत  देने  का  जो  अधिकार

 इसमें  दिया  गया  यह  एतिहासिक  निर्णय  सरकार  ने  लिया  हैं  मैं  आपके

 माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  वनवासियों  को  दबाव  में  जीने

 की  जो  परंपरागत  प्रथा  बनी  मालिक  होते  हुए  भी  इनके  साथ  अपराधी

 की  तरह  जो  बर्ताव  वन  अधिकारी  करते  उससे  इन  बनवासियों  को

 निश्चित  ही  मुक्ति  मिली  मैं  इतना  ही  कहूंगा  कि  वन  भाग  में  रहने

 वाले  सभी  जो  खेती  करते  जो  गैर  आदिवासी

 मेहतत  करके  अपना  परिवार  चलाते  उन  लोगों  को  खेती  के

 साथ  जो  उनको  मलकियत  दी  गई  उनकी  खेती  के  विकास  हेतु

 यहां  पर  सिंचाई  परियोजनाएं  बड़े  पैमाने  पर  लाने  की  जरूरत  परंपरागत

 ढंग  से  खेती  करना  या  नैसर्गिक  आधार  पर  खेती  करना  फायदे  का

 व्यवसाय  नहीं  रहा  सिंचाई  की  परियोजनाओं  को  पूरी  करने  का

 भी  इसमें  प्रावधान  होना
 ः

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  जिन  वनवासियों  पर  न्यायालयों  में

 जो  मामले  चल  रहे  उन  मामलों  को  तुरंत  खारिज  किया  पिछले

 भांच  वर्षों  में  वन  अधिकारियों  ने  अनेक  बनवासियों  और  बन  क्षेत्र  में

 रहने  वाले  भाइयों  की  जिस  भूमि  को  अपने  कब्जे  में  उसे  तुरंत

 लौटाए  जाने  के  बारे  में  भी  इसमें  लिखा  स्कूल

 तथा  अन्य  बातों  का  यहां  प्रावधान  किया  गया  कुछ  जगह  ऐसी

 हैं  जहां  सिंचाई  की  नहरें  जाने  के  लिए  भी  लिखा  इस  बारे  में

 24  1928  अधिकारों  की  .  590
 2006

 भी  आप  गौर  से  यह  बात  समझें  कि  जब  तक  हम  सिंचाई  की  व्यवस्था

 नहीं  करेंगे  तब  तक  खेती  में  बहुत  ज्यादा  उत्पादन  नहीं  वन

 क्षेत्रों  में  हमारे  किसानों  के  बनवासोी  बेरोजगार  नौजवान  लड़कों  के

 लिए  वन  उपज  का  स्टोरेज  तथा  बिक्री  करने  का

 भी  अधिकार  उनको  दिया  जाए  ताकि  थे  अपना  आर्थिक  सुधार  कर

 अध्यक्ष  हमारे  विदर्भ  में  विशेषकर  झुडपी  नाम  का  एक

 भूमि  क्षेत्र  है  जिसके  बारे  में  बहुत  कहा  जाता  हैं  हालांकि  यह  जंगल

 नहीं  है  लेकिन  इसे  वन्य  भूमि  में  लिखा  हुआ  बताया  गया  हैं  इस  कारण

 इस  भूमि  पर  वन्य  जोवन  1980  लागू  होता  मेरा  निवेदन

 है  कि  इस  भूमि  को  गायों  के  लिये  चरागाह  या  अन्य  भूमि  मानकर

 इस  एक्ट  से  मुक्त  किया

 *भ्री  बापू  हरी  चौरे  :  अनुसूचित  जनजाति  वन

 अधिकारों  की  मान्यता  विधेयक  .2005  का  समर्थन  करने  के  लिए  मैं

 खड़ा  हुआ  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  सदियों  से  आदिवासियों  के

 ऊपर  हुए  अन्याय  को  मिटाने  के  लिए  हुआ  इसलिए  यह  विधेयक

 बहुत  महत्वपूर्ण  मैं  यूपीए  चेयरपर्सन  महोदया  सोनिया  गांधी  और  माननीय

 प्रधानमंत्री  मनमोहन  सिंह  व  अनुसूचित  जनजाति  के  मंत्री  श्री  किंडिया

 इनका  मैं  दिल  से  आभार  मानता  हूं कि  जिन्होंने  लाखों  गरीब  आदिवासियों

 की  दुआ  लेने  का  काम  किया  ये  लोग  सदियों  से  जंगल  में  रह

 रहे  मगर  शासन  की  तरफ  से  उनको  सार्वजनिक  विकास  से  दूर
 रखा  गया  जंगलों  में  रहने  वाले  आदिवासियों  के  निवास  को  मान्यता

 नहीं  इसलिए  वो  विकास  से  दूर  थे  जैसे  शिक्षा  सड्कें

 इनके  ऊपर  सरकार  खार्चा  नहीं  करती  मगर  अब  इस  विधेयक

 के  माध्यम  से  इनको  ये  सुविधायें  मिल  सकती  इसलिए  इस

 विधेयक  का  महत्व  अधिक  ये  जो  हैं  अंग्रेजों  के  जमाने  में

 विकास  परियोजना  द्वारा  विस्थापना  के  कारण  पुनर्वास  द्वारा  वनों  भूमि
 पर  बसाये  गये  हैं  मगर  उनकी  तरफ  किसी  ने  अभी  तक  कोई  ध्यान

 नहीं  ये  बिल  बहुत  पहले  आ  जाना  चाहिए  बन  क्षेत्र  में

 जो  आदिवासी  या  बगैर  आदिवासी  खेती  उपज  के  लिए  जंगल  को  उपभोग

 में  ला  रहे  हैं  उनको  उस  वन  भूमि  से  वंचित  किया  गया  हैं  मगर  इस

 विधेयक  से  उनको  ये  अधिकार  प्राप्त  किया  मगर  इसमें  नेशनल

 ट्राईबल  पॉलिसी  के  मुताबिक  1972  से  25  1980  के  बीच

 जिन्होंने  बन  भूमि  को  उपभोग  में  लाया  है  उसी  को  इसका  अधिकार

 दिया  गया  1972  से  पहले  जो  लोग  खेती  उपज  का  इस्तेमाल  करते

 थे  वे  लोग  इस  पीरियड  में  न  आने  के  कारण  खेती  के  अधिकार

 से  वंचित  रह  सकते  ऐसे  जो  लोग  हैं  उनको  चुनने  के  लिए  ग्राम

 भाषण  सभा  पटल  पर  रखा
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 बापू  हरी

 सभा  को  अधिकार  दिये  गये  हैं  और  ग्राम  सभा  में  जिनका  नाम  नहीं

 आया  उनको  जिला  कमेटी  में  अपील  करने  का  अधिकार  दिया  हैं

 सब  लोगों  को  न्याय  दिलाने  के  लिए  पारदर्शिता  रखी  किसी  के

 भी  ऊपर  अन्याय  न  हो  इसका  मैं  निवेदन  करता  हूं  और  रेवेन्यू  डिपार्टमेंट

 के  रिकार्ड  में  उनका  अधिकार  प्रदान  करने  की  मैं  मांग  करता

 जनजाति  के  अलावा  बड़ी  संख्या  में  अन्य  लोग  भी

 पीढ़ी-दर-पीढ़ी  पारम्परिक  रूप  से  वन  अथवा  वन  भूमि  के  नजदीक

 रहते  उनको  भी  ये  अधिकार  प्रदान  करने  कौ  मैं  मांग  करता

 भारतीय  घटना  के  मुताबिक  आदिवासियों  का  विकास  करने  के  लिए

 आदिवासी  उपयोजना  स्थापित  की  है  और  उसके  माध्यम  से  बहुल  आदिवासी

 क्षेत्र  के ऊपर  खर्च  करने  के  लिए  निधि  केन्द्र  से  दिया  जता  हैं  उसके

 लिए  हर  तहसील  में  ट्राइबल  सब  प्लेन  के  गांवों  की  सूची  बनायी

 उनको  ही  का  लाभ  मिलता  है  तो  मेरी  मांग  है  कि  इस

 विधेयक  के  अंतर्गत  जो  गांव  आयेंगे  उनको  भी  इस  सूची  में  समाविष्ट

 किया  जाये  ताकि  उनको  इस  विधेयक  का  ल्गभ  मिल

 मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  इसके  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता

 *श्री  वीरेन्द्र  कुमार  :  कई  पीढ़ियों  से  वनों  में

 रहने  वाले  आदिवासियों  को  अधिकार  देने  का  जो  बिल  लाया  गया

 है  हम  इसका  स्वागत  करते  किंतु  इसमें  कुछ  बातों  को  ध्यान  देने

 की  आवश्यकता  हैं  की  सिफारिशों  को  लागू  करना

 में  सागर  संसदीय  क्षेत्र  से  आता  हूं  जहां  नोरादेही  अध्यारण्य  में

 दमोह  एवं  नरसिंहपुर  जिले  के  कई  गांवों  के  लोग  इसलिए  भयभीत

 हैं  कि  उन्हें  गांव  खाली  करके  जाना  रमपुरा

 के  नागरिक  बहुत  ही  चिंतित  मैं  पिछले  दिनों  मोहली  आंकीखेडा

 गांव  गया  जहां  के  लोगों  ने  बड़ी  ही  दयनीय  व्यथा  व्यक्त  करते

 हुए  कहा  कि  हम  वर्षों  से  कई  पीढ़ियों  से  यहां  रह  रहे  हमें  सब

 कुछ  छोड़कर  जाना  सेंचुरी  क्षेत्र  के  गांवो  के  व्यवस्थापन

 की  प्रक्रिया  पूरी  होने  के  बाद  ही  उनको  वहां  से  हटाया  सेंचुरी

 के  गांवों  में  सांसद  निधि  से  पैसा  देने  पर  भी  वन  विभाग  के  अधिकारी

 कार्य  नहीं  करने  लोग  10-10  किलोमीटर  नारकीय  जीवन  जी  रहे

 वीसई  भरई  गांव  में  तो  पांचवीं  शिक्षित  युवक  डाक्टरी  कर

 आसपास  के  झील  झ्लिंगोड़ा  बंधा  सिमरिया  समेत  दर्जनों  गांव  के

 लोग  उसी  पर  निर्भर
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 अतः  ऐसे  गांवों  में  चिकित्सा  स्वास्थ्य  सुविधायें

 एवं  मार्गों  का  विकास  करने  की  पहल  प्राथमिकता  के  आधार  पर  होनी

 *ञ्री  रामदास  आठवले  :  वन  अधिकारों  की

 मान्यता  2006  का  मेरी  पार्टी  रिपब्लिकन  पार्टी  ऑफ  इंडिया

 की  ओर  से  सपोर्ट  करता

 इस  बिल  में  अनुसूचित  जनजातियों  को  उनका  अधिकार  मिल  रहा

 सदियों  से  जनजातियां  ऐसे  कानून  की  मांग  कर  रहे

 सरकार  ने  अच्छा  निर्णय  लिया  इस  कानून  में  जनजातियों  के  साथ

 जनजाति  का  भी  उल्लेख  होना  जरूरी  फोरेस्ट  में  रहने  वालों  को

 इस  कानून  का  फायदा  अच्छी  बात

 इस  कानून  से  जनजातियों  को  आर्थिक  उन्नति  करने  का  मौका

 जंगल  में  जहां  खेती  के  लायक  भूमि  होगी  उसको  जनबातियों

 को  ब्ंटना  जंगल  की  सम्पत्ति  का  उपयोग  जनजातियों  को  होना

 फारेस्ट  कंसवेंजन  एक्ट  1989  में  भी  अच्छा  परिवर्तन हो  रहा
 उससे  विकास  कार्यो  को  पूरा  करने  का  मौका

 माननीय  किडिया  जी  के  जीवन  में  आज  का  दिन  बहुत  ही  महत्वपूर्ण

 ऐसा  बिल  पास  करने  का  मौका

 जहां  मंगल  होता  उसे  जंगल  कहते

 जहां  दंगल  होनी  नहीं  उसे  भी  दंगल  कहते

 बड़े  पहाड़ों  पर  रहने  वाले  लोगों  को  नीचे  लाकर  उनका  पुनर्वास
 करना

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  बहुत-बहुत  मैं  सभा  के  सभी

 पक्षों  का  अभिवादन  करता  इस  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  बहुत  ही

 सकरात्मक  चर्चा  हुई  जिसमें  उप  माननीय  सदस्यों  ने  भाग

 अब  मंत्री  महोदय

 श्री  गढ़वी  :  अध्यक्ष  मेरा
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 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  आज

 रामकृष्ण  कुसमरिया
 मिनट  बोलने  हम

 :  अध्यक्ष  मुझे  एक

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  स्पीच  ले  कर  वह  डिबेट
 में  आ

 रामकृष्ण  कुसमरिया  :  अध्यक्ष  आपने

 मुझे  बोलने  का  मौका  अनुसूचित  जनजाति  और  अन्य
 वन  वन  अधिकारों  की  विधेयक  खण्ड  पर  अपने  विचार
 व्यक्त  करता

 अंग्रेजों  के  जमाने  के  कानून  और  उसी  तर्ज  पर  आज
 भी  वनवासियों  के  साथ  हो  रहे  व्यवहार  में  परिवर्तन  आये  एवं  अनुसूचित
 जनजातीय  समाज  की  स्वतंत्रता  की  झलक  देख  उसका  आनंद
 ले  अपना  विकास  कर  इस  बात  का  ध्यान  रखते  हुए  उन

 पिछड़े  आदिवासियों  एवं  बनवासियों  को  उनका  अधिकार  दिलाने
 की  दिशा  में  यह  संशोधन  विधेयक  कार्य  कर  ऐसा  विश्वास

 विधेयक  में  ग्राम  सभा  को  अधिकार  देकर  वास्तविकता

 के  आधार  पर  निर्णय  होगा  एवं  सही  लोगों  को  अधिकार  प्राप्त  हो

 किंतु  मैं  आपका  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता

 हूं  कि  इन  कानूनों  के कारण  -  वन्य  जीव  अधिनियम  1972

 और  वन  अधिनियम  1980  एवं  जैब  विविधता  अधिनियम

 2002,  के  परिपेक्ष्य  में  अधिकारियों  का  आतंक  एवं  गरीबों  पर  अत्याचार

 आज  भी  कायम
 ह

 बुंदेलखंड  के  खजुराहो  संसदीय  दमोह  संसदीय  क्षेत्र  एवं  सागर

 संसदीय  क्षेत्र  में  स्थित  पन्‍ना  नेशनल  नौरादेही  अभ्यारण्य  आतंक

 के  पर्याय  बने  पन्‍ना  नेशनल  पार्क  में  पलकुआं  खरयानी  द्ोेढ़न  आदि

 10  ग्राम  जहां  आदिवासी  रहते  हैं  उनकी  जमीनें  हड़प  लो  गयी  पशुपालन

 बंद  हो  गए  सांसद  निधि  से  भी  विकास  के  कार्य  बंद  फसलें

 नष्ट  कर  दी  जाती

 आवागमन  की  सुविधा  बदतर  सड़कों  का  निर्माण  बंद  शादी

 विवाह  में  बरातों  में  रोकथाम  की  जाती  बसों  की  सुविधा  बंद

 न  तो  उन्हें  अन्यत्र  बसाया  ज्ञा..रहा  न  मुआवजा  दिया  जा  रहा  है
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 और  न  ही  उन्हें  वहां  बसने  दिया  जा  रहा  वहां  के  बच्चे  तरसते

 हैं  जबकि  दूसरी  तरफ  नेशनल  पार्क  के  अधिकारी  अपने  अधिकारों  का

 दुरूपयोग  कर  लोगों  को  आंतकित  करते

 अवैधानिक  हीरा  खनन  किए  जा  रहे  हैं  तथा  कोमती  लकड़ी  काट

 कर  उसकी  चोरी  करा  रहे  जंगल  जानवरों  का  शिकार  भी  कर

 रहे  जंगल  जानवरों  का  शिकार  भी  कर  रहे  आम  आदमी
 का  गरीब  आदिवासी  का  प्रवेश  भी  निषेध

 वन  विभाग  एवं  राजस्व  विभाग  अभी  विवाद
 वन  विभाग  द्वारा  वन  1980  का  आदेश  देकर  हर  वर्ष  एक

 किलोमीटर  से  ज्यादा  की  हद  बढ़ाकर  संकेतक  लगाये  जा  रहे  हैं  जिससे

 कई  गांव  उजाड़  हो  रहे

 हर  वर्ष  वन  विभाग  की  सीमा  बढ़  जाती  है  इसे  रोका  क्षेत्रों

 का  निर्धारण  सही  किया  साथ  ही  आदिवासियों  को  बैंक  ऋण

 आदि  की  सुविधा  प्राप्त  हो  सके  ताकि  उनका  भी  विकास  हो  सके

 तथा  मुख्य  धारा  में  इस  बिल  का  समर्थन  करता

 हूं  तथा  उठाये  गए  सवालों  का  समाधान  चाहता

 श्री  किन्डिया  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  सर्वप्रथम

 अनेक  माननीय  सांसदों  को  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग

 लिया  तथा  अपने  बहुमूल्य  विचार  और  टिप्पणियां

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हूं  तथा  इस  चर्चा  के

 बाद  बनी  व्यापक  सहमति  के  लिए  उन्हें  एक  बार  फिर  धन्यवाद  देता

 हूं  जो  इस  अच्छी  सोच  पर  खुश  होने  के  लिए  हमारे  पास  आए  हैं

 मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  पहली  बार  हुआ  है  जब  वन  क्षेत्र

 में  रहने  वाले  जनजातियों  और  अन्य  समुदायों  के  प्रश्न  पर  इस  प्रकार

 की  शानदार  चर्चा  आज  चर्चा  से  एक  बात  साफ  हो  गई  है  कि

 यह  एक  आम  सोच  है  कि  वन  में  रहने  वाले  जनजातियों  और  अन्य

 समुदायों  पर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  इस  मुद्दे  को  यहां

 जोरदार  तरीके  से  रखा  गया

 जैसा  कि  हम  सभी  जानते  है  कि  एक  मात्र  कारक  जिसका  बहु
 आयामी  प्रभाव  जिससे  संप्रग  सरकार  यह  विधेयक  लाने  के  लिए

 प्रेरित  हुई  वह  वन  क्षेत्र  में  रहने  वाले  समुदायों  विशेषकर  जन-जातीय॑

 की  दयनीय  स्थिति  को  महसूस  करना

 एक  माननीय  सदस्य  ने  बन  क्षेत्र  में  रहने  वाली  जनजातियों  के
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 करे  में  एक  प्रश्न  उठाया  कि  उनकी  किसी  भी  प्रकार  की  मूलभूत

 न्यूनतम  सेवाओं  तक  भी  पहुंच  नहीं  यह  भी  सही  है  कि  बहुत

 से  वनकासी  जिनको  भूमि  संबंधी  अधिकार  से  कई  पीढ़ियों

 अनंतकाल  से  ही  वंचित  रख  गया  है  और  उन्हें  उनके  अधिकार

 औपचारिक  रूप  से  नहीं  दिए  गए  हैं  जिसके  परिणाम-स्वरूप  उन्हें

 अतिक्रमणकारी  समझा  गया  तक्ष  उन्हे  कहर  खदेड़  दिया  वे  पीड़ित

 लोग

 यन  में  रहने  वाले  जन-जातीय  लोग  भयाक़ांत  रहते  व ेअनिश्चितता

 की  स्थिति  में  रहते  हैं  कि कभी  उन्हें  निकास  दिया  वे  मनोवैज्ञानिक

 तथा  शारीरिक  दोनो  रूप  से  अलग  प्रकृति  के  वे  निराशा  कौ  स्थिति

 में  होते

 वे  निराश  रहते  उनके  लिए  कोई  कल्याणकारी  योजना

 नहीं  कोई  भी  उचित  दर  की  दुकान  नहीं  कुछ  भी  महीं

 मुझे  खुशी  है  कि  इस  सभा  में  पंडित  जवाहर  लाल  ने  इस  की

 चर्चा  हुई  जो  1950  के  प्रारंभ  में  जन-जाति  नीति  के  सूत्रधार  1945

 में  भी  जब  शिलांग  मे  आए  थे  -  और  मैं  उनसे  मिला  था  तब

 उन्होने  जनआतिय  लोगो  को  देश  की  मुख्य  धारा  मे  लाने  के  बारे  में

 जोरदार  ढंग  से  कहा  वे  ट्राइबल  पंचशील  के  लेखक  यह

 बहुत  समीचीन  है  कि  उन्होंने  इसका  उल्लेख  यदि  आप  इसे

 पढ़े  तो  आपको  आश्चर्य  होगा  कि  पंचशील  में  एक  बात  भूमि  और

 बन  में  जनखतियों  के  अधिकारों  की  मान्यता  देने  के  करे  में  उन्होंने

 अपनी  इच्छाएं  व्यक्त  की  आज  हम  जन-जातिकयों  की  आजीविका

 की  कत  की  आपको  खुशी  होती  है  कि  कुछ  किया  जा  रहा  भारत

 के  करे  में  स्पष्ट  स्पष्ट  विचार  रखने  कले  वे  पहले  भारतीय

 थे  जैसा  कि  होना

 आज  यह  बात  माननीय  सदस्यों  के  भाषणों  में  प्रतिबिंबित

 हुई

 उस  समय  उन्होंने  कह्म  था कि  जन-जातीय  लोगों  को  अपनी  बुद्धि
 और  गति  से  विकास  करना  यह  महत्वपूर्ण  कत  इसके

 साथ  ही  मुझे  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  का  भाषण  याद  आ  रहा  है

 और  आना  भी  क्हिए-जब  हम  जन-जातीय  लोगों  और  वने  के  संबंधों

 की  चर्चा  करते  वनों  को  काटने  वाले  जनजातियों  के  बारे  में  कुछ

 आशंकाएं  व्यक्ति  की  गई  मैं  स्वयं  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा
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 3।  1989  को  महाराष्ट्र  के  पुणे  में  दिए  मए  भाषण

 का  उल्लेख  करता  उन्होंने  कहा

 से  मैं  प्रधानमंत्री  बना  हूं  तभी  से  में  पंडित  जी  और  इंदिराजी

 की  तरह  आदिवासियों  पर  ध्यान  देता  रहा  यदि  हम  भारत  को

 बचाना  चहाते  यदि  हम  गरीबी  हटाना  चाहते  तो  हम  हर

 तरह  से  अपने  पर्यावरण  का  संरक्षण  करें  हमारे  लिए  आवश्यक

 अबसर  ऐसा  सोक्म  जाता  है  कि  ये  गरीब  अम्रदिकासी  लोग

 ही  है  जे  वनों  को  काटते  हैं  और  अक्सर  सरकार  बहुत  उनके

 साथ  कडाई  से  पेश  आती  लेकिन  आदिवासी  हजारों  सालों

 से  वनों  के  बहुत  करीब  रहते  आये  हैं  और  वन  नष्ट  नहीं  हुए

 वे  लुप्त  नहीं  हुए

 जनजातीय  कार्य  मंत्री  के  रूप  में  उपलब्ध  ब्यौरे  के  आधार  पर

 कह  सकता  हूं  कि  जहां  कहीं  आदिवासी  हैं  वहां  वन  इससे  ज्यादा

 और  क्या  मेरे  सामने  तथ्य  पडे

 आपका  स्वागत  आपको  जानने  का  पूरा  अधिकार  मैनें

 आपकी  बात  सुनी  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वन  मंत्रालय  द्वारा

 जुयाए  गए  आंकर्डों  से  यह  बात  साबित  हो  गई  है  कि  जहां  कहीं  भी

 आदिवासी  हैं  उन  स्थानों  में  घने  जंगल  देश  में  1587  जनजातीय

 जिले

 इस  समय  में  मैं  संप्रग  की  अध्यक्ष  श्रीमती  सोनिया  गांधी  का  अवश्य

 आभार  व्यक्त  करना  चाहंगा  जिन्होंने  इस  विधेयक  को  लाने  क॑  बारे

 में  सोचा  तथा  इस  प्रस्तावित  कानून  के  बारे  में  स्पष्ट  अवधारणा  तथा

 रूप  रेखा  तैयार  करने  के  प्रारंभिक  चरण  में  ही  बहुत  योगदान  दिया

 वह  मेरे  लिए  और  हम  सभी  के  लिए  वास्तव  में  सतत्‌  प्रेरणा  का  स्रोत

 रही  (

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  वामपंथी  दलों  के  लिए

 श्रीमती  सोनिया  गांधी  :  यह  कहने  की  आवश्यकता

 यह  तो  है
 ह

 श्री  किन्डिक  :  इसके  साथ  ही  मैं  माननीय  प्रधानमंत्री

 मनमोहन  सिंह  जी  को  भी  धन्यवाद  देता  2005  में

 उन्होंने  विरोध  के  बावजूद  मैरे  मंत्रालय  को  यह  विधेयक  तैयार  करने

 का  आदेश  दिया  उन्होंने  हमारे  द्वारा  13  2005  को  इस

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  के  तुरंत  बाद  बयान  दिया

 उन्होंने  कहा  कि  विधेयक  से  अधिकार  वंचित  जनजातीय  लोगों
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 को  एक  बार  फिर  अधिकार  मिल  यह  अच्छी  बात  थी

 --(

 अब  जनजातियां  वर्नों  में  रह  रही  उन्हें  उनके  अधिकार  दिए
 उन्हें  उस  पर  मालिकाना  हक  दिए  देश  में  मूलरूप

 से  बसनेवालें  वे  पहले  लोग  इसे  हम  बहुत  ही  स्पष्ट  कर  वे

 मूल  रूप  से  बनवासी  मैं  इस  तथ्य  को  जानता  मैं  स्वयं  भी

 जनजातीय  व्यक्ति  मैं  जानता  हम  देश  के  उस  भाग  में  हजारों

 वर्ष  तक  रहे  हैं  जहां  मैं  रहा  इसलिए  मैं  पूरे  विश्वास  के  साथ  कहता

 आज  जैसा  कि  पंडित  नेहरु  ने  इंदिरा  जी  को  एक  बार

 लिखा  जिसमें  उन्होंने  प्रिय  इतिहास  पढ़ना  अच्छी  बात

 है  पर  इतिहास  रचना  इनसे  भी  बेहतर  मैं  समझता  हूं  कि  आज

 यह  सभा  इतिहास  हम  सभी  दलों  के  लोग

 एक  साथ  इतिहास  बना  हम  एक  साथ  हो  यह  सभा

 सर्वोच्च
 ह

 मैं  यहां  एक  बात  कहना  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है

 कि  कई  तरह  के  विचार  व्यक्त  किए  गए  मैं  समझता  हूं  कि  हमें

 एक  बात  सदैव  याद  रखनी  चाहिए  कि  वर्नों  की  पारिस्थितिकी  प्रणाली

 का  पुनरूद्धार  करने  उसे  जीवित  रखने  और  सतत्‌  रूप  से  बनाये  रखने

 में  वनवासी  लोगों  की  अभिन्न  भूमिका  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना

 चाहता  इससे  संरक्षण  शासन  को  मजबूती  इससे  जैबविविधता

 को  शक्ति  आप  मेरी  बातों  को  नोट  कर  ऐसा  ही

 मैं  एक  बुजुर्ग  व्यक्ति  लेकिन  आप  मेरी  बातें  याद  इस  विधेयक

 से  ऐसा

 लेकिन  अधिक  महत्वपूर्ण  है  कि  इतिहास  बनाया  जा  रहा  यह

 उन्हें  भूमि  अधिकार  देने  का  सवाल  नहीं  इसका  असर  दूर  तक

 जनजातीय  लोग  खुश  जनजातीय  लोग  गीत  गाएंगे  और

 कहेंगे  -  आज  हम  मुक्त  हुए  वे  दूसरों  की  दया  पर  सदैव  आश्रित

 रहने  की  दासता  से  मुक्त  हो

 आज  यह  महत्वपूर्ण  मैं  आज  बहुत  खुश  आपने  कई  बार

 वनवासी  समुदायों  की  आजीविका  और  खाद्य  संरक्षा  के  बारे  में  बात

 की  उन्हें  केवल  कागजों  पर  ही  नहीं  बल्कि  वास्तविक  रूप  से

 उनके  अधिकार  दिए  जाने  चाहिए  और  उन्हें  गौण  वन  उत्पादों  का  स्वामी

 बनाया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  स्वयं  के  संबंध  में  निर्णय  कर

 इस  विधेयक  के  माध्यम  से  ऐसा  उन्हें  उनके  अधिकार  अवश्य
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 दिए  जाने  अब  तक  उन्हें  उनके  अधिकार  नहीं  दिये  गये

 जनजातीय  लोग  देश  के  हर  कोने  में  जा  रहे  वे  कुछ  धनाढ़य
 स्वामियों  समृद्ध  लोगों  के  यहां  कुली  के  रूप  में  काम  कर  रहे

 हम  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  गौण  वनोत्पादों  का  सम्मानीय  स्वामी

 बना  देना  चाहते

 एक  और  सबसे  महत्वपूर्ण  मुद्दा  यह  है  कि  इसका  उत्तर-पूर्वी  राज्यों

 पर  कुछ  प्रभाव  हमें  जनजातीय  लोगों  के  रूप  में  भी  रह  रहे

 लोगों  सहित  जनजातियों  की  रिवाजों  और  संस्कृति  का  सम्मान

 करना  चाहिए  और  उन्हें  पंडित  नेहरु  के  शब्दों  में  मेघा  और

 प्रतिभा  के  विकसित  होने  देना  यह  महत्वपूर्ण  इस
 विधेयक  के  संबंध  मैं  संयुक्त  संसदीय  समिति  सभापति  और  उन

 सदस्यों  का  धन्यवाद  करता  हूं  जिन्होने  देश  का  दौरा  कर  कई
 सरकारी  संगठनों  से  मुलाकात  करने  में  अपना  बहुत  समय  लगाया  तथा

 हमें  ऐसी  अच्छी  सिफारिशें  प्रस्तुत  की  जो  राष्ट्रीय  न्यूनतम  साधा

 कार्यक्रम  के  संगत  अन्य  पारंपरिक  वनवासी  समुदायों  का

 समावेश  किया  गया  ऐसा  इसलिए  हुआ  क्योंकि  मैंने  खुद  देखा

 आपको  यह  याद  रखना  संविधान  को  अंगीकार  किए  जाने

 के  बाद  देश  में  कई  जनजातियां  वास्तव  पंडित  जवाहरलाल

 नेहरु  ने  1945  में  मेरे  समुदाय  को  माइक्रोस्कोपिक  अल्पसंख्यक  कहा

 वह  अंग्रेजी  भाषा  के  विद्वान  और  उन्होंने

 माइनोरिटीਂ  शब्द  का  प्रयोग  किया  वे  उसी  तरीके  से  पूरे  देश

 का  भ्रमण  उस  इस  छोटे  अल्पसंख्यक  समुदाय  की  संख्या

 केवल  3.5  लाख  थी  और  आज  मेरे  समुदाय  को  संख्या  करीब  14

 लाख

 अध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  देश  के  लिए  महान  योगदान  दिया

 श्री  किन्डिया  :  ऐसा

 उस  समय  शब्द  उसमें  नहीं  शब्द  तो

 बहुत  समय  बाद  संविधान  को  अंगीकार  किए  जाने  के  बाद

 कई  ऐसे  छोटे  जनजातीय  समुदाय  हैं  जो  अनुसूचित  नहीं  है  लेकिन  वे

 जंगलों  में  रहते  यह  इसका  एक  भाग  इसका  दूसरा  भाग  हैं

 वै  लोग  जिन्हें  उपनिवेशी  शासकों  द्वारा  कुली  के  रूप  में  लाया  गया

 था  और  निर्माण  लकड़ी  काटने  वाले  मजदूर  आदि  के  रूप  में

 काम  करते  थे  और  वहीं  टिक  वे  जनजातीय  लोगों  की  संस्कृति
 के  अंग  बन  गएं  उन्होंने  उस  संस्कृति  को  आत्मसात  कर  वे

 बनवासियों  की  तरह  रहने
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 मैं  इस  सभा  का  ध्यान  और  महत्वपूर्ण  बातों  की  ओर  आकृष्ट

 करना  चाहूंगा  और  अपने  अनुभव  बांटना  मैं  इस  देश  के  कई

 भाग  में  जाता  रह्ाम  हूं  लेकिन  एक  स्थान  पर  मुझे  20  या  22  वर्ष

 की  युवा  जनजातीय  लड़कौ  मैंने  उनसे  तुमने  कभी

 पेड  काटा  ठसने  मैंने  कभी  किसी  पेड  को  नहीं

 जब  मैने  क्‍यों  तो  लड़की  ने  उत्तर  दिया  कि  पेड़  उसके

 मां-बाप  इन  बातों  से  वनों  के  संरक्षण  में  मदद  मिलती  हैं

 वास्तव  मैं  स्वयं  जनजातीय  लोगों  और  वन  वासी  लोगों  को

 लंबे  अर्से  से  जानता  मैं  कह  सकता  हूं  कि  जनजातीय  और  अन्य

 वनवासी  समुदाय  शायद  सबसे  प्रभावकारी  संरक्षणविद्‌  हैं  क्यों  कि  वे

 बन  मे  ही  रहते  वन  उत्पाद  पर  उनका  जीवन  निर्भर  करता  है  और

 इसलिए  वे  वन  के  लिए  ही  जीते  वे  वर्नों  की  देखभाल  करते

 इसी  कारण  मैं  कहता  हूं  कि  आज  मुझे  इस  बात  की  बहुत

 खुशी  है  कि  संयुक्त  संसदीय  समिति  ने  इस  आधारभूत  वास्तविकता

 को  स्वीकार  करते  हुए  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  कि  कई  ऐसे

 जनजातीय  समुदाय  हैं  जिन्हें  मान्यता  प्राप्त  नहीं  हैं  और  वे  अनुसूचित
 भी  नहीं  *

 एक  महत्वपूर्ण  बिन्दु  अंतिम  तारीख  के  बारे  में  बात  होती  रही

 मैं  अवश्य  ही  स्वीकार  करता  हूं  कि  यह  सत्य  है  कि  मेरे  मूल

 विधेयक  में  हमने  अंतिम  तारीख  1980  रखी  थी  पर  मैंने  यह  भी

 महसूस  किया  कि  वर्ष  1980  से  2005  के  जब  मैंने  विधेयक

 को  पुर:स्थापित  एक  नयी  पीढ़ी  भी  आ  गयी  इस  नयी  पीढ़ी

 के  करे  में  क्‍या  किया  इसलिए  हमें  अपनी  सोच  में  सुधार  करना

 आहिए  और  आधारभूत  वास्तविकताओं  को  ध्यान  में  रखना  इसी

 आज  हमने  अंतिम  तरीख  13.12.2005  कर  दी

 एक  अन्य  बिन्दु  जिसपर  आज  चर्चा  की  वह  है  पंचायतों

 को  शक्ति  प्रदान  लोगों  को  शक्ति  भारत  महान  देश

 यह  शक्ति  आधारभूत  स्तर  पर  जनता  में  रहती  मैं  एक  कर  फिर

 सोनिया  जी  का  उल्लेख  उन्होंने  अपने  एक  भाषण  में  ऐसा

 ही  कहा  कई  भारत  हलचल  करती  अर्थव्यवस्था  वाला

 जहां  सूचकांक  ऊपर  जा  रहा  गरीब  और  सबसे  गरीब  लोगों

 का  मैं  ऐसा  कहना  हम  आज  उस  भारत  पर  अपना

 ध्यान  केन्द्रित  कर  रहे  है  जहां  जनता  की  आवाज  नहीं  जनसंख्या

 के  उस  भाग  पर  ध्यान  केन्द्रित  कर  रह  हैं  जिन्हें  सभ्यता  की  कोई

 आनकारी  नहीं  जिन्हें  मुक्त  करने  की  जरूरत  है  और  जो  सतत  भय
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 के  आगोेश  में  रहता  भय  सबसे  बड़ा  शत्रु  वास्तव  अमेरिका

 के  महानतम  राष्ट्रपतियों  में  स ेएक  ने  एक  बार  कहा  था  कि  आपको

 सिर्फ  खुद  से  डरना  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बहुत  महत्वपूर्ण

 इस  विधेयक  द्वारा  हम  भय  को  दूर  करेंगे  और  जब  भय

 की  विजय  नहीं  होती  तो  सत्यता  हावी  हो  इसलिए  हमें  जनंता
 को  शक्ति  संपन्‍न  करना  पंचायती  राज  संस्थाएं  हर  स्तर  पर  अपना

 काम  उन्हें  अपना  काम  करने  दें  और  आधारभूत  स्तर  पर  हमारे

 लिए  एक  सलाहकार  निकाय  होगा  जो  नौकरियों  के  लिए  नाम  और

 नामों  की  तालिका  की  सिफारिश  लेकिन  हमें  शासन  प्रणाली

 को  भी  सुदृढ़  करने  की  आवश्यकता  हमें  अनुमण्डलीय  स्तर  जिला

 स्तर  पर  कार्य  व्यवस्था  करने  की  जरूरत  है  जहां  जब  आप  सही  काम

 करें  तो  उसे  ऐसे  जिलाधीश  द्वारा  स्वीकृत  किया  जाये  जिसे  अर्द्धन्यायिक

 शक्तियां  प्राप्त  हों  वेसा  ठीक  तरह  से  किया  यदि  शासन  अव्यवस्थित

 है  तो  हर  चीज  अव्यवस्थित  हो  आज  हमारे  पास  पंचायतों  में

 शासन  प्रणाली  है  और  पंचायतों  के  साथ  हम  बहुत  अच्छे  निर्णय  पर

 पहुंच

 अब  मुझे  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  कहनी  मैं  इसे  बहुत  महत्वपूर्ण

 मानता  हूं  क्योंकि  हम  जनजातियों  के  कल्याण  के  बारे  में  काम  कर

 रहे  मेरा  विश्वास  है  कि  जब  तक  हम  अवरोध  की  उस  दीवार

 को  दूर  नहीं  करेंगे  जहां  से  हम  वर्नो  में  पहुंच  तब  तक  जनजातियां

 सभ्यता  के  लाभ  नहीं  उठ्र  उन्हें  सभ्यता  के  लाभ  उठने

 जो  लोग  वर्नो  में  रह  रहे  उन्हें  कम  से  कम  स्वास्थ्य  सुविधा  तो

 मिलनी  ही  उन्हें  कम  से  कम  उचित  मूल्य  की  दुकान  की  सुविधा

 तो  होनी  ही  चाहिए  क्योंकि  उन्हें  कुछ  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 उन्हें  सभ्यक्ष  के  लाभ  दिये  जाने  की  आवश्यकता  इसी  मैं

 कहता  हूं  कि  हम  इतिहास  रच  रहे  हैं  क्योंकि  इससे  अन्य  नए  अवसरों

 के  द्वार

 अपराइन  5.54  बजे

 कृष्णा  पीठासीन

 सदस्यों  ने  पूर्वोत्तर  के  बारे  में  कुछ  प्रश्न  उठाए  मैं  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  की  संवेदनशीलता  के  बारे  में  अवगत  मुझे  यह  भी  पता  है

 कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  एक  समान  नहीं  इसमें  आठ  राज्य  जिनकी

 अपनी  समस्याएं  हैं  तथा  अपनी  सभ्यता  प्रत्येक  का  अपना  स्वयं

 का  कार्यकरण  का  तरीका  है  तथा  समस्याएं  परंतु  मैं  यह  बता  सकता
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 हूं  कि  आज  जो  भी  चर्चा  हुई  हम  उसके  प्रति  संवेदनशील  यदि
 अधिक  परामर्श  तथा  चर्चा  की  आवश्यकता  मै  ऐसा  कभी  भी  करने
 को  तैयार  हूं  ताकि  इस  विधेयक  के  बारे  में  किसी  भी  प्रकार  की

 गूलत  धारणा  को  मिटाया  जा  बृहद  परामर्श

 आज  यदि  आवश्यकता  महसूस  हो  रही  है  कि  हमें  आगे

 चर्चा  करनी  तो  हम  ऐसा  करने  को  तैयार  मैं  नहीं

 कह  रहा  आप  हमसे  यह  आशा  नहीं  कर  सकते  हैं  कि  इसे  अभी

 किया  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  पर्याप्त  चर्चा  हुई  हो  सकता

 है  आपने  इस  पर  विस्तृत  चर्चा  न  की  परंतु  संयुक्त  संसदीय  समिति

 में  की  गयी  ठसमें  पूर्वोत्तर  से  भी  सदस्य  उस  समिति  में  मणिपुर
 तथा  त़िपुरा  से  एक-एक  सदस्य

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  यह  सदस्य  अकेले  ही  संपूर्ण

 पूर्वोत्तर  राज्य  के  लोगों  की  भावनाओं  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  कर  सकते

 (

 श्री  किन्डिया  :  आपने  सुना  नहीं  होगा  जब  मैने  कहा

 कि  पूर्वोत्तर  एकरूपता  वाला  क्षेत्र  नहीं  वहां  इसमें  आठ  राज्य  हैं

 प्रत्येक  की  अपनी  समस्याएं  मैं  मेघालय  के  बारे  में  जानता  चूंकि
 मैं  मेघालय  से  हमारी  अपनी  समस्याएं  आप  असम  और  बोडोलैण्ड

 के  बारे  में  बेहतर  जानते  हमें  एक  दूसरे  से  चर्चा  करने

 तथा  परामर्श  करने  की  आवश्यकता  यहां  पूर्वोत्तर  से  अन्य  सदस्य

 भी  हम  चर्चा  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  कि  हम  चर्चा  नहीं

 मैं  भी  नहीं  कह  रहा  चूंकि  यह  एक  विधेयक  है  जिसे

 काफी  चर्चा  के  बाद  संकल्पनाबद्ध  किया  गया  है  तथा  मूर्तरूप

 दिया  गया  है  इस  विधेयक  को  लाने  में  लगभग  दो  वर्ष  लग

 हमें  चाहिए  कि  हम  उचित  रीति  से  कार्य  ऐसा

 निर्णय  न  करें  जिससे  कामरेड  की  जिसका  संचार  व्यर्थ

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  विधेयक  को  रोकने  का  कोई

 सवाल  ही  नहीं  हम  सब  इसका  समर्थन  करते  है  परंतु  हम  उन

 उपबंधों  पर  आपत्ति  कर  रहे  जो  कि  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  लोगों  के

 समग्र  हित  को  प्रभावित  करते  उन  विशेष  उपबंधों  को  हटाने  में

 क्या  बुराई  मार्क्सवादी  कम्यूनिष्ट  एजीपी  तथा

 कुछ  अन्य  दल  पहले  ही  मेरे  प्रस्तावित  संशोधनों  पर  सहमत  हो  चुके

 (

 सभाषति  महोदया  :  आप  यह  सब  मंत्री  जी  के  भाषण  के  समाप्त

 होने  के  बाद  कह  सकते

 24  1928  अधिकारों  की  602

 .  2006

 श्री  किन्डिया  :  हमने  जिला  परिषर्दों  के  संबंध  में  भी

 कार्यवाही  की  छठी  अनुसूची  में  दस  स्वायत्त  जिला  परिषदें  एक
 माननीय  सदस्य  के  निर्वाचन  स्थान  पर  भी  यदि  आप  सावधानीपूर्वक
 विधेयक  के  उपबंधों  को  तो  आप  पाएंगे  कि  स्वायत्त  जिला  परिषद
 के  लिए  एक  उपबंध  (

 सभापति  महोदया  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं

 किया

 *

 सभापति  महोदया  :  मंत्री  जी  के  भाषण  समाप्त  होने  पर  आप

 जो  भी  चाहें  कह  सकते

 श्री  किन्डिया  :  पूर्वोत्तर  तथा  अन्य  स्थानों  पर  भी  झूम
 खेती  के  बारे  में  चर्चा  की  गई  है  यह  महत्वपूर्ण

 मैं  जानता  हूं  कि  पूर्वोत्तर  में  झूम  खेती  एक  प्रकार  की  कृषि  की

 सांस्कृतिक  पद्धति  बन  गई  हमने  उस  पर  कार्यवाही  की  हमने

 इस  विषय  पर  खण्ड  31(1)  में  विशेष  ध्यान  दिया  हैं  यह  बृहद  रूप

 घारण  कर  रही  वे  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाते  झूम  खेती

 उनकी  संस्कृति  का  एक  भाग  उनकी  पद्धति  तथा  परम्परा  का  एक
 भाग  तथा

 एक  अन्य  सदस्य  ने  राहत  और  पुर्नवास  पर  राष्ट्रीय  नीति  के  बारे

 में  प्रश्न  उठाया  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  द्वारा  इस  विषय  पर  समग्र

 रूप  से  कार्यवाही  की  यदि  आप  राष्ट्रीय  जनजाति  नीति  के

 मसौदे  को  देखेंगे  वहां  पर  भी  यह  लिखा  मेरे  मंत्रालय  द्वारा  जो

 कुछ  भी  किए  जाने  की  आवश्यकता  हम  मुझे  खुशी  है

 कि  यह  मुद्दा  उठया

 एक  अन्य  मुद्दा  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  तथा  जनजातीय  मामलों

 के  मंत्रालय  से  इसके  संबंध  के  बारे  में  उठाया

 सायं  6.00  बजे

 वन्य  जीव  अभ्यारणय  से  संबंधित  कार्य  एमओएफ  के  अधिकार

 क्षेत्र  मे ंआता  हम  एक  दल  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे

 कोई  भी  समस्या  जो  सामने  आती  आप  निश्चिन्त  हो  सकते

 हैं  कि  हम  उसे  निर्बाध  रूप  से

 मैं  पूर्वोत्तर  के  बारे  मे ंएक  और  बात  मैं  अवैध  प्रवासियों

 की  समस्या  की  गंभीरता  के  विषय  पर  सदस्यों  के  विचारों  से  सहमत

 में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 इसे  कड़ाई  से  निपटाना  मैं  इस  मुद्दे  पर  संवेदनशील  यह

 सरकार  उसके  प्रति  संवेददशील  हम  इससे  कड़ाई  से  मिपटेंगे  तथा

 कोई  भो  कसर  नहीं  मैं  पूर्वोत्त  के  लोगों  की  भावनाओं  को

 समझता  चूंकि  मैं  वहां  से  संबंध  रखता

 मेरा  विचार  है  कि  वन  उत्पादों  का  बाहरी  क्षेत्रों  में  ले जया  जाने

 के  बारे  में  एक  मुद्दा  उठाया  गया  हमने

 शब्द  का  उपयोग  किया  है  परंतु  शब्द  का  अर्थ  यह  भी  है

 कि  आप  यह  कार्य  करते  परंतु  अगर  यह  शर्त  पूरी  नहीं  होती

 तो  हम  नियम  बना  कर  ऐसा  कर  सकते  इसमें  कोई  समस्या  नहीं

 अब  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाना  मैं  केवल  यही  कहूंगा  कि

 अनेक  महत्वपूर्ण  सुझाव  दिए  गए  तथा  मैं  आपको  आश्वस्त  कर  सकता

 हूं  कि  उन  पर  कार्यवाही  करेगें  तथा  मेरे  मंत्रालय  की  ओर  से  मैं  जो

 कुछ  भी  कर  सकता  मैं  नियम  बनाकर

 सभापति  महोदया  :  प्रश्न  यह

 वन  में  रहने  वाली  ऐसी  अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य

 परंपरागत  वन  निवासियों  जो  ऐसे  वनों  में  पीढ़ियों  से  निवास

 कर  रहे  हैं  किंतु  उनके  अधिकारों  को  अभिलिखित  नहीं  किया

 जा  सका  वन  अधिकारों  और  वन  भूमि  में  अधिभोग  को  मान्यता

 देने  और  उनमें  निहित  वन  भूमि  में  इस  प्रकार  निहित  वन

 अधिकारों  को  अभिलिखित  करने  के  लिए  संरचना  और  वन  भूमि
 के  संबंध  में  अधिकारों  को  ऐसी  मान्यता  देने  और  उन्हें  निहित

 करने  के  लिए  अपेक्षित  साक्ष्य  की  प्रकृति  के  संबंध  में  उपबंध

 करने  वाले  संयुक्त  समिति  द्वारा  पर  विचार

 किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 सभापति  महोेदया  :  अब  विधान  पर  खण्ड  वार  विचार  आरम्भ

 परिभाषाएं

 संशोधन  किए  गए  :

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  19  से  25  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  -

 वन्य  जीव  आवास  ''  से  राष्ट्रीय  उचद्चानों  और  अभ्यारण्यों
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 के  ऐसे  क्षेत्र  अभिप्रेत  हैं  जहां  वैज्ञानिक  और  वस्तुनिष्ठ  मानदंडों

 के  आधार  मामले  विनिर्दिष्ट  रूप  से  और  स्पष्ट  रूप

 से  यह  स्थापित  किया  गया  है  कि  ऐसे  क्षेत्र  वन्य  जीव  संरक्षण

 के  प्रयोजनों  के  लिए  अतिक्रमणीय  रखे  जाने  के  लिए  अपेक्षित

 है  जैसा  केन्द्रीय  सरकार  के  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  द्वारा

 एक  ऐसी  विशेषज्ञ  समिति  से  खुले  परामर्श  की  प्रक्रिया  के  पश्चात्‌

 अवधघारित  और  अधिसूचित  की  उक्त  समिति  में  उस

 सरकार  द्वारा  नियुक्त  उस  परिक्षेत्र  से  विशेषज्ञ  सम्मिलित  होंगे

 जिसमें  ऐसे  क्षेत्रों  का अवधारण  करने  में  जनजातीय  मंत्रालय  का

 एक  प्रतिनिधि  भी  सम्मिलित  होगा  और  धारा  4  की  उपधारा  (1)

 और  उपधारा  (2)  में  उदभूत  प्रक्रियात्मक  अपेक्षाओं  के  अनुसार

 (1)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  26-29  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  -

 में  रहने  वाली  अनुसूचित  से  अनुसूचित  जनजातियों

 के  ऐसे  सदस्य  या  समुदाय  अभिप्रेत  जो  मुख्यतः  वर्नों  में  निवास

 करते  हैं  और  जो  जीविका  की  वास्तविक  आवश्यकताओं  के  लिए

 वर्नो  या  बन  भूमि  पर  आश्रित  हैं  और  जिनके  अंतर्गत  अनुसूचित
 जनजाति  चरागाही  समुदाय  भी  (2)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  30-3  के  रूप  में  लेखबद्ध  या  अधिसूचित

 किसी  प्रकार  की  भूमि  अभिप्रेत  और  उसके  अंतर्गत  अवर्गीकृत

 बन  के  स्थान  पर  क्षेत्र  के  अंतर्गत  आने  बाली

 किसी  प्रकार  की  भूमि  आश्रित  और  उसके  अंतर्गत  अवर्गीकृत

 वन  विद्यमानਂ  (३3)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  से  3  का  लोप  (4)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  9  से  10  में  और  उसो  प्रकार  के

 स्‍लेट  और  बाउलडर्स  तथा  जलाशर्यों  से  उत्पाद  जिनमें

 का  लोप  (5)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  17  में  2002"  के  पश्चात्‌  धारा

 2  के  खंड  (6)

 पृष्ठ  3,  पंकित  18  से  39  और  पष्ठ  4  पर  पंक्ति  ।  के  स्थान

 पर  पर  निम्नलिखित

 परम्परागत  वन  से  कोई  सदस्य  या  कोई

 समुदाय  अभिप्रेत  है  जो  13  2006  से  पूर्व  कम  से  कम

 तीन  पीढ़ियों  से  प्राथमिक  रूप  से  निवास  करता  रहा  है  और  जो
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 वर्नों  या  वन  भूमि  पर  वास्तविक  आजीविका  की  आवश्यकताओं

 के  लिए  निर्भर

 इस  खंड  के  प्रयोजन  के  लिए  से  25  वर्ष

 की  अवधि  अभिप्रेत  (7)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  4  से  5  में  बात  को  ध्यान  में  रखे  बिना

 कि  अन्तर्वलित  क्षेत्र  अनुसूचित  क्षेत्र  अथवा  नहींਂ  का  लोप

 (8)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  5  के  निम्नलिखित  अंतःस्थापित

 अनुसूचित  क्षेत्रोंर  से  भिन्‍न  पंचायतों  से  रसंबंधित  किसी  राज्य  विधि

 में  ग्राम  के  रूप  में  निर्दिष्ट  कोई  क्षेत्र  (9)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  7  के  स्थान  (10)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  9  के  स्थान  "(४)"  (11)

 सभापति  महोदया  :  प्रश्न  यह

 खंड  2,  संशोधित  सच  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  2,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 श्री  खुएल  ओराम  :  सभापति  सबसे

 पहले  माननीय  मंत्री  जी  सारे  अमैंडमैंट  मूब  कर  उस  पर  मंत्री  जी

 जो  बोलना  चाहते  वे  बोल  उसके  बाद  हम  अपने  अमैंडमैंट  पर

 ]

 वन  में  रहने  काली

 अनुसूचित  जनजातियों  और

 अन्य  परम्परागत  वन

 निवासियों  क ेवन-अधिकार

 संशोधन  किए

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  23  वन  भूमि  में  होते  थे  के
 का  लोप  (12)
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 पृष्ठ  4,  पंक्ति  25  का  लोप  (13)

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  35  में  काਂ  के  स्थान  पर  और

 संपरिवर्तन  (14)

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  1  से  4  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखें

 किसी  सामुदायिक  वन  संसाधनों  को  सुरक्षित  संरक्षित

 या  प्रबंध  करने  का  अधिकार  जिसका  वे  सतत्‌  उपयोग  के  लिए

 परंपरागत  रूप  से  संरक्षा  और  संरक्षण  कर  रहे  (15)

 पृष्ठ  ५,  पंक्ति  12  से  13  में  शब्दों  के  पश्चात्‌
 “13  2005  के  पूर्वਂ  अंतःस्थापित  (16)

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  19  से  26  का  लोप  (17)

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  27  में  “4''  के  स्थान  पर  “(2)"  (18)

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  29  के  स्थान  पर

 (19)

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  से  8  का  लोप  (20)

 श्री  जुएल  ओराम  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  5,  पंक्ति  15  में  अन्य  पारंपरिक  के  स्थान

 पर  काल  से  चले  आ  रहे  प्रतीकात्मक  वार्षिक  वन्य  जीवों

 के  शिकार  परंपरा  से  संबंधित  अधिकार  सहित  ऐसे  अन्य  पारंपरिक

 अधिकार ''  प्रतिस्थापित  किया  (49)

 सभाषति  महादया  :  मैं  लिस्ट  में  क्रम  पर  लिखा  अपना

 अमेंडमेंट  पेश  करता  इस  विधेयक  की  क्लॉज  3  के  सेक्शन

 में  लिखा  गया

 ]

 “.....  अन्य  पारंपरिक  अधिकार  जिनका  वन  निवासियों  द्वारा  रूढ़िगत

 रूप  से  उपभोग  किया  जा  रहा  है  और  जो  खंड  से  (2)

 में  वर्णित  नहीं  हैं  किंतु  उनमें  किसी  प्रजाति  के  वन्य  जीव  का

 शिकार  करने  या  उन्हें  फंसाने  या  उनके  शरीर  का  कोई  भाग

 निकालने  का  परंपरागत  अधिकार  नहीं
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 जुएल

 ]

 मेरा  अर्मेडमेंट  यह  है  कि  इसकी  जगह  यह  इन्सर्ट  किया  जाए

 कि

 ]

 काल  से  चले  आ  रहे  प्रतीकात्मक  वार्षिक  वन्य  जीवों

 के  शिकार  परंपरा  से  संबंधित  अधिकार

 मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  उनके  प्रदेश  का  कस्टमरी

 लॉ  बाको  प्रदेशों  के  कस्टमरी  लॉ  से  अलग  ट्राइबल्स  में  कस्टमरी

 लॉ  बहुत  ही  स्ट्रांग  होता  है और  वह  बहुत  हो  अहम  भूमिका  रखता

 हैं  आपके  प्रदेश  में  किसी  पुरुष  के  नाम  पर  जमीन  महीं  होती  आपके

 प्रदेश  में  जगोन  महिलाओं  के  नाम  पर  होतो  हैं  हम  हन्टिग  का  सपोर्ट

 नहीं  करते  हैं  लेकिन  हम  साल  में  एक  बार  ट्रेडिशनल  हन्टिंग  करने

 जाते  हैं  और  अगर  कोई  उसमें  नहीं  जाता  है  तो  हम  उसे  जाति  से

 निकाल  देते  इसे  आप  मना  नहीं  कर  सकते  यह  हमारा  कस्टमरी

 राइट  इसी  तरह  12  साल  में  एक  बार  महिलाएं  हन्टिग  करने  के

 लिए  जाती  ऐसा  प्रावक्न  करके  आप  हमारे  राइट  को  इन्फ्रिंग  कर

 रहे  आप  हमें  इससे  इंकार  नहीं  कर  सकते  और  इस  प्रकार  आप

 हमें  हमारे  परंपरागत  कानून  का  प्रयोग  करने  से  रोक  रहे  यह  नहीं

 हो  सकता  इसलिए  मैंने  यह  अमेंडमेंट  दिया  मंत्री  जी

 ने  कंसीडरेशन  स्टेज  में  जब  बोल  रहे

 ]

 श्री  प्रिवरंजन  दासमुंशी  :  महोदय  कोई  भी  अब  उस  बात  पर  चर्चा

 नहीं  कर  सकता  है  जिसपर  विधेयक  पर  किए  जाने  के  दौरान

 चर्या  कर  ली  गई  उन्हें  केवल  संशोधन  के  बारे  में  हो  बात  करनी

 श्री  जुएल  ओराम  :  उस  समय  मैं  खडा  नहीं  बहुत  सी

 बातों  का  मंत्री  जी  ने  उत्तर  नहीं  दिया  मैं  अपने  अमेंडमेंट  पर  जोर

 देता  हूं  आप  इसे  आप  ट्राइबल  मिनिस्टर  हैं  और  ट्राइबल  मिनिस्ट्री

 बनाने  में  आपकी  फर्टी  को  50  साल  ट्राइबल्स  के  इस  कस्टमरी

 लौं  के  करे  में  आपको  आनकारी  होनी

 15  2006  अधिकारों  की  608
 2006

 सभापति  मझेदया  :  ओराम  आप  अपना  अमेंडमेंट  रख  चुके

 श्री  किन्डिया  :  मैं  कोई  और  बात  नहीं

 कहना  चाहता  मैं  विनग्रतापूर्वक  केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि  माननीय

 सदस्य  ने  प्रतीकात्मक  वार्षिक  शिकार  करने  के  बारे  में  उल्लेख  किया

 मैं  यह  नहीं  समझ  पाया  हूं  कि  ...(

 का  क्‍या  अर्थ  मेरा  यह  कहना  है  कि  जनजातीय  क्षेत्रों  में  किसी

 भी  प्रकार  का  शिकार  पंरपरा  और  संस्कृतिक  के  अनुसार  होता

 सभापति  महोदया  :  अब  मैं  श्री  जुएल  ओराम  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन

 को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखती

 संशोधन  संख्या  49  मतदान  को  लिए  रखा  गया  तथा

 अस्वीकृत

 सभापति  मझोदया  :  प्रश्न  यह  हैः

 खंड  3,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  3,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 वन  में  रहने  वाली

 अनुसूचित  जनकातियों  और
 अन्य  पंरफरायत  वन

 निकासियों वन  अधिकारों

 की  मान्यता  और  उनका

 निहित

 खण्ड  4

 संशोधन  किए

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  27  से  28  सभी  अधिकार  धारकों  की

 सहमति  से  तथा  उस  क्षेत्र  से  परिचित  पारस्थितिकीय  और  समाज

 विज्ञानी  के  परामर्श  सेਂ  का  लोप  (21)

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  31  से  ३6  के  स्थान  राज्य  सरकार  यह

 निष्कर्ष  निकाल  चुकी  है  कि  अन्य  युक्‍क्तियुक्त  विकल्प  जैसे

 सहअस्तित्व '';  उपलब्ध  नहीं  (22)
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 पृष्ठ  6,  पंक्ति  39  अनुतोष  और  पुनर्वास  के

 स्थान  पर  विधियों  और  (23)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  और  2  के  स्थान  प्रस्तावित  पुर्नव्यवस्था
 और  पैकेजों  के  लिए  संबद्ध  क्षेत्रों  में  ग्राम  सभा  की  स्वतंत्र  सूचित
 सहमति  लिखित  में  प्राप्त  की  ag,"  (24)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  8  से  9  का  लोप  (25)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  25  के  स्थान  पर  होगी  और  किसी

 भी  दशा  में  चार  हेक्टेयर  से  अधिक  का  क्षेत्र  नहीं

 (26)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  26  से  30  का  लोप  (27)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  31,  “(9)''  के  स्थान  पर  “(7)''  (28)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  35,  “(10)”  के  स्थान  पर  “(8)"  (29)

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 पष्ठ  7  पंक्ति  10,  राज्यਂ  के  स्थान

 राज्यों  को  छोड़कर  किसी  राज्यਂ  प्रतिस्थापित  किया

 (42)

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  14,  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  अंतःस्थापित  किया

 यह  कि  उत्तर-पूर्व  राज्यों  के  संबंध  में  इस  उपधारा  के

 उपबंध  25  1980  से  लागू  (43)

 धारा  2  के  उपखंड  में  के  अधीन  उल्लिखित  ठपबंधों  के

 स्वदेशी  अनुसूचित  जनजातियों  और  पूर्वोत्तर  के  स्वदेशी  लोगों  के

 हितों  में  छठी  अनुसूची  क्षेत्रों  के  विशेष  संदर्भ  में  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के

 संबंध  में  लागू  नहीं  होना  मैं  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  करता

 सभापति  महोदया  :  मैं  श्री  बैसीमुधियारी  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए

 संशोधनों  को  सभा  के  मदान  के  लिए  रखती
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 संशोधन  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  अस्वीकृत

 सभाषति  महोदया  ;  प्रश्न  यह  हैः

 खंड  4,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  4,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 वन  अधिकारों  के  धारकों

 के  कर्तव्य  और  राज्य

 सरकार  के  दायित्व

 खण्ड  5

 संशोधन  किए

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  3,  शब्दों  के  स्थान

 वन्य  अधिकार  के  ग्राम  सभाਂ  शब्द  (30)

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  14  से  35  का  लोप  (31)

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  बेसीमुथियारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 पष्ठ  8,  पंक्ति  3,  स्तर  की  के  स्थान  पर

 स्तर  की  संस्थाएं  और  बोडोलैंड  राज्य  क्षेत्रीय  जिला  परिषद  और

 उत्तर-पूर्व  राज्यों  में  छठी  अनुसूची  के  क्षेत्रों  के  संबंध  में  स्वायत्त

 जिला  प्रतिस्थापित  किया  (44)

 सभापति  महोदया  :  अब  मैं  संशोधन  संख्या  44  को  मतदान  के

 लिए  रखती

 संशोधन  संख्या  44  मतदान  को  लिए  रखा  गया  तथा

 अस्वीकृत

 सभापति  महोदया  :  प्रश्न  यह  हैः

 खंड  5,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  5,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया
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 खंड  6  बन  में  रहने  वाली

 अनुसूचित  जनजातियों  और
 अन्य  पंरफ्रातत  बन

 निकसियों बन  अधिकार

 नियत  करने  के  लिए

 प्राधिकारी  और  उसकी

 संशोधन  किए

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  3  से  40  खंड  6  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 #८.  (1)  ग्राम  सभा  किसी  व्यष्टि  या  सामुदायिक  वन्य

 अधिकार  या  दोनों  की  प्रकृति  और  सीमा  को  अवधारित  करने

 के  लिए  प्रक्रिया  आरंभ  करने  का  प्राधिकार  होगा  जो  इस  अधिनियम

 के  अधीन  इसकी  अधिकारिता  की  स्थानीय  सीमाओं  के  भीतर

 अनुसूचित  जनजातियों  के  वन  निवासियों  दावे  स्वीकार

 करते  उनके  समेकन  और  सत्यापन  तथा  ऐसी  रीति  जो

 विहित  की  सिफारिश  किए  गए  प्रत्येक  दावे  के  क्षेत्र  का

 सीमांकन  करते  मानचित्र  तैयार  करके  दिया  जा  सकेगा  और

 ग्राम  सभा  उस  भाव  का  संकल्प  पारित  करेगी  तथा  उसके  पश्चात्‌
 उसकी  एक  प्रति  उसी  उप  खंड  स्तर  की  समिति  को  अग्रेषित

 (2)  ग्राम  सभा  के  संकल्प  द्वारा  व्यथित  कोई  व्यक्ति

 उपधारा  (3)  के  अधीन  गठित  ठप  खंड  स्तर  सीमिति  को  कोई

 याचिका  कर  सकेगा  और  ठप  खंड  स्तर  समिति  ऐसी  याचिका

 पर  विचार  करेगी  और  उसका  निपटान

 परंतु  प्रत्येक  ऐसी  याचिका  ग्राम  सभा  द्वारा  संकल्प  के

 पारित  करने  की  तारीख  से  साठ  दिनों  के  भीतर  की

 परंतु  यह  और  कि  याचिका  का  -  व्यथित  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  निपटन  तब  तक  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  उसे  मामले

 को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  युक्तियुकत  अवसर  नहीं  दे  दिया  जाता

 (3)  राज्य  ग्राम  सभा  द्वारा  पारित  संकल्प  की

 परीक्षा  करने  के  लिए  एक  ठप  खंड  स्तर  समिति  का  गठन  करेगी

 और  वन  अधिकारों  का  अभिलेख  तैयार  करेगी  तथा  इसे  उप  खंड

 अधिकारी  की  मार्फत  किसी  अंतिम  विनिश्यय  के  लिए  जिला  स्तर

 समिति  को  अग्रेषित
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 (4)  उप  खंड  स्तर  समिति  के  विनिश्चव  द्वारा  व्यथित

 कोई  ठप  खंड  स्तर  समिति  के  विनिश्यय  की  तारीख  से

 साठ  दिनों  के  भीतर  जिला  स्तर  समिति  को  कोई  याचिका  कर

 सकेगा  और  जिला  स्तर  समिति  ऐसी  याचिका  पर  विचार  करेगी

 और  उसका  निपटान  करेगीः

 परंतु  कोई  याचिका  ग्राम  सभा  के  संकल्प  के  विरुद्ध  जिला

 स्तर  समिति  के  समक्ष  तब  तक  नहीं  की  जाएगी  जब

 तक  वह  ठप  खंड  स्तर  समिति  के  समक्ष  न  की  गई  हो  और

 उस  पर  विचार  न  कर  लिया  गया

 परंतु  यह  और  कि  याचिका  का  व्यधित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 निपटन  तब  तक  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  उसे  मामले  को

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  युक्तियुक्त  अवसर  नहीं  दे  दिया  जाता

 (5)  राज्य  उप  खंड  स्तर  समिति  द्वारा  तैयार

 किए  गए  वन्य  अधिकारों  के  अभिलेख  पर  विचार  करने  और

 उनका  अंतिम  रूप  से  अनुमोदन  करने  के  लिए  एक  राज्य  स्तर

 समिति  का  गठन

 (6).  वन्य  अधिकार  के  अभिलेख  पर  जिला  स्तर  समिति

 का  विनिश्चय  अंतिम  और  आबद्धकर

 (7)  राज्य  वन्य  अधिकारों  को  मान्यता  देने  और

 उन्हें  निहित  करने  की  प्रक्रिया  को  मानीटर  करने  और  ऐसी  विवरणियों

 और  रिपोर्टों  जो उस  अभिकरण  द्वारा  मांगी  नोडल  अभिकरण

 को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  एक  राज्य  स्तर  की  मानीटरी  समिति

 का  गठन  *

 (8)  ठप  खंड  स्तर  जिला  स्तर  समिति  और

 राज्य  स्तर  मानीटरी  समिति  में  राज्य  सरकार  के  वन  और

 जनजातीय  मामलों  के  विभागों  के  अधिकारी  और  समुचित  स्तर

 पर  पंचायती  राज  संस्था  के  तीन  सदस्य  होंगे  जिन्हें  संबंधित  पंचायती

 राज  संस्थाओं  द्वारा  नियुक्त  किया  जिसमें  दो  अनुसूचित
 जनजातियों  से  और  कम  से  कम  एक  महिला  जो  विहित

 की

 (9)  ठप  खंड  स्तर  जिला  स्तर  समिति  और

 राज्य  स्तर  मानीटरी  समिति  की  संरचना  और  कृत्य  तथा  उनके

 कृत्थों  के  निर्वहन  में  अनुसरित  की  जाने  वाली  प्रक्रिया  वह

 जो  विहित  की  (32)
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 पृष्ठ  10,  पंक्ति  ।  से  39,  का  लोप  करें  (33)

 पृष्ठ  11,  पंक्ति  ।  से  39,  का  लोप  (34)

 हिन्दी  पाठ  में  आवश्यकता  नहीं  (35)

 बाबू  राव  मिडियम  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 श्री  किन्डिया  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  और  धारा

 6  की  उपधारा  (1)  में  संशोधन  की  सूची  संख्या  ।  में  क्रम  संख्या

 32  के  रूप  में  में

 के  पश्चात  निम्नलिखित  स्थापित  किया

 भू-धारक  जो  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  लाभान्वित

 होंगे  कीर  सूची  दर्शाई  (47)

 श्री  किन्डिया  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  और

 धारा  6  की  उपधारा  (8)  में  संशोधन  की  सूची  संख्या  1  में

 क्रम  संख्या  32  के  रूप  में  में

 राज  के  पश्चात  निम्नलिखित

 स्थापित  किया

 सभा  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  के  (48)

 श्री  सानहछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 चष्ठ  ।  पंक्ति  39  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  अंतःस्थापित  किया

 उत्तर-पूर्व  राज्यों  के  संबंध  में  इस  धारा  में

 सभाਂ  के  उल्लेख  से  बोडोलैंड  राज्य  क्षेत्रीय  जिला  परिषद्‌  और

 संविधान  की  छठी  अनुसूची  के  अधीन  गठित  सभी  स्वायत्त  जिला

 परिषद  या  राज्य  अधिनियमों  के  अधीन  स्वायत्त  परिषदें  अभिप्रेत

 (45)

 सभापति  महोदया  :  मैं  बाबू  राव  मिडियम  तथा  श्री  सानछुमा

 खुंगुर  बैसीमुथियारी  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  संशोधनों  को  सभा  के  मतदान

 के  लिए  रखती

 संशोधन  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  अस्वीकृत
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 सभापति  महोदया  ;  प्रश्न  यह

 खंड  6,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  6,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 ग्राम  सभाओं  की

 समितिया

 खंड  7

 सभापति  महोदया  :  प्रश्न  यह

 खंड  7,  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  सभापति  मैं  स्पष्ट  करना

 जब  तक  कि  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिए  नहीं  रखा  जाता  तब

 तक  यह  निर्णीत  नहीं  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिए  अस्वीकृत  करवाने

 के  लिए  रखा

 सभापति  महोदया  :  उन्होंने  कहा  उसे  अस्वीकृत  कर

 दिया

 सभापति  महोदया  :  माननीय  कृपया  बैठ  सभा

 का  कार्य  चलने

 प्रश्न  यह

 खंड  8,  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  अस्वीकृत

 सभापति  महोदया  :  उत्तरवर्ती  खंडों  का  तदनुसार  पुनस॑ख्यांकन  किया

 प्रश्न  यह

 खंड  9  से  13  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  9  से  73  विधेयक  में  जोड़  दिए
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 निकासी  2006

 केनद्री॑ौ॑  सरकार  की  पृष्ठ  13,  पंक्ति  33  के  स्थान  पर  (39)

 निदेशी  जारी  करने  की

 शक्ति

 संशेधन  किया  सभापति  महोदया  :  प्रश्न  यह  हैः

 पृष्ठ  13,  पंक्ति  7  और  8,  का  लोप
 (३6)  खंड  16,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 सभापति  महोदका  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  14,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  14,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 अधिनियम  का  अध्यारोही
 प्रभाव

 खंड  15

 संशेधन  किया

 पृष्ठ  13,  पंक्ति  9  से  11  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 1996  का  “15.  इस  अधिनियम  और  पंचायत  उपबंध  अधिनियम  का

 40  क्षेत्रों  पर  किसी  अन्य
 1996  (1996  का  40)  में  अन्यथा  उपबंधित  विधि  का
 के  सिवाय  इस  अधिनियम  उपबंध  अल्पीकरण
 तत्समय  प्रवृत  किसी  अन्य  विधि  के  उपबंधों  ५  4
 के  अतिरिक्त  होंगे  न  उनके  अल्पीकरण

 (37)

 सभापति  महोेदया  :  प्रश्न  यह

 खंड  15,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  15,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदया  :  मंत्री  महोदय  संशोधन  38  और  39

 प्रस्तुत  करेंगे

 खंड  16  नियम  बनाने  की  शक्ति

 संशोधन  किए

 पृष्ठ  13,  पंकित  27  से  32  का  लोप  (38)

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  16,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदया  :  खंड  1  में  दो  संशोधन  श्री  सानछुमा  खुंगुर
 क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  जी  में  प्रस्ताव  करता

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  4,  अन्य  पंरपरागत  वन  का  लोप

 किया  (40)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  6  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  अंतःस्थाफित  किया

 “
 (3)  परंपरागत  वन  निवासियों  से  संबंधित  उपबंध  उत्तर-पूर्व

 विशेषकर  संविधान  की  छठी  अनुसूची  के  अधीन  स्वायत्त  जिलों

 और  राज्य  अधिनियर्मों  के  अधीन  गठित  स्वायत्त  परिषदों  पर  लागू
 नहीं  (41)

 सभापति  महोदया  :  मैं  श्री  बैसीमुधियारी  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए

 संशोषन  40  और  4।  को  सभा  के  मतदान  के  लिए

 संशोधन  संख्या  40  और  41  मतदान  के  लिए  रखे  गए

 अस्वीकृत

 सभापति  महेदवा  :  प्रश्न  यह

 खंड  16,  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  1,  विधेयक  में  जोड़  दिया

 उद्देशिका  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक

 में  जोड़  दिए



 617  राज्य  सभा  से  संदेश  तथा
 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  विधेयक

 सभापति  महोदया  :  अब  मंत्री  महोदय  विधेयक  संशोधित  रूप
 पारित  करने  का  प्रस्ताव  कर  सकते

 श्री  किन्डिया  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 संशोधित  रूप  पारित  किया

 सभापति  महोदया  :  प्रश्न  यह

 संशोधित  रूप  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 1]

 श्री  सानछुमा  ख़ुंगुर  बैसीमुथियारी  :  मैं  इसका  जोरदार

 विरोध  करते  हुए  सभा  से  बाहर  जा  रहा

 साय  621%  बजे

 समय  श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  सभा-भवन

 से  बाहर  चले

 साथ  6.22  बजे

 राज्यसभा  से  संदेश

 तथा

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  विधेयक

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त

 निम्नलिखित  संदेशों  की  सूचना  सभा  को  देनी

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचानल  नियमों  के

 नियम  के  उपबर्धों  के  अनुसरण  में  मुझे  राज्य  सभा

 द्वारा  14  दिसम्बर  2006  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित

 बाल  विवाह  विधेयक  2006  की  एक  प्रति  संलग्न

 करने  का  निदेश  हुआ

 राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम

 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा

 24  1928  आधे  घंटे  की  चर्चा  618

 14  दिसम्बर  2006  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित  प्रशासनिक

 अधिकरण  2006  की  एक  प्रति  संलग्न

 करने  का  निदेश

 2...  मैं  14  दिसम्बर  2006  को  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 बाल  विवाह  2006  तथा  प्रशासनिक  अधिकरण

 2006  सभा  पटल  पर  रखता

 सायं  6.23  बजे

 आधे  घंटे  की  चर्चा

 कम  बजट  वाले  होटल

 सभापति  महोदया  :

 श्री

 अब  सभा  घंटे  की  चर्चाਂ  का  मुद्दा

 श्री  गढ़वी  :  बजट  वाले  होटलोंਂ

 के  बारे  में  पूछे  गए  तारांकित  प्रश्न  संख्या  123  के  संबंध  में  पर्यटन

 और  संस्कृति  मंत्री  द्वारा  30.11.2006  को  दिये  गये  उत्तर  से  उत्पन्न

 मुद्दों  पर  एक  चर्चा  शुरू  करने  का  अवसर  देने  क ेलिए  आपका  बहुत-बहुत

 सइसे  मैं  माननीय  मंत्री  महोदया  और  उनके  विभाग  द्वारा

 देश  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अच्छे  कदम  उठये  जाने  के

 लिए  उनका  अभिनंदन  करता

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  और  श्री  राव  द्वारा  पूछ  गया

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  123  मध्यम  श्रेणी  के  पर्यटकों  के  बारे  में  था

 जिन्हें  पर्यटन  महत्त्वपूर्ण  स्थानों/शहरों  में  किफायती  श्रेणी  के  आवास  प्राप्त

 करने  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  123  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  महोदया  ने

 इस  तथ्य  को  स्वीकार  किया  था  कि  कम  बजट  श्रेणी  के  होटलों  में

 कमरों  की  कमी  के  कारण  कभी-कभी  आम  पर्यटकों  को  इस  श्रेणी

 के  आवास  ढूंढने  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  सकता

 जैसा  कि  माननीय  मंत्री  महोदया  ने  उत्तर  दिया  है  कि  देश  में

 विभिन्न  श्रेणियों  मे ंलगभग  1,50,000  होटल  कमरों  की  कमी



 619  आधे  घंटे  की

 पर्यटन  और  संस्कृति  संबंधी  स्थायी  समिति  ने  भी  अपने  प्रतिवेदन

 में  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  हेटल  आवास  की  कमी  विशेषकर  कम  बजट

 के  होटलों  की  कमी  जो  कि  सही  प्रतीत  नहीं  के  बारे  में  अपनी

 चिन्ता  जाहिर  की  इसीलिए  समिति  ने  अपने  १0वर्वें  प्रतिवेदन  में  यह

 सिफारिश  की  है  कि  पर्यटन  विभाग  को  यह  सुनिश्चित  करना  होगा

 कि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्थान  उपलब्ध  कराने  पर  और  बजट  होटलों

 का  निर्माण  किया  पर्वटन  गंतव्य  के  रूप  में  देश  को  प्रतिस्पर्धा

 बने  रहने  के  लिए  इस  प्रकार  के  होटलों  के  लिए  भूमि  उपलब्ध

 करायी  जानी  चाहिए  और  होटलों  के  लिए  स्थलों  का  चयन  किया  जाना

 इस  संबंध  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 अब  तक  केन्द्र  सरकार  की  भूमि  पर  कितने  होटलों  के  लिए  भूमि
 उपलब्ध  करायी  गयी  है  या  भूमि  का  चयन  किया  गया  है  ऐसे  कम

 बजट  के  होटलों  के  निर्माण  के  संबंध  में  पर्यटन  विभाग  द्वारा  क्या  कदम

 उठये  गये  है  या  उपाय  किये  गए  माननीय  मंत्री  महोदया  से

 यह  मेरा  पहला  प्रश्न

 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  आहत  हूं  कि

 आजकल  ग्रामीण  और  इसके  साथ-साथ  विदेशी  पर्यटकों  की

 संख्या  दिनोंदिन  बढ़  रही  हम  सभी  जानते  है  कि  घरेलू  और  ग्रामीण

 पर्यटर्कों  की  संख्या  भी  दिनोंदिन  बढ़ती  जा  रही  घरेलू  और  ग्रामीण

 पर्यटक  पर्यटन  उद्योग  का  महत्त्वपूर्ण  भाग  यह  सत्य  है  कि  केवल

 पर्यटन  ठद्योग  द्वारा  ही  रोजगार  के  अवसरों  का  सृजन  किया  जा  रहा

 इस  से  गरीब  जैसे  रिक्शा  चलाने  टैक्सी  वालों  और

 व्यापारियों  को  लाभ  हम  सभी  जानते  हैं  कि  आम  निम्न

 और  निम्न-मध्यम  श्रेणी  के  लोग  भी  तीर्थयात्रा  करने  के  इच्छुक  रहते

 इससे  पर्यटन  को  बढ़ावा  मिलता  वे  अपनी  धार्मिक  आस्था  से

 जुडे  स्थानों  पर  जाना  चाहते  हैं  बशर्ते  कि  उन्हें  इन  स्थानों  पर  ठहरने

 की  आवश्यक  सुविधाएं

 इस  संबंध  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  एक  महत्त्वपूर्ण  मुद्दे
 की  ओर  दिलाना  चाहता  इस  प्रकार  के  पर्यटक  आमतौर  पर  समूहों
 में  यात्रा  करते  वे एक  या  दो  बसों  में  इकटठे  जाते  और  उनमें

 झोरलों  में  ठहरने  की  सामर्थ्य  नहीं  पहले  हमारी  संस्कृति  के  अनुसार
 उनके  लिए  धर्मशालाएं  बनकने  की  परम्परा  आजकल  ऐसे  पर्यटक

 *डोरमिट्रीਂ  आवास  में  रहना  चाहते  है  जिनमें  अच्छे  शौचालयों  तथा  स्नानगृह्ों
 की  सुविधा  उनके  लिए  उच्चित  मूल्य  पर  भोजन  की  सुविधा  भी

 अपेक्षित  यह  सही  बात  है  कि  सरकार  ने  कुछ  होटलों  को  राजसहायता
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 प्रदान  करने  की  एक  योजना  बनायी  एक  सितारों  होटल  के  लिए

 25  लाख  दो  तथा  तीन  सितारा  होटलों  के  लिए  50  लाख  रुपये

 देने  की  योजना  इस  तरह  विभाग  की  होटलों  को  राजसहायता  देने

 की  योजना  परन्तु  हमारे  देश  में  ऐसे  होटलों  में  ठहरने  की  सामर्थ्य

 कितने  लोगों  में  केवल  10  प्रतिशत  लोग  ही  होटलों  में  ठहरते

 हैं  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  केवल  10  करोड़  लोग  ही  इन  सितारा

 होटलों  में  ठहरने  में  समर्थ  यह  अच्छी  बात  है  कि  आप  ऐसे  लोगों

 को  प्रोत्साहन  दे  रहे  क्या  विभाग  ऐसे  सामाजिक  संस्थानों  को  प्रोत्साहन

 देने  पर  विचार  करेगा  जो  इस  तरह  के  आवासों  के  निर्माण

 को  बढ़ावा  यहां  मैं  एक  उदाहरण  देना  दिल्ली  में  एक

 गुजराती  समाज  ऐसे  ही  अन्य  समाज  भी  हो  सकते  इनके  पास

 वातनुकूलन  सुविधासहित  इस  तरह  के  डोरमिट्री  आवास  एक  समाज

 विशेष  द्वारा  अपने  समाज  को  विशेष  तरह  की  सुविधा  दी  जा  रही

 अन्य  लोगों  का  क्‍या  महिला  पर्यटकों  का  क्‍या  क्‍या

 माननीय  मंत्री  महोदय  इन  सब  कारतों  पर  विचार  समूह  मैं  पर्यटन

 के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  इस  सूचना  के

 कुल  मिलाकर  550  मिलियन  पर्यटक  इसमें  से  110  मिलियन  शहरी
 पर्यटक  है  परन्तु  400  मिलियन  पर्यटक  ग्रामीण  पर्यटक  यदि  ये  ग्रामीण

 पर्यटक  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  जाते  है  तो  उन्हें  किस  प्रकार

 की  सुविधाएं  प्रदान  की

 मेरा  तीसरा  प्रश्न  यह  है  कि  पर्यटन  उद्योग  को  अवसंरचनात्मक

 सुविधाएं  दी  जानी  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्वा  कदम  उठाये

 जा  रहे

 सरकार  कुछ  दो-सितारा  और  तीन-सितारा  होटलों  को

 प्रोत्साहन  दे  रही  क्‍या  सरकार  टैरिफ  पर्यटकों  पर  नियंत्रण  करने

 पर  विचार  कर  रही  मैं  यह  इसलिए  पूछ  रहा  हूं कि  कहीं  राजसहायता

 प्राप्त  करने  के  बाद  वे  पर्यटकों  से  मनमर्जी  का  शुल्क  तो  नहीं  वसूल
 रहे  इस  प्रकार  के  नियत्रंण  हेतु  कया  किया  जा  रहा

 देश  के  टूरस्थ  क्षेत्रों  में  पर्यटन  की  दृष्टि  से  महत्त्वपूर्ण  स्थल

 उदाहरण  के  लिए  मेरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  का  रणਂ  विश्व

 भर  में  एक  अनुपम  क्षेत्र  इसके  साथ  ही  छोलावीरा  और  अन्य  स्थल

 भी  केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्थानों  के  भ्रमण  हेतु  पर्यटकों  को  क्‍या

 सुविधाएं  प्रदान  की  आ  रही  यह  एक  महत्त्वपूर्ण  मुद्दा  है  क्योंकि

 यह  देश  के  मध्यम  वर्ग  से  संबंधित  आम  आदमी  की  बात  की

 जा  रही  आम  आदमी  की  बात  करने  वाले  आज  टू  प्री  और  फाइव
 स्टार  होटलों  की  बात  कर  रहे  यह  ठीक  आप  कीजिए  मुझे
 इस  बात  से  कोई  फर्क  नहीं
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 लेकिन  आम  आदमी  को  आप  धर्मशालाओं  या  डोरमेट्री  जैसी  जगहों
 में  हहरने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  कृपया  यह  बताने  की  कृपा

 सभापति  महोदया  :  बैलट  के  इस  आधे  घंटे  की

 चर्चा  में  केवल  चार  सदस्य  ही  बोल  सकते  अब  मैं  श्री  शैलेन्दर

 कुमार  को  बुलाती  हूं  और  यह  आग्रह  करती  हूं  कि  वह  केवल  प्रश्न

 श्री  शैलेन्द्र  कुमार  :  आधा  घंटे  की  चर्चा  में

 कुछ  तो  बोल  लेने

 सभापति  महोदया  :  टोटल  पांच  मैम्बर्स  को  इस  पर  बोलना

 अभी  मैम्बर्स  और

 श्री  शैलेद्र  कुमार  :  कम  बजट  वाले  होटलों  के  बारे  में  माननीय

 श्री  गढ़वी  ने  जो  चर्चा  उठाई  उस  पर  थोड़ा  बोलने

 के  बाद  मैं  प्रश्न  जैसा  कि  पर्यटन  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकार

 और  भारतीय  रेल  सहित  भूस्वामित्व  वाली  अन्य  एजेन्सियों  को  भू

 आवंटित  करके  उन्हें  होटल  देने  के  मामले  आवास  एवं  संरचना

 के  प्रोत्साहन  के  लिए  उन्होंने  एक  सितारा  होटल  के  लिए  25  लाख

 दो  सितारा  होटल  के  लिए  पचास  लाख  रुपये  और  तीन  सितारा

 होटलों  के  लिए  75  लाख  रुपये  दिये  हैं  और  सहायता  की  शर्त  पर

 बजट  तथा  कम  बजट  श्रेणी  वाले  होटलों  को  मूल  ऋण  में  दस  परसैन्ट

 की  इम्दाद  की  घोषणा  की  इसमें  प्रोत्साहन  स्वरूप  गैस्ट  हाउस

 .--(

 सभापति  महौदयव  :  शैलेन्द्र  मैंने  आपसे  कहा  था  कि  आप

 केवल  क्वैश्चन  पूछ  डिटेल्स  आपके  पास  माननीय  मंत्री  जी

 को  अभी  रिप्लाई  भी  करना

 श्री  शैलेन्द्र  कुमार  :  मैं  उसी  पर  आ  रहा  मैं  पूछना  चाहता

 हूं  कि  राष्ट्रमंडल  खेल  वर्ष  2010  में  होने  जा  रहे  इसमें  कहा

 गया  है  कि  पचास  हजार  कमरों  की  कमी  महसूस  की  गई  कया

 सरकार  इस  विषय  में  चाहे  वे  रेलवे  के  सस्ते  होटल  बनाने  के  संबंध

 में  हो  या  पांच  शहरों  में  रेल  रत्त  के  नाम  पर  होटल  बनाने  के  संबंध
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 में  इसके  लिए  आपने  20  से  ज्यादा  कंपनियों  को  टेंडर  दिये

 रैल  रत्न  के  नाम  पर  चालीस  शहरों  में  जो  सस्ते  होटल  बनाने  का

 फैसला  हुआ  दसमें  चार  फाइव  स्टार  होटल  ताज  होटल  के  नाम

 से  खोले  जाने  की  आपने  व्यवस्था  की  इसी  प्रकार  से

 द्वारा  भी  इन्हें  बनाने  की  आपने  घोषणा  की  आपने  राष्ट्रमंडल  खेलों

 में  भाग  लेने  हेतु  जो  तमाम  विदेशी  खिलाड़ी  तथा  अतिथि  उन्हें

 आप  कैसे  अकोमोडेट  इसके  लिए  आपको  तेजी  से  काम  करना

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसके  लिए  आपने  कोई  कारगर

 उपाय  सोचे

 रासा  सिंह  रावत  :  सभापति  से

 माया  मिले  कर  कर  लम्बे  तुलसी  हाय  गरीब  की  पूछे  नहीं  कोई

 सभापति  महोदया  :  क्‍या  यह  आपका  प्रश्न

 रासा  सिंह  राक्त  :  यह  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं
 कि  फाइब  स्टार  होटलों  की  बात  हो  रही  है  और  बजटरी  होटल्स  के

 लिए  सरकार  सहायता  भी  दे  रही  क्योंकि  हमें  विदेशी  मुद्रा  की

 बहुत  आवश्यकता  हम  लोग  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  सब  कुछ
 कर  रहे  लेकिन  देशी  पर्यटकों  के  लिए  भी  सहज  और  सस्ती  ये

 सारी  सुविधाएं  उपलब्ध  इसके  लिए  सरकार  के  द्वारा  क्‍या  ठोस

 कदम  उठाये  जा  रहे  अभी  तक  केवल  हैरिटेज  होटल्स  या  बजटरी

 होटल्स  के  नाम  पर  आप  उनके  लिए  सब  कुछ  कर  रहे  उनके

 लिए  जमीलें  भी  ढूंढ  रहे  लेकिन  जैसा  अभी  कहा  गया  कि  तीर्थाटन

 के  लिए  भी  लोगों  के  झुंड  के  झुंड  जाते  उन  लोगों  के  ठहरने

 के  लिए  धर्मशालाओं  की  जो  हमारी  पुरानी  व्यवस्था  उन  परम्परागत

 विश्रामगृहों  की  सुविधा  के  लिए  या  उनके  परिवर्धन  के  लिए  आप  क्‍या

 कर  रही  ताकि  देशी  पर्यटकों  को  भी  प्रोत्साहन  देशी  पर्यटकों

 को  भी  प्रोत्साहन  इसके  लिए  सरकार  की  क्‍या  कोई  विशेष  योजना

 ]

 सभापति  महोदया  :  श्री  चन्द्रप्पन  उपस्थित

 मनोज  :  महोदया  आपका

 आजकल  भारत  में  पर्यटन  पर  जाने  वाले  घरेलू  पर्यटर्को

 की  संख्या  काफी  बढ़  रही  इसका  कारण  आयस्तर  में  बढ़ोतरी  और

 उच्च  आय  वाले  मध्यम  वर्ग  का  अस्तित्व  में  आना  राष्ट्रीय  पर्यटन
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 2002  में  घरेलू  पर्यटकों  को  प्रोत्याहन  देने  पर  बल  दिया  गया

 एकीकृत  पर्यटन  परियोजनाओं  के  विकास  के  लिए  अधिकाधिक

 प्रयास  किये

 देश  में  पर्यटन  अवसंरचना  के  प्रगतिशील  विकास  और

 विस्तार  के  उद्देश्य  से  वर्ष  1966  में  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  की

 स्थापना  की  गयी  जिससे  भारत  को  पर्यटन  गंतव्य  के  रूप  में  प्रोत्साहन

 पूर्व  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यटकों  के  प्रबन्धन  के  दृष्टिकोण  से  आई

 टी  डी  सी  कई  सितारा  होटलों  का  संचालन  कर  रहा  था  परन्तु  दुर्भाग्य
 राजग  सरकार  के  कार्यकाल  में  विनिवयेश  नीति  के  कारण  बहुत

 से  सितारा  होटलों  को  निजी  क्षेत्र  को  बेच  दिया

 सभापति  महोदका  :  कृपया  अपना  प्रश्न

 मनोज  :  अधिकाधिक  पर्यटकों  की

 संख्या  और  घरेलू  पर्यटक  गंतर्ब्यों  के  उभरने  के  मद्देनजर  मैं  माननीय

 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू ंकि  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठये

 जा  रहे

 जैसा  कि  मेरे  सहयोगी  पूर्व  वक्‍ता  ने  कहा  कि  इस  देश  में  पर्यटकों

 के  लिए  ठहरने  के  स्थान  की  कमी  श्री  शैलेन्र  कुमार  ने  कहा

 कि  वर्ष  2010  में  इस  देश  में  राष्ट्रमंडल  खेल  होने  जा  रहे  मैं

 माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  पर्यटन  मंत्रालय  द्वारा  सस्ते  होटल

 अथवा  सस्ते  आवार्सो  का  निर्माण  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  पर्यटन

 मंत्रालय  राज्य  सरकारों  को  विभिन्न  परियोजनाएं  विशेषकर  चक्‍्करदार

 परियोजनाएं  स्वीकृत  करता  है  तो  क्‍या  सस्ते  होटलों  का  निर्माण  भी

 उसमें  शामिल  किया  जाता  है  या  यदि  राज्य  सरकारें  सस्ते  होटल

 बनाने  का  प्रस्ताव  देती  है  तो  क्‍या  मंत्रालय  उन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति

 सभापति  मझोदया  :  अब  माननीय  मंत्री  उत्तर

 श्री  भर्तुहरि  महताब  :  श्री  पंडा  को  एक  या

 दो  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  दी  जाए

 सभापति  महोदया  :  बेलट  के  अनुसार  केवल  चार  सदस्य
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 जी  भर्तृहरि  महताब  :  बैलट  अनुपूरक  प्रश्नों  के  लिए

 नहीं  है  ...(

 सभापति  महोदया  :  जी  अब  माननीय  मंत्री  उत्तर

 श्री  भर्तृतरी  महताथ  :  वह  रोज  सूचनाएं  दे  रहे  हैं  और  अपने

 अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  के  लिए  यहां  बैठे  हुए  अब  तक  वह  अपने

 अनुपूरक  प्रश्न  पूछ  भी  लेते  ...(

 सभापति  महोदका  :  कृपया  माननीय  मंत्री  को  उत्तर  देने

 श्री  ग्रहमाननद  पंडा  :  हमारे  प्रति  भेदभाव

 हो  रह  हम  गत  दो  दिनों  से  इस  पर  बोलने  के  लिए  सूचनाएं

 दे  रहे  हैं

 सभापति  महोदवा  :  जैसा  मैंने  कहा  है  कि  नियम  इसकी  इजाजत

 नहीं  देते  बैलर  के  अनुसार  एक  सदस्य  के  अतिरिक्त  चार  सदस्य

 प्रश्न  पूछ  सकते

 सभापति  महोदक  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 श्री  तथागत  सत्यथी  :  क्योंकि  हम  पिछड़े

 हैं  इसलिए  हमारी  उपेक्षा  हो  रही

 सभापति  महोदया  :  कुछ  भी  कार्यवाही  बृतांत  में  सम्मिलित  नहीं

 किया

 *

 श्री  ब्रहमानद  पंड्ा  :  हम  इसका  विरोध  करते  हैं  और

 बाहर  जा  रहे

 समय  श्री  ब्रहमाननद  पंडा  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य

 सभा  भवन  से  बाहर  चले

 पर्यटन  मंत्री  और  संस्कृति  मंत्री  अम्बिका  :  सभापति

 यह  बड़े  गर्व  और  संतोष  की  ज्ञात  है  कि  इस  चर्चा  को  शुरू

 *कार्यवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 करने  वाले  श्री  गढ़वी  ने  पर्यटन  मंत्रालय  को  उसके  द्वारा  उतये  गए
 कदमों  और  शुरू  की  गई  योजनाओं  के  लिए  बधाई  दी  यह  भी
 सच  है  कि  हमने  इस  आधे  घंटे  को  चर्चा  के  लिए  तीन  दिन  तक

 प्रतीक्षा  की  इससे  प्रतीत  होता  हैं  कि  पर्यटन  मंत्रालय  का  महत्व
 अथवा  पर्यटन  का  महत्व  बढ़  रहा  यह  भी  सच  है  कि  अधिक

 से  अधिक  लोग  और  सरकार  भी  पर्यटन  को  आर्थिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण
 मानती  यह  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  दोनों  तरह  की  सर्वाधिक

 नौकरियां  सृजित  करता  यह  उन  मंत्रालयों  में  से एक  है  जो  सर्वागीण

 विकास  हेतु  आवश्यक  सर्वाधिक  संसाधन  सृजित  करता  है  और  जुटाता

 यह  भी  सच  है  कि  पर्यटन  सकल  घरेलू  उत्पाद  में  लगभग

 5.86  प्रतिशत  का  योगदान  कर  रहा  यह  सब  कहकर  और  यह

 मानकर  कि  देश  की  अर्थव्यवस्था  आज  प्रगति  की  ओर  अग्रसर

 भारत  में  आने  वाले  पर्यटकों  की  संख्या  बढ़  रही  है  और  घरेलू  पर्यटकों

 की  संख्या  भी  बढ़  गई  लोग  अवकाश  के  लिए  और  तीर्थयात्रा

 के  लिए  विभिनन  स्थानों  की  यात्रा  कर  रहे  इस  सबसे  सब  प्रकार

 के  उपलब्ध  आवासों  पर  भारी  दबाव  पड़ा  माननीय  सदस्य  अन्य

 माननीय  सदस्यगण  भी  बिल्कुल  कह  रहे  हैं  कि  अनुमानों  और  किए

 गए  कुछ  सर्वेक्षणों  और  हमारे  आवास  पर्यटन  अधिकारियों  से  प्राप्त  रिपोर्टों

 के  अनुसार  हमारे  पास  लगभग  1,50,000  कमरों  की  मकी  विशेषकर

 बजट  श्रेणी  अर्थात  यात्री  एक-सितारा  दो-सितारा

 तीन-सितारा  होटल  और  चार-सितारा  होटल  में  1,00,000  कमरों  की

 कमी  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  चाहते  हैं  कि  घरेलू  पर्यटन

 पर  अधिक  जोर  दिया

 अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  दुर्भाग्य  उन्होंने  एक  टिप्पणी  कि

 कि  संप्रग  सरकार  जो  कि  आम  आदमी  के  वायदे  के  साथ  आई

 थी  वह  अब  पांच  सितारा  होटलों  पर  ही  ध्यान  दे  रही  मैं  उनके

 प्रश्न  के  जवाब  में  जो  कहने  जा  रही  हूं  उससे  उन्हें  समझ  जाना  चाहिए

 कि  अभी  भी  आम  आदमी  और  साधारण  आदमी  तथा  घरेलू  पर्यटक

 ही  हमारी  कार्यसूची  में  नम्बर  एक  पर

 1,00,000  कमरों  की  पूर्ति  करन  के  लिए  हम  महसूस  करते  हैं

 कि  सरकार  को  होटल  नहीं  चलाने  शायद  जब  आपकी  सरकार

 थी  तब  ऐसा  आपने  सभी  होटल  बेच  दिये  पर्यटन  मंत्री  बनने  के

 पश्चात्‌  मैंनें  पाया  कि  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  टी  डी

 के  पास  कुछ  हो  सस्ते  होते  मैं  समझती  हूं  कि  दो-सितारा  होटल

 और  तीन-सितारा  होटल  16  भी  नहीं  ऐसा  इसलिए  क्योंकि  वे  होटल

 चल  नहीं  रहे  हमने  पहला  निर्णय  यह  लिया  कि  हमें  बजट  श्रेणी
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 में  होटल  इसलिए  आई  टी  डी  सी  से  कहा  गया  कि  उन

 16  जोकि  आई  टी  डी  सी  के  पास  हैं  और  राज्य  सरकारों

 के  साथ  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  को  उनके  स्तर  को  रखा

 जाए  ताकि  उसके  बाद  यह  निर्णय  लिया  जा  सके  कि  क्या  उन्हें  बाहर

 से  चलवाया  जाएगा  अथवा  आई  टी  डी  सी  द्वारा  चलाया  परन्तु
 हम  उन  होटलों  को  वापस  पटरी  पर  लाकर  लाभ  अर्जित  करना  चाहते

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहती  हूं  कि  दो  होटलों  को  छोड़कर
 अधिकांश  होटल  वापस  पटरी  पर  आ  गए  हैं  और  आई  टी  डी  सी

 सहित  लाभार्जित  कर  रहे  हैं  जिनका  लाभ  130  प्रतिशत  तक  बढ़  गया

 भूमि  राज्य  का  मामला  है  फिर  भी  मुझसे  पूछा  गया  कि  राज्य

 सरकारों  द्वारा  बजट  होटलों  के  लिए  कितनी  भूमि  दी

 श्री  गढ़वी  :  मैंने  केंद्र  सकार  की  भूमि  के  विषय  में

 पूछा

 श्रीमती  अम्क्का  सोनी  :  मैं  आपको  पूरी  बात  बताऊंगी  भूमि  मूलतः
 राज्य  का  विषय  केवल  दिल्ली  में  ही  ऐसा  है  कि  दिल्ली  सरकार

 का  भूमि  पर  कोई  अधिकार  नहीं

 केंद्र  की  भूमि  बहुत  सीमित  शायद  दिल्ली  तक  ही

 चूंकि  भूमि  राज्य  का  विषय  है  और  हमारी  इच्छा  है  कि  देश  के

 सभी  राज्यों  में  सभी  तीर्थस्थलों  सरांस्क्तिक  और  पर्यटक  रूचि  वाले

 स्थानों  पर  बजट  श्रेणी  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  दिया  मेरे  पूर्ववर्ती
 मंत्री  और  मैंने  इस  कार्य  को  जारी  रखा  है  और  हमने  सभी  राज्य

 सरकारों  को  भूमि  उपलब्ध  कराने  के  लिए  लिखा  मैं  सभी  पत्रों

 की  गहराई  में  नहीं  जाना  चाहती  परन्तु  हमने  इस  बात  पर  जोर  दिया

 है  कि  काट  श्रेणी  में  खुली  नीलामी  के  माध्यम  से  भूमि  प्रदान  करने

 के  जिससे  कीमतें  बहुत  अधिक  हो  हमें  इक्विटी  की

 दीर्घावधि  संयुक्त  उद्यम  अथवा  इन्ही  सब

 बातों  पर  विचार  करना  चाहिए  ताकि  भूमि  की  कौमतें  कम  रखी  जा

 हमें  कुछ  राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया  मिली  है  परन्तु  बहुत  अधिक

 जहां  तक  दिल्ली  का  प्रश्न  है  तो  डी  डी  ए  ने  विशेषकर  2010

 खेलों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  बहुत  सा  ब्यौरा  दिया  हमने  यह

 भी  देखा  है  कि  डी  डी  ए  द्वारा  नीलामी  की  गई  भूमि  के  मामले

 में  कीमतें  आकाश  छू  रही  कोई  भी  निजी  कम्पनी  जो  उन  ऊंची

 कीमतों  पर  भूमि  के  लिए  बोली  लगाती  है  वह  वहां  बजट  होटल  नहीं

 जनाना  यह  आर्थिक  रूप  से  व्यवह्ारिक  नहीं  कभी-कभी
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 अम्बिका

 नीलामी  में  कोई  भी  उपस्थित  नहीं  इसलिए  परीक्षण  के  तौर  पर

 हमने  शहरी  विकास  मंत्रालय  को  लिखा  है  कि  वे  बजट  होटल  बनाने

 के  लिए  हमें  कम  से  कम  भूमि  के  तीन  दुकड़े  देने  पर  विचार  करें

 और  पर्यटक  मंत्रालय  इसे  उचित  मूल्य  पर  अर्थात  सरकारी  मूल्य  पर

 शहरी  विकास  मंत्रालय  से  लेगा  और  फिर  आई  टी  डी  सी  जो  कि

 सार्वजनिक  क्षेत्र  का  उपक्रम  के  माध्यम  से  उन  लोगों  को  बजट

 होटल  बनाने  के  लिए  इसे  दीर्घावधि  के  लिए  पट्टे  पर  यह  एक

 परीक्षण  सुझाव  है  और  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  हम  दिल्ली  में  ही

 इस  प्रस्ताव  पर  कार्य  कर  (  ॥॒

 ॥॒

 श्री  मछुबी  :  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  बारे  में  क्‍या  स्थिति

 ...(

 श्रौमती  अम्बिका  सोनी  :  आप  दमन  एवं  दीव  और

 अंडमान  एंव  निकोबार  ट्वीप  समूह  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हमें

 दमण  एंव  दीव  से  उत्तर  मिला  वहां  बहुत  मांग  है  परन्तु  कुछ  प्रतिबंध

 इस  देश  में  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जे  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  बहुत  संवेदनशौल

 हमें  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  से  मंजूरी  लेनी  पड़ती

 इन  चोर्जों  में  लम्बा  समय  लगता  बहुत  जोर  देकर  इन  चीजों

 को  आगे  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रहे

 डी  डी  ए  ने  2010  के  खेलों  को  ध्यान  में  रखकर  कुछ  प्रस्ताव

 किए  उन्होंने  1131  कमरों  के  लिए  10  स्थलों  की  नीलामी  की

 यदि  आपको  पूरा  ब्यौरा  चाहिए  तो  इसमें  बहुत  समय  हरियाणा

 सरकार  ने  8,000  कमरों  की  पेशकश  की  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 ने  तीन-सितारा  और  चार-सितारा  तथा  पांच-सितारा  होटलों  के  लिए

 25  स्थानों  की  पहचान  की  इसके  अतिरिक्त  रेलवे  ने  बहुत  सकारात्मक

 कार्य  किया  बजट  होटलों  के  लिए  रेल  मंत्रालय  ट्वारा  सौ  स्थानों

 की  पहचान  की  गई  मुझे  इस  सभा  में  यह  घोषणा  करते  हुए  बहुत
 प्रसन्‍नत्त  हो  रही  है  कि  रेल  मंत्रालय  पर्यटन  हेतुं  बड़े  साज्नीदार  के  रूप

 में  आगे  आ  रहा  है  और  उन्होंने  रेलवे  स्टेशन  और  अन्य  स्थानों  के

 पास  20  होटलों  के  लिए  निविदाएं  पेश  कर  दी  हैं  जहां  बजट  होटल

 बनाए  जा  सकते

 मैं  समझती  हूं  कि  रासा  सिंह  रावत  ने  उल्लेख  किया  है  कि

 ताज  समूह  इसमें  आ  रहा  यह  सच  मैं  आपको  बताती  हूं  कि

 बहुत  सी  निजी  कंपनियां  जो  अभी  तक  पांच-सितारा  होटल  बनाती  थी

 वह  अब  हमरे  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  रही  हैं  और  बजट  होटलों

 की  इस  देश  की  मांग  को  पूरा  कर  रही  हैं  और  इन  बजट  होटलों
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 के  लिए  बोली  भी  लगा  रहे  ताज  और  अन्य  समूह  भी  हैं  जो

 (

 रासा  सिंह  राक्‍त  :  यात्रियों  के  लिए  विश्राम  गृह  और

 धर्मशालाएं  होती

 1

 आप  इस  बारे  में  कुछ  कहने  की  कृपा  (

 श्रीमती  अम्बिका  सोनी  :  मैंने  नोट  किया  हुआ  धर्मशाला का
 जो  कंसेप्ट  वह  अभी  भी  लेकिन  देश  बदलता  जा  रहा

 आप  भी  जानते  हैं  कि  हरेक  की  आशाएं  एंव  आकांक्षएं  बदलती  जा
 रही  हम  लोग  यात्री  निवास  की  बात  भी  कर  रहे

 अब  एक  स्टार  होटल  तो  धर्मशाला  के  मुताबिक  ही  हम  डारमेट्री

 की  बात  कर  रहे  अब  एक  स्टार  होटल  तो  धंमशाला  के

 मुताबिक  ही  हम  डारमेट्री  की  बात  कर  रहे  जहां  एक  परिवार

 के  लोग  एक  बडे  कमरे  में  रह  हमारा  मकसद  है  कि  आम

 आदमी  टूरिज्म  के  दृष्टिकोण  तीर्थयात्रा  के  दृष्टिकोण  से  अजमेर  शरीफ

 वैध्णों  देवी  गोवा  जाएं  या  हरमंदिर  साहब  जहां  भी

 वह  जाना  वहां  जाएं  और  वहां  उसे  याज्जी  निवास  या  धर्मशालाएं

 नहीं  बल्कि  उसके  रहने  के  लिए  डारमेट्रीज  हर  होटल  में  अवेलेबल

 हो

 गुजरात  सरकार  ने  भी  कुछ  प्रपोजल्स  की  घोषणा  की

 हालांकि  हमें  उन्होंने  नहीं  बताया  लेकिन  घोषणा  में  बताया  गया

 है  कि  गुजरात  राज्य  में  जो  बजट  होटल्स  उन्हें  बिजली  मुफ्त

 दी  जाएगी  और  कार्पोरेशन  टैक्स  माफ  किया  इसी  प्रकार  से

 हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  सरकारें  भी  कर  रही

 रासा  सिंह  रावत  :  राजस्थान  सरकार  पर्यटन  को

 सबसे  ज्यादा  बद्धवा  दे  रही

 श्रीमती  अऑम्बिका  सोनी  :  राजस्थान  सरकार  हैरिटेज  होटल  को

 बढ़ावा  दे  रही  हम  उनसे  भी  बात  कर  रहे  इसके  अलावा  एक

 जहुत  महत्वपूर्ण  हनीशिएटिव  हमारे  मंत्रालय  ने  लिया  है  और  वह  है  ग्रैड

 एंड  ब्रेकफास्ट  स्कीम  चलाने  पहले  से  भी  कुछ  इस  प्रकार  की

 स्कीम्स  अलग-अलग  स्टेट्स  में  चलती  आई  लेकिन  लोग  तंग  करते
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 यह  एक  परेशानी  वाली  बात  हुआ  करती  परमीशन  मिल  रही

 नहीं  मिल  रही  है  आदि  अनेक  प्रकार  की  प्राब्लम्स  रहती  मैं

 आपको  बताना  चाहूंगी  कि  हम  लोगों  ने  इसे  स्ट्रीम  लाइन  किया  है
 और  एक  कमेटी  बनाई  उसमें  एक  पुलिस  इंस्पैक्टर  को  रखने  का

 प्रस्ताव  दो  तरह  की  एकोमोडेशन  की  व्यवस्था  की  गई  एक
 सिल्वर  कार्ड  एवं  दूसरी  गोल्ड  इनके  लिए  बहुत  साधारण  सी

 कंडीशन्स  रखी  गई  इनके  तहत  एक  कमरे  से  पांच  कमरे  वाले

 ओनर  ब्रैड  एंड  ब्रेकफास्ट  स्कौम  के  अन्तर्गत  रजिस्ट्रेशन  करा  सकते

 इसमें  एक  शर्त  यह  है  कि  मकान  मालिक  या  मकान  की  गृहिणी
 को  उस  मकान  में  रहना  हम  चाहते  हैं  कि  जो  भी  डौमैस्टिक

 या  बाहरी  विजिटर  रहे  उसे  एक  भारतीय  परिवार  के  साथ  रहने  को

 उसे  हमारी  संस्कृति  एवं  परम्पराओं  की  जानकारी  उनसे

 बह  अवगत  हो  हमें  आशा  है  कि  आने  वाले  समय  में  इस  प्रकार

 से  हमें  10  हजार  कमरे  तक  उपलब्ध  हो  हम  कोशिश  कर

 रहे  हैं  कि  इस  बारे  में  सारी  जानकारी  हमारी  वैबसाइट  पर  उपलब्ध

 फिलहाल  तो  यह  सब  जाबकारी  टूरिज्म  मिनिस्ट्री  की  साइट  पर

 उपलब्ध

 ]

 आप  परिवार  के  लिए  उचित  मूल्य  पर  कमरा  ले  2010

 के  खेलों  तक  धीरे-घीरे  हम  इसे  वाणिज्यिक  रूप  प्रदान  करने  की  आशा

 करते  हैं  जिसमें  उन  लोगों  से  कोई  प्रभार  नहीं  लिया  जाएगा  जिनके

 पास  भाड़े  पर  उठाने  के  लिए  कमरे  परन्तु  यह  सब  कार्य  उन  होटलों

 अथवा  अन्य  संगठनों  द्वारा  किया  जो  भुगतान  कर  सकते  हैं

 और  भाड़ा  कम

 मुझे  लगता  है  कि  ब्रैड  एंड  ब्रेकफास्ट  स्कीम  का  एक  और

 फायदा  होने  वाला  है  और  वह  है  जो  मीडियम  वर्ग  के  परिवार

 जिनके  बच्चे  विदेशों  में  पढ़  रहे  हैं  या  भारत  में  अपने  शहर  से  बाहर

 किसी  दूसरे  शहर  में  पढ़  रहे  हैं  और  उनके  यहां  दो  कमरे  खाली

 तो  उन्हें  किराए  पर  वे  अपनी  आमदनी  बढ़ा  सकते

 एक  गृहिणी  जो  अपने  घर  में  ही  रहना  चाहती  कहीं  बाहर

 नहीं  जाना  चाहती  जिसकी  अपने  घर  को  चलाने  की  24  घंटे  की

 जिम्मेदारी  ठसे  कुछ  हद  तक  आर्थिक  सहायता  इस  स्कीम  से  मिल

 सभापति  महोदया  :  महिलाओं  के  लिए  यह  योजना  बहुत  अच्छी
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 श्रीमती  अम्बिका  सोनी  :  सभापति  मैं  घर  की  गृहिणी

 की  बात  कर  रहो  इस  योजना  के  माध्यम  से  यदि  हम  उसे  आर्थिक

 तौर  पर  कुछ  हद  तक  सक्षम  बनाने  में  सफल  हो  तो  मैं  इसे

 बहुत  बड़ी  सफलता  इसके  अलावा  आप  सब  लोग  जानते  हैं

 कि  हमारा  मंत्रालय  बड़े-बड़े  शहरों  में  लेकिन  छोटे-छेटे  शहरों

 में  दो  और  तीन  स्टार  के  होटल  बनाने  के  लिए  10  प्रतिशत  सब्सिडी

 देता  है  जिसकी  अपर  लिमिट  75  लाख  रुपए

 श्री  गढ़वी  :  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 जिन  होटलों  को  आप  सब्सिडी  देती  उनके
 टैरिफ  कंट्रोल  होने

 वे  कमरों  का  जो  किराया  वसूल  वह  आपकी  सहमति  से  होना

 क्या  टैरिफ  पर  कोई  कन्‍्ट्रोल  वे  हद  से  ज्यादा  वसूल  रहे

 सभापति  महोदया  :  वे  पहले  ही  बता  चुकी  हैं  कि  कम  से  कम

 जो  रेंट

 श्रीमती  अम्बिका  सोनी  :  अभी  तो  सरकारी  डिक्टा  से  कीमत  तय

 की  जाये  तो  यह  आज  के  वातावरण  में  मैं  समझती  हूं  कि  सम्भव  नहीं

 लेकिन  हम  कोशिश  कर  रहे  जैसे  कई  जगहों  पर  हमने  कहा

 है  कि  एक  हजार  रुपये  तक  कमरा  मिलना  अब  ये  कूछ  नोर्म्स

 जो  हम  अपनी  स्कीम  को  प्रमोट  करते  वक्‍त  परिचालित  हम

 अंदाज  जरूर  जब  सिल्वर  और  गोल्ड  कैटेगरी  की  बात  हो  रही  है

 तो  यह  बात  जाहिर  होती  है  कि  अलग-अलग  कैटेगरीज  का  हम  कर

 इसके  अलावा  मैं  आपको  बताना  चाहती  हूं  कि  पिछले  6-8  महीनों

 में  मैंने  वित्त  मंत्रालय  को  कई  पत्र  लिखे  पहले  तो  हम  यह  देखते

 हुए  कि  एक  लाख  50  हजार  कमरों  की  आवश्यकता  सब  होटलों

 के  लिए  किया  लेकिन  वह  सम्भव  नहीं  उन्होंने  इन्कार  कर

 अब  मैं  इस  बात  को  बहुत  गम्भीरता  बहुत  जोरों

 मैं  वित्त  मंत्रालय  के  साथ  मामले  को  आगे  बढ़ा  रही  हूं  कि  जो

 बजट  एक  दो  तारा  और  तीन  तारा  होटलों  के  निर्माण

 अब  प्रारम्भ  करने  जा  रहे  हैं  और  2010  के  खेलों  से  पहले  निर्माण

 पूरा  कर  वित्त  मंत्रालय  उन्हें  अवसरचना  की  घोषित  करके  और

 कर  प्रोत्साहन  देना  उन्हें  कर  प्रोत्साहन  पर  बिचार  मैं  इसी  बात

 पर  जोर  दे  रही
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 अम्बिका

 अगर  मूझे  पूरे  सदन  का  सहयोग  मिलेगा  तो  मुझे  पूरा  यकीन  है

 कि  वित्त  मंत्री  हमारा  प्रफेजल  मान

 अन्त  में  मैं  आपको  इतना  ही  कहना  चाहती  हूं  कि  हमारे  टूरिज्म
 को  आज  जो  बढ़ावा  मिल  रहा  हम  कोशिश  यह  कर  रहे  हैं  कि

 इसमें  पब्लिक  प्राइवेट  पार्टनरशिप  इसमें  सरकार  की  कत  तो  चल

 नहीं  जहां-जहां  से  हमें  सम्भव  सरकारों  की  मदद

 एक  प्राइवेट  पार्टररशिप  के  रूप  में  हम  कर  रहे  हैं  और  पूरी  उम्मीद

 है  कि  आप  यह  दिलचस्पी  दिखते  हम  आगे  बढ़ते  रहेंगे  और

 सफलता  से

 सभापति  महोदया  :  मंत्रो  जी  का  जवाब  बहुत  अच्छा

 साथ  6.57  बे

 गैर-सरकारी  सदस्यों  का  संकल्प-वापस  लिया  गया

 देश  के  सभी  भागों  के  संतुलित  और  साम्यपूर्ण
 विकास  के  लिए  उठाये  गए  कदम

 सभापति  महेदक  :  सभा  मद  28  -  श्री  सर्वानन्द  सोनोवाल

 द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  पर  आगे  चर्चा  को

 श्री  मणि  कतरेनामै  -  उपस्थित

 श्री  अब्दुल  रशीद  शाहीन

 श्री  अब्दुल  रशौद  शाहीन  :  मैं  झाहता  हूं
 कि  प्रस्तुतकर्ता  श्री  सर्वातनन्द  सोनोवाल  को  इसके  बारे  में  पहले  बोलना

 ही  संकल्प  प्रस्तुत  करना

 सभापति  मझेदक  :  श्री  सर्वातन्‍द  सोनोवाल  द्वारा  यह  संकल्प  प्रस्तुत
 किया  गया  था  और  हम  इस  पर  चर्चा  जारी  रख  रहे

 श्री  अब्दुल  रशीद  शाहीन  :  सभापति  मैं  इस  संकल्प

 का  पूरी  तरह  समर्थन  करता

 15  2006  वापस  लिया  गया  632

 इस  माननीय  सभा  के  समक्ष  कुछेक  बातें  उद्घृत  करने  के  उद्देश्य

 मैं  उस  असंतुलित  विकास  के  बारे  में  अत्यत  सुस्पष्ट  रूप  से  उल्लेख

 जिससे  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  के  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  अप्रसन्‍नता

 पैदा  होती  है  और  अन्ततोगत्वा  उससे  उन  क्षेत्रों  की  शांति  भंग  होती

 मैं  सीधे  जम्मू-कश्मीर  के  बारे  में  उल्लेख

 मेरे  संसदीय  निर्वाचन  बारामूला  में  वास्तविक  सीमा-रेखा

 के  समीप  हमारे  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जिन्हें  पिछले  58  वर्षों  से  अवसंरचना

 और  सड़कों  के  विकास  की  प्रतीक्षा  करनी  पड़  रही  है  ताकि  उन  क्षेत्रों

 को  वर्ष  भर  शेष  विश्व  के  साथ  जोड़ा  जा  मैं  गुरेज  बेली  की

 बात  करना  चाहता  इस  समय  हम  पर्यटन  के  बारे  में  चर्चा  कर

 रहे  गुरेज  इस  पृथ्वी  के  अद्भुत  स्थार्नों  में  स ेएक  है  और  कहा

 जा  सकता  है  कि  यह  स्थान  स्वर्गों  का  स्वर्ग  परन्तु  सड़कों  के

 न  होने  से  यह  क्षेत्र  छह  माह  से  अधिक  समय  तक  कटा  रहता  है

 तथा  हन  क्षेत्रों  में  थोड-थोड़ा  करके  अवसंरचना  का  विकास  होने  के

 कारण  अन्ततः  वह्च  के  लोग  कल्थाणकारी  राज्य  से  सहायता  मिलने

 की  प्रतीक्षा  करते  रहते

 मैं  नहीं  जानता  कि  यदि  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंविकास  की  रफ़्तार  इसी

 गति  से  चलती  रही  तो  इनका  क्‍या  लोगों  में  अप्रसन्नता

 है  और  कभी-कभी  वे  अपने  गुस्से  का  इजहार  भी  करना  चाहते

 दुर्भाग्य  यदा  कदा  यह  अप्रसनन्‍्नता  उग्र  रूप  धारण  कर  लेती

 साथ  7.00  बजे

 मैं  भारत  सरकार  से  यह  पूछता  और  मांग  करता  हूं  कि  वह  पूर्वोत्तर
 के  क्षेत्रों  जम्मू-कश्मीर  और  हिमाचल  प्रदेश  के  बारे  में  ध्यान  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  इस  श्रेणी  के  राज्य  और  इन  राज्यों  में  स्थित

 दूरस्थ  क्षेत्र  अत्यन्त  गरीब  क्षेत्र  हैं  और  इस  देश  ने  आर्थिक  विकास

 के  सुविख्यात  नए  युग  में  अवसंरचना  के  विकास  की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 जबकि  हम  सभ्यता  के  तीसरे  दौर  में  तेजी  से  प्रवेश  कर  रहे

 अभी  भी  कालाहांडी  और  अन्य  ऐसे  जो  विकास  की  प्रतीक्षा  कर

 रहे

 मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  संकल्प  को  प्रस्तुत  करके

 माननीय  सदस्य  श्री  सोनोवाल  ने  इन  क्षेत्रों  का  भला  किया  मैं  इस
 संकल्प  का  समर्थन  करता  हूं  और  भारत  सरकार  से  निवेदन  करता

 हूं  कि  वह  भारत  के  संविधान  की  गारन्टी  से  एक  ऐसा  तंत्र  सामने

 लाएं  जिससे  कि  हमारे  पास  उन  क्षेत्रों  के  तीव्र  विकास  के  लिए  एक
 विकास  योजना  ताकि  वे  देश  के  बाकी  क्षेत्रों  के  स्‍तर  पर  आ
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 मैं  संसाधनों  के  अव्यपगत  पूल  के  बारे  में  उल्लेख  करूंगा  जिसे

 पूर्वोत्तर  राज्यों  को  प्रदान  किया  गया  मैं  पिछले  आठ  वर्षों  से  मांग
 कर  रहा  हूं  कि  जम्मू-कश्मीर  जिसकी  मौसम  और  सुरक्षा  स्थिति
 समान  को  आबंटन  की  धन  राशि  10  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  15  प्रतिशत

 करके  के  अव्यपगत  पूलਂ  में  सम्मिलित  किया

 परन्तु  सरकार  हमारी  बात  को  हमेशा  अनसुना  कर  देती  हमें  पैकेजों

 के  आने  की  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  और  फिर  सारे  देश  के  लोग

 कहते  हैं  कि  यह  राज्य  व  हमारे  संसाधनों  की

 बर्बादी  मैं  चाहता  हूं  कि  हमें  जम्मू  व  कश्मीर  और  पूर्वोत्तर  जैसे

 क्षेत्रों  के लिए  सम्मान  जनक  और  स्थायी  विकास  प्रक्रिया  अपनानी

 हमारे  पूर्वोत्तर  के  राज्यों  और  जम्मू  व  कश्मीर  में  मौसम  को  समस्या

 हमारे  यहां  पांच  महीनों  तक  ही  काम  करने  का  मौसम  होता

 ऐंसे  क्षेत्रों  की  समस्या  का  एक  मात्र  समाधान  अव्यपगत  पूल
 हमें  उस  अवधारणा  की  कार्यप्रणाली  को  भी  नया  रूप  देना

 ताकि  इन  राज्यों  को  इससे  लाभ  मिल

 मैं  संघीय  व्यवस्था  के  बारे  में  चर्चा  नहों  करूंगा  श्री  सोनोवाल

 ने  जिसके  बारे  में  आपने  संकल्प  में  उल्लेख  किया  वह  बहुत  बड़ा
 विषय  हम  अगले  सत्र  में  इस  सभा  की  नियमावली  के  अन्तर्गत

 इस  संबंध  में  अलग  से  एक  पूर्ण  प्रस्ताव  लाएंगे  ताकि  इस  पर  चर्चा

 की  जा  क्योंकि  अब  इस  देशा  के  लिए  सहकारी  संघवाद  बहुत

 महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाता  है  और  इस  संबंध  में  हमें  बहुत  सी  महत्वपूर्ण
 बातें  करनी

 मैं  इस  संकल्प  और  इस  देश  में  संघवाद  को  अवधारणा  को  मजबूत
 करने  का  समर्थन  करता  क्योंकि  इसका  संकल्प  में  उल्लेख  किया

 गया  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संकल्प  का  समर्थन  करता

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  भारत  सरकार  इस  श्रेणी  के  राज्यों  के  दूरस्थ

 क्षेत्रों  का विकास  की  देखरेख  करने  के  लिए  सकारात्मक  कदम  उठाएगी

 ताकि  उन्हें  अन्य  विकसित  क्षेत्रों  क ेसाथ  समान  रूप  से  पटरी  पर  वापस

 लाया  जा

 सभापति  महोदया  :  अब  माननीय  मंत्री  उत्तर

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  सभापति

 माननीय  श्री  सर्वानन्द  सोनोवाल  जी  ने  बहुत  महत्वपूर्ण
 और  नाजुक  मुद्दा  अर्थात  सन्तुलित  और  एकसमान  विकास  का

 मुद्दा  उठाया  जिसके  बारे  में  हमारी  सरकार  बहुत  अधिक  चिंतित

 है  यद्यपि  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  माध्यम  से  इस  समस्या  के  निवारण
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 करने  के  प्रयास  किए  गए  फिर  भी  धर्मादा  ऐतिहासिक
 व  भौगोलिक  विकास  और  अवसंरचना  सुविधाओं  की  उपलब्ध्ता  में  अन्तर

 जैसे  विभिन्‍न  कारकों  के  कारण  क्षेत्रीय  विकास  में  असंतुलन  बना  हुआ

 मैं  संसद  सदस्यों  का  आभारी  जिन्होंने  उस  विषय  पर  वाद-विवाद

 में  इतनी  सक्रियता  से  भाग  लिया  जो  इस  समय  हनारी  सरकार  के

 लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  माननीय  सदस्य  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे

 कि  किसी  क्षेत्र  की  आयोजना  और  विकास  तथा  उसके  लिए  धनराशि

 का  आबंटन  प्राथमिक  तौर  पर  संबंधित  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी

 केन्द्र  सरकार  अपनी  ओर  से  केन्द्रीय  सहायता  विशेष  क्षेत्र  कार्यक्रमों

 और  विभिन्‍न  गरीबों  उन्मूलन  तथा  अन्य  योजनाओं  के  वितरण  हेतु

 प्रयुक्त  सूत्र  में  महत्व  देकर  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  को  अनुपूरित
 करती

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  श्री  भर्तुहरि  महताब  द्वारा  उल्लेख  किया

 गया  केन्द्रीय  सहायता  के  वितरण  हेतु  सूत्र  इस  समस्या  का  निवारण

 करने  वाले  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  बातों  में  से एक  इस  सूत्र  के

 कुल  सहायता  का  30  प्रतिशत  विशिष्ट  श्रेणी  के  राज्यों  के  लिए  निर्धारित

 किया  जाता  शेष  70  प्रतिशत  सहायता  का  वितरण  गैर  विशिष्टता

 बाली  श्रेणी  के  राज्यों  में  एक  निर्धारित  मानदंड  के  अनुसार  किया  जाता

 है  जिसके  अनुसार  इस  का  60  प्रतिशत  1971  की  जनगणना  के  अनुसार
 राज्यों  की  जनसंख्या  के  अनुपात  में  आवंटित  किया  जाता  आबंटन

 प्रति  व्यक्ति  आय  का  25  प्रतिशत  कार्य  निष्पादन  का  7.5  प्रतिशत  महत्व

 दिया  जाता  है  और  शेष  7.5  प्रतिशत  विशेष  समस्याओं  के  लिए  निर्धारित

 किया  जाता  प्रति  व्यक्ति  आय  के  आधार  पर  जो  25  प्रतिशत  सहायता

 दी  जाती  उसमें  से  20  प्रतिशत  का  आबंटन  अनन्य  रूप  से  सबसे

 निर्धन  उन  राज्यों  को  किया  जाता  जिनकी  प्रति  व्यक्ति  आय  राष्ट्रीय

 औसत  से  कम  होती  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  स्वीकार

 करेंगे  कि  केन्द्रीय  सह्ययता  के  वितरण  सिद्धान्तों  में  क्षेत्रीय  असमानताओं

 का  ध्यान  रखा  गया  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों-श्री  प्रसन्‍न  आचार्य

 और  करण  सिंह  यादव  ने  बताया  है  कि  इस  फार्मूले  में  परिवर्तन

 किए  जाने  के  अनुरोध  प्राप्त  हुए  लेकिन  आप  मेरी  इस  बात  को

 समझेंगे  और  सहमत  होंगे  कि  जब  तक  इस  विषय  पर  राज्यों  के  बीच

 सर्वसम्मति  नहीं  हो  तब  तक  इस  क्षेत्र  में  कोई  परिवर्तन  करना  संभव

 नहीं

 मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  योजना  आयोग  विभिन्‍न  राज्यों

 की  योजनाओं  को  मंजूरी  देते  समय  उनकी  आवश्यकताओं  को  ध्यान

 में  रखता  इनमें  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  भी  शामिल  है  जिसका
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 [  श्री

 माननीय  सदस्य  ने  अभी  जिक्र  किया  सभी  राज्य  अपनी

 स्वयं  तैयार  करते  वार्षिक  योजना  तैयार  करने  का  लक्ष्य

 यहो  होता  है  कि  योजनाओं  की  प्रभाविता  सुनिश्चित  की  जाए  और  सर्वोत्तम

 रीतियों  पर  विचार-विनिमय  साथ  ही  प्रत्येक  राज्य  की  समस्याओं

 का  हल  ढूंढने  की  कोशिश  की  वास्तव  योजना  आयोग  ने

 तो  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  पंचायती  राज  संस्थाओं

 को  शामिरा  करते  हुए  जिला  स्तरीय  योजनाएं  तैयार  करें  जिसमें  वैसे

 सरोकारों  पर  खास  ध्यान  दिया  जिनका  श्री  सोनोवाल  ने  अभी

 प्रभावकारी  ढंग  से  उल्लेख  किया  ताकि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  रहने  वाले

 लोगों  की  आकांक्षाओं  की  पूर्ति  हो

 जैसा  कि  आपको  विदित  ही  है  कि  दसवीं  योजना  के  दौरान  पिछड़े

 क्षेत्रों  क ेविकास  पर  विशेष  जोर  दिया  जा  रहा  पिछड़े  क्षेत्रों  के

 लिए  योजनाओं  को  सुबद्ध  करने  के  लिहाज  से  समविकास

 योजना '  शुरू  को  गई  थी  जिससे  असंतुलन  दूर  करने  और  विकास  प्रक्रिया

 त्तेज  करने  में  सहायता  मिलने  की  बात  इस  कार्यक्रम  के  तहत

 2006  तक  950  करोड  जिलों  के  लिए  विशेष

 योजना  हेतु  जारी  किए  गए  1417  करोड़  बिहार  की  विशेष

 योजना  हेतु  तथा  2854  करोड़  पिछडे  जिलों  की  पहल  हेतु  -  जिसमें

 147  जिलों  को  शामिल  किया  गया  जारी  किए  गए  इस  कार्यक्रम

 की  जगह  पिछड़ा  क्षेत्र  अनुदान  कोष  बना  दिया  गया  है  ताकि  योजनाओं

 की  रूपरेखा  तथा  कार्यान्वयन  में  ग्रामस्तर  से  लेकर  जिलास्तरीय  पंचायती

 राज  संस्थाओं  को  शामिल  किया  जा  जैसी  हमारे  संविधान  में

 परिकल्पना  को  गई

 जैसा  माननीय  सदस्या  श्रीमती  तेजस्विनी  श्री  रमेश  ने  जिक्र  किया

 है  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  कि

 पंचायती  राज  संस्थाएं  इन  सभी  योजनाओं  के  नियोजन  एंव  कार्यान्वयन

 में  शामिल  इसीलिए  पिछड़ा  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  में  उनका  परिर्वतन

 किया  गयां  इस  कार्यक्रम  का  विस्तार  भी  किया  गया  है  और  अब

 250  जिलों  को  इसमें  सम्मिलित  किया  जाएगा  इसके  बिहार

 के  लिए  विशेष  योजना  और  जिलों  के  नाम  से  जाने  काले

 उड़ीसा  के  कालाहांडी-कोलंगीर-कोरापुर  जिलों  के  लिए  विशेष  योजना

 को  भी  इस  योजना  के  अंतर्गत  वित्त  पोषित  किया  माननीय

 सदस्य  श्रीमती  अर्चना  नायक  ने  जिलों  हेतु  वित्त  प्रवाह  का

 मुद्दा  उठाया  मैं  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  जिलों  के  लिए

 आंबटन  की  पूर्ण  राशि  संरक्षित  रखी  दसवीं  योजना  में  रा.एम

 के  अंतर्गत  के.बी.के  जिलों  को  प्रतिवर्ष  250  करोड़  की

 15  2006  वापस  लिया  गया  636

 राशि  मिल  रही  ग्यारवहों  योजना  के  दौरान  भी  पिछड़ा  क्षेत्र  अनुदान
 कोष  योजना  के  अंतर्गत  आने  वाले  इन  जिलों  के  लिए  इतनी  ही  राशि

 उपलब्ध  कराई  आश्वस्त  कर  रहा  राशि  उपलब्धं  कराई

 श्रीमती  परमजीत  कौर  श्री  कीरेन  रिजीजू  और  श्री

 वांग्यू  कोन्‍्यक  सहित  कई  माननीय  सदर्स्यों  ने  इन  क्षेत्रों  के  पिछडेपन
 के  विषय  में  बताया  हमारी  सरकार  इन  समस्याओं  के  निदान  हेतु
 विभिन्‍न  मुख्य  योजनाएं  लाने  पर  विचार  कर  रही  है  जिन्हें

 गरीबी  और  भौतिक  तथा  सामाजिक  आधार  संरचना  में  अभाव  इत्यादि

 की  समस्याओं  हेतु  तैयार  किया  गया

 जैसाकि  आपको  विदित  ही  है  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  गारंटी  अधिनियम  बनाया  गया  इस

 अधिनियम  में  एक  वित्त  वर्ष  में  ऐसे  किसी  भी  ग्रामीण  परिवार  को

 100  दिनों  के  रोजगार  की  गारंटी  है  जिसंके  वयस्क  सदस्य  अकुशल

 मजदूरी  करने  के  इच्छुक  यह  अधिनियम  केंद्र  सरकार  द्वारा

 अधिसूचित  क्षेत्रों  में  लागू  होगा  और  पांच  वर्षों  के  भीतर  देश  भर  में

 लागू  हो  प्रथम  चरण  में  इस  अधिनियम  को  2  2006

 को  शुरू  किया  2006  तक  तीन  करोड़  इक्यावन  लाख

 आवेदन  पंजीयनार्थ  प्राप्त  हुए  थे और  तीन  करोड  ग्यारह  लाख  कार्ड

 आबंटित  किए  जा  चुके

 इसके  ग्रामीण  विकास  के  अन्य  कई  कार्यक्रम  भी  चल

 रहे  स्वर्णजयंती  ग्राम  स्वरोजगार  संपूर्ण  ग्रामीण  रोजगार

 इंडिया  आवास  सूखा-प्रवण  क्षेत्र  मरूस्थल

 विकास  एकीकृत  बजट  भूमि  विकास  ग्रामीण

 विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारी  मार्ग  निदेशों  के  अनुसार  संसद-सदस्य  जिला

 ग्रामीण  विकास  अभिकरणों  और  शासी  निकार्यों  के  सदस्य  होते

 इसके  अलावा  मंत्रालय  द्वारा  संचालित  कार्यक्रमों  की  सतर्कता  और  निगरानी

 समितियों  में  भी  उनकी  भूमिका  होती

 चौधरी  लाल  सिंह  जी  ने  प्राथमिक  स्कूली  शिक्षा  के  संबंध  में

 चिंता  व्यक्त  की  उनकी  इस  चिंता  का  हल  सरकार  के

 अभियानਂ  में  हैं  जिसे  सार्वभौमिक  प्रारंभिक  शिक्षा  हेतु  शुरू  किया

 गया  इस  योजना  से  देश  के  12.31  लाख  पर्यावासों  9.73  लाख

 प्राथमिक  और  प्राथमिकोत्तर  स्कूलों  तथा  अनौपचारिक  शिक्षा-केंद्रों  सहित

 शिक्षा-गारण्टी  योजनाओं  और  वैकल्पिक  नवाचारी  शिक्षा  केंद्रों  क॑  20

 करोड़  बच्चों  की  जरूरतें  पूरी  इस  योजना  को

 सहभागितांपरक  और  परामर्श  युक्त  आयोजना  के  रूप  में  लक्षित  किया
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 गया  है  स्कूली-प्रणाली  के  सामुदायिक  स्वामित्व  के  अधीन  लाना  इसमें

 मुख्य  बात  है  जिसकी  आयोजना  कार्यान्वयन  और  निगरानी  में  प्रमुख

 भूमिका

 मैं  आपको  अभियानਂ  कौ  कुछ  उपलब्धियां  बताना

 देश  में  3  2006  तक  कुल  1.03  लाख  स्कूल-भवन  निर्मित

 किए  3.26  लाख  अतिरिक्त  शिक्षण-कक्ष  बनाए  5.87  लाख

 नए  शिक्षकों  की  नियुक्ति  हुई  और  5.02  करोड़  से  अधिक  स्कूली
 बच्चों  को  निःशुल्क  पाठ्यपुस्तके  वितरित  की

 इसके  बच्चों  द्वारा  स्कूल  छोड़ने  की  घटना  कम  हो  इस

 लिहाज  से  प्राथमिक  स्तर  तक  मध्याहन-भोजन  योजना  का  व्यापकीकरण

 किया  गया  है  जिससे  12  करोड़  बच्चे  लाभान्वित  होंगे  अब  सभी  सरकारी

 और  सरकारी  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  तथा  का'मी  सारे  केंद्रों-विशेषतः

 ईजी.एस./ए.आई.जी.एस.  केंद्रों  मे ंपका  हुआ  मध्याहन-भोजन  बच्चों  को

 वितरित  किया  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  ग्रीष्ममालीन  अवकाश

 में  भी  इसका  वितरण  जारी

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  स्वास्थ्य  मिशन  (2005-2012)  में  देश  की  ग्रामीण

 आबादी  को  प्रभावी  स्वास्थ्य-सुविधाएं  देने  का  उद्देश्य  ह ैऔर  इस  वास्ते

 ऐसे  18  राज्यों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाएगा  जहां  सार्वजनिक  स्वास्थ्य

 संबंधी  मापक  कमजोर  दिखें  हैं  या  जहां  संबंधित  आधार  भूतद्ंचा  कमजोर

 अनेक  सदस्यों  ने  अनेक  प्रकार  के  मुद्दे  उठाए  मंत्री

 के  लिए  सभी  का  उत्तर  देना  आवश्यक  नहीं  विशेष

 ध्यान  वाले  राज्यों  में  इस  योजना  के  जो  घटक  होंगे  उनमें  प्रमुख

 प्रत्येक  ग्राम  में  एक  स्त्री  स्वास्थ्य-कार्यकर्त्ता  की  एक  स्थानीय

 दल  जिसमें  वहां  की  पंचायत  की  स्वास्थ्य  व  स्वच्छता  संबंधी  समितियां

 भी  शामिल  द्वारा  ग्राम  स्वास्थ्य-योजना  का  प्रभावी  उपचार

 हेतु  ग्रामीण  अस्पतालों  का  आधार  भूत  ढांचे  तथा  वित्तीय

 सहायता  के  इष्टतम  उपयोग  के  लिए  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 कार्यक्रमों  का  आमूल  एकीकरण  तथा  प्राथमिक  की  सेवा

 का

 इस  मिशन  का  उद्देश्य  स्वास्थ्य  हेतु  जिलास्तर  पर  एक

 योजना  बनाते  हुए  स्वास्थ्यगत-सरोकारों  के  साथ

 पोषाहार  और  सुरक्षित  पेयजल  जैसे  स्वास्थ्य-निर्धारक  तत्त्वों  का  समन्वय

 जहां  तक  जल  का  संबंध  है  वह  एक  राज्यगत  विषय  है  और

 जल-संरक्षण  सिंचाई  मध्यम  और  कमान

 24  1928  वापस  लिया  गया  638

 क्षेत्र  जल-आपूर्ति  और  की

 प्रचालन  तथा  अनुरक्षण  राज्य  सरकारों

 का  दायित्व  अंतःराज्यीय  नदियों  के  मामले  में  सिंचाई-परियोजनाओं

 को  मंजूर  करने  के  अधिकार  योजना  आयोग  ने  राज्यों  को  प्रत्यायोजित

 कर  दिए  अंतःराज्यीय  नदियों  से  संबंधित  परियोजनाओं  की

 मंजूरी  केंद्र  से  भी  ली  जानी  होगी  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि

 उपयोग  की  मात्रा  पंचार्टो  और  अंतर्राज्यीय  समझ्नौतों  में  किए  गए  आबंटन

 के  समनुरूप  ही  केंद्र  सरकार  अग्रलिखित  क्षेत्रों  में  भी  राज्यों  की

 सहायता  कर  रही  मध्यम  और  लघु  सिंचाई-परियोजनाओं  को

 पूरा  करना  तथा  सिंचाई  कृषि  से  सीधे  जुड़े  मत-निकायों

 का  पुनर्रक्षण  और  देश  में  कमान  क्षेत्र  विकास  एवं  बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों

 के  संरक्षण  के  सृजित  सिंचाई  क्षमता  तथा  प्रयुक्त  सिंचाई-क्षमता

 के  बीच  का  अंतर  कम
 ,

 इसके  केंद्र  1996-97  से  जारी  त्वरित  सिंचाई  लाभ  कार्यक्रम

 के  जरिए  उच्च  और  मध्यम  सिंचाई-परियोजनाओं  को  पूरा  करने  में  भी

 राज्यों  की  सहायता  कर  रह्म  पहले  यह  कार्यक्रम  पूर्णतः  केंद्रीय  ऋण

 के  आधार  पर  तैयार  किया  गया  माननीय  सदस्य  अवगत  होंगे  कि

 2004-05  से  इसे  रीति  सम्मत  बनाते  हुए  सामान्य  केंद्रीय  सहायता  पैटर्न

 पर  ले  आया  गया  है  जिसमें  अनुदान  और  ऋण  के  मिश्रित  रूप  में

 राशि  प्रदान  की  जाती  देश  भर  में  इस  कार्यक्रम  के  तहत  लगभग

 178  परियोजनाएं  ली  गई  हैं  जिनमें  से  46  के  पूरा  हो  जाने  की  खबर

 इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  2006  तक  राज्यों  को  19,437

 करोड़  की  राशि  जारी  की  गई

 सभी  गांवों  में  पेयजल  उपलब्ध  कराना  दसर्वी  योजना  का  एक

 लक्ष्य  राष्ट्रीय  साझा  न्यूनतम  कार्यक्रम  में  भी  यह  कहा  गया  है

 कि  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेसभी  इलाकों  में  पेयजल  उपलब्ध  कराना

 और  पेयजल  के  खोतों  की  उपलब्धता  तय  करना  सरकार  की

 सर्वोच्य  प्राथमिकता  त्वरित  ग्रामीण  जलापूर्ति  कार्यक्रम  जिसके  माध्यम

 से  केन्द्र  राज्यों  की  मदद  कर  रहा  है  के  लिए  आवंटन  में  निरन्तर

 वृद्धि  की  जा  रही  इस  प्रयोजनार्थ  वर्ष  2005-06  में  4050  करोड़
 रुपये  की  तुलना  में  वर्ष  2006-07  के  लिए  5200  करोड  रुपये  का

 प्रावधान  किया  गया

 श्री  सुखरम  सुधाकर  रेड्डी  द्वारा  उठए  गए  नालगोंडा  में  पेयजल

 में  फ्लोराइड  के  पाए  जाने  के  संबंध  में  यह  बताया  गया  है  कि  भारत

 निर्माण  कार्यक्रम  के  अधीन  देश  में  जल  गुणत्तवा  से  प्रभावित  2.17

 वसावटों  में  से  वरीयता  देश  में  और  खारेपन

 से  प्रभावित  बसावटों  को  दी  जा  रही
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 देश  में  ग्रामोण  स्वच्छता  लगभग  32  प्रतिशत  हैं  ग्रामीण  स्वच्छता

 के  मामले  केन्द्र  सम्पूर्ण  स्वच्छत्ष  अभियान  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  राज्यों

 की  मदद  कर  रहा  माननोय  सदस्यों  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी

 कि  इसके  अधीन  सहायता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  अभी  तक  540

 जिल्में  को  सम्मिलित  किया  गया  इस  कार्यक्रम  के  लिए  आबंटन

 वर्ष  2005-06  में  700  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  वर्ष  2006-07  में

 800  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  गांवों  को  पूर्ण  स्वच्छता  का  उद्देश्य

 प्राप्त  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  गया  है  और  प्रतिवर्ष

 ग्राम  पुरस्कारਂ  दिया  जाता

 जैसाकि  माननोय  सदस्यों  ने झैक  ही  कहा  है  कि  जब  सभी  पिछड़े

 हुए  क्षेत्रों  को  पर्याप्त  आधारभूत  न्यूनतम  सुविधाएं  दी  जाएगी  तो  भारत

 ग्रामीण  भारत  को  क्षमता  का  दोहन  करने  के  लिए  सरकार

 ने  भारत  निर्माण  नामक  एक  समयवद्धयोजना  शुरू  की  हैं  जो
 लेकर  2009  तक  लागू  की

 भारत  निर्माण  के  अधीन  घटकों  अर्थात  पेयजल

 आवास  और  ग्रामीण  दूरभाष  को  शामिल  किया

 गया  वास्तविक  लक्ष्यों  में  10  मिलियन  हैक्टेयर  अतिरिक्त  सिंचाई

 क्षमता  का  1000  से  अधिक  तथा  पर्वतीय  और  आदियासी  क्षेत्रों

 में  500  जनसंख्या  वाली  प्रत्येक  बसावटों  में  पक्‍की  सड॒कों  का  निर्माण

 शामिल  जम्मू-कश्मीर  और  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  हमारें  मित्रों  को  यह

 जानकर  प्रसन्नता  इसमें  वर्ष  2007  तक  शेष  1,25,000  गांवों

 को  बिजली  प्रदान  60  लाख  मकानों  का  निर्माण  आदि  ऐसी

 55067  बसावर्टो  में  पेयजल  की  व्यवस्था  करना  शामिल  है  जहां  यह

 सुविधा  उपलब्ध  नहीं  इसके  अतिरिक्त  यह  सुविधा  सभो  बसावटों

 में  उपलब्ध  करायो  जाएगी  जहां  जल  स्रोत  कामयाब  नहीं  है  और  जल

 गुणवत्ता  की  समस्या  इसके  अलावा  वर्ष  2007  तक  शेष  66822

 गांवों  में  दूरभाष  सुविधा  मुहैया  करायी

 ग्रामीण  अवसंरचना  संबंधी  जिसके  अध्यक्ष  माननीय  प्रधानमंत्री

 भारत  निर्माण  कार्यक्रम  की  निगरानी  कर  रही  वर्ष  2005-06

 के  दौरान  समिति  की  तीन  बार  बैठक  हुई

 राजीव  गांधी  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना  ग्रामीण  विद्युत  अवसंरचना

 और  घरेलू  विद्युतीकरण  के  लिए  मार्च  2005  में  आरम्भ  की  गई  थी

 ताकि  राष्ट्रीय  न्यूनतम  साझ्ना  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  निर्धारित  पांच  वर्षों

 में  सभी  घर्तों  को  बिजली  प्रदान  करने  के  लक्ष्य  को  प्राज्त  किया  जा

 विद्युत  क्षेत्र  मे ंएक  अन्य  महत्वपूर्ण  योजना  त्वरित  विद्युत  विकास

 15  2006  वापस  लिया  गया  640

 और  सुधार  कार्यक्रम  शुरू  की  गई  है  जिसे  वितरण  क्षेत्र  में  त्यरित

 सुधारों  के  लिए  मार्च  2003  में  शुरू  किया  गया  इस  कार्यक्रम

 का  मुख्य  उद्देश्य  तकनीकि  और  वाणिज्यिक  घाटे  में  कमी

 विधुत  क्षेत्र  में  वाणिज्यिक  व्यवहार्यता  लाना  बिजली  बंद  रहने  की  अवधि

 तथा  इसमें  में  कमी  लाना  उपभोक्ताओं  की  समन्तुष्टि  में  बढ़ोत्तरी  करना

 इस  कार्यक्रम  का  पुनर्गन  करने  के  लिए  एक  कृतिक  बल

 गठित  किया  गया  है  ताकि  कार्यनिष्यादन  को  सुधारा  जा  सके  और  लक्ष्य

 प्राप्त  किया  जा  यूपीए  सरकार  ने  ये  कुछ  कार्य  किए

 हमें  इस  पर  गर्व  होना  पूरे  राष्ट्र  को  इस  पर  गर्व  होना

 इसके  अतिरिक्त  गैर  परम्परागत  उर्जा  विकास  के  लिए  कई

 छोटी  सोललर  फोटोवालटिक  डरेंस्टेशन  राष्ट्रीय
 बायोगैस  विकास  लघुपन  विद्युत  कार्यक्रम  आदि  शुरू  की

 गई

 इसी  प्रकार  कृषि  और  इससे  संबंद्ध  कार्यकलापों  ग्रामीण

 और  लघु  परिवहन  और  सड॒क  निर्माण  जैसे  अन्य  क्षेत्रों  में  भी

 इन  क्षेत्रों  का विकास  करने  के  लिए  कई  योजनाएं  शुरू  की  गई

 आपको  यह  जानकर  प्रसन्‍तता  होगी  कि  कृषि  मंत्रालय  के  अधीन  तीन

 विभागों  के  लिए  परिव्यय  में  काफी  वृद्धि  की  गई  उदाहरण  के

 लिए  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  का  परिव्यय  2004-05  में  2650

 करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  वर्ष  2006-07  में  4800  करोड़  रुपये  कर

 दिया  गया  परिव्यय  में  वृद्धि  से  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  को

 निसन्देह  प्रोत्साहन  इसके  हमारे  यहां  विश्व  की  सबसे

 बडी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  इसमें  गरीबी  रेखा  के  नीचे

 रहने  वाले  देश  के  लगभग  400  मिलियन  लोग  और  बड़ी  संख्या  में

 गरीबी  रेखा  में  ऊपर  रहने  काले  लोग  पी  कवर  होते

 है  वो  पी  एल  परिवारों  को  लगभग  5  लाख  उचित  दर  दुकानों  के

 नेटवर्क  के  माध्यम  से  खाद्यान्न  50  प्रतिशत  से  भी  कम  लागत

 मूल्य  पर  दिया  जाता  है  और  एपीएल  परिवारों  को  70  प्रतिशत  लागत

 मूल्य  पर  दिया  जाता  यह  विश्व  के  बड़े  नेटवर्कों  में  से  एक

 श्री  लक्ष्मण  सिंह  जी  ने  नदियों  को  परस्पर  जोड़ने  का  मामला

 उठया  राष्ट्रीय  न्यूनतम  साझा  कार्यक्रम  में  कहा  गया  है  कि  यह

 कार्य  पूरी  तरह  से  आपस  में  विचार-विमर्श  करके  और  देश  की  नदियों

 को  परस्पर  जोड़ने  की  सम्भावना  का  व्यापक  मूल्यांकन  करके  किया

 इसकी  शुरूआत  दक्षिण  क्षेत्र  की  नदियों  से  की  विहार

 जैसे  राज्यों  में  नदियों  के  सब-बेसिन  को  परस्पर  जोड़ने  की  सम्भावना

 का  भी  पता  लगाया  मुझे  विश्वास  है  कि  इससे  विहार  के

 मेरे  मित्र  निसन्देह  प्रसन्‍न
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 नदियों  को  परस्पर  जोड़ने  की  शुरूआत  25.8.2005  को  या  जब

 भागीदार  राज्यों  मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  द्वारा  केन-वेतवा  का  डी

 पी  आर  तैयार  करने  के  लिए  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करके  की

 ऐसे  अन्य  प्रस्तावित  सम्पर्कों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य

 से  स्वीकृति  प्राप्त  करने  का  कार्य  प्रगति  पर  विहार  राज्य  ने  भी

 राष्ट्रीय  जल  विकास  एजेन्सी  द्वारा  आगे  अध्ययन  करने  के  लिए  कुछ
 राज्य  सम्पर्कों  का  चयन  किया

 जहां  तक  संविधान  का  संबंध  केनद्र  और  राज्यों  के  बीच

 सरकारी  शक्तियों  प्रशासनिक  और  वित्तीय  का  व्यापक  ढंग  से

 वितरण  किया  गया  जैसाकि  हम  सभी  जानते  हैं  विधायी  शक्तियां

 तीन  सूचियों  -  राज्य  और  समवर्ती  -  में  वर्गीकृत  की  गई

 संघ  और  राज्यों  की  कार्यकारी  शक्तियां  उनको  विधायी

 शक्तियों  के  साथ  समदेशव्यापी  समवर्ती  सूची  के  मामलों

 में  कार्यकारी  शक्तियां  राज्यों  के  पास  है  जब  तक  संविधान  अथवा

 संसद  विधि  द्वारा  अभिव्यक्त  रूप  से  अन्यथा  उपबन्धन  करे

 73  और  162)
 ः

 संविधान  में  कराधान  की  शक्तियों  का  वितरण  संघ  और  राज्यों

 के  बीच  किया  गया  कराधान  के  कार्यक्षेत्र  का  विवरण  संघ  अथवा

 राज्य  सूची  में  दिया  गया  समवर्ती  सूची  में  कराधान  की  बात  नहीं

 कही  गई  संविधान  इस  बात  को  स्वीकार  करता  है  कि  राज्यों  के

 वित्तीय  संसाधन  उनकी  महती  जिम्मेदारियों  का  निर्वहन  करने  के  लिए

 पर्याप्त  नहीं  संविधान  में  परिकल्पना  की  गई  है  कि  संघ

 ट्वारा  कुछ  राजस्व  करों  की  वसूली  को  जाएगी  जिसको  राज्यों  के  साथ

 बांटा  इसमें  संघ  और  राज्यों  के  बीच  इनके  वितरण  का  प्रावधान

 ही  नहीं  किया  गया  है  अपितु  वित्त  आयोग  268  और  281)

 की  सिफारिशों  के  आधार  पर  राज्यों  के  बीच  पारस्परिक  वितरण  का

 प्रावधान  भी  किया  गया  यह  प्रावधान  समय  की  कसौटी  पर  खरे

 उतरे  हैं  और  इनमें  संघ  और  संविधान  की  इकाइयों  के  बीच

 समय  पर  उठने  वाले  हितों  के  संबंध  में  विवादों  के  संबंध  में  सामंजस्य

 स्थापित  करने  को  भी  काफी  गुंजाइश  इसके  सरकार

 ने  अपने  न्यूनतम  साझा  कार्यक्रम  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 राज्य  संबंधों  के  विषय  में  आयोग  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया

 इसलिए  माननीय  सदस्य  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  केन्द्र

 क्षेत्रीय  असंतुलन  दूर  करने  के  सभी  प्रयास  कर  रही  आप

 मेरी  इस  बात  से  भी  सहमत  होंगे  कि  संविधान  किसी  राज्य  अथवा

 क्षेत्र  के  विकास  के  रास्ते  में  बाधा  नहीं  कृपया  इतने

 24  1928  वापस  लिया  642

 ज्यादा  अधीर  न  हों  और  इतने  समय  में  संयुक्त  प्रगतिशील  गठबंधन

 सरकार  ने  जो  उपलब्धियां  हासिल  की  हैं  उनके  बारे  में

 माननीय  सदस्य  श्री  किरिप  चालिहा  के  ठीक  हो  कहा  है  कि  संवैधानिक

 बदलावों  के  स्थान  पर  कार्यान्वयन  के  संबंध  में  समयबद्ध  आर्थिक  उपायों

 पर  जोर  दिया  जाए  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  विभिन्‍न

 क्षेत्र  एकता  के  सूत्र  में  बंधे  हुए  हैं  और  समान  रूप  से  प्रगति  कर

 रहे  और  महत्वपूर्ण  संशोधन  अधियिमों  में  कहो  गई  बातों

 को  कार्यरूप  में  परिणत  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि

 संवैधानिक  प्रावधानों  के  अनुसार  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  अधिकार

 प्रदान  किए  जा  सकें  -  इसकी  कार्यान्वयन  और  निगरानी

 पंचायतों  के  निम्नतम  स्तर  पर  की  जानी  चाहिए  जिससे  विकास  का

 लाभ  प्रत्येक  गांव  तक  पहुंचाने  में  सहायता  सरकार  द्वारा  किए

 गए  प्रयासों  की  दृष्टि  मैं  माननीय  श्री  सर्वानन्‍्द  सोनोवाल

 से  संकल्प  वापस  लेने  का  निवेदन  करता

 श्री  सर्वानन्द  सोनोवाल  :  इस  संकल्प  को

 पेश  करने  के  पीछे  मेरा  इरादा  था  कि  केन्द्र  सरकार  और  इस  माननीय

 सभा  का  ध्यान  संवैधानिक  उपबंधों  पर  नए  सिरे  से  विचार  करने  की

 ओर  ध्यान  आकृष्ट  किया  मैं  समझता  हूं  कि  देश  के  विभिन्‍न

 भार्गो  विशेषकर  विभिन्न  राज्यों  में  सुदूर  क्षेत्रों  मे ंमौजूद  विभिन्‍न  असमानताओं

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्तमान  संवैधानिक  प्रावधान  ठीक  तरह  से  कारगर

 साबित  नहीं  हो  रहे  हैं  और  ये  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रह  रहे  लोगों  को  न्याय

 दिलाने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 इसलिए  हमें  देश  में  वर्तमान  स्थिति  पर  विचार  करना  अलगाव

 और  आक्रोश  की  भावना  भी  पनपती  जा  रही  इसी  कारण  हमें  संविधान
 के  वर्तमान  ढांचे  पर  नए  सिरे  से  नजर  डालने  की  आवश्यकता

 हम  हमेशा  दावा  करते  रहते  हैं  कि  हमारा  ढांचा  संघात्मक  हैं  सच्चे

 अर्थो  में  देश  में  संधात्मक  व्यवस्था  नहों  अभी  भी  केन्द्र  राज्यों

 से  अधिक  शक्तिशाली  आप  जानते  हैं  कि  आर्थिक  आयोजना  को

 केन्द्रीय  नियंत्रण  के  साधन  के  रूप  में  प्रयोग  किया  ज़ा  रहा  राजस्व

 के  प्रमुख  स्रोतों  पर  केन्द्र  सरकार  का  एकाधिकार  बरकरार  योजित

 आर्थिक  विकास  और  सुगठित  वित्तीय  सहायता  द्वास  क्षेत्रीय  विषमताएं
 कम  होने  के  बजाय  और  अधिक  बढ़  रहो  देश  के  कुछ  राज्यों

 जैसे  जो  कि  खनिज  संसाधनों  से  संपन्न  हैं  लगातार  गरीब  होते

 जा  रहे  जब  तक  हम  इस  पर  गंभीरता  से  विचार  नहीं  करेंगे  देश

 का  संतुलित  बिकास  संभव  नहीं

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  और  अम्मू  कश्मीर  जैसे  राज्यों  में  कई  अलगाववबादी

 गुट  उभर  आए  बेशक  सरकार  उनके  साथ  शांति  वार्ता  करने  के



 643  गैर-सरकारी  सदस्यों  का

 सर्वानन्द

 लिए  बहुत  साकारात्मक  दृष्टिकोण  अपना  रही  लेकिन  उन  लोगों

 को  मुख्य  धारा  में  कैसे  वापस  लाया  यह  विशेष  ढांचा  उनकी

 शिकायर्तों  और  मांगों  पर  विचार  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  जब

 तक  हम  सच्चे  आर्थों  में  नया  यानी  संघात्मक  ढांचा  नहीं  बनाते

 तब  उन  लोगों  को  मुख्यधारा  में  लाने  के  लिए  राजी  करना  संभव  नहीं

 इसी  कारण  मुझे  विनप्र  निवेदन  करना

 मुझे  एक  बात  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  करना  वर्तमान  संविधान

 के  फेडरल  कांस्टीट्यूशन  अनुच्छेद-दो  में  नागरिकता  महत्वपूर्ण  मुद्दा

 इसमें  नागरिकता  ग्रहण  करने  और  समाप्त  करने  तथा  नागरिकता  से  जुड़े
 सभी  अन्य  मामलों  के  संबंध  में  कोई  उपबंध  बनाने  के  लिए  संसद

 को  पूरी  तरह  अधिकृतकिया  गया  इस  संबंध  में  ऐसा  महसूस  किया

 गया  है  कि  संघीय  सिद्धांतों  के  अनुरूप  संविधान  में  दोहरी  नागरिकता

 का  प्रावधान  करने  हेतु  नागरिकता  संबंधी  अनुच्छेदों  की  पूरी  तरह  से

 संशोधन  करने  की  तत्काल  आवश्यकता  यह  भी  विचार  करने  योग्य

 महत्वपूर्ण  भाग

 मैं  असमानताएं  दूर  करने  के  लिए  सभी  राज्यों  से  समान

 प्रतिनिधित्व  को  बात  यदि  हम  प्रत्येक  व्यक्ति  को  एकसमान

 बना  देते  हैं  तब  ऐसा  कोई  प्रारूप  जरूर  बनाया  जाना  चाहिए  ताकि

 समानता  के  अर्थ  में  लोगों  का  समान  प्रतिनिधित्व  इस  बात  पर

 विचार  करना

 इसके  पश्चात्‌  राज्यों  में  अल्पसंख्यकों  के  सांस्कृतिक  अधिकारों

 के  संरक्षण  को  बात  आती  अनुच्छेद  347  में  असम  के  मूल  लोगों

 के  व्यापक  हित  को  बात  कहो  गई  इस  अनुच्छेद  के  अंतर्गत  राजभाषा

 से  संबंधित  राष्ट्रपति  का  अधिकार  राज्य  विधानमंडल  की  सिफारिश

 के  अध्यधीन  लाया  जाना  इस  विषय  पर  अनुच्छेद  248,  अनुच्छेद

 249,  अनुच्छेद  251,  अनुच्छेद  254,  अनुच्छेद  257,  अनुच्छेद  258,  अनुच्छेद

 244  अनुसूची  के  अनुसूची  2।  के  राज्यों  और

 संघ  के  बीच  वित्तीय  अनुच्छेद  273,  275,  280,  280 कਂ  352,

 355,  356,  163(2)  और  368  जैसे  कई  अनुच्छेद  ये  सभी  वैसे

 महत्वपूर्ण  अनुच्छेद  हैं  जिनपर  पुनर्विचार  करना  होगा  ताकि  सच्चा  संघीय

 राष्ट्र  कायम  किया  जा

 चूंकि  समय  कम  है  इसलिए  मैं  अपने  भाषण  को  लंबा  नहीं  खींचता

 मैं  माननीय  मंत्री  से  केवल  निवेदत  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे

 पास  राज्य  सूची  और  केन्द्रीय  सूची  है  जो  इस  माननीय  सभा  में  इस

 विशेष  संकल्प  को  पेश  करने  के  हमारे  इरादे  का  विवरण  लिखित

 15  2006  वापस  लिया  गया  644

 निवेदन  का  यह  विशिष्ट  भाग  मेरी  मन:स्थिति  के  बारे  में  बताएगा  कि

 हम  क्‍यों  इस  देश  में  सच्चा  संघवाद  लाने  की  इच्छा  व्यक्त  करते

 हर  जगह  लोग  मांग  कर  रहे  हैं  कि  थे  देश  में  सच्चा  संघवाद  लाना

 चाहते

 देश  को  एक  जुट  रखने  के  लिए  हमें  असंतुलन  दूर  करना  होगा

 और  विषमताओं  को  कम  करना  बड़े  राज्य  हैं  तो  छोटे  राज्य

 भी  छोटे  राज्य  बड़े  राज्यों  की  उपस्थिति  में  असुरक्षित  महसूस  करते

 इसलिए  ये  विषमताएं  न्यूनतम  की  जानी  चाहिएं  ताकि  देश

 एक  साथ  आगे  बढ़  हमें  लोगों  के  विचारों  और  आक्रोशों  पर

 विचार  करना  इसी  कारण  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  यदि  हम

 इन  सभी  लोगों  के  विचारों  आक्रोशों  और  शिकायतों  पर  गंभीरता  से

 विचार  करें  तो  हम  संतुलित  रूप  से  विकास  कर  सकते  भारत

 को  एक  साथ  समृद्ध  होने  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  देश  का

 एक  भाग  उनति  करे  जबकि  अन्य  भाग  उपेक्षित  महसूस  यदि

 हम  ऐसा  करते  हैं  तो  हम  भारत  को  एकजुट  नहीं  रख

 अब  हमें  सीमापार  से  खतरा  प्राप्त  हो  रहा  हमें  विभिन्‍न  एजेंसियों

 से  भी  धमकियां  मिल  रही  इस  भारत  को  अभी  सुरक्षा
 की  गंभीर  समस्‍या  से  जूझना  पड़  रहा  जब  तक  हम  समुचित  और

 अनुशासित  प्रणाली  में  एकसाथ  आगे  नहीं  बढ़ते  तो  एक  अरब  लोगों

 को  एकजुट  रखना  संभव  नहीं  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  माननीय

 सभा  इन  सभी  विदुओं  पर  विचार

 मैं  अभी  भी  हस  संकल्पना  की  वकालत  करता  हूं  कि  केन्द्र  को

 अपने  पास  केवल  चार  विषय  संचार  विदेश  मामले  और  मुद्रा
 रखना  अन्य  शक्तियां  राण्य  के  पास  रहने  राज्यों  को  स्वयं

 अपने  संसाधनों  से  विकास  करने  इसलिए  केन्द्र  को  इन्हीं  चार  विषयों

 को  अपने  पास  रखना  चाहिए  और  शेष  विषयों  को  राज्यों  को  दे  दिया

 जाना  राज्यों  को  उनके  खुद  के  उपलब्ध  संसाधनों  के  बूते  पर

 विकसित  होने  उन्हें  अपनी  बुद्धिमत्ता  और  ज्ञान  का  ख़ुद  संचार  करने

 सभापति  महोेदया  :  श्री  क्या  आप  अपना  संकल्प  वापस

 ले  रहे

 श्री  सर्वानन्द  सोनोवाल  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  आश्वासन

 देने  का  गंभौरता  पूर्वक  निवेदन  करता  हूं  कि  जो  कुछ  भी  मैंने  कहा

 है  उनपर  गंभीरता  से  विचार  किया

 श्री  राजशेखरन  :  सभापति  आपके  माध्यम  से

 मैं  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  इस  तथ्य  कौ  ओर  दिलाना  चाहता  हूं
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 कि  भारतीय  संघ  का  मौजूदा  संविधान  विश्व  के  सर्वश्रेष्ठ  संविधानों
 में  से  एक  भारतीय  संविधान  चुनौतियों  का  सामना  करने  में  समय

 की  कसौटी  पर  खरा  उतरा  मैं  आश्वासन  देता  हूं  कि  भारतीय  संविधान

 के  अंतर्गत  भेदभाव  नहीं  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य
 अपने  संकल्प  को  वापस  ले

 |

 श्री  सर्वानन्द  सोनोवाल  :  सभापति  माननीय  मंत्रीजी  को

 सभा  को  यह  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  सरकार  देश  में  संघवाद  को

 दृढ़ता  प्रदान  करने  के  सभी  संभव  उपाय  करेगी

 सभापति  महोदया  :  श्री  क्या  आप  संकल्प  वापस  ले

 रहे

 श्री  सर्वानन्द  सोनोबवाल  :  माननीय  मंत्रीजी  को  इस  पर  प्रतिक्रिया

 व्यक्त  करनी

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजय  :  सभापति

 इस  संकल्प  का  सार  है  कि  को  दूर  किया  जाना  चाहिए

 और  क्षेत्रीय  असंतुलनों  को  दूर  करने  के  लिए  कदम  उठाया  जाना

 माननीय  मंत्री  जी  ने  उन  कदमों  के  बारे  में  बताया  जो  सरकार  ने  उठाए

 ये  कैसे  किया  जाता  है  देखना

 श्री  राजशेखरन  :  क्षेत्रीय  असंतुलनों  को  दूर  करने  के

 लिए  विकास  पर  ध्यान  केंद्रीत  किया  गया  इसी  कारण  मैंने  सभी

 कार्यक्रमों  की  सूची  दी  मैं  आशा  करता  हूं  कि  अब  माननीय  सदस्य

 अपना  संकल्प  वापस

 सभापति  महोदय  :  क्या  सभा  श्री  सर्वानन्द  सोनोवाल  द्वारा  रखे

 गए  संकल्प  को  वापस  लेने  की  अनुमति  देती

 संकल्प  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया

 सायं  07.39  बजे

 गैर-सरकारी  सदस्यों  का  विचाराधीन

 व्यापक  खाद्य  और  पोषण  सुरक्षा  योजना  का

 निर्माण  और  कार्या-वयन

 सभापति  महोदया  :  अब  सभा  मद  संख्या  29  पर  विचार
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 श्री  नवीन  जिन्दल  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 सभा  संकल्प  करती  है  कि  सरकार  देश  से  पूरी  तरह  से

 भुखमरी  को  मिटाने  के  लिए  एक  व्यापक  खाद्य  और  पोषण  सुरक्षा
 योजना  तैयार  करे  और  उसे  लागू

 मै  माननीय  सभापति  आपका  अभारी  हूं  कि  आपने  बोलने

 का  समय  मैं  संकल्प  करता  हूं  कि  सरकार  पूरी  तरह  से  देश

 से  भुखमरी  को  मिटाने  के  लिए  व्यापक  खाद्य  और  पोषण  सुरक्षा  योजना

 तैयार  करे  और  उसे  लागू  आज  यह  सदन  जिस  विषय  पर  चर्चा

 कर  रहा  है  उसका  संबंध  देश  के  सबसे  गरोब  तबके  से  आप

 सभी  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  आज  के  परिवेश

 में  सभी  लोगों  के  लिए  रोटी  कपड़ा  और  मकान  आवश्यक  लेकिन

 सबसे  ज्यादा  आवश्यक  है  कि  दो  वक्‍त  की  रोटी  जैसे  कहा

 गया  है-भूखे  भजन  न  होई  यानी  भूखे  पेट  व्यक्ति  भजन  भी

 नहीं  कर  सकता  और  पंजाब  में  एक  कहावत  न  पडी  रोटियां

 ते  सभी  गल्लां

 सभापति  मैं  संयुक्त  राष्ट्र  की  एक  रिपोर्ट  के  अनुसार  विश्व

 की  कुल  जो  सात  सौ  करोड़  उसमें  से लगभग  85  करोड़

 लोग  कुपोषण  का  शिकार  इसमें  22  करोड़  लोग  भारत  में  कुपोषण
 का  शिकार  विकासशील  देशों  के  अंदर  जो  सबसे  ज्यादा  मृत्यु

 होती  वह  एड्स  या  किसी  अन्य  बीमारी  से  बल्कि  कुपोषण
 के  कारण  होती  दृनिया  के  माने  हुए  अर्थशास्त्री  श्री  अमर्त्य  सेन

 के  अनुसार  यदि  भूख  पर  काबू  पाना  है  तो  उसके  लिए  हमें  आवश्यक

 ठोस  राजनीतिक  संकल्प  व  सही  नीतियों  की  आवश्यकता

 हमारे  देश  में  अन्न  की  कमी  नहीं  लेकिन  त्रुटिपूर्ण  वितरण  प्रणाली

 और  अज्ञानता  के  चलते  आज  भी  हमारे  देश  के  अंदर  करोड्डों  लोग

 कुपोषण  के  शिकार  राष्ट्रीय  परिवार  और  स्वास्थ्य  सर्वे  नम्बर

 रासा  सिंह  रावत  :  जिंदल  आपने  इसे  इंट्रोड्यूस
 कर  दिया  इसके  बाद  आपको  दो-तीन  घंटे  खूब  बोलने  का  समय

 इसे  अब  बजट  सैशन  में  आज  तो  कृपा
 आपका  बिल  एज  इट  इज
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 जनजातीय  कार्य  मंत्री  :  मेरा

 एक  निकेदन  अब  आज  थोड़ी  देर  हो  गयी  सभा  की

 कार्य-सूची  बहुत  लंबी  इसलिए  यदि  सभा  की  इच्छा  हो  तो  हम

 गैर  सरकारी  सदर्स्यों  के  कार्य  के  समय  में  कटौती  कर  इसे  स्थगित

 कर  देते  हैं  और  इस  संकल्प  पर  चर्चा  अगले  सत्र  में  जारी  रह  सकती

 इसलिए  अब  यदि  सभा  कौ  इच्छा  हो  तो  हम  शून्य  काल  में  उठाए

 जाने  वाले  मामलों  पर  चर्चा

 सभापति  महोदका  :  मैं  समझती  हूं  कि  सभा  की  सहमति

 अनेक  माननीय  सदस्व  :

 सभापति  महोदका  :  श्रो  नवीन  आप  अपना  भाषण  अगली

 बार  जारी  रख  सकते

 सभापति  महोदया  :  जीरो  आवर  के  बारे  में  ह्ाठस  का  क्‍या  विचार

 क्‍या  जोरों  आवर  लिया

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जी  जोरो  आवर  लिया

 श्री  शैलेद्र  कुमार  :  माननीय  सभापति  मैं  इस

 सदन  में  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  पर  अपनी  बात  रखना  चाहता  पूरे
 देश  में  प्राइमरी  से  लेकर  उच्च  शिक्षा  चाहे  वह  सरकारी  हो  या

 गैर  सरकारी  अधिकतर  शिक्षण  संस्थाओं  में  मनमाने  ढंग  से  फीस

 की  वसूली  हो  रही  सरकारी  स्कार्लों  के  बारे  में  मैं  नहीं

 राज्य  सरकारें  इस  बारे  में  बराबर  पहल  करती  हमारे  उत्तर  प्रदेश

 में  यूनिवर्सिती  की  फीस  इतनी  ज्यादा  थी  कि  राज्य  सरकार  ने

 थोड़ा  कम  किया  मेरी  सदन  से  मांग  है  कि  मनमाने  ढंग  से  जो

 फीस  को  वसूली  होतो  चाहे  वह  भवन  निर्माण  के  नाम  पर

 विकास  के  नाम  पर  हो  या  सैन्द्रली  लगाने  के  नाम  पर

 तमाम  ऐसे  शुल्क  अभिभावकों  से  लिये  जाते  खासकर  यह  भी  देखा

 गया  है  कि  कभी-कभी  इन  शिक्षण  संस्थाओं  में  छः  महीने  या  साल

 भर  की  फीस  इकठ्ठी  ली  जाती  हमारे  देश  में  ऐसे  बहुत  अधिक

 परिवार  जिनको  आर्थिक  स्थिति  इतनी  खराब  है  कि  वे  सारी  फीस

 एकदम  देने  की  स्थिति  में  नहीं  इसलिए  इस  पर  रोक  लगाने  के

 लिए  सरकार  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  ताकि  वह  प्रति  साल

 यह  मूल्यांकन  करे  कि  सरकारी  और  गैर  सरकारी  शिक्षण  संस्थानों

 में  प्राइमरी  से  लेकर  उच्च  शिक्षा  तक  फीस  का  क्‍या  निर्धारण

 मेरी  मांग  है  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  समिति  बनाई

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा
 कि  इस  बारे  में  वह  सदन  को  कुछ  आश्वासन  दें  तथा  सरकार  की

 एक  कमेटी  ताकि  वह  साल  दर  साल  जब  नया  सत्र  शुरू  हो

 ते  उसका  पुनर्मुल्यांकन  करे  कि  कितनी  फीस

 डिग्री  कालेज  और  यूनिवर्सिटीज  में  ली  कृपया  सरकार  यह  सुनिश्चित

 ]

 श्री  मंजुनाथ  कुन्तूर  :  यह  मामला

 गन्ने  के  समर्थन  मूल्य  और  कर्नाटक  के  हावेरी  जिले  में  स्थित  संगूर

 शुगर  फैक्ट्री  के  लिए  विशेष  पैकेज  से  संबंधित

 विगत  वर्ष  कर्नाटक  में  गन्ने  की  खरीद  1200  प्रति  मीट्रिक
 टन  की  दर  से  की  इस  वर्ष  का  खरीद  मूल्य  केवल  900

 प्रति  मीट्रिक  टन  चीनी  के  कारखानों  के  मालिक  कर्नाटक  में  इससे

 अधिक  मूल्य  देने  के  लिए  तैयार  नहीं  वास्तव  इस  मूल्य  का

 निर्धारण  श्रम  इत्यादि  जैसे  आदानों

 पर  होने  वाले  समस्त  व्यय  का  परिकलन  करने  के  बाद  किया  जाना

 इसे  वैज्ञानिक  ढंग  से  किया  जाना

 यह  अजीब  जात  है  कि  महाराष्ट्र  मे ंमिल-मालिक  1500  प्रति

 मीट्रिक  टन  की  दर  से  गन्‍ना  खरीद  रहे  हैं  क्‍यों  कि  इन  मिलों  को

 केन्रीय  वित्तीय  सहायता  मिलती  इससे  बगलकोट

 और  बीजापुर  जिलों  तथा  अन्य  स्थानों  पर  शेष  प्रर्दशन  किए  गन्ने

 के  लिए  क्षतिपूर्ति  मूल्यों  को  देने  के  लिए  मांग  प्रदर्शन  किए  जा  रहे

 गन्ना  उत्पादक  समर्थन  मूल्य  की  मांग  कर  रहे  इस  संबंध  में

 केन्द्र  से  अभी  ठक  कोई  प्रतिक्रिया  प्राप्त  नहीं  हुई

 मैं  केन्द्र  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  मामले  पर  गम्भीरता

 पूर्वक  विचार  करे  तथा  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करते  हुए  गन्ना  उत्पादक

 किसानों  का  बचाव  करे  और  न्यूनतम  1400  प्रति  मीट्रिक  टन  का

 गन्ना  मूल्य  दिवाने  में  उनकी  सहायता  मैं  आशा  और  विश्यास

 करता  हूं  कि  केन्द्र  इस  मामले  में  तत्काल  कदम

 संगूर  शुगर  कर्नाटक  स्थित  मेरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  हावेरी

 जिले  में  पड़ती  किसानों  ने  इस  क्षेत्र  में  लगभग  साढ़े  तीन  लाख

 टन  गन्ना  उत्पादन  किया  पिछले  श्री  रेणुका  शुगर्स  लिमिटेड

 ने  गने  के  खेतों  से  गन्ने  की  कटाई  के  लिए  80  .  प्रति  मीट्रिक
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 टन  मूल्य  सहित  1200  प्रति  टन  के  हिसाब  से  गन्ने  के  मूल्य
 का  भुगतान  किया  श्री  रेणुका  शुगर्स  और  संगूर  शुगर  फैक्ट्री  के

 बीच  अनुबंध  हुआ  है  कि  फैक्ट्री  को  प्रतिवर्ष  3  करोड़  रुपए  का  भुगतान
 किया  जाएगा  और  यह  अनुबंध  तीन  वर्षों  तकਂ  इस  श्री

 रेणुका  शुगर्स  द्वारा  इस  अनुबंध  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  और

 उन्होंने  जून  2006  से  680  कर्मचारियों  के  वेतन  का  भुगतान  नहीं  किया

 उन्होंने  अपने  अनुबंध  के  अनुसार  संगूर  शुगर  फैक्ट्री  को  3  करोड़

 रुपए  का  भुगतान  नहीं  किया  है  और  फैक्ट्री  को  चालू  नहीं  किया

 सभापति  महोदया  :  अब  आप  क्‍या  मांग  कर  रहे

 श्री  मंजुनाथ  कुन्नूर  :  मैं  केवल  यही  मांग  करता  हूं  कि  इस

 फैक्ट्री  को  तत्काल  चालू  किया  जाए  और  केन्द्र  द्वारा  इसे  विशेष  पैकेज

 दिया  इस  कारण  किसान  गन्ने  की  पेराई  नहीं  कर  रहे

 गन्‍ना  उत्पादक  बहुत  अधिक  परेशान  ऐसी  परिस्थितियों  संगूर

 शुगर  फैक्ट्री  को  तुरन्त  चालू  करने  के  लिए  विशेष  पैकेज  दिया  जाए

 ताकि  किसानों  का  जीवन  बचाया  जा  गन्ना  उत्पादककों  के  लिए

 यह  बहुत  कठिन  हो  गया

 इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  और

 ऐसे  रूग्ण  उद्योगों  के  लिए  विशेष  पैकेज  देने  का  अनुरोध  करता

 संगूर  शुगर  फैक्ट्री  के  लिए  भी  तुरन्त  राहत  दी

 श्री  फ्रांसिस  जार्ज  :  मैंने  चालू  सत्र  में

 प्रश्न  उठाया  था  कि  क्‍या  सरकार  एक  नयी  स्पाइसिस  प्रोक्‍्योरमेन्ट  एण्ड

 ट्रेडिंग  कम्पनी  स्थापित  करने  के  संबंध  में  विचार  इस  देश  में

 काली  वलिल्ला  इत्यादि  जैसे  मसालों  के  मूल्यों  में  भारी

 गिरावट  के  लिए  मैनें  यह  मामला  उठाया  मैनें  इस  संबंध  में  माननीय

 वाणिज्य  मंत्री  से  जो  उत्तर  प्राप्त  किया  वह  में

 स्वामीनाथन  की  अध्यक्षता  वाले  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  अनेक

 सिफारिशें  की  उनमें  स ेएक  सिफारिश  यह  है  कि  सरकार  सुनिश्चित

 करे  कि  किसानों  को  अपने  द्वारा  उत्पादित  कृषि  उत्पादों  पर  लाभ  अथवा

 निवल  आय  मसालों  के  मामले  केरल  में  जो  कुछ  हो  रहा

 है  वह  इस  प्रकार  उदाहरण  के  जब  वहां  इलायची  को  मिलने

 बाला  मूल्य  मात्र  100-150  प्रतिं  तब  राजधानी  दिल्ली

 और  अन्य  महानगरों  में  भी  इसे  700-800  तथा  1000  प्रति

 किग्रा  का  मूल्य  भी  मिल  रहा  वहां  उचित  मूल्य  उपलब्ध

 इस  देशਂ  में  भी  उचित  मूल्य  प्राप्त  करना  संभव  समस्या  यह

 है  कि  जो  धन  किसानों  की  जेब  में  जाना  चाहिए  था  वह  बिचौलियों

 की  जेव  में  जा  रहा  इसलिए  सरकार  को  प्रापण  और  व्यापार  कम्पनी

 खोलनी  चाहिए  ताकि  किसानों  से  उचित  मूल्य  पर  उत्पाद  खरीदे  जा

 सकें  और  उन्हें  अपनी  मेहनत  की  निवल  आय  हो  सरकार  को

 देश  में  सभी  बड़े  नगरों  और  शहरों  में  खुदरा  दुकानें  खोलनी

 हम  किसानों  को  बचा  सकते  हैं  और  मसाला-उत्पादक

 किसानों  की  सहायता  कर  सकते  पहले  से  ही  प्रचालनरत

 स्पाइसिस  बोर्ड  की  सहायता  विशेष  स्पाइसिस  प्रोक्योरमेंट  एण्ड  ट्रेडिंग

 कम्पनी  स्थापित  की  भारत  सरकार  का  वाणिज्य  मंत्रालय

 इस  बारे  में

 सभापति  महोदय  :  इसके  बारे  में  आप  केवल  कुछ  शब्द  कह

 सकते  कृपया  आप  ही  मांग

 श्री  फ्रांसिस  जार्ज  :  मेरी  मांग  है  और  मैं  सरकार  से

 निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  पर  पुनः  विचार  करे  ताकि  इस  देश

 के  किसानों  विशेषतया  मसाला  उत्पादक  किसानों  को  इसका  भरपूर  लाभ

 मिल

 श्री  भर्तृहरि  महताब  :  सभापति  मैं  इस  देश

 के  सबसे  ज्यादा  पिछड़े  क्षेत्र  अर्थात  के  बी  के  क्षेत्र  के  संबंध  में  लोक

 महत्व  का  बहुत  ही  जरूरी  और  अत्याधिक  महत्वपूर्ण  मामला  उठाना

 चाहता  के  बी  के  जिसका  आकार  केरल  राज्य  के  बराबर

 देश  में  सर्वाधिक  पिछड़े  क्षेत्रों  में  से  है  जहां  अनूसूचित  जातियों

 व  अनुसूचित  जनजातियों  और  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवनयापन  करने

 वाले  लोगों  की  आबादी  बहुत  ज्यादा  इसलिए  इस  क्षेत्र  में  औद्योगिक

 अवसंरचना  के  विकास  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  विशेष  औद्योगिक

 प्रोत्साहन  योजना  की  घोषणा  की  जानी

 भारत  सरकार  ने  पहले  भी  कई  बार  पिछड़े  क्षेत्रों  और  विशेष

 श्रेणी  के  राज्यों  में  उद्योगों  क ेविकास  के  लिए  विशेष  प्रोत्साहन  पैकेजों

 की  घोषणा  की  इसमें  सम्मिलित  हैं  1997  की  उत्तर  पूर्व

 औद्योगिक  2002  की  सिक्किम  औद्योगिक

 2002  की  जम्मू  एवं  कश्मीर  औद्योगिक  नीति  और  2003  की

 उत्तांचल  तथा  हिमाचल  प्रदेश  औद्योगिक

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  उत्तर  पूर्व  औद्योगिक  नीति

 के  आधार  पर  ये  प्रोत्साहन  दिए  हमारी  मांग  है  कि  विकास

 केन्द्रों  तथा  औद्योगिक  अवसंरचना  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए

 100  प्रतिशत  विशेष  औद्योगिक  प्रोत्साहन  दिए  के  बी  के  में  स्थापित

 अवसंरचना  विकास  केन्द्रों  को  कम  से  कम  10  वर्षों  तक  के  लिए

 पूर्णतया  कर-मुक्त  जोन  घोषित  किया  जा  सकता  संयंत्र  एवं  मशीनरी
 में  किए  गए  निवेश  15  प्रतिशत  राशि  पर  अधिकतम  30  लाख

 रुपए  प्रति  इकाई  की  पूंजी  निवेश  राजसहायता  दी  जा  सकती  इसके
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 भर्तुहरि

 प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  के  संबंध  में  निर्धारित  अधिनियम

 आयु  की  35  वर्ष  की  सीमा  को  उस  विशिष्ट  क्षेत्र  के  सामान्य  श्रेणी

 के  व्यक्तियों  के  लिए  बढ़ाकर  40  वर्ष  तथा  अनुसूचित  जाति  व  अनुसूचित

 जनजाति  के  व्यक्तियों  के  लिए  45  वर्ष  तक  किया  जा  सकता

 इसके  परियोजना  लागत  की  15  प्रतिशत  धनराशि  की  राजसहायता

 को  प्रत्येक  लाभार्थी  के  लिए  7500  से  बढ़ाकर  अधिकतम  15,000

 किया  जा  सकता

 माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  उडीसा  का  दौरा  किया  था  और  उन्हें  उनके

 पिछले  उड़ीसा  दौरे  के  दौरान  इन  मांगों  को  अवगत  कराया  गया

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  मांगों  पर

 शीघ्रातिशीघ्र  कार्यवाही

 मनोज  :  सभापति  मानसिक  रूप

 से  विकलांग  बच्चों  के  लिए  शैक्षणिक  संस्थानों  को  सहायता  देने  की

 आवश्यकता  के  संबंध  मैं  लोक  महत्व  का  बहुत  ही  जरूरी  और

 अत्याधिक  महत्वपूर्ण  मामला  उठाना  चाहता

 हम  जितना  समझते  हैं  मानसिक  रूप  से  विकलांग  बच्चों  की  समस्या

 उससे  कहीं  अधिक  बड़ी  विश्व  में  मानसिक  रूप  से  लिकलांग  बच्चों

 की  सर्वाधिक  संख्या  भारत  में  हमारी  जनसंख्या  में  ऐसे  बच्चों  का

 प्रतिशत  3  है  और  सच  पूछिए  देश  में  ऐसे  कच्चों  की  सर्वाधिक

 संख्या  केरल  में

 8  को  रूप  से  विकलांग  बच्चा  दिवस  ''

 के  रूप  में  मनाने  की  घोषणा  की  गई  और  समारोह  आयोजित  किए

 इन  समारोहों  के  सरकार  और  पूरे  समाज  को  इन

 इनकी  शिक्षा  और  इनके  व्यावसायिक  पुनर्वास  के  बारे  में  विशेष  ध्यान

 देने  की  आवश्यकता  उनकी  शिक्षा  व  प्रशिक्षण  के  लिए  अधिकाधिक

 संख्या  में  विशेष  विद्यालय  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  मेरे  जिले

 अलेप्पी  में  ऐसे  14  संस्थान  जिनमें  से  एक  आवासीय  संस्थान

 इनमें  से  13  संस्थानों  को  स्वैच्छिक  संगठनों  द्वारा  चलाया  जाता

 परन्तु  सरकार  द्वारा  ऐसे  संस्थानों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  बिल्कुल
 अपर्याप्त  और  नाममात्र  को  जिले  में  ऐसे  दो  ही  संस्थानों  को  सामाजिक

 न्याय  और  अधिकार्यता  मंत्रालय  द्वारा  अनुदान  सहायता  दी  जाती

 ऐसा  होने  अनेक  योग्य  संस्थानों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  से  मना

 कर  दिया  जाता

 इसलिए  मैं  विशेषतया  सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता

 मंत्रालय  से  मांग  करता  हूं  कि  वह  स्थिति  की  गम्भीरता  को  देखते

 हुए  इन  विशेष  शैक्षिक  संस्थानों  को  वित्तीय  सहायता  और  अन्य  सहायता

 देने  के  संबंध  में  आवश्यक  कदम

 ]

 अमती  सुमित्रा  महाजन  :  माननीय  सभापति

 बहुत-बहुत  मैं  जो  बात  उठाने  जा  रही  मुझे  यह  भी  अच्छा

 लग  रहा  सदस्थ  कम  लेकिन  आप  चेयर  पर  बैठी  उस  समय

 मैं  यह  बात  उठने  जा  रही  आज  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय

 पर  मैं  बात  करने  जा  रही  वैसे  तो  पूरे  विश्व  में  सेरोगेटेड  मदर

 का  विषय  चर्चा  में  आया  कोख  उधार  देने  की  चर्चा  आज

 हिन्दुस्तान  में  हर  चीज  का  ग्लोबलाइजेशन  हो  रहा  है  और  हिन्दुस्तान

 में  इस  चीज  की  भी  कहीं  न  कहीं  शुरूआत  हो  गई  मैं  यहां  यह

 जात  इसलिए  उठ  रही  क्योंकि  इस  बात  पर  बहुत  बड़ा  चिन्तन  आवश्यक

 अगर  हम  दूसरे  देशों  का  उदाहरण  लें  तो  जैसे  साऊथ  कोरिया

 में  फिलोस्फर्स  को  बुला  इस  बात  पर  चर्चा  करके

 उन्होंने  कुछ  नियम  बनाएं  कि  कितनी  बार  एक  मां  अपनी  कोख  उधार

 दे  सकती  तीन  से  पांच  तक  दे  सकती  उन्होंने  ऐसे  नियम  बनाए

 हमारे  यहां  की  परिस्थिति  बहुत  अलग  हमारे  यहां  मातृत्व  की

 घारणा  है  और  वह  बहुत  भावना  से  जुड़ी  हुई  हमारे  यहां  के  जो

 फैमिली  रिलेशंस  वह  बहुत  ही  स्ट्रॉंग  इसलिए  एनीमिया  भी  हमारे

 यहां  एक  महिला  में  बहुत  बड़ी  समस्या  यह  जो  कोख  उधार  दी

 हो  सकता  है  कि  यह  पैसे  से  भी  उधार  ली  जा  सकती

 एक  आधी-अधूरी  कल्पना  भी  चर्चा  में  है  और  प्रयोग  में  कहीं  न  कहीं

 आ  रही  इसके  सोशल  एवं  इकोनोमिक  अलग-अलग  प्रकार  के

 परिणाम  हो  सकते  मैं  इसलिए  यह  बात  उठा  रही  हूं  और  थोड़ी
 सी  विस्तृत  बात  कर  रही  क्योंकि  प्रीनेटल  टेस्ट  कह  बहुत  शुरूआत

 हो  गई  ठसके  पीछे  भी  भाव  अच्छा  था  और  जो  संशोधन  हुआ

 वह  इसलिए  था  कि  जो  बच्चा  पेट  में  कोख  में  वह  किसी

 डिफारमिटी  के  डेफिशिएंसी  के  साथ  पैदा  न  ठसकी  कोई

 डिसेबिल्टी  न  पहले  ही  मालूम  हो  जाए  ताकि  उसमें  सुधार  किया

 ये  सब  बातें  सोच  करके  प्रीनेटल  टेस्ट  शुरू  हुआ  लेकिन

 आज  हम  देखते  हैं  कि  कन्या  भ्रूण  हत्या  किस  तरीके  बड़े  वेग

 से  चल  पड़ी  और  उसके  कितने  उल्टे  रिपरकशंस  हिन्दुस्तान  में  हो

 मैं  इसलिए  यह  बात  आज  इस  समय  उठा  रही  क्योंकि  सेरोगेटेड

 मदर  की  चर्चा  शुरू  हो  गई  है  और  कहीं  न  कहीं  इस  बात  पर  अमल

 भी  शुरू  हो  गया

 इसलिए  मैं  सरकार  से  चाहूंगी  कि  पहले  ही  हमारे  यहां  के

 सोशल  कानूनविद  एवं  इन  सबसे  एक  व्यापक
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 चर्चा  करके  हम  इस  संदर्भ  में  या  तो  कोई  कानून  लाएं  या  इन  चीजों

 का  नियमन  लेकिन  एक  बहुत  ठीक  तरीके  से  इस  पर

 विमर्श  इस  देश  में  शुरू  हो  जाए  और  सरकार  इस  बात  पर  चिन्तन

 इसके  कुछ  उल्टे  परिणाम  आने  के  पहले  चिन्तन  यही  मेरा

 निवेदन

 श्री  किशन  सिंह  सांगवान  :  मैं  एक  बहुत  हो

 महत्वपूर्ण  जो  आज  देश  में  फ्रीडम  फाइटर  के  साथ  हो  रहा

 उसे  आपके  माध्यम  से  उठाना  चाहता  जिन  लोगों  ने  देश  की  आजादी

 के  लिए  अपना  सर्वस्व  न्यौझवर  कुर्बानियां  उनकी  स्थिति

 आज  देश  में  बहुत  ही  दयनीय  चल  रहो  सामाजिक  एवं

 हर  दृष्टि  से  उनकी  उपेक्षा  हो  रही  हमें  बहुत  से  फ्रीडम  फाइटर्स

 वैसे  तो  बहुत  गिनती  के  ये  रह  गए  ज्यादातर  फ्रीडम  फाइटर्स

 भगवान  को  प्यारे  हो  गए  गिनती  के  गिने  चुने  ही  बचे  ये  लोग

 मुझे  मिले  और  इन्होंने  मुझे  कहा  कि  सरकार  के  नोटिस  में  लाएं  कि

 सरकार  इस  तरफ  ध्यान  उन्होंने  यह  मांग  की  है  कि  एक  तो  जो

 पेंशन  फ्रीडम  फाइटर्स  को  मिलती  उनके  मरने  के  बाद  उनके  आश्रित

 जो  बच्चे  आटोमेटिकली  उनकी  पेंशन  उन्हें  ट्रांसफर  हो  जाए  ताकि

 उन्हें  दर-दर  के  धक्के  न  खाने  जब  हर  वर्ग  के  लोगों

 को  विशेष  पैकेज  मिल  रहे  हैं  तो  इन्हें  भी  फ्रीडम  फाइटर्स  की

 जो  केटेगिरी  यह  देश  के  लिए  गर्व  की  बात  इनकी  स्थिति

 को  देख  कर  भी  इन्हें  विशेष  पैकेज  मिलना  अगली  बात  नौकरी

 की  ये  कितने  लिमिटेड  परिवार  हैं  तो आज  तक  हम  फ्रीडम  फाइटर्स

 के  परिवारों  को  नौकरी  में  कोई  आरक्षण  नहीं  दे

 रात्रि  8.00  बजे

 फ्रीडम  फाइटर  को  एक्स-सर्विसमैन  के  साथ  आरक्षण

 दे  रखा  इन्हें  उस  कैटेगरी  में  डाल  रखा  वे  कहते  हैं  कि  फ्रीडम

 का  अलग  से  आरक्षण  होना  उनके  मान-सम्मान  के

 लिए  सरकार  उनके  परिवारों  को  राष्ट्रीय  परिवार  घोषित  करे  ताकि  वे

 अपने  आपको  गौरवान्वित  महसूस  कर  सकें  और  वे  समझ  सकें  कि

 हम  राष्ट्रीय  धरोहर  उन्हें  देखकर  हर  आदमी  आइडेंटीफाई  कर  सके

 कि  यह  परिवार  फ्रीडम  फाइटर  का  परिवार  है  और  राष्ट्र  का  सम्मान  .

 माननीय  मंत्री  हांडिक  जी  यहां  बैठे  मैं  उनके  ध्यान

 में  लाना  चाहता  हूं  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  को  रैंक  वन  देने

 का  मामला  सदन  में  बार-बार  उठाता  रहा

 सभापति  महोदया  :  सांगवान  अब  आप  अपना  स्थान  ग्रहण

 फ्रीडम  फाइटर  के  साथ  एक्स-सर्विसमैन  को  आप  क्यों  जोड़
 रहे  फ्रीडम  फाइटर  में  एक्स-सर्विसमैन  नहीं  आता

 श्री  किशन  सिंह  सांगवान  :  सभापति  फ्रीडम  फाइटरों

 से  ही  यह  मामला  भी  जुड़ा  हुआ  इस  बारे  में  मेरी  मंत्री  जी  से

 बात  हुई  है  और  इन्होंने  आश्वासन  भी  दिया  मैं  उनके  ध्यान  में

 लाना  चाहता  हूं  कि  रैंक  वन  का  सिद्धान्त  लागू  तो  हुआ
 लेकिन  ऊपर  की  कैटेगरीज  में  हो  अभी  लागू  हुआ  जो  जूनियर

 आफीसर्स  हैं  उन  पर  वह  अभी  तक  लागू  नहीं  हुआ  मैं  सरकार

 से  मांग  करता  हूं  कि  इस  बारे  में  पूरा  ध्यान  देकर  इसे  जूनियर  आफीसर्स

 पर  भी  लागू

 ]

 श्रीमती  मिनाती  सेन  :  सभापति  आज

 विश्वभर  के  चाय  उत्पादक  देश  अंतर्राष्ट्रीय  चाय  दिवस  मना  रहे

 ताकि  सरकार  और  नागरिकों  का  ध्यान  चाय  व्यापार  छोटे-छोटे

 चाय  उपभोक्ताओं  और  उद्योग  के  प्रभाव  की  ओर  दिलाया

 जा

 भारत  में  चाय  उद्योग  की  दयनीय  स्थिति  को  विस्तार  से  बताने

 की  जरूरत  नहीं  कई  चाय  वागानों  या  तो  चाय  का  उत्पादन  बन्द

 कर  दिया  गया  है  या  मालिकों  ने  उनमें  चाय  उगाना  छोड़  दिया

 इसके  परिणामस्वरूप  पिछले  कुछ  वर्षो  में  चाय  के  उत्पादन  मैं  काफी

 गिरावट  आयी  है  और  हजारों  हजार  कर्मकार  बेरोजगार  हुए

 यह  बताने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  इस  क्षेत्र  की  महिलाओं

 पर  इसका  विपरीत  प्रभार  पड़ा  हैं  क्योंकि  50  प्रतिशत  से  भी  अधिक

 महिलाएं  श्रमिक

 मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  इस  संबंध  में

 मास्टर  प्लान  तैयार  करने  की  मांग  करती  हूं  ताकि  चाय  उद्योग  को

 प्रोत्साहन  मिल  और  उन  बागानों  में  चाय  की  खेती  की  जा  सके

 जिसमें  चाय  का  उत्पादन  बंद  कर  दिया  गया  है  और  अत्यधिक  विपणन

 के  मार्फत  भारतीय  चाय  को  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  उसको  अपना  स्थान

 मिल

 मैं  यह  मांग  भी  करती  हूं  कि  चाय  की  बिक्री  शत  प्रतिशत

 चाय  नीलामी  केन्द्रों  के  माध्यम  से  की  जानी  मैं  आपके  माध्यम

 से  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करना  चाहती  हूं  कि  वह  इस  संबंध

 में  उपयुक्त  कदम  उठाएं  ताकि  नए  स्थापित  चाय  नीलामी  केन्द्र  सुचारू
 रूप  से  कार्य  कर
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 श्री  हंसराज  अहीर  :  सभापति  मैं  अपने

 चुनाव  क्षेत्र  का  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विधय  सदन  में  उठाना  चाहता

 मेरे  चुनाव  क्षेत्र  चन्द्रपुर  में  अनेक  स्पांज  आयरन  ओर  के  संयंत्र  लगे

 हुए  इन  संयंत्रों  मे ंलगने  वाले  कच्चा  माल  आयरन  ओर  व  कोयले

 की  आपूर्ति  व  कोल  मंत्रालय/सी.आई.एल.  द्वारा  की  जाती

 लेकिन  बार-बार  मांगने  पर  भी  कच्चे  माल  की  आपूर्ति  इन  संयंत्रों

 को  नहीं  कौ  जा  रहो  इस  कारण  ये  संयंत्र  बंद  होने  के  कगार

 पर  पहुंच  गए  ये  संयंत्र  हजारों  लोगों  को  रोजगार  देते  हैं  और  इनके

 बंद  होने  से  हजारों  परिवार  आर्थिक  तंगी  से

 आयरन  ओर  भारी  मात्रा  में  निर्यात  करती

 लेकिन  छोटे  उद्योगों  को आयरन  ओर  आपूर्ति  हेतु  आबंटन  नहीं  करती

 है  और  न  कोयला  आबंटित  करती  है  क्योंकि  उनकी  ज्यादा

 दिलचस्पी  निर्यात  करने  में  मैं  आपके  माध्यम  से  केन्द्र  सरकार  से

 मांग  करता  हूं  कि  निर्यात  करने  से  पहले  अपने  देश

 के  छोटे-छोटे  उद्योगों  को  पहले  आपूर्ति  करे  और  इन्हें  कोयले

 का  कोटा  आबंटित  ताकि  इन  उद्योगों  को  बन्द  होने  से  बचाया

 जा

 रासा  सिंह  रावत  :  मान्यवर  सभापति  मैं

 आपके  माध्यम  से  सरकार  से  कहना  चाहूंगा  कि  करोर्डों  लोगों

 ट्वारा  बोली  जाने  वाली  राजस्थानी  भाषा  को  संविधान  की  आठवीं

 अनुसूची  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  से  मांग  करना

 राजस्थान  विधान  सभा  ने  लगभग  2-3  वर्ष  पूर्व
 सम्मति  से  संकल्प  पारित  कराया  था  और  केन्द्रीय  गृह  मंत्रालय  को

 भेजा

 राजस्थानी  भाषा  को  बोलने  वाले  करोड़ों  लोग  2500  वर्ष  पुराना

 इतिहास  समृद्ध  भाषा  इसमें  बहुत  साहित्य  लिखा  सैंकड़ों
 वर्षों  से  साहित्य  लिखा  जा  रहा  यूनिवर्सिटी  में  डिपार्टमेंट्स  भी

 बोर्ड  के  अन्दर  भी  एक  पाठ्यक्रम  के  रूप  में  यह  विषय  इसलिए

 आपके  माध्यम  से  मैं  राजस्थान  के  राजस्थान  की

 राजस्थान  के  राजस्थान  के  राजस्थान

 की  सांस्कृतिक  इन  सब  को  जीवित  रखने  के  लिए  संविधान

 की  आठवीं  अनुसूची  में  राजस्थानी  भाषा  को  अवश्य  शामिल  किया

 श्री  वीरेन्द्र  कुमार  :  सभापति  हमारे  देश  में

 जहां  एक  ओर  लाखों  लोग  मकान  नहीं  होने  स ेचिलच्लाती  कड़कडाती

 ठंड  एवं  बरसते  पानी  में  आसमान  की  खुली  छत  के  नीचे  रातें  गुजारने
 के  लिए  मजबूर  वहीं  दूसरी  ओर  मध्य  प्रदेश  के  छिन्दवाड़ा  जिले

 में  वैस्टर्न  कोलफील्ड्स  मिलिटेड  द्वारा  कोयला  खदान  क्षेत्र  रावनवाड़ा
 से  लेकर  दमुआ  तक  70  किलोमीटर  लम्बी  सड़क  के  किनारे  ऐसी

 कई  कालोनियां  जहां  तक  तक  चहल-पहल  किन्तु  अब  सन्नाटा

 फैला  यह  कालोनियां  वैस्टर्न  कोलफील्ड्स  द्वारा  अपने  अफसरों  एवं

 कर्मचारियों  के  लिए  बनाई  गई  लेकिन  कुछ  सालों  बाद  खबदानें

 बन्द  होने  से  इन्हें  ढहाया  जा  रहा  इस  कदम  से  भारत  सरकार

 को  करोड़ों  रुपये  का  नुकसान  हो  रहा  जबकि  स्थानीय  जनपद  पंचायतों

 सहित  अन्य  स्थानीय  निकाय  इन  मकानों  को  जरूरतमंदों  को  देने  और

 सामाजिक  गतिविधियों  के  उपयोग  के  लिए  लेने  को  तैयार  लेकिन

 आफिसर  इस  मुद्दे  पर  चुप  पेंच  खदान  क्षेत्र  में  लाखों  रुपये  की

 लागत  से  बने  स्कूल  भवन  तथा  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  भवन  केन्द्र  को

 भी  गिराया  गया

 मेरी  केन्द्र  सरकार  से  मांग  है  कि  वैर्स्टन  कोलफील्ड्स  कौ

 इन  कालोनियों  के  मकानों  को  पंचायतों  के  माध्यम  से  जरूरतमंद  लोगों

 को  दिया

 श्रीमती  उषा  वर्मा  :  सभापति  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 और  जनहित  का  मामला  पिछले  दिनों  देश  में  बाल  श्रम  विरोधी

 कानून  लागू  हुआ  इसमें  किसी  भी  बच्चे  ट्वारा  कोई  भी  कार्य  करवाना

 गैरकानूनी  यह  एक  स्वागतयोम्य  कदम  है  और  इसके  द्वारा  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  को  भी  बहुत-बहुत  बघाई  देती  लेकिन  इससे  जुड़ा  हुआ

 एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामला  जिसको  नजरअंदाज  नहीं  किया  जा

 वह  इन  बच्चों  पर  आश्रित  परिवारों  द्वारा  लाखों  घर

 ऐसे  जो  इन  बच्चों  की  कमाई  पर  ही  चलते  इसलिए  कि  उनके

 मात्त-पिता  अशक्त  हो  गये  हैं  और  वे  कुछ  कार्य  नहीं  कर  सकते

 जो  बच्चे  कमाकर  लाते  उसी  से  उन  परिवारों  की  रोजी-रोटी  चलती

 ऐसे  में  उनके  जो  अशक्त  वे  स्वयं  नहीं  कमा  सकते

 हैं  तो  उनकी  रोजी-रोटी  कैसे  चलेगी  और  उनके  घरों  में  जो  बीमार

 सदस्य  उनका  इलाज  कैसे  होगा  या  उनकी  बहनों  की  शादी  कैसे

 यह  इस  देश  की  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सामाजिक  और  आर्थिक

 समस्या  मैं  सदन  के  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  और  सरकार

 से  यह  आग्रह  करूंगा  कि  सरकार  इस  पहलू  पर  भी  गम्भीरतापूर्वक
 विचार

 श्री  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  :  सभापति

 मैं  एक  गम्भीर  घटनाक्रम  की  तरफ  इस  सदन  का  ध्यान  आकर्षित

 करना  चाहता  अंडमान  निकोवार  आईलैंड  में  जो  ट्वीप  उनमें  से
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 एक  टापू  का  नाम  कचाल  उस  टापू  पर  सारे  हो  ट्राइबल  आदमी

 बसे  हुए  हैं  और  उस  टापू  के  अन्दर  सुनामी  के  टाइम  में  आधी  पोपुलेश्न
 पानी  में  बहकर  चली  गई  अभी  मुझे  खबर  मिली  है  कि  उस

 टापू  में  जो  आदिवासी  वे  बहुत  ही  नाराज  हो  गये  क्योंकि

 उनके  पास  खाने  को  नहीं  उनको  कोई  सामान  नहीं  आने-जाने

 को  बोट  का  साधन  नहीं  है  और  बहुत  कुछ  कोशिश  करने  के

 बावजूद  भी  प्रशासन  की  तरफ  से  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  इसलिए

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  मंत्री  जी  यहां

 उपस्थित  उचित  होगा  कि  वे  भारत  सरकार  के  सामने  इस  समस्या

 को  इम्मीडिएटली  नहीं  तो  उस  जगह  में  बहुत  भारी  हंगामा  होगा

 और  उसको  रोकना  बहुत  मुश्किल  यह  आदिवासियों  का  मसला

 इसलिए  मैंने  आपके  माध्यम  से  यह  निवेदन  किया  इस  पर  तुरन्त

 कार्रवाई  होनी

 ]

 सेनथिल  :  सभापति  सभा  में  इस

 महत्वपूर्ण  मामले  को  उठाने  की  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपको

 धन्यवाद  देता

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  एक  प्रमुख  संगठन

 है  जो  इस  देश  में  बड़ी  संख्या  में  लोगों  का  जीवन  बीमा  करा  रहा

 आज  देश  के  भीतर  और  बाहर  निजी  क्षेत्र  की  ऐजन्सियों  से  कड़ी

 प्रतिस्पर्धा  के  बावजूद  यह  बीमा  क्षेत्र  में  एक  प्रमुख  कम्पनी  के  रूप

 में  उभरा  एल  आई  सी  की  वर्तमान  स्थिति  इसके  फील्ड  कर्मकारों

 की  दिन  रात  की  कडी  मेहनत  का  परिणाम  निसन्देह  इसके  शुरू

 आत  में  इसके  फील्ड  कर्मकारों  ने  ही  देश  के  कोने-कोने  में  जीवन

 बीमा  का  सन्देश  पहुंचाया  आज  लगभग  14  लाख  एल  आई  सी

 ऐजन्ट  हैं  जिन्होंने  इस  संगठन  को  मजबूत  और  लाभकारी  बनाया

 उन्हें  जगता  और  एल  आई  सी  के  बीच  की  महत्वपूर्ण  कड़ी  माना  जाना

 दुर्भाय  की  बात  है  कि  एल  आई  सी  ने  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  में

 कडी  प्रतिस्पर्धा  के  बावजूद  उन्हें  यह  मान्यता  नहीं  दी  इसके  अलावा

 इंनके  कार्य  को  महत्वहीन  समझने  के  कारण  एल  आई  सी  इन  भूतपूर्व
 स्तम्भो  को  नजर  अन्दाज  करके  भारी  गलती  कर  रही

 ये  ऐजेन्ट  5  मई  2006  के  अनौपचारिक  परामर्शदात्री  समिति  के

 परिपत्र  से  काफी  श्षुब्ध  उनकी  ये  मांगें  कि  (1)  मल्होत्रा

 समिति  द्वारा  सुझाए  गए  वरिष्ठ  एजेन्सी  प्रणाली  को  शुरू  किया

 (2)  प्रत्यक्ष  एजेन्टों  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  (3)  ऐजेन्ट  विनियम

 अधिनियम  1972  की  घारा  16  और  19  में  संशोधन  किया  (4)

 पेंशन  और  कल्याण  कारी  कोष  की  स्थापना  की  (5)  नियमित

 कर्मचारियों  के  समान  उपदान  में  वृद्धि  की  (6)  उचित  पारिश्रमिक

 दिया  सही  है  और  ये  उनकी  आधारभूत  आवश्यकताएं

 अतः  मैं  वित्त  मंत्रालय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उनकी  इर

 सभी  न्याय  संगत  मांगों  को  स्वीकार  करे  ताकि  उन्हें  उचित  लाभ  मिल

 सके  और  इनके  साथ  ही  त्रिपक्षीय  बैठक  का  प्रबन्ध  करे  जिससे  वे

 अपना  पक्ष  रख

 मनोज  :  मैं  भी  सेनथिल  के  विचारों

 के  साथ  अपने  आपको  सम्बद्ध  करता

 सभापति  महोदया  :  अब  सभा  18  दिसम्बर  2006  को  पूर्वाहन

 ग्यारह  बजे  पुनः  समबेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 रात्रि  8.12  बजे

 तत्पश्चात्‌  लोकसभा  सोमवार  18  दिसम्बर  2006/
 27  अग्रह्ययण  1928  के  पूर्वाहन  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिए  स्थगित
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 27.  श्री  सुखदेव  सिंह  3406

 28.  श्री  फ्रांसिस  3545

 29.  श्री  3425,  3480,  3506

 30.  श्री  एकनाथ  महादेव  3410,  3413

 31.  श्री  फ्रांसिस  3481,  3570

 32.  श्री  राजेन  3438,  3477

 33.  श्री  सुरेन्द्र  प्रकाश  3423,  3508

 34.  3408

 35.  जय  श्री  3397,  3465

 36.  श्री  रघुनाथ  3558,  3559

 37.  श्री  नवीन  3385,  3556

 38.  वल्लभभाई  ३425,  3480

 39.  श्री  अविनाश  राय  ३400,  3468,  3494

 40.  श्री  3399,  3467,  3509,  3528,  3586

 41.  श्री  रघुवरी  सिंह  3458,  3516

 42-  श्री  श्रीचन्द  3551

 43-  श्री  विजय  3541,  3547

 44.  श्री  विक्रमभाई  अर्जनभाई  3455,  3480

 45.  श्रीमती  मनोरमा  3447,  3501,  3576,  3585

 46.  श्री  सुनिल  कुमार  3532

 47.  श्रीमती  किरण  3474

 48.  श्री  भर्तृहरि  3454
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 49.  श्रीमती  निवेदिता  3410,  3413,  3553

 50.  3552

 51.  श्री  रशीद  3411,  3559

 52.  सुश्री  इन्ग्रिड  ३407

 53.  श्री  आलोक  कुमार  3420,  3422

 54.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  3432,  3490

 55.  राजेश  3548,  3563

 56.  श्री  मधुसूदन  3480

 च््  श्री  कृष्णा  मुरारी  3418,  3491,  3525,  3533

 58.  श्री  सुबोध  3391,  3461,  3520,  3579

 59.  श्री  हन्नान  3386

 60.  श्री  हेमलाल  3477

 61.  श्री  श्रीपाद  येसो  3544

 62.  श्री  अमिताभ  3445,  3565

 63.  निखिल  श्री  3479,  3514,  3571

 64.  श्रीमती  अर्चना  3561,  ३577

 65.  श्री  गुंडलूर  ३3470

 66.  पल्लानी  श्री  3457,  3566

 67.  श्री  प्रवोध  3543

 68.  लक्ष्मीनारायण  3537

 69.  श्री  जीवाभाई  3434,  3592

 70.  श्री  किशनभाई  3401,  3437,  3473,  3493,  3527
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 श्रीमती  नीता  3417,  3555

 72.  श्री  ब्रजेश  3388,  3484,  3521,  3532,  3591

 73.  श्री  हरिन  3425,  3429,  3480,  3485

 74-  श्री  बालासाहिब  घिखे  3562

 75-  श्री  3431

 76.  श्रीमती  रूपाताई  3394,  3544

 77.  श्री  श्रीनिवास  दादासाहेव  3540

 78.  श्री  शिशुपाल  3430

 79.  श्री  3497

 80.  श्री  सुरेश  प्रभाकर  3546

 81.  श्री  हरिकेवल  3478,  3513,  3529

 82.  श्री  वरकला  3444,  3481

 83.  श्री  3442,  3496,  3549,  3575

 श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  3402

 85.  श्री  बाडिगा  3456,  3510,  3530,  3590

 86.  श्री  काशीराम  3480

 87.  श्री  3459,  3512,  3571

 88.  श्री  रायापति  सांबासिया  3414

 89.  रासा  सिंह  3398

 90.  श्री  करुणाकर  3463,  3488,  3524,  3583

 9.  श्री  राजा  मोहन  3522

 92.  रेंगे  श्री  तुकाराम  गणपतराव  3433,  ३478
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 93...  साई  श्री  3408

 94.  सज्जन  श्री  3430,  3548

 95.  श्री  इकबाल  अहमद  3426,  3483,  3519,  3534,  3587

 96.  अरुण  कुमार  3439

 भ्रः  श्री  दरोगा  प्रसाद  3487,  3523

 98.  श्री  तूफानी  3413,  3502,  3567

 99.  श्री  सर्वे  3412,  3504

 100...  श्री  तथागत  3513

 101...  श्री  ज्योतिरादित्य  माधवराव  3469,  3526,  3535,  3588

 102...  शैलेनद्र  श्री  3538

 103.  श्री  3475,  3517,  3531

 104...  महादेवराव  3452

 105...  श्री  3390,  3488

 106.  सिंह  श्रीमती  संगीता  कुमारी  3433,  3436,  3443,  3453,  3542

 1070...  बृजभूषण  शरण  ३427,  3560

 108.  श्री  गणेश  3462

 109.  श्री  गणेश  प्रसाद  3422

 110. =  श्री  कीर्ति  वर्धन  3410

 111...  श्री  मोहन  3439

 112...  श्री  प्रभुनाथ  3405,  3498,  3569,  3581

 113...  श्रीमती  प्रतिभा  3403

 114...  श्री  राकेश  3550

 115...  श्री  रेवती  रमण  3416



 671  15  2006

 2  3

 116. =  श्री  सीताराम  ३420

 117...  श्री  सुग्रीव  3437,  3493,  3527,  3536

 118...  श्री  उदय  3592

 119...  श्री  भूपेद्र्सिह  3425

 120.  श्री  ललित  मोहन  3448

 121...  श्री  रामजीलाल  3428

 122.  श्री  चेंगरा  3419,  3489

 123.  श्रीमती  जयाबहन  3396,  3480

 124...  श्री  3441,  3522,  3564

 125.  श्री  3436,  3507,  3578

 126.  श्री  चन्द्र  मणि  3537

 127.  श्री  बालासोवरी  3482,  3518

 128.  श्री  रतिलाल  कालीदास  3480

 129.  वीरेंद्र  श्री  3585

 130.  श्री  भानु  प्रताप  सिंह  3404

 131.  वीरिद्र  श्री  3417

 132  श्री  अंजनकुमार  3453

 133...  श्री  बालेश्वर  3392,  3554,  3573

 134...  श्री  गिरिधारी  3529,  3542

 135.  श्री  कैलाश  नाथ  सिंह  3430,  3452

 136...  श्री  राम  कृपाल  3393,  3450,  3562

 137.  श्री  किन्जरपु  3549



 इंटरनेट

 लोक  सभा  की  सत्रावधि  के  प्रत्येक  दिन  के  वाद-विवाद  का  मूल  संस्करण  भारतीय  संसद  की  निम्नलिखित  वेबसाइट

 पर  उपलब्ध

 लोक  सभा  की  कार्यवाही  का  दूरदर्शन  पर  सीधा  प्रसारण

 लोक  सभा  कौ  संपूर्ण  कार्यवाही  का  दूरदर्शन  के  विशेष  चैनल  पर  सीधा  प्रसारण  किया  जाता

 यह  प्रसारण  सत्रावधि  में  प्रतिदिन  11.00  बजे  लोक  सभा  की  कार्यवाही  शुरू  होने  से  लेकर  उस  दिन  की  सभा

 समाप्त  होने  तक  होता

 लोक  सभा  वाद-विवाद  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध

 लोक  सभा  वाद-विवाद  के  हिन्दी  संस्करण  और  अंग्रेजी  संस्करण  की  प्रतियां  तथा  संसद  के  अन्य  विक्रय

 संसद  नई  पर  बिक्री  हेतु  उपलब्ध
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 06  2006  प्रतिलिप्पधिकार  लौक  सभा  सचिवालय

 लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संकलन  संयंधी  नियर्मों  के  नियम  379  और  382  के  अंतर्गत  प्रकाशित

 और  इंडियन  नई  द्वारा


